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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की 

_ भिन्‍नताप्रद विद्येषताएं 

* शा एाउप्लाएठ एड/&॥77फए5 


... छाए? 
प्राए५4770७७८7. 2828302) 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना ग्रेंट-ब्रिटेन का अर्थशास्त्र बेसा 
ही होगा जेंसा संघीष बजट और कर-पवस्या बिना 
' युक्त रोज्य अमेरिका का अर्थशास्त्र रहता है 


“-थॉमस सी. शेलिंग 


“महिद्नाओं के बस्त्रों को भांति अथंदारत्त्र फ्रंदान को 
सहरों में चलता है और नवोनता के लिये 
निरन्तर प्रातन को ठुकराता है। महिलाओं 
के ब्त्रों को भांति हो नया इलोका 
भू बसतु में बहुत कम... 

अन्तर लाता है ।' 


+चाल्से पी. किडलेबर्गर 
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न्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भिन्‍नताप्रद 


विद्येषतायें 


(छाडइारठएाइप्ताहर्ठ एए&१एएएछ5 09 वरएएाप७४7709७, 
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अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य स्थित 
स्यपारिक सम्बधों को कहा जाता है। जित कारणों एवं परिस्थितियों ते राज्य 
के व्यापार यी प्रोन्‍्माएन दिया ्े 5 अन्नर्राष्डीय ब्पायार के आधार बने जे 
प्राकृतिक साधनों का छ्ममान सितरण, श्षम की गाजा में अम्तर, जलबायु की 
अनुकूलता एपं प्रसिकुलता वी स्थिति आदि के प्रभाव से एक राज्य किसी 
वरतु विशेष का उतठादन अधिक ठूशछता एवं कम सम में कर सकता है 
दूसरा देश ऐसा करने की द्षमता नहीं रखता। विलिन्‍्न राज्यों के तड़नीकी 
विकास एवं वेज्ञानिक आविष्हारों के स्तर का अच्तर वहा किन्‍्ही बहनुओं के 
उत्पादन को अन्य की अपेक्षा मधिक कर देता है। जिन बस्तुतं के अूणदत 
में एक राज्य दक्ष होता है वे वस्तुएं आवश्यकता से अधिक उत्पादित की जाती 
हैं, जबकि अन्य जीजओं का उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता । 

अतः आवश्यक है कि वह देश अतिरिक्‍त उत्तादित वस्तुओं का दूसरे 
देशों की निर्यात करे और जो वस्तुएँ वह पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं कर पाता 
उनका दूसरे वेशों से आयात करे जहां पर इसका उत्वादन दक्षता एवं कम 
मूल्य के साथ होता है।इस दृष्टि से आज की दुनियां का प्रत्येक् राज्य 
परशावरूम्बी है। दूसरे के सक्रिय सहयोग एवं समर्थत के बिता वहू अपना 
जीवन व्यवस्थित झूप में संचालित नहीं कर सकता। इस स्थिति ने सारें 
संसार को एक इकाई बना दिया है और अन्तर्राष्द्रीय व्यापार आज का एक 
आम अभ्यास बन इुका है। 

अन्तर्राष्द्ीय व्यापार की अपनी कुछ विशेषतायें होती हैं जिनके आधार 
पर हप्त उसे राष्ट्रीय अथवा अस्तक्षेत्रीय व्यापार से भिन्‍त कर सके ।*इन विशेष 
ताओं का अध्ययन करने से पूर्व यहू उपयुक्त प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के अर्थ, महत्व, आवश्यकता, उसके छाभ तथा हानियों का संतेप में . 
अध्ययन किया जाये । 


६ बे अन्तर्राष्ट्रीय अथ-शास्त्र 


उत्पादन में तथा शेष श्रमिकीं को. अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाता है । 
जिस प्रकार दो व्यक्तियों की योग्यतायें एवं क्षमतायें एक जेपी नहीं होती 
उसी प्रकोर दौ देशों की योग्यताओं एवं क्षमताओं के बीच सी असमानता पाई 
जाती है। जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में अधिक क्षमता एबं कुशलता रखता 
है उसे वही वस्तु उत्तादित करती चाहिए। इससे वह रवय भी लाभान्वित 
होगा और दूसरे देश भी« स्वयं उत्यादन करने की अपेक्षा उस वस्तु का आयात 
करने से लाभ में रहेंगे। प्रत्येक देश की सुविधायें भिन्न होती हैं। अतः उनके 
बीच स्वभावत: ही क्षम विभाजन हो जाता है । 


-.. श्रम-विभाजन वो आवश्यक एवं उपयोगी बनाने बाली अनेक परि 
स्थितियां हैं--(॥) देशों के प्राकृतिक साधनों का अन्तर | कुछ देश खनिज 
पदार्थों की दृष्टि से सम्पन्न होते हैं जब कि दूसरे देशों में इनका अभाव * होता 
है । कुछ देशों का जलवायु कुछ चीजों के उत्पादन के लिए यहुत अच्छा होबा 
है और इसलिए वहां ऐसी चीजों को बहुतायत में उत्पन्न करके उनका निर्यात 
किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक साधन अन्तर्राष्ट्रीय श्षरम-विभाजन की 
जरूरी बना देते हैं । 


क्‍ (() विभिन्न देशों को जनसंख्या अत्षमान होती है। अधिक जनसंरया 
बाले देश इतवा अधिक उतल्मादन नहीं कर पाते कि उनकी जनता के लिए वह 
पर्याप्त हो सके । दसरी' ओर कम जनसंख्या बाने देशों में सामग्रियों का उत्पा« 
दन वहां की जनता की भांग से अधिक किया जाता है। यह स्थिति आयात और 
- निर्यात को जरूरी बचा देती है। द 


द (॥) प्राकृतिक पाधनों की भाँति मानवीय गणों के आधार पर भी 
राष्ट्रों के बीच अन्तर रहता है। कुछ देश शारीरिक श्रम की दृष्टि से अधिक 
महत्वपूर्ण होते हैं जबकि दूसरे दस्तकारी की दृष्टि से कुशल होते हैं। देश का 
.. राजन तिक एबं सामाजिक वातावरण और दीघंकालीन जातिय व्यवस्थाएं इस 
: प्रकार के अच्तरों का कारण होती हैं। शारीरिक श्रम की आऑवद्यकरता वाले 

. उद्चमों को उन देशों में अपनाया जाएगा जहां स्वस्थ और शक्तिशाली जनता 

.. निवास #रती है। दूसरी ओर जिन कार्यों में बुद्धि, साहस एवं योग्यता की 
आवश्यकता है उन्हें प्रगतिशील, शिक्षित एवं वैज्ञानिक जान सम्पन्न समाज में 
अपनाया .जोएगा । ः 


... [₹) विभिन्न देशों की पुजी का प्रकार अलग-अलग होता है--कहीं 
चल पड़ी अधिक होती है तो कहीं भचल पूजी अधिक होती है। इस प्रकार 
_ के अन्तर के आधार पर देशों के बीच विशिष्टीकरण किया जाता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भिन्‍नताप्रद विशेषताएं ७ 


- (९) विभिन्न देशों के राजनेतिक तथा सामाजक वातावरण के भिन्न 
होने के कारण भी उनके बीच विभिन्नताएं स्थापित हो जाती हैं। ये श्रम 
विभाजन को जहूरी बना देती हैं । 


न्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता 
(१९९९४५४४ 06 परराश४४८079] 7906) 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आज के युगन्‍्की आवश्यकर्ती बन चुका है। यद्यपि 
इसका महत्व सभी देशों के लिए एक जेपा नहीं है फिर भी कोई देश,इसकी 
अवहेलना नहीं कर पाता । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कई कारणों से जरूरी बन 
जाता है, इसमें भाग लेने वाले प्राय: सभी पक्ष लाभान्वित होते हैं तथा इससे 
किसी का कोई अनिष्ट नहीं होता ।? इसमें आंयात करने वाला देश भी उतना 
ही काभांन्वित होता है जितना निर्यात करते वाला देश होता है । जब विभिन्न देशों 
के बीच मूल्य-अनुपात भिन्‍न-भिन्‍न होता हे तो सस्ती चीजों को एक देश खरीद 
लेता है और महंगी चीजों को बेच देता है । मांग की लोच के आधार पर 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ की मात्रा निर्धारित होती है । इसी के अनुसार 
व्यापार की शर्त तय की जाती हैं। मांग जितनी अधिक लोजदारहोदी-है. 
उतना ही अधिक छाभ होता हैं और जितनी. कमर. छोचदार होती हे उतना ही 
कम छात्र होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आवद्भक बनाने वाले तत्व. निम्न 
लिखित कट 

(१) श्रम विभाजन--जों देश जिस चीज के उत्पादन का विशेषज्ञ 
होता हैं वह उसे स्वयं बनाता है और उसे दूसरे देशों को निर्यात करता है । 
अन्यज्ञस्तुओं का वह उन देशों से आयात करता हे जो उव चीजों के उत्पादन 
के विशेषज्ञ हैं। मि. वेस्टेवल के कथनानुसार अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनको एक 
देश पर्याप्त कम कीमत पर उत्पादित नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में ये चीजें 

न्तर्राप्ड्रीध विनिमय द्वारा अत्यन्त सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए जरूरी है कि प्राकृतिक साधनों का 
प्रत्येक देश पुरा-पुरा उपयोग कर सके । एक देश किसी वस्तु का उत्पादन 
केवल तभी करता हें जब्र ऐसा करने से उसे अधिक लाभ अथवा कम भरे कम 
हानि होती है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह प्राकृतिक साधनों का 
अधिक से अधिक उपयोग करता है। एक देश के प्राकृतिक साधन जिस व्यव- 
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८ अन्त रप्ट्रीय अथं शास्त्र 


साथ के लिए उपयुक्त होते हूँ वहां केवल वही व्यवत्ताय विकसित हो पाता है । 
ऐसा करने से उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन छागत कम हो जाती है और कम' 
बल्य होने फारण विदेशों में उसकी माग बढ़ जाती है । 


(३) अन्तराष्ट्रीय व्यापार इसलिए आवश्यक है ताकि उपभोक्ताओं को 
सस्तो चीजें उपलब्ध कराई जा सेकू । प्राकृतिक साधनों का पूरानूरा उपयोग 
होने तथा उनकी छागत पर कम से क्रम खर्चा आने के कारण यह स्वाभाविक 
है कि उपभोक्ताओं को ये चीजे कम कीमत पर प्राप्त हों । सारे संसार में उत्पन्न 
होने वाली चीजों की कीमत कम होने छगती हैं तथा सभी देशों के उपभोव्ी 
उनको आसानी से खरीद पाते हैं। उपभोक्ताओं का जीवन-स्तर पर्याप्त ऊ'चा 
उठता है । 


(४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अकाल एवं दुभिक्ष जसे प्राकृतिक संकटों का 
मुकाबला करने में एक देश की महायता करता है। यदि इस संकट द्वारा किती 
देश;की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्‍न हो जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार उसे 
समर्थन देगा । आवश्यक वस्तु अभावग्रस्त देशों में भेजकर बहां के छोगों को 
नष्ट होने से बचा लिया जाता है । 


(५) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश के उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों के 
साथ प्रतिस्पर्डा करने का अवस्तर प्रदान करता है। विदेशी उत्त्पादकों द्वारा 
दी गयी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक उत्यादक समय-समय पर 
अपनी उत्पादन-विधि में करके कम से कम मूल्य पर सामान बनाने का प्रयास 
करता है तभी बह विदेशी प्रतियोगिता में टिकने की भागा कर सकता है। 
विदेशी प्रतियोगिता एक देश के उत्पादकों को ँकाधिका र-मुल्य लेने से #कती 
है। इस प्रतियोगिता से वस्तुओं की कीमत कम होती है और स्तर ऊचत्षा 
होता है । 

(६) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कच्चे भा की उपलब्धि कराता है | कुछ 
देशों का तकनीकी ज्ञान पर्याप्त होता है किन्तु उसका प्रयोग करने के छिए 

' उनके पास पर्याप्त कच्चा मार नहीं होता । विदेशों से कच्चा माल प्राप्त करडे 
ये देश विभिन्‍न उद्योग-धन्धे स्थापित करते है । इस प्रकार विदेशों से कच्चा 
माल, तकतीकी ज्ञान एवं मशीन आदि प्राप्त करके एक देश अपने औद्योगीकरण 
की गति'को बढ़ा देता है । ह 

(७) अनेक वस्तुयें ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन सभी नहीं वरन 
कुछ विशेष देश ही कर पाते हैं। अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार एक देग के निवासियों 
को उत चस्तुओं के उपभोग का अवसर देता हैं जिनकी वहू उत्फन नहीं कर 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भिन्‍नताप्रद विशषताएं ९ 
सकता। विदेशी व्यापार के माध्यम से इन ज्ञीजों को सस्ती दर पर मंगाकर 
इनका उपयोग किया जाता हैं । 

(८) कूछ देश कछ वस्तुओं का उत्पादन अपनी आवदयकताओं से 
अधिक कर लेते हैं। इस अतिरिक्त उत्पादन की खपत के लिए, अस्तर्राष्ट्ीय 
व्यापार आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से एक देश विदेशी विनिमय 
प्राप्त करता है जो उसके आथिक स्तर को हृद्ध बनाये रखने में पर्याप्त 
सहायक होता है । 

(९) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच केवल आशिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं होता वरन्‌ इसके द्वारा विभिन्न 
देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध भी स्थापित किये जाते हैं। अनेक व्याफरिक 

>प्रतिनिधि मण्डल एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं और भिन्न भिन्‍न 
संस्क्ृृतियों के लोग परस्पर सम्पर्क में आते हैं। वे एक दूसरे के रीतिनरिवाज, 
राजनेतिक आचार-विचार एवं सामाजिक मृल्यों से परिचित होते हैं । 

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पारत्परिक निर्भरता को जन्म देता है । 
ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के बीच आवश्यक रूप से सहयोग बढ़ता है। एक 
देश जब्र वस्तुओं का आयात और निर्यात करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर 
रहता है तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच, सहयोग और सदभावना बढ़ 
जाती है। ु 

इस प्रकार अनेक कारणों से अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार छाभदायक एवं 
आवश्यक बन जाता है। यह देश के साधन स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग 
करने का अवसर देता है। इससे एक देश के लोग बचत कर सकते हैं उन्हें 

“चूजी की रचना में सहायता मिलती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने बताया है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से दोहरा लाभ होता है--इससे देश में उपलब्ध 
साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है तथा विदेशों से दस्तुयें 
मंगाकर देशवासियों की आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में अनेक कारणों से एक ऐसा आकर्षण पंदा हो जाता है जो प्रायः 
राष्ट्रीय व्यापार में नहीं हो पाता । व्यापार करने वाले को नये-नये स्थानों पर 
घमना होता है, अनेक चीजें देखनी होतो हैं, नये छोगों के साथ व्यद्भुह्ार करना 
होता है। विचारकों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सम्यता का सबसे बडा प्रचारक 
माता है । 

अ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व 
(%४ हाएणरश्ाए€ ७ एरशा॥आ078] 77906) 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता से मिलता हुआ ही एक. अन्य 


१० अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


प्रशदव इसके महत्व क। 6। ,अश्तर्राष्ट्रीय व्यापार कई कारणों से आज जन- 
जीवन के लिए परम महत्वपर्ण हे--- 


(ऋ) यह देश के कृषि, उद्योग, श्रम एवं समाज की दृष्टि से पर्याप्त महत्व 
रखता है, यह न केवल एक देश के जीवन स्तर को ऊंचा बनाये रखने के लिए 
जरूरी है,वरन इसके त्रिना कुछ देश तो अपनी जनसंख्या का पर्याप्त मात्रा|में पोषण 
भी नहीं कर पाते । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में कुछ देश कच्चे माल को 
लेकर बठ रहेंगे जबकि दुसरे देश खाली मशीनों का दर्शन करते रहेंगे । अग्त- 
राष्ट्रीय व्यापार ' जैसा कि वाल्टर कोज का कहना है--"अधिक लोगों को 
जीवित रहने की सुविधा देता है। उन्हें विभिन्न रसों का आनन्द लेने और अपने 
जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखते की सुविधायें देता है |? 


(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की कृषि की स्थिति को बढ़ाने में. 
सहयोग करता है, क्योंकि आवश्यक यन्‍्त्रों एवं खाद आदि वस्तुओं को आसानी, 
से उपलब्ध किया जा सकता है। कृषि उत्पादन अत्यधिक होने पर उसे कमी 
वाले प्रदेशों में भेज दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कृषि 
उत्पादन कम करना होगा और देश की अधथं-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्‍त उद्योगों पर अनुकूल या प्रतिकूल 
प्रभाव डालता है | एक देश के उद्योग-धन्मे तभी चल सकते हैं जब उसके लिए 
उपयुक्त कच्चा माह प्राप्न किया जा सके । कच्चे माल के अभाव में उच्चीग 
धन्धों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता । 

(ल्र) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार श्रमिकों के लिए पर्याप्त महत्व रखता है, 
इससे उनकी आय अधभिक्र हो जाती है। अनेक देशों के मजदूरों की आय का 
प्रमुख स्रोत विदेशी व्यापार होता है। श्रमिकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों 
रूपों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। आयात और 
निर्यात का काम सम्भालने के लिए अनेक मजदूरों को रोजगार मिलता है। 
कभी-कभी ऐसा लगता है कि आयात के कारण देश में रोजगार की संम्भाव- 
नायें कम हो जायेंगी, किन्तु यहु सोचना सही नहीं है क्योंकि आयात के द्वारा 
निर्यात का सूजन भी क्रिया जाता है। यदि कोई देश केवल आपात करे और 
निर्यात नककरे तो कुछ समय में ही उसकी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो 
जाएगी । 


. “पुञाहए780078] ॥7806 एड/ए॥78 ॥7078 96076 (0 ॥72, ६०0 
हाक्राए 7076 एश्रापदत [8४६8 क्षाती [0 2]0ए #& काहारा' हागा(ंदा'ते 
० ॥४४ 0870 छ0०प20 ७8 0058008 |7 78 &08607006,” 

“>सि96/ 47808, ॥6 [70607780097 2500700॥708, ४7 886--3, 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कौ भिन्‍नताप्रद विशेषताएं ११ 


(च) आयात और निर्यात के द्वारा समाज क्े लत वर्गों को लाभ 
होता है इससे उपभोक्‍ता लाभान्वित होते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता की अनेक 
चीजें विदेशों से आयात की जातो हैं। इसके अतिरिक्त यह उत्पादकों के लिए 
लाभदायक है क्योंकि अनेक यन्त्र, रसायन पदार्थ, विभिन्न प्रकार की धातुएं 


एवं अन्य अनेक वस्तुएं आयातित की जाती हैं जिनसे उत्पादकों को उत्पादन 
करने में सरलता होती है । 


(छ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा कीदृष्टि से भी महत्वपूर्ण 
होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही समय-समझ्न,' पर विभिन्‍न 
देशों की सरकारें अपनी आयात और निर्यात की नीति ' में परिवर्तत करती 
रहती हैं । 

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तकनीकी विश्वास को सम्भव बनाता है, 
इसके कारण जो प्रतियोगिता जन्म लेती है उससे देश में उत्पादित वस्तुओं के 
गुण एवं मात्रा में वृद्धि हो जाती है। देशी व्यापारी अपनी वस्तु को श्रेष्ठ सिद्ध 
करने का प्रयास करते हैं। आयात और निर्यात देश को विभिन्‍न साधनों से 
सम्पन्त बनाते हैं और इस प्रकार उसकी तुरक्षा को सहारा देते हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्‍न देशों के आथिक विकास को संभव 
बनाता है और जो देश अपने विकास के लिए आवश्यक उपकरणों को स्वयं नहीं 
बना सकते वे उतका आयात करते हैं। पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाने के 
कारण अन्तर्राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के अध्ययन का महत्व आज के राष्ट्रवादी एवं अच्तर्राष्ट्रवादी युग में अत्यन्त 
बढ़ गया है । प्रो० किडलेब्र्गर के शब्दों में “बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की, दुनियां 
में, अथवा बढ़ते हुये अन्तर्राष्ट्रीयतावाद या दोनों के कारण अत्तर्राष्ट्रीय अथ- ह 
दास्त्र ज्ञान और समझौतों का एक महत्वपूर्ण साधन हूं ।/7 


न्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां 
(96007॥/ 0 [)7श॥97074] 77906 ) 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक एवं उपयोगी होते हुए भी अनेक प्रकार 
से नुकसानदायक बन जाता हैँ । इसके ये विभिन्‍न दोष, इतने स्वाभाविक एवं 
अपरिहाय॑ नहीं हैं। कुछ सावधानी बरतने के बाद इन पर रोक लगाई जा 
सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संभावित दोष अग्रलिखित हैं--- 
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(१) इसमें प्राकृतिक सम्पदा का दुरुपयोग किया जाता है। जब एक 
देश केवल अपनी आवश्यकताओं को ध्याव में रखकर उत्पादन करता है ती 
उसके-सीमित साधन धीरे-धीरे समाप्ति की दिशा में अग्रमर हो जाते हैं । 

अन्तर्याप्ट्रीय व्यापार के कारण, कोयला, पेट्रोल, मेंगनीज आदि विभिन्‍न 
पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। इससे इनके शीघ्र समाप्त 
होने का अन्देशा बढ़ ज्यता है। खनिज पदार्थ एक बार काम में आने के बाद 
त्षमाप्त हो जाते हैं। यदि इनका प्रयोग राष्ट्रीय आवश्यक्रताओं की दृष्टि से 
ही किया जाए तो ये इतनी जल्दी समाप्त न हों । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापारियों को यह लाहूच देता है कि. 
वें छाभ कमाने के लिए वस्तुओं का निर्यात अधिक करे। इसके परिणाम- 
स्वष्प देश में वस्तुओं की कमी आ जांतो है और कोमतें बढ़ जाती हैं । दस 
प्रकार देशवासी उन वस्तुओं के उपभोग से बंचित रह जाते हैं। फलत: 
उनका जीवन स्तर गिरना प्रारम्भ हो जाता है! 


(३) विदेशी प्रतियोगिता देश के उद्योग धन्धों को नुकश्रान पहुँचाती 
है, इसके कारण नये उद्योग नहीं पनप पाते और पुराने उद्योग भी पूर्ण रूप पाने 
में कठिनाई का अनुभव करते हैं। विदेशी व्यापार आथिक दृष्टि से उन्नत 
देशों के लिए लाभदायक हों सकता है किन्तु यह विकासशील देशों के लिए 
हानिकारक होता है। इन देशों के उद्योग धन्धे अपने सीमित साधनों के होने 
के कारण प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते । भारत में कुटीर उद्योग घग्धों का 
पतन पिदेशी प्रतियोगिता का हो एक परिणाम माना जाता है । 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विशिप्टीकरण को जम्म देता है। इृद्के 
अनुसार एक देश के द्वारा कुछ विशेष चीजें बनायी जाती हैं किन्तु दूमरी 
चीजों के लिए उसे अन्य देशों पर निर्मर 'रहना होता है। इस प्रकार का 
व्यापारिक केन्द्रीक्रण आवथिक स्थायित्व की दृष्टि से अच्छा नहीं माना 
जाता । यदि इन प्रमुख उद्योग धन्धों में कोई संकठ आ जाए तो सारे देश की 
अरथे-व्यवस्था छिन्‍्त-भिन्न हो जाती है, इसके परिणाम भी भयंकर हो सकते 
हैं। इसके अतिरिवत एक देश के आर्थिक संकट का अन्य देक्षों पर भी गहरा 
प्रभाव पड़ता है । 


(५) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कई बार हासिकारक बह्तुओं के निर्वाति 
को प्रोत्साहन देता है और इसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित देश पर बुरा 
. प्रभाव पड़ता है। आयातकर्ता देश इत चीजों को प्रयोग करने की गलूत 
आदत से दूषित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब भारत से एक बड़ी 
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हो गए । इन देशों को पश्चिम योरोप से जो तिर्मात किया जा रहा था य्याप 
उसकी कुछ मात्रा अधिक थी फिर भी उसकी वृद्धि ०६ बिलियन डालर से 
केवल १२ विलियन डालर ही हुई । 

सन्‌ १६९६४ में अन्य औद्योगिक देशों, (आस्ट्र लिया, जापाव, न्यूजी- 
लेण्ड और दक्षिणी अफ्रीका) से होने वाले निर्यात भी बढ़े । यहां यह वृद्धि 
अधिक तीज्र गति से हुई । केन्द्रीय रूप से नियोजित अर्थ॑-व्यवस्थाओं (0०॥- 
78]ए ?]87760 50070768) का निर्यात व्यापार सन्‌ १६६४ में केन्नल 
७ प्रतिशत बढ़ा जो १६६३ की वृद्धि की तुलना में कृम था । 

पूर्वी योरोप और सोंवियत संघ के निर्यातों में जो वृद्धि हुई वह शेष 
संसार के प्रमुख देशों के बीच वितरित कर दी गई। इस क्षेत्र के देशों के 
व्यापार का संतुलन १९६४ के दोरान अनुकल नहीं था । पौलेण्ड ही एक मात्र 
ऐसा देश था जिसने पूर्वी योरोप के क्षेत्र में रह कर अपने भुगतान संतुछून को 
सुधारों । इसने यद्यपि १९६३ की अपेक्षा १६६४ में कोयछा कम बंचा किस्तु 
खाद्य सामग्री और पुजीगत माल का अधिक निर्यात किया । 

अधिकांश पूर्वी योरोप के देशों ने अपने कुछ व्यापार को बढ़ाया । 
इनका व्यापार शेष संत्तार की अपेक्षा केन्द्रीय रूप से नियोजित अर्थे-ब्यवस्थाओं 
के साथ अधिक बढ़ा । पूर्वी योरोप के अधिकांश देशों के नियोजनकारी अभि- 
करणों ते १६६६-१९७० के दीघेकालीन व्यापार समझौतों के लिएं भूमि 
तेयार की । 

विकासशील देशों ने १६६३ की अपेक्षा १६६४ में नियोजित अथे- 
व्यवस्थाओं को € प्रतिशत अधिक निर्यात' किया। यह वृद्धि १९६०-६१ से 
अब तक सब से अधिक थी । इतने पर भी व्यापार का कुछ, आकार कम था। 
कारण यह था कि विकसित अर्थ॑-व्यवस्थाओं के साथ निर्यात की वृद्धि अधिक 
नहीं रही । विकासशील क्षेत्रों में तिर्यातों की कम्ती दक्षिणी तया दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया में केन्द्रित रही। यहां वृद्धि की दर जो १६६३ में १० प्रतिशत थी 
अब ३ प्रतिशत रह गई। प्रारम्भ में यहां अन्तक्षेत्रीय व्यापार अधिक था किन्तु 
बाद में घट गया क्योंकि इन्डोनेशिया और मलेशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध 
कट गये और बर्मा तथा वियतनाम के पास निर्यात करने के लिये पर्याप्त चावल 
नहीं था । 

अफ्रीका से सोवियत संघ और पूर्वी देशों के लिए होने वाला निर्यात 

श्पर्याप्त कम हो गया । अफ्रीकी व्यापार के सम्बन्ध में एक मुख्य विकास यह 
था कि अधिक विकसित अथं-व्यवस्थाओं के लिए इसके निर्यात बढ़ ढाये-- 
« परदिचिमी योरोप के छिए--१/७, उत्तरी अमेस्कि के लिए १/४ से अभ्निक 

और, अश्य औद्योगिक ढेशों मुख्यतया जापान के लिए १/४ से अज्लिक होगये । इस 


२६ अन्तर्राष्ट्रीय अथेशास्त्र 
प्रकार सन्‌ १६९६४ में पश्चिमी योरोप अफ्रीका के निर्यात के लगभग ७० 
प्रतिशत भाग की खपत करता था | मध्य-यूर्व से पश्चिमी योरोप के लिए मार 
का प्रवाह बढ़ता, रहा । इसमें से अधिकांश होने वाली वृद्धि जापान के लिए 
किये जाने वाले निर्यातीं में हुई । 

विश्व के निर्यातों क्री यह समीक्षा और उनका वितरण १९६४ की 
कीमतों के अनुसार किया श्या है। असल में कीमतों की गति ने सन्‌ १६६४ 
में-व्यापार मूल्यों के विकास में १६६३ कौ अपेक्षा अधिक योगदान किया । 
१९६३ में कीमत परिवतंन व्यापार में १ प्रतिशत की वृद्धि के लिए उत्तरदायी 
थे तो १९६४ में वे २ प्रतिशत की वृद्धि के लिए उत्तरदायी बन गये । आगे 
दिये गए आंकड़ों के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि सन्‌ १६६० से 
लेकर १९६७ तक विश्व व्यापार की मात्रा एवं दिशायें क्या रही हैं । 


२७ 


देषताएं 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भिन्‍नताप्रद वि 
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तुलनात्मक लागत सिद्धान्त 
(00747 43 77 ए7० 2087 प॒प्ताए0४२) 


#तुलनात्मक लाभ का तियम यह बताता है कि एफ देश आशवथिक्त हहिए रो 
तभी सफलता प्राप्त कर सकेगा जब यह अपने उत्पादक प्रयासों को 
सर्वाधिक तुलनात्मक छाभ या कम से कम तुलनात्मक हानि को 
ओर सोड़ कर दूसरे देशों से व्यापार करे। 


--बाल्टर कॉज 
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स्वतन्त्र व्यापार की स्थितियों में व्यापार 


गे ४ (४ +* + 

को द्ात एवं व्यापार से प्राप्तियां 

(फोाशध5& 07 २598 #&90 प्रप्तह/ 0455 ए२0+3 
प्8&७०0५% ॥४ एाराए प77४.47078; (0४0770/घ8) 


/तिर्यातकर्ता देश और आय्मतकर्ता देश के बीच प्राप्ति का विभाजन 
स्थित व्यापार. शर्तों पर निर्भर करता है। एक देश को व्यायार दातें 
* जितनी अनुकरू होती हैं, व्यापार से होने बाली उसको 
प्राप्ति का अंश उतना ही अधिक होता है। 


--वाल्टर क्रॉज 


“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बहु देश सर्वाधिक प्राप्त करता है जिसके 
निर्यातों की सर्वाधिक माँग रहती है तथा वह स्वर्य आयाहों 
की अर्थात्‌ दूसरे देशों के निर्यातों को मांग बहुत कम 
रखता है। जो देश दूसरे देशों के उत्पादनों 
के लिए सर्वाधिक मांग रखता है उसे 
सबसे कम प्राप्ति होती है । 


--टॉसिंग 
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संरक्षण का झिद्धान्त 
(उप्त&/0०8४ 0ए ए2077:07705) 


“इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि शिश् उद्योगों ने संरक्षण 
प्राप्त किया, किन्तु इतिहास ऐसे उदाहरणों से खालों है जिसमें 
'शिक्ष! स्वीकृत मानवीयता के साथ-साथ बढ़ा हो ।॥” 


--जी० हेबरलर 


“संरक्षण का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि यह 
अन्तर्राष्ट्रीय विशेषीकरण में हस्तक्षेप करता है और इस 
प्रकार व्यक्तिगत देशों के लिये व्यापार से होने 
वाली सम्भावित प्राप्तियों को वास्तविक 
बनने से रोक देता है ।*' 


--बाल्टर फक्रॉज 
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_'झरक्षण का सिद्धान्त 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण की नीति का अपना' महत्व है । इस 
का अर्थ उस सरकारी नीति से है जिसके आधीन एक सरकार विदेशी 
प्रतिस्पर्दधा से ग्रृह-उद्योगों की रक्षा करने के लिए प्रशुल्क (7७7४7) द्वारा 
विदेशी व्यापार पर रोक लगाती है। इस नीति की सर्वप्रथम व्याख्या करने 
का श्रेय अमेरिकी राजनीतिज्ञ एवं अर्थे-शास्त्री अलेक्नेंडर हेमिल्टन को दिया 
जाता है। इन्होंने संरक्षण की नीति को देश के उद्योग धन्धों का विकास 
'करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और अधिक से अधिक लोगों को 
रोजगार प्रदान करने के लिए स्वीकार किया । बाद में इस सिद्धांत की व्याख्या 
मि० हैनरी सी० केरे तथा जर्मनी के मि० फ्रेड़िक लिस्ट द्वारा की गयी | 
उन्होंने इस विचार के समर्थन में अनेक तके प्रस्तुत किये। इस प्रकार संयुक्त- 
राज्य अमेरिका और जम॑नी इस विचार के खुजक माने जा सकते हैं । यहीं से 
यह विचार अन्य देशों को गया। १७ वीं दाताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार का 
अधिक प्रचलन था ओर उस पर ये सीमाएं नहीं छगाई जाती थी, कित्तु प्रथम 
महायुद्ध के बाद स्वतन्त्र व्यापार को प्रतिबन्धित किया जाना प्रारम्भ हो गया, 
यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका ज॑से स्वत॒न्त्र व्यापार के समर्थक देश ने 
भी इन प्रतिबन्धों को महत्व देना प्रारम्भ किया। 

१९ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए अनेक 
देशों ने प्रशुल्क्ष नीति को अपना कर विदेश-व्यापार को विनियमित किया । 
यद्यपि इस काल में भी यूरोप के अनेक देश स्वतन्त्र व्यापार का पक्ष ले रहे थे 
किन्तु २० वीं शताब्दी की दूसरी दशाब्दी में स्वतब्त्र व्यापार प्राय: पूरी तरह 
नष्ट हो गया | विश्व के अनेक प्रम्‌ल देशों ने पर्याप्त ऊचे प्रशुल्कु लगाए। 
ग्रेट-ब्रिटेन ने भी अपनी स्वतन्त्र व्यापार नीति को त्याग दिया और अपने देश 
के उद्योगों का विकास करने के लिए, शुल्क की सौदेबाजी में सुविधा प्राप्त 
करने के लिए तथा साम्राज्य में प्राथमिक व्यवस्था लागू करने के लिए संरक्षण 


की नीति को अपना लिया । इस नीति के अनुसार व्यापार पर अनेक प्रकार के 
नियन्त्रण लगाए गये । 

संरक्षण की नेति के अन्तर्गत उपभोक्ताओं अथग्या उत्ादकों के एक 
वर्ग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के छिये व्यापारिक प्रतियन्‍्ध रूगाये जाते 
हैं । इस नीति के अन्तेगंत प्रतिबन्धों का इतना महत्व नहीं होता जितना उन 
के उद्देश्यों का होता है । आर्थिक क्षेत्र में प्राय: प्रत्येक सरकारी हस्तक्षेप किमी 
न किसी के लिए लाभदायक रहता है और उसे प्रतियो।गत़ा में राहुत प्रदान 
करता है । इसी प्रकार व्यापार प्रतिबन्ध भी, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से 
क्यों न लगाया गया हो, विसी न किसी आर्थिक हित को कुछ मात्रा में संरक्षण 
प्रदान करता" है। संरक्षण की नीति या संरक्षणवाद का अथ ये आकस्मिक 
घटनाएं तथा' इनसे प्राप्त होने बाला लाभ नहीं हैं वरन्‌ इसमें व्यापा र-प्रतिवन्ध 
की तकनीकों का विस्तार के साथ अध्ययन किया जाता है । सरदाणवाद का 
मुख्य रूप प्रशुल्क है और संपुक्त राज्य अमरीका आदि दंशों में तो प्रशुल्क 
तथा संरक्षण को एक रूप ही माना गया है। इतने पर भी इन दंक्षों में 
संरक्षणवाद को केवल प्रशुल्क तक ही सीमित नहीं किया गया है। 

धन्तर्याष्ट्रीय अर्थशास्त्र में संरक्षणवाद का एक लम्बा इत्तिहास है । 
कुछ समय पूव॑ तक विश्व के विभिन्‍न देशों में संरक्षण से सम्बन्धित विवाद 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक नीति का एक महत्वपूर्ण विषय था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के सिद्धांत में संरक्षणवाद के समर्थभ और विरोध में विभिन्‍त तक अदान किये 
जाते हैं। व्नंमानकाल में कुछ अन्य नीतियों का भी विकास हुआ है जो कि 
संरक्षणवाद के साथ प्रतिद्वन्दिता रखती हैं, उदाहरण के लिये, विनिमय की दरें 
ओऔर,अन्तर्राष्द्रीय संगठन, विदेशी सहायता कार्यक्रम, आथिक कल्याण, व्यापार 
दरतों का समायोजन अ्रादि । 

संरक्षण की नीति के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वाभाविक: 
प्रवाह को रोक दिया जाता है और अनेक कृत्रिम प्रतिबन्ध ऊछगाए जाते हैं ।. 
ये प्रतिबन्ध आंशिक अथवा पूर्ण हो सकते हैं और ये विशुद्ध रूप से आर्थिक 
या राजनतिक उद्ददयों के लिए लगाये [जा सकते हैं। जो नीति विदंशी 
व्यापार की स्वाभाविक गति में बाधा डालती है, वह मृछ रूप से मंरक्षण की' 
तीति का भाग है। उसका रूप आथिक भी हो सकता है और अनाधिक भी ।. 


ह संरक्षण के तरीके 
(276 3(९४४005 ०६ 2700९20॥) 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वाभाविक गति में अनेक तरीकों से प्रतिबन्ध: 
लगाए जा सकते हैं। इन तरीकों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं---- 
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(१) बवेधानिक्त विष. (॥%8 ॥,62४।॥ शा०्त्रातध०7)--इस रीति 
ये अनुयार कानून बनाकर सरकार द्वारा किसी वस्तु के आयात और निर्यात 
पर रोक लगा दो जाती है। इसे प्रायः: तब काम* में लिया जाता है जब व्यापार 
सन्तुलन एक देश के पक्ष में न हो अथवा व्यापारिक दृष्टि से दुखदायी समय 
हो । ये प्रतिबन्ध प्रायः थोड़े समय के लिए ही लगाए जाते हैं । जिस - समय 
अर्जेन्टाइना के पशुओं में बीमारी फेली थी, उप्त समय संयुक्त राज्य अमेरिका 
ने वहां से मांस मंगाने पर कानूनी प्रतिबंध ह़गा दिया ।* 


(२) प्रशल्क अथवा आयात-निर्यात कर (776 प75)--संरक्षण 
«की यह पर्याप्त पुरानी और प्रचछित प्रणाली है । जब देश के आयात पर 
संरक्षण की दृष्टि से कर लूगाए जाते हैं तो इनको संरक्षण कर्र कहा जाता है । 
आजकल निर्यात करों की अपेक्षा आयात करों का महत्व अधिक है। प्रशुल्क 
कर के अनेक रूप हो सकते हैं--(7) समान कर प्रणाली जिसके अनुसार एक 
देश अन्य सभी देशों की एक जंसी वस्तुओं के प्रति समानतापूर्ण व्यवह्मर करता 
है। (7) परम्परागत प्रशुल्क प्रणालो जिसके आधीन एक देश सामान्य कर 
लगाते समय उत्त देशों को श्रछग रखता है जिनके साथ विशेष प्रकार की 
सन्धियां की हैं अथवा जिसके साथ विशेष परम्परागत सम्बन्ध हैं। (7) प्रशुल्क 
प्रणादी की दरें अधिकतम या न्यूनतम हो सकती हैं। जिन देशों के साथ विशेष 
सन्धि की जाती है उनको आयात करों में न्यूनतम तथा बाकी के देशों के लिए 
अधिकतम दरों में प्रशुल्क छूगाने की व्यवस्था थी जाती हैं। (ए) विशेषाधिकार 
युक्त प्रशल्क प्रणाली होती है जिसके अन्तगगंत उन देशों को व्यापार सम्बन्धी 
रियायतें दी जाती हैं जो राजनतिक, जातियत या क्षेत्रीय आधार पर परस्पर 
घनिष्ठ छूप से सम्बन्धित हैं । 


करारोपण गणना के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो 
कर वस्तु की भौतिक इकाई पर लछगाए जाते हैं उनको विशेष प्रशुल्क कहा 
जाता है । यदि इन्हें वस्तु के मुल्य के आधार पर लगाया जाए तो ये मृल्यानु- 
सार प्रशुल्क कहे जाएंगे । ,जब देशी उत्पादकों को हानि से बचाने के लिए कोई 
कर लगाया जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति प्रशुत्क कहा जाता है । 


प्रशुल्क कर लगाने से कई उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया 
जाता है। इनके परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुओं को मंहगा बनाकर उनका 
आयात घटाने का प्रयास किया जाता है ताकि स्वदेशी उद्योगों का तीत्र गति 
से विकास होने लगे, देश के रोजगार में वृद्धि हो, मजदूरी की दर बढ़ जाए 
और देश आत्म-निर्भरता की दिशा में अग्रसर हो । प्रशुल्क का एक“खतरा यह 
होता है कि इससे अन्य देश प्रतिकार के रूप में आयात कर लगाने के लिए 


प्रेरित हो सकते हैं। ऐपी स्थिति में इनका उद्देश्य पूरा' नहीं हो पाता । राष्ट्रों 
के पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं और उनके बीच अनबन हो जाती है। 
इस सबके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अवांछनीय दिशाओं की ओर मुड़ 
जाता है। ये प्रशुल्क राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही लगाए जाते हैं और 
इसलिए प्राय: इतका अच्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जाता हैं । 

(३) आधिक सहायता (7० एआशा८&] 40)---इस नीति के अनु- 
सार एक देश की सरकार आयातों एबं निर्यातों पर कोई कर न लगाकर अपने 
उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको विशेष सहासता देती है। यह 
सहायता विशेष छट, ऋण, अनुदान, उपदान ( 509806768 ) अथवा अधि 
दान (8007(69) के रूप में हो सकता है। इसे कई बार नकारात्मक कर 
कहा जाता है और इसके फलस्वरूप आयात तथा निर्यात में वृद्धि होती है । 


कुछ दृष्टियों से इस नीति को भायात करों से अच्छा माना जाता है । 
(१) जब आयात कर लगाए जाते हैं तो उनके फलस्वरूप विदेशी माल की कीमतें 
बढ़ जाती हैं और उसका आयात कम होने लूगता है। इसके फलस्वरूप दूसरे 
देशों के साथ सम्यन्धों में कटुतत आ जाती है। आयथिक सहायता से ऐसा कोई 
खतरा नहीं रहता । (२) आयात कर लगाने से उपभोक्ता विदेशी माल का 
उपभोग करने से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार उनके हितों का बलिदान 
होगा । विदेशी वस्तुओं का आवागमन कम होने से स्वदेशी व्यापारी सनमानी 
कीमते मांगने का प्रयास करंगे और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को 
कठिनाइयों का सामता करना पड़ेगा । जत्र आथिक सहायता दी जाती है तो 
उपभोक्ताओं को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करता पड़ता और 
उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को छाभ होता है । 


(४) कोटा अथवा नियतांश प्रणाली ( ९४०४७ 598४0 )-- इस 
प्रणाली के अन्तगंत सरकार द्वारा एक निफवयत समय के लिए अनेक वस्तुओं के 
आयातों तथा निर्षातों की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। सामान्यतः विभिन्‍न 
देश अपने कोटे अछश-अलूग से निश्चित करते हैं । क्विस वस्तु का आयात किन 
मात्रा में करता चाहिए, इसका निर्णय स्वर्य सरकार हारा देश की परिस्थितिथों 
को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोटे के दो रूप होते है--एक आयात 
कोटा श्रोर दूसरा तठकर कोटा । आयात कोटा बहु कोटा होता है जिसमें 
वस्तुओं के आयात के छिए एक निश्चित मात्रा निर्धारित की जाती है। तद- 
कर कोटा में वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा पर कर लगाया जाता है और 
उप्तके बाद सामान्य आयात-कर छगाया जाता है। संरक्षण की यह एक अत्यन्त 
" कोकप्रिय और प्रभावशील प्रणाली है। 
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रूप-कोट! प्रणाली को कई बार परिमाणूत्मक प्रतिवन्ध भी कहा जाता 
है । इस प्रकार के प्रतिबन्ध के कई रूप होते हैं--(१) लाइसेंस कोटा प्रणाली, 
जिसके अन्त गंत सरकार द्वारा कुछ चुने हुए व्यापारियों को ही आयात करने 
की अनुमति दी जाती है। कोई व्यापारी यदि आयात या निर्यात करना 
चाहता है तो उसे इसके लिए सरकार से पहले से ही लाइसेंस छेना होगा। 
सरकार द्वारा आयात की जाने वारढी वस्तुओं की संख्या का निश्चय अपनी 
नीति के अनुसार किया जाता है। आयात व निर्यात केवल वे ही व्यापारी 
कर सकते हैं जिनको ऐसा करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। (२) एक 
पक्षीय कोटा प्रणाली, के अनुसार एक देश केवल अपने आयात पर ही प्रति- 
बन्ध लगाता है, निर्यातों पर नहीं । इस प्रकार के प्रतिवन्ध के दो रूप हो 
सकते हैं ? एक रूप को सांसारिक कोटा (0]009! (0००४७) कहा जाता है 
और दूसरा आवंटित कोटा (&]008/०0 (१००09) कहा जाता है। प्रथम 
के अन्तर्गत सरकार प्रत्येक वस्तु की अधिकतम श्षीमा निर्धारित कर देती है 
और उतने माल को किसी भी देश से मंगाया जा सकता है जबकि दूसरे में 
सरकार द्वारा यह तय किया जाता है कि किससे क्रितना मार मंगाया जा 
सकता है । (३) कोटा प्रणाढी का एक अच्य रूप ह्वि-पक्षीय कोटा प्रणाली 
(87[8/678] (१००४७ 5980670) कहा जाता है। इसके अनुसार सरकार द्वारा 
एक देश से निश्चित भाग में ही आयात करने की अनुमति दी जाती है । जब 
कोई आयातकर्ता उस मात्रा से अधिक आयात करता है तो दण्ड-ध्वरू उसे 
अधिक आयात कर का भुगतान करना होगा । 


लाभ--कोटा प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अत्यन्त छोकग्रिय 
थी । इसके अपने ऋछ छाम होते हैं--(१) इस प्रणाली के अन्तगंत अन्य देशों 
के साथ लाभप्रद रूप में सौदे किए जा सकते हैं। (२) यह प्रणाली अत्यन्त 
लोचशील होती है और आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तंत किया जा 
सकता है ।॥ (३) इसमें पक्षपात की यु जाइश कम रहती है और जिस प्रकार 
आयात कर का अन्तर्राप्ट्रीय स्‍तर पर विरोध किया जाता है, उस प्रकार 
इसका विरोध नहीं किया जाता । (४) जब वस्तुओं के आयात की मात्रा 
निद्िचत हो जाती है तो स्वदेशी व्यापारी आसानी से अपने उत्पादन कौ 
व्यवस्थित रूप से नियोजित कर सकते हैं । 


«५ दोष--कोटा प्रणाली के अपने कुछ दोष भी हैं-- (१) इससे. सरकार 
की आय कम हो जाती है। यह कमी आयात करों के आधार पर आई कमी 
से कहीं अधिक होती है । (२) इस प्रणाली से वस्तुओं के मल्यों में 
अस्थिरता रहती है क्योंकि जब आयात बन्द रहता है तो भूल्य बढ़ जाते 


११८ अन्तर्याप्टू:य अथंशास्त्र 
हैं और जब आयात खुल जाता है तो वस्तुओं के मूल्य फम हो जाते हैं। 
इस कमी और वृद्धि के फलस्वरूप व्यापारियों को पर्याप्त लाभ होता है किन्तु 
सरकार और उपभोक्ता इससे कप्ट उठाते हैं। (३) कोटा प्रणाली सम्बन्धित 
अधिकारियों के हाथ में शक्ति सौंपफर भ्रप्टाचार के अधिक अवमर प्रदान 
करती है। (४) इस प्रणाली के अन्तगंत बिदेशों में वस्तुओं की कीमत गिर 
जाने पर भी उपभोक्ता लाभान्वित नहीं होता । 

(५) विनिमय नियम्त्रण (#डटाआआा2ए० (०॥70)--कोटा प्रणाली 
को प्राय: विदिमंय नियन्त्रण की नीति के अनुपूरक के रूप में प्रयुक्त किया 
जाता है और एसी स्थिति में यह अत्यन्त एथावशाली बन जाती है। विनिमय 
नियन्त्रण के अन्तगंत सरकार आयात और निर्यात के छिए पिदेगी विनिमय 
के भाय«विक्रय को नियमित करती है। जब बविदेशी-विनिमय वी मात्रा निश्चित 
हो जायेगी तो केवछ सीमित आयात किये जा सफगे। इस नीति को अपनाते 
हुए सगकार विनिमय की दर भी निर्धारित कर देती है । 

दितिमय-तियम्त्रण की प्रणाली का वियाम गुझायः भाविक सदी के 
समय हुआ । १६३० में जब आश्थिक मन्दी आई तो अनेक देशों ने बढ़ अनुभव 
किया कि विदेशी विनिमय कोप का होना परम आवश्यवा है भौर इगलिये 
उन्होंने विदेशी विनिमय के ऋरष-विक्रय एर नियःभण लगाने की सीति धपनाई । 
विनिमय-नियन्त्रण की प्रणाद्षियों द्वारा आयातों को प्रतिब-्धित किया जा 
सकता है। इसके द्वारा एक ओर तो विदंशी मद्रा कोप गूर्र/त रखने में 
सहाग्रता मिलती है और हुसरी ओर इसके परिणामस्वरूप २ ैशी बस्थुओं 
को दंग के बाहर रखने में भी सफलता प्राप्त होती है। इन प्रणालियों के 
महत्वपूर्ण राजन तिक प्रभाव होते हैं । 

(६) भेदपुूर्ण व्यवहार (९० शिशाएँत्री 77680शा-- विभिन्न देशों 
से आयात की जाने बाली वस्तुओं पर जब कर छूगाया जाता है तो कई बार 
सरकार मेदपृर्ण व्यवहार भी करती है । ऐसा करते हुए कुछ दधों के सम्बन्ध 
में कर की दरें कम और क्षग्य के सम्बन्ध में अधिक बार दी जाती है। व्यापार 
को विनियमित करने का प्रयात्त क्रिया जाता है। 

5७) आयधात्त-निर्धात का एकाधिकार ([77907-75907 शि०ा0फ09)- 
कभी-कभी सरकार आयात और निर्यात के काम को रवयं अपने हाथ में के 
लेती है ! एंसी स्थिति में स्वयं सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता. है कि 
किन वस्तुओं का क्रिस मात्रा में आयात या निर्यात किया जाएगा ? इस प्रक्रिया 
द्वारा सरकार स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देने का प्रयास करती है और विदेशी 
व्यापार को नियन्त्रित करती है । 
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विदेशी व्यापार को विनियमित करने हथा स्वदेशी उद्योग-धन्धों को 
संरक्षण प्रदान करने के उपयु कत तरीकों में से किसको प्रमुख माना जाय ? यह 
एक विवादपूर्ण प्रशव है। कोई ऐसा निद्चित मापदण्ड महीं है जिसके आधार 
पर इस प्रहन को तय किया जा सके । द्वितीय विश्व-पुद्ध के बाद जो आश्थिक् 
राष्ट्रीवता की भावना पेदा हुई उसके फलस्वरूप विभिन्न देशों ने अपने उद्योगों 
को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपयु क्‍त में से विभिन्न नीतियों का प्रयोग 
किया 


संरक्षण की नोति की आवश्यकता एवं महंत्व 
(7॥8 ऐ३९८७5७४४ए४ 2॥06 ॥90ए 4766 0६ 6 ?०!९ए ० ?/006९॥0॥) 

डिदेशी व्यापार में संरक्षण की नीति को अपनाया जाता क्‍यों आवश्यक 
है तथा यदि इसे न अपनाया जाए तो क्‍या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ? इसे 
जानने के लिए हमें उन तकों का अध्ययन करना होगा जो प्राय. स्वतन्त्र 
व्यापार की वीति के विश्ड्ध दिये जाते हैं। संरक्षण की नीति के पक्ष में प्रस्तुत 
विभिल्‍त वर्को को तैद्धान्तिक दृष्टि से स्वीकार करता सरल होता है किन्तु 
उनको व्यावहारिक रूप देवा कथिन है। 

स्वतस्त्र व्यापार के सम्बन्ध में प्राय: यहु कहा जाता है कि इसमें 
आन्तरिक और वाद्य व्यापार में कोई भेद नहीं होता, अतः यह नीति उचित 
है; संरक्षण की तीति के सम्बन्ध में कोई ऐसी सामाग्य बात नहीं की जाती । 
संरक्षण की नीति के पश्ष में जो अनेक तक दिए गए हैं, उनमें से कुछ बेज्ञानिक 
हैं, अन्य को आसावी से गछत सिद्ध किया जा सकता है। उनके बीच कई 
बार अप्तंगतियां दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त जब इन तकों को स्वीकार 
करके क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है तो अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। संरत्ण की नीति के समर्थन में दिए गए तके निम्न- 
लिखित धीर्षरों में वर्णित किये जा सकते हैं । 
(7) अना्थिक तके 
(0ा-7९0009/0 &7'४णाञ/श॥(5) 

ये तक देश के आथिक जीवन से बहुत कम सम्बन्ध रखते हैं इनमें 
उल्केखनीय ये हैं:--- 

» (१) राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आत्म-निर्भरता ('िश्व002 00(00०० 
300 50॥ 872०7८१)--कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से 
आवृध्यक्र उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य का संरक्षण प्रदान किया 
जाना चाहिए ताकि वे उद्योग स्वत”त्र बाजार में प्रतियोयिता का सामना कर 
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सके । अभ्तराप्ट्रीय जगत में संदेव युद्ध की सम्भावनाएं बनी रहती हैं और 
इसलिए प्रत्येक गासन को राष्ट्रीय सुरक्षा का पर्बाप्त ध्यान रखना चाहिए। 
जब तक युद्ध के छिए आवश्यक सामग्री का उत्पादन देश में नहीं किया जाता 
उस समय तक देश आत्य-निर्भरता का अनुभव नहीं कर सक्रेगा। संकटकाद भें 
कई वस्तुओं का शायाव बादिन बे जाता है और इसलिए ऐसी वस्तुओं के 
उत्पादन का राज्य वा संरक्षण प्रदात करना परम जावब्यक होता है। यदि 
आत्म-निर्भरता दी प्राप्ति के छिए देश को छुछ आविक नकसान उद्ाना पड़े 
तो बुरा नहीं है। 

इस तर्क को व्यावहारिवा रूप देते समय यह प्रशत उठता हें कि युरक्षा 
की दृष्टि से कौन से उद्योग अधिदा महत्वएूर्ण हैं जिसने संरद्ण दिए जाने 
वाहिए ? आवध्यक उद्योगों में सामाप्य रूप से ऐसे उद्योगों को लिया गाता हे 
जिन पर युद्ध सम्बन्धी काप पूर्ण झग से निर्भर रहते हैं। उदाटरुण के लिए 
सैनिक उत्पादत, सेनिक वागुयान, दिस्कं/टक पदार्थ, राशर जेरो बहलुनं का 
उत्पादन करने वाले उद्योग भादि। इस प्रकार के उद्योगों को गंरक्षण प्रदान 
करता परम भादश्यक है । कभी-कभी सुझाव दिया जाता ऐे कि सगकार इन 
आवश्यक उद्योगों को संरश्ण प्रदान करने की अपेक्षा स्वयं ही अडाग और 
ऐसा करने में जो खर्चा आता है उसे करों द्वारा प्राप्त किया जाए नाफि सारी 
जनता उसके भार वे समान रूपए से सह सके । इस प्रक्रिया में टाभ गह है कि 
इससे जनता जागृत होती है।। 

+ (२) राष्ट्रीय आचार को सुरक्षा (ए९5शर््रवणा एा 'िबाणाओं 
एछाक्रां८)--संरक्षण की सीति द्वारा एक देश अपने जिशेष आजलार-विचार को 
सुरक्षित रख सकता है! यदि इस प्रकार का संरक्षण प्रदान न किया जाए 
तो ये नष्ठ हो जाएंगे क्योंकि विश्निन्न देशों के छोग एक दुसरे के निकट सम्पर्क 
में आएंगे। यदि राष्ट्र के विशेष गुणों को सुरज्ित रखना है तो इसके लिए 
अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता को रोका जाना चाहिए । 

कुछ व्यवमायों को सुरक्षित रखने के लिए (70 ए€507९४ 
सा 0८९एएथशाणाइ)--कई बार संरक्षण की नीति का प्रयोग जनसंख्या 
के कुछ वबगों या व्यवसाय जिद्यषों को सुरक्षित रखने के छिए भी क्रिया जाता 
है। स्वतंत्र व्यापार की नीति के अन्तर्गत इन व्यवस्तायों के समाप्त होने का 
भय था | राजनेतिक एवं सामाजिक दृष्टि से इत व्यवसायों एवं वर्गों को 
“संरक्षण दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, उदाहरण के लिए, कृषक वर्ग 
को लिया जा सकता है। इस वर्ग के लोग मुख्यतः रूढिवादी किन्तु समाज के 
प्रति निष्ठावान होते हैं। यदि इनको सुरक्षा प्रदान न करके स्वतंत्र व्यापार 
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की प्रतियोगिता में छोड़ दिया गया तो इनके समयप्त लेने का डर रहता है : 
कीमतों पर कुछ नियंत्रण किया जाना कभी-कभी आवश्यक होता है क्योंकि 
इसके बिना कृषि का विकास रुक जाएगा। शारीरिक क- मानसिक दृष्टि से 
उसके उत्पादन में बाधाएं उत्पन्न होंगी । 

(7) आर्थिक तके 

(६९८0॥0//0 4720॥॥९0॥क्‍5) 

संरक्षण की नीति के समर्थन में अनेक आथिक तक प्रस्तुत किये गए 
किन्तु इन तकों को सही रूप में परिभाषित करना अत्यन्त कठिस था। अनेक 
एसे उद्योग होते हैं जिनका आर्थिक दृष्टि से कोई उपयोग नहीं होता अर्थात 
वे देश की आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करते वरन्‌ अना्थिक कार्यों 
से सम्बद्ध रहते हैं उदाहरण के छिए सेनिक महत्व के उद्योगों को यदि पंरक्षण 
प्रदान किया जाता है तो वह आ्िक दृष्टि से इतना उपयोगी एवं प्रभावशीरू 
नहीं माना जावेगा। जो उद्योग राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय सम्पत्ति अथवा 
सामाजिक उत्पादन की वृद्धि में सहायक बनते हैं, उनको संरक्षण प्रदान 
करना आशिक दृष्टि से उल्लेखनीय होता है । संरक्षण के पक्ष में दिए जाने 
वाले विभिन्‍न तकोँ को इसी आधार पर आथ्िक कहा जांता है। इन 
तकों का अथे यह है कि कुछ परिस्थितियों में संरक्षण द्वारा सामाजिक उत्पादन 
को बढ़ाया जा सकता है। विभिन्‍न आ्िक तक्क निम्नलिखित हैं--- 

(१) अल्पक्नालीन ओर दीघेकालीन तके (507 -एा॥ शाते ॥,078, 
एव /'हएक्‍0०॥5)---सं रक्षण की नीति द्वारा अल्पकालीन संक्रमण की स्थिति 
का सामना किया जा सकता है। इस नीति के समथथन में दिए गये जिन 
तकों का विवेचल किया जा सकता है वे प्रायः अल्पकाडीन होते हैं | 
दीघंकालीन तक वे हैं जिनके फलस्वरूप आगे चलकर देश्ष के उत्पादन में वृद्धि 
हो जाएगी । 

(२) सन्तुलन तथा अप्न्तुडन पर आधारित तक (678णाशा(5. 
995९0 07 ड्रक्चो॥80९ 60 ॥रक8]900९)--संरक्षण नीति के समर्थक 
दीघंकालीन तक सच्तुलन सिद्धान्त पर आधारित रहते हैं । जब एक देश बविदृत्र 
ब्यापार में भाग लेता है तो उस्तकी अर्थव्यवस्था बाहरी तत्वों से :पर्याप्त 
प्रभावित होती है, उसके सामने अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं। इन के 
प्रभाक्ष को कम करने के लिए संरक्षण की नीति आवश्यक बन जाती है। 

(३) एकाधिकारों के विरुद्ध संरक्षण (॥॥6 ए700८४०॥५ 6 ४श।॥5 
॥700०४)--स्व॒तन्त्र व्यापार की स्थिति में एक देश की अथ-व्यवस्था पर” 
कई विदेशी उत्पादकों का एकाधिकार ही जाता है। यह ऊ'ची कीमतों एके 
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शोषण को जन्म देता है4 अत: संरक्षण की नीति अपनाना आवश्यक होगा 
ताकि एकाधिकार उस देश की अर्थ व्यवस्था को अस्तव्यस्त न कर सके । 

(४) आय्िक विकास के लिए संरक्षण(?7000ए(0॥5 [07 £८0॥07रां2 
90एथ०ुणशा।)--स्वतन्त्र व्यापार की स्थिति में एक देश की गति अनिय॑- 
त्रित रूप से आगे बढ़ब्ी है । संरक्षण द्वारा उल्ादन तथा विनिमय क्री 
क्रियाओं को जब बदल दिया जाता है तब परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ने की 
सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं ! 

(५) प्रतिक्वार के रुपमें संरक्षण (76 ?ए70000(0॥ 9॥ दिशग्रा9(0॥)-२ 
कहा जाता है कि जब एक दश संरक्षण की नीति अपनाए हुए हो लो उसे 
स्वतन्त्र नीति का समर्थन नहीं करना खाहिए बरना बह्द छाभदायक सोदेबाजी 
की स्थिति में नहीं रहेगा क्योंकि उसके द्वारा पड़ोसी देशों को सुविधा नहीं दी 
जा सकेगी; परिणामस्वरूप बह सुविधा भी प्राप्त नहीं कर पाएगा । इसके 
अतिरिवतल एक तरफा स्वतन्त्र व्यापार'हानिकारक रहेगा बर्योकि विदेशी प्रति- 
योगियों द्वारा ऐसे देश के बाजारों का शोपण किया जाएगा । 

(![) मिरथंक ते 
(४०॥-७९॥8४९ /7'20॥॥2॥5) 

संरक्षण की नीति के पक्ष में अनक एसे तक दिए जाते हैं जो अर्थ की 
हष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते फिर भी इस नीति का समर्थन ऋरने के 
लिए उपयोगी माने जाते हैं। ये निम्न प्रकार हैं--- 

+ (१) रहन-पहन के स्तर को ऊचा उठाना (शिक्षं॥/०ाक्राए० 04 (९ 
हिव्रातेशत ० 7/एशंगर8)--मंरक्षण की नीति के समर्थत में एक महत्वपूर्ण 
तक यह दिया जाता है कि इसके माध्यम से एक देश अपने जीवन-स्तर को 
बनाए रख सकेगा। संसार में विभिन्न देशों की मजदूरी का स्तर अलग-अलग 
होता है । विकासशील देशों में मजदूरों को बहुत कम मजदूरी प्रदान की जाती 
है। कहा जाता है कि एशिया में, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों 
में श्रमिकों की देनिक मजदूरी अमेरिका के मजदूरों की प्रति घन्टे मजठरी से 
भी कम होती है। स्वर्य विकसित देशीं के बीच मजदूरी की हृपष्टि से भारी 
अन्तर फ्रया जाता है। इन अन्तरों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि 
जिन देशों में श्रम की कीमत कम है वहां के आयातित माल पर नियन्त्रण रखा 
जाय क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्वदेशी उत्पादन संकट में-पड़ 
जाएगा । स्वदेश में श्रमिक्रों की दर अधिक होने के कारण यह उत्पादन 
भहंंगा पड़ता है। विदेशी प्रतियोगिता में स्वदेशी माल पीछे न पड़ जाए इसलिए 
संरक्षण की तीति को अपनाना परम आवश्यक है । 
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आलोचना--कहा जाता है कि यह तक गम्भीर नहीं है क्‍योंकि 
वास्तविक व्यवहार में विद्व-बाजार में अधिक मजदूरी वाले देशों द्वारा 
पादित वस्तुएं प्रतियोगिता में पूर्णत: टिकती हैं। कई बस्तुएं ऐसी होती हैं 
जिनमें मजदूरी की दर अधिक होने से उत्पादन लागत अधिक नहीं आती । 
जिन देशों में ऊची मजदूरी होती है वहां श्रमिक की उत्पादन क्षमता भी 
अ्रधिक होती है। अतः उत्पादन व्यय जधिक नहीं होता। इसके अतिरिक्त 
परक्षण का यह तक अन्तरंष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के साथ भी अनुकूलता 
पहीं रखता । ऊ'ची दर वाला श्रम निम्न दर वाले श्रम से आसानी से प्रति- 
पोगिता कर लेता है क्योंकि केवल श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं 
है, पूृजी तथा प्राकृतिक साधन भी इसके उपयोग को सम्भव बनाते हैं । 


उत्पादन के साधनों की स्थिति के अनुसार ही एक देश विभिन्‍न वस्तुओं 
के उत्पादन में रुचि लेता है। जहां पर श्रम सस्ता है वहां वे चीजें उत्पादित 
की जाती हैं जिनमें श्रम की अधिक आवश्यकता है, दूसरी ओर प्‌ जी प्रधान 
इशों में वे चीजें बनाई जाएंगी जिनमें अधिक पूजी की आवश्यकता रहती है। 
इस प्रकार ऐसी वस्तओं के बीच कोई प्रतियोगिता रहने की अपेक्षा पारस्परिक 
अनुप्रक सम्बन्ध रहता है । 

(२) गृह बाजार का विकास(7007९0097097६ 04 छ0॥6 ४७70०)- 
विचारकों का कहना है कि संरक्षण की नीति के सहारे गृह बाजार को विकसित 
किया जाता है। उसे स्वदेशी उत्पादन के लिए संरक्षित किया जा सकता है। 
संरक्षण नीति के अमरीकी समर्थकों ने बताया कि देश के उद्योगों को 
संरक्षण दिया जाता जहूरी है क्योंकि तभी कृषि-उतल्तादन के बाजार दो सहा- 
यता दी जा सकेगी । इन विचारकों का तके था कि जब क्ृषि-उत्पादन को 
संरक्षण दिया जाता है तभी औद्योगिक वस्तुओं का बाजार विकसित होता है। 
विदेशी उत्पादकों को गृह-बाजार में अधिक सुविवायें एवं अधिकार प्रदान किए 
जाते हैं और फलस्वरूप आयातों में कमी को जा जाती है। 

आलोचना--आलोचकों का कहना है ऊि संरक्षण की नीति के पक्ष में 
दिया गया यह तक अधिक महत्व नहीं रखता । हो सकता है कि इस नीति के 
अपनाने पर तात्कालिक रूप से ग्रह-बाजार का विकास हो जाएं किन्तु यथाथे 
में देश का आयात घटने के कारण उसके निर्यात का वाजार भी सकुचित हो 
जाता है। जब प्रत्येक मांग की पूर्ति का प्रयास घरेलू स्तर पर किया जायेगा 
तो उत्पादन की मात्रा घट जाएगी वर्योंकि विशेषीकरण का सिद्धांते खण्डित हो 
जाएगा। म्ि० कीन्स ((०9५76४8) के विचारों के अनुसार संरक्षण के अन्तर्गत 
लोगीं को अधिक काम सिल सकता है, किन्तु निश्चय ही उनकी मजदूरी घट 
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* जायेगी | यह तक अमल , में व्यापार की पारस्परिक निर्भरता को धरुला देता 
है। संरक्षण की नीति किती अन्य बाजार की रचना नहीं करतो बरन्‌ बह 
विदेशी -बाजार को ग्रह-बाजार के रूप में परिणत कर देती है। एक देश 
के आयात और निर्यात को उम्रकी प्राप्ति एवं भ्रुगतान कहा जा सकता हैं । 
कोई देश अपनी प्राततियरों में कमी करके अपनी स्थिति को सुधारने को भाया 
नहीं कर सकता । 

(३) धन को देश में रखने के,लिए संरक्षण (76 970(62८0॥ ६०0 
६९९३ 7700९४ 2 ॥07॥6)--संरक्षण की नीति की सहायता से देश के घन 
को विदेशों में जानें से रोका जा सकता है । देश के आयातों पर रोक छगा 
दी जाती है तो देशी मुद्रा विदेशों को जाने से रुक जाती हैं। इस सम्बन्ध में 
अब्राहम लिकत का लोकप्रिय कबन उद्ध त किया जाता है। उन्होंने कहा था--- 
“में प्रशुल्क के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं जानता हैं। केवड इतना जानता 
हूं कि जब हम विदेशों से वना माल खरीदते हैं तो हमको माल विलता है 
और विदेशियों को धन । जब हम सपने देश में ही बना हुआ माल खरीदते 
हैं तो हमको माछ तो मिलता ही हैं और धन भी मिलसा , ।' 

आलोचना--यह तक॑ भी कुछ अधिक महृत्व नहीं रखता । इस मास्यता 
का आधार यह विश्वास हे कि आयातों के कारण मुद्रा को हाति होनी है। 
यह दोप पूर्ण है। वास्तविक्रता यह है कि आयातो के लिये विदेशों को भेजा 
गया धन श्षीत्र ही स्वदेश में छोड आता है। लौटते समय बहू विदेशी भरने 
को भी अपने साथ लाता है | 

७४) उत्पादन-लागत में समानता लागे के लिए (70 €पप्ठ७ 20 
06 (०५४ ० ?08004॥0॥)--संरक्षण की नीति का समन करने बाते 
विचारक़ों का कहना है कि एक.वेज्ञानिक आयात-कर उसे कहा जाता है जो 
उत्पादन-लागत को देश और विदेश में समान कर लेता है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका में इस तक को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ । इसे पश्नवात-हीन तथा 
आपत्तिहीन माता गया । 

आलोचना--यह तके भी अधिवा गंभीरता नहीं रखता क्योंकि हम 
राष्ट्रीय स्तर पर हो प्रायः उत्पादन छागत को समान नहीं कर सकते तो 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर केसे कर सकेगे। इसके अतिरिक्‍त यदि सभी वस्तुओं में 
देदा-विदेश की वस्तुओों की लागत समान हो गई तो अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार की 
कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी क्योंकि व्यापार का कारण तुलनात्मक लागतों 
में अंतर होता है । 
के (५) क्रय शक्ति का तके (77९ #78ए॥शा ण॑ एशकबाए 
०ए०ज९:7)--पहू कहा जाता है कि जब संरक्षण की नीति की अपनाया जाला 
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है तो इससे प्रायः सभो देश लाभान्वित होते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं की क्रय 
शक्ति बढ़ जाती है और इसलिये विभिन्न उद्योगों का-अधिक माल खप सकता 
है । औद्योगिक संरक्षण के परिणामस्वरूप क्रृषि-उपज के उपभोक्ताओं की क्रय 
दक्ति बढ़ जायेगी ओर कृषि-उपज के संरक्षण के परिणामस्वरूप औद्योगिक 
वस्तुओं को क्रय-शक्ति बढ़ जायेगी, फलरूत. दोनों ही लाभान्वित होंगे । 

आलोचना--फ्र डिक बेस्टियट (766०0० 8950%) ने इस प्रकार 
के तर्कों का मजाक किया है । उन्होंने संसद से यह प्रार्थता की कि मोमबत्ती 
बनाने वालों के लिए सू्यं की विनाशकारी प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण 
प्रदात किया जाये । उनके इस कथन का अर्थ केवल यही थप कि एक व्यवसाय 
को अन्य व्यवसाय के विरुद्ध संरक्षण दिया जाना न तो सम्भव है और न 
उपयोगी । 

(६) व्यापार संतुलन का सुधार (राएए०ए९शशए ० [6 89] भा९९ 
०६ (० !४०४0९)--सं रक्षण की नीति के समर्थन में एक तक यह दिया जाता 
है कि इसे अपताने पर व्यापार सन्तुल्न में सुधार हो जायेगा ।॥ मुद्रा स्फीति 
एवं ऐसे अन्य संकटों के समय संरक्षण को पर्याप्त महत्वपूर्ण माना गया । सन्‌ 
१९३० की आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप पूर्व और मध्य यूरोप के अनेक 
देशों से व्यापार संतुलन को घुधारने के उहेध्यों से ही प्रशुल्कों की संख्या में 
वृद्धि की । 

आलोचना--आलोचकों के मतानुसार यह तक मुद्रा सम्बन्धी एवं 
विदेशी विनिमय यंत्र को न समझने के कारण दिया जाता है। यह स्वयमेव 
भुगतान संतूलन में साम्य छा देता है। ऐसी स्थिति में प्रशुल्क लगाने प्ले कोई 
लाभ नहीं । आर्थिक मंदी की स्थिति में प्रशुल्क लगाने से जो आयात कम 
होगा वह आयात-आधिक्य को समाप्त नहीं कर सकता । 

(७) चहुमुखी संरक्षण का तक ([॥6 378णा॥श९८ा६ ०0 थी ऐ०्णात 
ए70(/९८४०॥)--जबत्र एक वस्तु पर प्रशुल्क छगाने से अन्य की क्रय-शक्ति 
बढ़ती है और इस प्रवार उत्तादन की प्रत्येक शाखा को लाभ पहुँचता है तो यह 
उपयोगी होगा कि प्रत्येक शाला को संरक्षण प्रदान किया जाए, | इस तके के 
अनुसार १८७६ में जमंती ने संरक्षण को अपनाते हुए यह नारा बुरूत्द किया 
कि प्रत्येक गांव और दंशध में राष्ट्रीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाए ७ 

आलोचना--यह तक वेज्ञानिक नहीं है। जब उत्पादन की सभी 
शाराओं को संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो आवश्यक नहीं कि क्वर-प्रणाली 
अच्छी हो जाएगी । इसके अतिरिक्त प्रशुल्क' प्रणाली जितनी अधिक व्यापक 
होती है, उससे उस उद्योग को उतना ही कम लाभ मिलेगा जिसके हित में मुलू - 


९९६ अन्तराप्ट्रीय ज«गास्त्र 
रूप से प्रशुल्क गाया गया है। प्रधुल्क की दोटार जितती अधिक ब्ययक होनी 
है, सम्बन्धित देश विश्द अर्थड्प्रवस्पा से उतना ही अधिक कट जाता है तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के छातभों से बंचित हो जाता #। १ रणामग्बदप 
सामाजिक उत्नादव घट जाएगा । 

(८) प्रतिकारात्मक संरक्षण (रिटाब2079 ?/9६९९४७॥)--हूयरे 
देश द्वारा लगाए गए प्रशुल्कों के हानिप्रद प्रभावों से बचने के लिए जो प्रयुल्क 
लगाए जाते हैं उनको प्रतिक्रार(त्मक प्रशुल्कक कहा जाता हू। इस नीति के 
समथंन में यह कहा जाता है कि जब एक दर चारों ओर से संरद्ण तीति से 
घिरा हुआ है तो वह स्वतन्त्र व्यापार नीति का पालन नहीं कर सकता । ऐसा 
देश सौदेबाजी करने की दृष्टि से भी कमजोर रहता है क्‍्योहि इस दश के पास 
संरक्षित दंशों को बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं हीता । जब एक दंग 
द्वारा दूसरे देश के निर्यातों पर रोक छूगाई जाती है तो उसकी जर्थ॑-व्यवस्था 
बिगड़ जाती है और बदले में दूसरा देश भी पहले देश पर नियन्जण लगा देता 
है । एक पक्षीय स्वतन्त्र व्यापार हमेशा हानिप्रद रहता है। दग नीति को 
मानने वाला अकेला देश विदेशी प्रतियोगिताओं के बीच बुरी तरह से फंस 
जाता है । यदि बह अन्य देशों पर रूगाए गए प्रशुल्कों का जवाब नहीं देता तो 
पर्याप्त हानि उठानी पड़ती है । 

आलोचना--इस तक के समर्थन में बहुत कुछ कहा गया फिर भी 
इसके प्रयोग तथा महत्व के सम्बन्ध में अधिक कहना गलत है। आलोचकों का 
कहना है कि प्रतिकार के. रूप में जब एक देश दूसरे देश के निर्यात पर रोक 
लगाता है तो इससे दोनों दंशों को अधिक हानि होगी और प्रतिकार का उद्देश्य 
पूरा नहीं होगा । हैबरलूर आदि के मतानुसार “यह विचार बहुत पुराना पड़ 
चुका है कि विरोधी प्रशुल्क दीवारों से घिरा एक देश अपने भुगतान सन्तुलून 
को कायम नहीं रख सकता और इसलिए इसे छोड़ देना ही अच्छा रहेगा ।”!' 


(70) कूछ गम्भीर तक 
(9006 80075 87४प॥॥/९॥5) 
इस सम्बन्ध में विचारकों ने कुछ गम्भीर नक॑ भी प्रस्तुत किए हैं। ये 
निम्न प्रकार हैं-- 
* (१) शिश्ष उद्योगों को संरक्षण ([7 896 ॥9008079 ?7002८॥0॥)- 
संरक्षण की नीति का समर्थन करते हुए कुछ विचारकों ने यह तक भी दिया है 
कि इससे बाल उद्योगों को लाभ प्राप्त होता है। यह तक सर्वप्रथम 


. ४ /380437॥87 ; ॥१* 7%8079 ० ध्याकाणालई [70९, ए, 250, 
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अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रस्तुत क्रिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस 
विचार का प्रभाव उल्लेखतीय रहा और बाद में फ्र डरिक लिस्ट द्वारा इसे अपना 
लिया गया । इन्होंने अपनी पुस्तक (॥॥6 ६074] $9867॥ ०07 एणाएंएश] 
50००7००५, 840) में उस तके का व्यापक रूप से स्पष्टीकरण किया है । 
मि० लिस्ट का विचार था कि प्रत्येक देश अपनी आर्थिक प्रगति के लिए 
विभिन्‍न दिशाओं में होकर गुजरता है। कछ देश दूसरों की अपेक्षा अधिक 
विकास कर लेते हैं किन्तु इसका कारण यह्त नहीं होता कि वे प्राकृतिक साधनों 
से सम्पन्त थे वरन यह कि अनेक ऐतिहासिक परिस्थितियां उनके अनुकल थीं 
जिन्होंने विकास की गति को बढ़ाया। दूभरे देशों में परिस्थितियां भ्नुक्ल नहीं 
थी और इसीलिए, उनका विकास रुक गया । 

अनुकल ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण जो देश शीघ्र ही अपना 
विकास कर लेते हैं वे विश्व-बाजार में नेता बन जाते हैं जबकि अन्य देश 
पिछड़ जाते हैं। इन नेता राष्ट्रों दारा अन्य देशों के औद्योगिक विकास में 
रुकावट डाली जाती हैं जिनके परिणामस्वरूप उनका अस्तित्व खतरे में 
पड़ जाता है। छोटे देशों को जीवित रखने के लिए यह जरूरी है कि इन्हें 
देशी बाजार में संरक्षण दिया जाए। यदि ऐसा न किया गया तो विदेशी प्रति- 
योगिता उनको समाप्त कर देगी। इस सम्बन्ध में फ्रड्रिक लिस्ट ने स्पष्ट रूप 
से कह) है कि अधिक प्रगतिशील देशों के साथ पूर्ण स्वतन्त्र प्रतियोगिता करते 
समय कम प्रगतिशील देश स्वयं के निजी उद्योगों को कायम नहीं रख सकेंगे 
चाहे निर्माण की समस्त सुविधाएं उन्हें प्राप्त हैं। यह ठीक उसी प्रकार है 


जेसे एक बालक किसी पहलवान के साथ कुछ्ती में द्रहीं जीत सकता ओर व 
ही उसका सबरू विरोध कर सकता है। 


एक नये ओर अद्ध “विकसित देश के उद्योगों की तुलना में विकसित 
देश के पुराने उद्योगों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं; उदाहरण के लिए उसे 
कम मजदूरी पर अनुभवी एवं कुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त हो सकधे हैं-- 
(7) उसके पास सभी आवश्यक मशीनें सस्ते दामों में उपलब्ध रहती हैं 
(४) उसके क्रय-विक्रय में सर्वाधिक मितव्ययिता होती है, (!) उसके पास 
यातायात के सस्ते साधन होते हैं, (४५) वह क्रय-विक्रय में सबसे अधिक 
मितव्यथिता बरतता है, (४) उसके पास अच्छे औजार और पर्याप्त मात्रा में 
कच्चा मार उपलब्ध हो सकता है एवं (५) उसे कम से कम ब्याज पर अधिक 
से अधिक पूजी मिल जाती है आदि-आदि | इन्हीं सब कारणों के परिणामस्वरूप 
प्राचीन फर्मों को नई फर्मों की अपेक्षा प्रायः अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसी 
स्थिति में स्वाभाविक्र है कि किसी तयथे उद्योग की स्थापना करने की अपेक्षा 
स्थापित उद्योग का विकास करना अधिक सरल होता है । 


इन सब बातों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यदि नवीन उद्योगों की स्थापना तथा विक्रास करना है तो उनको संर 
प्रदान किया जाय । केवल तभी नये उद्योग आगे चलकर स्वतन्त्र बाजार में 
सफलतायूवंक् प्रतियोगिता कर सकेंगे। लिस्ट ने कृषि को संरक्षण प्रदान करने 
का विरोध किया था । उद्योगों के सम्बन्ध में ही वे इस नीति का समर्थंत 
करते हैं। उनका मत था कि जब तक एक देश विकसित ने हो जाए तभी 
तक उप्तको संरक्षण प्रदान किया जावा चाहिए । बाद में संरक्षण को कम करते 
रहना चाहिए और जब वह पूर्ण रूप से विकतित हो जाए तो संरक्षण को प्री 
तरह हटा' लेता चाहिए। इस सम्बन्ध में एक लोकप्रिय कथन के अनुसार “शिक्षु 
का पालन करों, बच्चों की रक्षा करो, किशोर को निर्देशन दो और वयहुक को 
स्वतन्त्र कर दो ।!!” 


मिल की व्याख्या--इस तक की अन्य स्पष्ठ व्याख्या जे० एम्ृ० मिल 
ने की है। उन्होंने इस तक को अधिक ठोस रूप प्रदान किया । वे लिखते हैं--- 
“राजनैतिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर संरक्षण के लिए लगाए 
गए करों का समर्थन केवल उसी रूप में किया जा सकता है जब एक नया 
तथा विकासशील देश विदेशी उद्योगों को स्वदेश में ही स्थापित करने की 
आशा से उन्हें अस्थाई रूप से रूगाता है ।” मिल मे अपने विचार प्रकट करते 
समय यह बताने की चेष्टा की है कि संस्थापक सिद्धान्त और आधनिक 
सिद्धान्त के बीच कोई असंगति नहीं है। मिल संरक्षण की नीति को केवल 
तब ही उचित मानते हैं जब वह अस्थाई रूप से रूूगाई गई हो, इसका 
उहेदय विदेशी उद्योगों को प्रभावहीन बनाना हो तथा इस प्रकार के उद्योगों को 
देश में विकसित करने के लिए सारे साधन उपलब्ध हों । संरक्षण केवल 
उन्हीं उद्योगों को दिया जाना चाहिए जिनके बारे में यह आशा की जा सके 
कि वे उपप्रुक्त समय के बाद बिता सरक्षण के अपना विकास करेंगे और घुचारु . 
रूप से चलते रहुंगे। देश के उत्पादकों को यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि 
उचित समय के बाद भी यह संरक्षण उतको प्रदान किया जाता रहेगा । 


उपयोगिता-- शिशु उद्योगों का तक संद्धांतिक दृष्टि से बहुत कुछ सत्य 
प्रतीत होता है। यह सच है कि विभिन्‍न देशों के बीच आर्थिक दृष्टि से काफी 
अन्तर रहता है। यह भी सच है कि जब कृषि प्रधान देशों में औद्योगिक विकास 
की सम्भावना थी, वहाँ संरक्षण के कारण विकास की गति अधिक ही गई | 


'परकाााा॥४28/ ०१४२९. कृषक /॥ जम पान. जा हक ॥० 6ल्‍८काक पक बेफ ३३ हो.3७-अविपक+ न! इनका 23७: ल्‍मर ला के ५७१ । सिक्के पा 


7 #षिद्याइ8 6 0809, 0080 (08 ए0, 0णं१०४ #8 7209 
370 ए766 ६76 800॥(,' 


संरक्षण का सिद्धांत १२९ 


इतने पर भी यह मान्यता पूरी तरह सही नहीं थी कि देश के पुराने उद्योगों 
से प्रतियोगिता के कारण नये उद्योगों के विक्रास में हमेशा रुकावट आती है। 
इसी प्रकार देश के तये उद्योगों के लिए स्थापित उद्योगों की प्रतियोगिता भी 
सदा भयंकर नहीं रही | इसके उदाहरण हमें विह्त्र बाजार के इतिहास में 
'पर्याप्त मिल सकते हैं । 

हानियां--शिक्षु उद्योगों की रक्षा का तक चाहे सैद्धांतिक रूप से कितना 
ही स्पष्ट एवं मान्य प्रतीत होता हो किस्तु यह व्यावहारिक दृष्टि से अनेक 
कठिनाइयां उत्पन्न करता है। हम यह - आसानी से निर्धारित नहीं कर सकते 
कि कौनसा उद्योग संरक्षण के उपयुक्त है ,और कौदसा_नृहीं। सैद्धांतिक 
रूप से यह कहा जा सकता है कि संरक्षण केवल उसी देश को दिया जाए 
जो सम्भवतः प्रारम्भ में कुछ हानि उठाएगा और संरक्षण बिना जिसे 
स्थापित ही नहीं किया जा सकता । यह बात सैद्धांतिक रूप से सही है किन्तु 
व्यावहारिक रूप में इस प्रकार के उद्योगों को ज्ञात करना अत्यन्त कठिन है । 

इस सम्बन्ध में एक अन्य जटिल प्रइन यह भी उठता है कि किस 
उद्योग को कितना संरक्षण प्रदान किया जाए। किसी भी उद्योग के भविष्य 
को नापने की समस्या जटिल है जिसे आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता । 
यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि कौनसा उद्योग भविष्य में असफल होने की 
गु जाइश रखता है और किस उद्योग के सफल होते के अवसर हैं। चयत की 
समस्या उप्त समय जटिल बन जाती है जब हम देखते हैं कि प्रत्येक नया उद्योग 
शिशु उद्योग का तक॑ देकर संरक्षण प्राप्ति के लिए प्राथंवा करता है । उसकी 
इस प्रार्थना को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उद्यम आर्थिक 
दृष्टि से कितना लाभदायक है इसका निर्धारण तो केवल भविष्य हौ कर 
पाएगा । जब नवीन उद्योग के विकास की सभी आशाएं समाप्त हो जाती हैं 
तो किसी अन्य तर्क के आधार पर उसके संरक्षण को जारी रखने की सिफारिश 
की जाती है। फलतः संरक्षण को एक बार प्रदान करने के बाद उसे रोकना 
असम्भव बन जाता है। इस सम्बन्ध में टायले का यह कहना पर्याप्त महत्वपूर्ण 
है कि “एक बार यदि संरक्षण के देत्य को जीवन प्रदान कर दिया गया तो 
यह कीड़े की तरह आशिक शरीर का शोषण करने रूगता है और शीघ्र ही 
अपने निश्चित कार्य को छोड़ कर अमरत्व प्राप्त कर लेता है |” 


संरक्षण की नीति के विरुद्ध एक बात यह भी कही जाती है कि इसके 
फलस्वरूप अनुचित स्वार्थ की भावना को जन्म मिलता है और इससे प्रभावित 


।, [.. प्र. 70ज6, ्राल्यात्ष000 785७ था (०6 दशा 
70॥0ए7, 7886 327. | 


होकर संरक्षण को हटाने का विरोध किया जाता है। कुछ छेखकों के अनुसार 
शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति और कुछ नहीं लेकिन अपनी 
अयोग्यता को ढकने का एक इरादा मात्र है। जब एक उद्योग संरक्षण हटा लेते 
के बाद भी कायम रहता है तो स्पष्ट है कि संरक्षण उसका मु आधार 
नहीं था । संरक्षण के सहारे अनेक असमर्थ फर्मो' को जिन्दा रखने का प्रयास 
किया जाता है जो उसके हटते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ती हैं । 


बेरोजगारों कम करने के लिए संरक्षण (?0(९९०ा ६० 
7९०00०९ (#]0070शाशथा)--संरक्षण की नीति को अपनाने का एक कारण 
यह भी हो सकता है कि इसके सहारे देश के विभिन्‍न उद्योर्गी में फैली हुई 
बेकारी को दूर किया जाए। जब एक उद्योग द्वारा उत्मादित वस्तु को विदेशों 
से आयात की गई वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता करती पड़ती है और इन 
वस्तुओं की मांग पूर्ण लोचदार नहीं होती तो उद्योग की प्रायः बेरोजगारी का 
सामना करना पड़ता है| ऐसी स्थिति में आयात की वस्तुओं पर प्रशुल्क रूग।* 
कर उस बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जाता है। यह आज्ञा की 
जाती है कि प्रशुल्क के परिणामस्वरूप उद्योग के उत्पादन का विकास होगा 
और उसके रोजगार में वृद्धि होगी। स्वतस्त्र व्यापार का समयंन करने वाले 
लोगों ते भी इस तकें को स्वीकार किया है। यहां सम्भावना यह भी है कि 
आयात उद्योगों में जितनी बेकारी घटेगी उतनी ही वह निर्यात उद्योगों में बढ़ 
जाएगी । ऐसी स्थिति में संरक्षण की नीति लाभदायक होने की अपेक्षा हानि- 
कारक बन जाती है। 


बेरोजगारी की स्थिति में अल्पकालीन संरक्षण दीघकालीन संरक्षण 
की अपेक्षा अधिक प्रभावशील होता है। संरक्षण नीति को अपनाते ही एक 
देश की बेरोजगारी की स्थिति में निश्चय ही सुधार हो जाएगा और आयात 
की मात्रा कम होने से देशी उत्पादन बढ़ेगा, बेकार लोगों के एक बहुत बड़े 
भाग को रोजगार प्राप्त होगा । हेबररूर के मतातुसार यह प्रशुल्क का केवल 
प्रारम्भिक प्रभाव होता है। स्व॒तन्त्र व्यापार के समयथंकों ने इस तक का विरोध 
करते हुए बताया है कि ऐसा संरक्षण कुछ बेकारी में कमी नहीं करेगा । उनके 
मतानुसार आयातों पर प्रतिबन्ध छूगने से निर्यातों में कमी हो जाएगी और 
इसलिए निर्यात उद्योगों में बेरोजगारी बढ़ेगी। संरक्षण के परिणामस्वरूप 
कुल बेकारी में कमी नहीं छाई जा संकती । यदि अस्थाई रूप से ही प्रबन्ध 
करने की समस्या हो तो संरक्षण की नीति अपना कर ब्रेरोजगारी को दूर 
8 का प्रयास किया जा सकता है किस्तु इससे अधिक आशाएं करना गलत 
- होगा । 
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आलोचकों ने स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों के तकों' का भी खण्डन” 
किया है। उनके अनुसार यह मानता गरूत होगा कि आयातों पर प्रतिबन्ध के 
परिणामस्वरूप निर्यातों में भी एकदम उतनी ही मात्रा में कमी आएगी । 
मान लीजिए कमी आती है तो भी इसका अथं यह नहीं होता है कि इससे 
बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि पहले देश के मा की खपत विदेशों में होती थी 
किन्तु अब निर्यात के घटने से वह स्वदेश में ही होने रंगेगी । इस प्रकार 
विदेशी मांग का स्थान स्वदेशी मांग द्वारा ले छिया जाएगा। विरोधी तर्कों 
के होते हुए भी यह कहा जा सकता है'कि प्रशुल्क लगाने से अनेक ऐसे लोगों 
को रोजगार मिलता है जो अभी तक बेरोजगार थे । 


सर्वंमान्य मत यह है कि संरक्षण का रोजगार की दृष्टि से अच्छा 
परिणाम अल्पकालीन होता है। इसका दीघंकालीन परिणाम जिस रूप में 
होता है उसे हम तीन भागों में विभाजित करते हैं क्योंकि बेरोजगारी भी तीन 
प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की बेरोजगारी संघर्ष से पैदा होती है। 
दूसरे प्रकार की बेरोजगारी व्यापार-चक्र से उत्पन्न होती है और तीसरे प्रकार 
की बेरोजगारी स्थाई बेरोजगारी होती है, इन तीनों पर प्रशुल्क छूगाने का 
अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा । 


(अ) सांघरं से उत्पन्न बेरोजगारी (एराशाए॥0॥रशा०॥ 606 ६0० 
एलला०0)- ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब प्रबन्धकों की अकुशलूता के 
कारण या मांग के घट जाने के कारण या फम के दुर्भाग्य के कारण एक फर्म 
को अपना कारोबार बन्द करना पड़ता है। १रिणाभस्वरूप श्रमिक बेरोजगार 
हो जाते हैं। इसी प्रकार तकनीकी विकास और नयी संस्थाओं तथा नये 
उद्योगों के विकास के कारण पुराने उद्योगों की प्रतिस्पर्डा करने की शक्ति 
कमजोर हो जाती है और उनके श्रमिक बेरोजगार होने लगते हैं। इस प्रकार की 
बेरोजगारी को तकनीकी बेरोजगारी भी कहते हैं। एक काम को छोड़ने के 
बाद दूसरा काम प्राप्त करने में समय लगता है, वह तत्काल नहीं मिल जाता। 
कभी-कभी काम की तलाश में दूर प्रदेशों में जाना होता है और इसमें पर्याप्त 
समय लगता है | परिणामस्वरूप इतने दिनों तक श्रमिक बेरोजगार रहता है । 
इस प्रकार की बंरोजगारी यद्यपि अस्थाई होती है किन्तु यह प्रायः प्रत्येक 
अथे व्यवस्था में हर समय पर्याप्त मात्रा में रहती है । 

विचारकों का कहना है कि इस बेरोजगारी को दूर करने में प्रशुर्क 
नीति पर्याप्त महत्वपूर्ण है। विदेशों से वस्तुओं की पूदि को रोकने के लिए 
और देशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जब आयात कर लगा दिया 
जाता है तो इसके परिणामस्वरूप उद्योग में फंली बेरोजगारी कम होती है । 


श्व२रः अन्तराष्ट्रीय अथश्ाग्त्र 


इस साधन का प्रयोग केवछ कभी-व भी ही किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 
बार प्रशुल्क का सहारा लेकर ही बेरोजगारी को दूर करने का प्रग्माम किया 
गया तो इससे देश को स्थाई रूप से नुक्रमान होगा। अस्थाई बेरोजगारी को 
दर करने के लिए जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो उन छामों का मिलता रुक 
जाता है जो अस्तर्राष्ट्रीय विभाजन के माध्यम से मिल सकते थे । यदि सभी 
देश इस नीति को अपन!ने लगे तो परिणामस्वरूप किसी को भी लाभ नहीं 
होगा | यह तरीका केवछ अस्थाई समीयोजन करता है। 

(ब) व्यापार चक्र से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी ((४८॥४८श) 9» 
(79]09॥0॥)---प्रत्येक प्‌ृजीवादी अथं व्यकस्था में व्यापार-चक्र चलता 
रहता है और इसके परिणामस्वरूप देश में बकारी फैल जाती है। इस प्रकार 
की बेरोजगारी (बेकारी) प्राय: सभी देशों के सभी उद्योगों मे पाई जाती है । 
हम प्रशुल्क नीति अपनाकर यद्यपि बेरोजगारी को थोड़ा कम कर सकते हैं 
फिर भी इसमें स्थाई हानि होने की सम्भावना रहतो है। सरक्षण की नीति 
व्यापार चक्रों द्वारा होने वाली बरोजगारों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर 
पाती है। 

(स) स्थाई गेरो जगारी (?९७॥970९॥६ ए7-शाए)ा०क७९४॥६)-«॑थाई 
बेरोजगारी की समस्या को संरक्षण की नीति द्वारा कुछ मात्रा तक हल किया 
जा सकता है । स्थाई बशोजगारी प्रायः मजदूरों की अत्यधिक ऊंची दर के 
कारण होती है और इसलिए बहुत ऊचे प्रशुल्क लगाकर ऐसी बेरोजगारी को 
कम किया जा सकता है। स्थाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक उद्योगों 
को संरक्षण देता जहूरी हो जाता है किन्तु इसमे खतरा यह है कि अन्य देश 
प्रतिकारात्मक उपाय अपना सकते हैँ जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त होते वाले 
लाभ कम हो जायेगे । संरक्षण की नीति प्रायः उस समय प्रभावशील होती है जब 
बेरीजगारी निर्यात उद्योगों में हो । जब निर्यात उद्योगों में बरोजगारी फंछती 
है तो उसे समाप्त करने के लिए आयात नीति अधिक प्रभावशील नहीं रहती 
क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निर्यातों में कमी होकर बेकारी अधिक बढ़ 
जाती है। 

संरक्षण की नीति ओर बेरोजगारी के बीव स्थित सम्बन्ध पर विचार 
करने के बाद निष्कर्ष यह आता है कि यदि बरोजगारी सामान्य और सुथाई 
है तो जपते दूर करने के लिए या तो मजदूरी का स्तर गिराया जाए अथवा 
तकनीकी प्रगति होने तक के लिए प्रतीशा की जाए। दूसरे, यदि बेरोजगारी 
व्यापार चुक्र से पेदा हुई है तो कुछ समय बाद वहु स्वतः ही समाप्त हो 
जाएगी। तीसरे, यदि बेरोजगारी कित्ती एक उद्योग में है तो उसे दूर करने 
: के लिए भर्थ व्यवस्था के दूसरे भागों की प्रहायता ली जा सकती है । 
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(३) व्यापार कोमतों में सुधार के लिए सॉरक्षण (706४0 [० 
प्राए्ा०१९ 06 प्रछशा॥$ ० 780०)--संरक्षण नीति का समर्थन इसलिए 
भी किया जाता हे ताकि जिन देशों के मार का आयात किया जाता हें उन 
में कीमतों को गिराया जा सके। ऐसा हो जाने पर वह देश अध्कि अच्छी 
शर्तों पर आयात करने में समर्थ हो सकेग[। आयात'के मूल्य की कमी उप्तकी 
पूर्ति की दशाओं पर निर्भर करती है। जब निर्यातकर्ता देश में वस्तुओं की पूर्ति 
अधिक लछोचदार होती हे तो आयात पर लगाए गए कर के परिणामस्वरूप : 
उनकी कीमतों में बहुत कम कमी होती हैं अथवा होती ही“म॑हीं है । पूर्ति के 
बलोीचदार होने पर भी आयात कम होने से कीमतें कम हो सकती हैं । 


संरक्षण की नीति अनुकूल व्यापार शर्तों को प्राप्त करने में सहायक 
होगी, यह निश्चित नहीं है। आयातकर में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह भी हो 
सकता है कि उत्पादन के साधन अनाथिक उत्पादन की ओर बढ़ जाए अथवा उप- 
भोक्‍ताओं की सन्तुष्टि कम हो जाए। एसी स्थिति में आायात-कर लगाने का लाभ 
बहुत कम हो जाएगा । यहां एक बात ध्यान में रखने की और भी है--यदि हमने 
अन्य देशों से होने वाले आशत पर ज्यादा प्रशुल्क लगाया तो इसकी प्रतिक्रिया 
के रूप में दूसरे देश भी अपने आयातों पर प्रशुल्क रूगा सकते हैं । 


(४) सौदेबाजी, के लिए संरक्षण (॥॥#6 ?ए700९८॥०ए॥ [०० ऐड्लाइं* 
772)--संरक्षण की नीति के पक्ष में एक तक यह दिया जाता है कि 
इसके माध्यम से एक देश अन्य देश से रियायतें प्राप्त करने में सफल होञ्जाता 
है। यदि एक देश ने संरक्षणात्मक कर लगा रखे हैं तो वह इनका प्रयोग 
करते हुए दूसरे देश को कुछ रियायतें दे सकता है और इस प्रकार उसे अपने 
अनुकल प्रभावित १र सकता है, किन्तु जिस देश के पास इन रियायतों के 
बदले देने के लिए कुछ नहीं रहता उसके लिए विदेशी बाजार बन्द हो जाता 
है। संरक्षण की नीति के रहने पर ही लेन-देन के समय एक देश द्वारा दूसरे 
देश के आयात करों में कमी की मांग की जा सकती है । 


आलोचकों का कहना है कि इससे प्राप्त होने वाछा लाभ यातों 
केवल स्वतन्त्र व्यापार वाले देशों को होता है अथवा उन देशों को जिनमें 
आयात कर कम है। सौदेबाजी के लिए लगाए जाने वाले इस प्रकार के करों 
के फलस्वरूप कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं जो इन करों का विरोध करते 
हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के संरक्षणों का प्रयोग विदेशों से रियायत प्राप्त 
करने की अपेक्षा स्वदेशी सरकार से अधिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए भी 
किया जा सकता है। 
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(५) संकटकाल एवं बाजार की सुरक्षा के लिए संरक्षण (?7000- 

पंणा ॥ 'ाथइुथाटए थापे (0 धाइप्रार 6 श/श४८८)--विचारकों का 
कहना है कि संरक्षण की नीति उद्योग की किसी विशेष शाखा में आने वाले 
अस्थाई संकट को कम या समाप्त करने के लिए अपनाई जा सती है। 
अनेक बार विभिन्न कारणों से देश में आथिक संकट पैदा हो जाता है। उदा- 
हरण के लिए यदि विश्व में क्षपि-उत्तादन अच्छा हुआ है और देश में कम तो 
. इससे संकट की स्थिति उत्पन्न होगी | इसका निपटारा करने के लिए कारों की 
मात्रा बढ़ाई जा-सकती है। किसी कारण से जब एक उद्योग के हाथ ने विदेशी 
व्यापार छूट जाता है अथवा आयात की मात्रा बढ़ जाती है तो गंक़द काल 
प्रारम्भ हो जाता है। इसे आयात-कर लगाकर कम किया जा सकता है । 


आलोचकों का कहना है कि संक्टकाल का सामना करने फे लिए 
अस्थाई रूप से जिस संरक्षण की रचना की जाती है उसको बाद में गमाष्त 
करना बहुत कठिन हो जाता है। अत. संरक्षण की स्थापना करने समय 
पर्याप्त सजगठा तथा बुद्धिमता से काम लिया जाए। कई बार यह कटा जाता 
है कि संकटकालीन संरक्षण लाभ की अपेक्षा हानि का कारण अधिक है और 
इसलिए इसका प्रयोग पर्याप्त सावधानी से करना चाहिए। 

(६) राशिपातन को रोकने के लिए संरक्षण (?7060ए॥ (० 
97०४० 09प्राएं॥8)---कई बार विदेशी व्यापारी स्वदेशी उत्पादन को 
नीचा दिखाने के लिए राशिपातन की नीति अपनाते हैं। इसके अनुसार वे 
विदेश: में किसी वस्तु को ऐसे मूल्य में बेचते हैं जो स्वदेशी की अपेक्षा कम 
होता है। इस प्रकार स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक वहीं पाते । इस प्रकार 
का तक वे व्यापारी देते हैं जो प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते । 

इस तक के सम्बन्ध में भी कुछ कठिनाइयां हैं--(१) राशिषातन का 
अथ स्पष्ट नहीं है । (२) यदि राजिपातन स्थाई है तो यह नुकतानप्रद होने 
की अपेक्षा उपभोक्‍ताओं के लिए लाभदायक हो सकता हैं। एसी स्थिति में 
यह जरूरी है कि राशिपातन की प्रकृति पर विचार करने के बाद ही प्रशुल्क 
लगाना चाहिए । राशिपातन जब कभी यम्वतांत्रिक (590780॥0) होता है तो 
वह देश की अथं-व्यवस्या को अस्त-व्यस्त कर सकता है। दूसरी और यह 
स्थानीय फर्मो' के छिए घातक है। राशिपातन के परिणामस्वरूप उपभोकताओं 
को प्राप्त-होने वाला लाभ अस्थाई और थोड़े समय के लिए होता है किन्तु 
व्यवसायों पर इसका प्रभाव दीघंकालीन होता है । 

* (७) अपन्तुलित अपर -व्यचत्था के लिए संरक्षण (27060007 [0४ 
9. एफब्रोआा००१ ९000॥0079)--असन्तुलित अच्थ व्यवस्था वह होती है 
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जिसमें निर्मित वस्तुओं के उत्पादव एवं कृषि उत्पादन में पर्याप्त अन्तर रहता 
है तथा देश के आयात निर्यात के बीच गहरी खाई रहती है। इस असंतुरून 
को दूर करने के लिए संरक्षण वी नीति को अपनाया जाता है । जब क्षषि-प्रधान 
'देशों का औद्योगीकरण किया जाता है तो इनके व्यापार संगठन में परिवतंन 
आ जाते हैं। यह औद्योगीकरण कई स्तरों में प्राप्त किया जाता है। प्रारम्भ में 
घटिया स्तर की चीजें बनती हैं जिनमें कुशल श्रम की कोई आवश्यकता नहीं 
होती । ऐसा देश अपरिष्कृत कच्चे माल को मंगाता है और -बढदले में अर्धं-' 
निर्मित वस्तुएं भेजता है। इस प्रक्रिया में यातायात-ब्यय बहुँताँ कम रूगता है । 
'नये देश के आथिक विक्रास के साथ-साथ पुराने औद्योगिक देशों में भी तकनीकी 
विकास चलता रहता है और ऐसी स्थिति में विकासशील देश को उत्तम किस्म 
की चीजें, यन्त्र आदि का आयात करना होता है | यह कहा जाता है कि प्‌ जी 
तथा उत्पादन के साधनों का निर्यात किसी देश की औद्योगिक कमी का प्रयोग 
नहीं है वरन यह एक लाभदायक विनिमय है। 
कुछ विचारकों का कहना है कि निर्मित वस्तुएं तथा कच्चे मार का 

'आद्न-प्रदान एक दिन समाप्त हो जाएगा । यदि कृषि प्रधान देशों ने संरक्षण 
की नीति अपनाई तो स्वाभाविक विकास की यह गति और भी बढ़ जाएगी । 
इस प्रकार पुराने औद्योगिक केन्द्र कम निर्यात करने छगेंगे । 


(८) उत्पत्ति के साधनों क॑ आायात के लिए संरक्षण (?70९९४०॥ 
+07 एरए07६ 07 ग्राश्थभा3 ०६ ?7000९८१०॥)--संरक्षण द्वारा देश में प्‌ जी 
को आकर्षित किया जा सकता है। इसके समर्थन में अनेक प्रमाण प्रस्तुर्त किए 
जाते हैं । इस संरक्षण के परिणामस्वरूप ही संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश 
फार्मो' ने अपनी शाखाएं खोली । इस प्रकार यह पही है कि संरक्षण को लागू 
करने पर या उसकी मात्रा बढ़ा देने पर देश में पूजी का आयात होता है। 
'मि० शूलर ने यह विचार प्रकट किया है कि स्वतन्त्र व्यापार सिद्धांत की यह 
'कल्पना पूर्णतः गरूत थी कि संरक्षण द्वारा उत्पादद का सदेव ही अविवेकएर्ण 
स्थानानतरण किया जाता है तथा इसके द्वारा सामाजिक उत्पादन में वृद्धि नहीं 
की जाती । " 


हे 
शुरूर का मत था कि संरक्षण द्वारा उत्पादन के उपलब्ध साधनों को 
बढ़ाया जा सकता है। संरक्षण की नीति उन साधनों के उपयोग का अवसर 
प्रदानब्कतरती है जो अभी तक बंकार पड़े थे । इसके अतिरिक्त संरक्षण द्वारा 
उत्पादन के विभिन्‍न साधनों को विदेशों से आकर्षित भी किया जाता है। शुल्र 
लिखते हैं कि किप्ती भी देश में श्रम-शक्ति का आकार निश्चित नहीं होता 
क्योंकि श्रमिकों की संख्या उत्पादन की सुविधा के अनुसार अधिक और कूम 
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होती रहती है । देश के उत्पादन का आकार केवल देश की पू जी तक हैं 
सीमित नहीं रहता वरन्‌ विदेशों की पूजी भी आवश्यकता के बनुसार आ 
सकती हैं किन्तु तभी जबकि देश में उसके अनुकूल वात्तावरण हो । यद्यपि प्‌ जी 
के आवागमन के साथ अनेक कठिताइयां जुड़ी हुई हैं फिर भी वारतविक व्यत्र- 
हार में इसका आयात कुछ सम्भात्िित मात्रा में होता है । 


क्‌छ सम्भावित हानियां 
(8076 ?70098096 0९७॥078$) 

संरक्षण की नीति के पक्ष में दिए जाने वाले तकों का अध्ययन करने 
के बाद स्पष्ट हो जाता है कि यह नीति एक अथ व्यवस्था की रक्षा एवं विकास 
के लिए जरूरी है, इतने पर भी आलोचकों ने इसकी जिन विभिन्न कमियों का 
उल्लेख किया है उनको ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संरक्षण 
की नीति कोई आदर्श नीति नहीं है वरन यह विशेष परिस्थितियों में अपनाई 
जाने वाली एक मजबूरी का प्रतीक है। इस नीति के विभिन्‍न छाभों एवं उप- 
योगों के अतिरिक्त अनेक हानियों का भी वर्णन किया जा सकता हे--- 


(१) इसके द्वारा अधिकतम सामाजिक उत्पादन असम्भव बन जाता 
हैं क्योंकि यह देश के उद्योगों को केवल नकारात्मक सहयोग प्रदान करती है । 
आयात की वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाकर यह स्वदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्डा 
को कम करती है । इसके कारण स्वदेशी उद्योग अपनी कुछ समस्याओं से 
मुक्ति अवश्य पा सकते हैं किन्तु वे अपने उत्पादन को विधायी रूप से नहीं 
बढ़ा सकते । 


(२) संरक्षण की नीति दुबंह उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित 
करती हैँ । यह असमथे एवं प्रतिस्पर्धा में टिकने की शक्तित न रखने वाले उद्योगों 
को सहारा प्रदान करके उन्हें जसे-तेसे बने रहुने के लिए प्रोत्साहित करती है । 
यदि इन दुबंल उद्योगों से संरक्षण हुदा लिया जाए तो ये समाप्त हो जाएंगे। 
असमर्थ उद्योगीं को बनाए रखना भिदरचय ही समय उद्योगों के हित के 
विपरीत हैं । 

(३) संरक्षण की नीति के फलस्वरूप आयात की वस्तुओं के मल्य में 
वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार देश के उपभोक्ताओं की हानि होती है । 


(४) यह नीति देश में विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार को पनपने का 
. अवसर देती है । 


(५) इसके फलस्वरूप एकाधिकारों की स्थापना को प्रोत्साहन मिछत!। 
हैः बयोकि प्रतिस्पर्धा में विदेशी व्यापार को पीछे हटा दिया जाता ६ और देशी 


संरक्षण का सिद्धांत १३७ 


उत्पादन चाहे किसी भी स्तर का और किसी भी कीमत का हो, सामने छाया 
जाता है । एकाधिकार की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से हानिकारक सिद्ध होती है । 
इससे स्वदेशी व्यापारियों को मनमानी करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है । 

(६) जब निश्चित लाभ की मात्रा सुरक्षित हो जाती है तो उद्योगों में 
शिथिलता आने छगती है भ्रर्थात्‌ .संरक्षण की नीति को अपनाकर जब विशेष' 
उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के तीखे प्रहारों से बचाने का प्रयास किया जाता है तो 
ये उद्योग स्वयं को आगे बढ़ाने में शिथिरुंता का अनुभव करने छगते हैं। उनके: - 
सामने कोई चुनौती या प्रतियोगिता नहीं रहती जिपके कारण”वे अपने उत्पादन 
के स्तर को उचा उठाने की सोचें | जब उन्हें यह ज्ञात है कि लाभ की एक 
निर्धारित मात्रा सरकारी संरक्षण की छाया में उनको मिलकर रहेगी तो वे 
अपने विकास की चिन्ता करने की तकलीफ नहीं उठाते । 

(७) यह नीति अदृश्य करों की मात्रा को बढ़ाकर निर्धन व्यक्तियों के 
कर भार को कई गुना कर देती है और इस प्रकार समाज में धन वितरण की 
असमानता बढ़ जाती है। 

(८) इस नीति के कारण राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध कद बन जाते हैं । 
उनकी प्रतिद्वन्दिता मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों में जहर घोल देती है। इन सबके अति- 
रिक्त संरक्षण की नीति का एक गरूत प्रभाव यह भी होता है कि इसके द्वारा 
विदेशी व्यापार की मात्रा कम हो जाती है. क्योंकि जब एक देश अपने आयात 
पर प्रतिबन्ध लगाता है तो दूसरे देश में प्रतिक्रिया स्वरूप उसके निर्यात पर 


प्रतिबन्ध लग जाते हैं । इन सबका परिणाम यह निकलता है कि विदेश व्यापार 
की मात्रा घट जाती है । 


स्पष्ट है कि संरक्षण की तीति केवढ उपयोगी नहीं है वरत इसका 
काला पक्ष भी है। यदि इसका अनुचित रूप से प्रयोग किया गया तो यह नीति 
आर्थिक विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अस्त-व्यस्त कर सकती है! निकल्सन 
()५४०४०0809) के मतानुसार, “स्वतन्त्र व्यापार ईमानदारी की भांति अभी भी 
सर्वश्न ष्ठ नीति है।” एगवथ (708०7077) ने लिखा है कि संरक्षण की 
नीति कुछ मामलों में उपयोगी हो सकती है यदि वहां की सरकार उनको अरूग 


करने की ब्रुद्धि तथा तदनुसार व्यवहार करने का साहस रखती हो । यह शर्ते 
प्राय: पूरी नहीं हो पाती ।” 


उपभोक्ता वस्तुओं पर यदि अत्यधिक प्रतिबन्ध रूगा दिये जायें तो 
मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था 
का स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है। आयात की वस्तुओं पर होने वाला व्यय , 
घरेलू अथवा निर्यात योग्य वस्तुओं की ओर मुड़ जाता है। प्रथम से मुद्रा-असार ' 
और द्वितीय से विदेशी मुद्रा की आय में कमी हो जाती है । विश्व-व्यापार, से 


१३८ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


होने वाली प्राप्तियां कम हो जाती हैं और विश्व के आर्थिक कल्याण की क्षति 
होती है | यदि घरेलू तया तिर्यात योग्य वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त लोचशील है 
तो मुद्री-परतार अथवा निर्यात में गिरावट नहीं होगी । 

आयात-प्रतिबन्धों में यदि समय-समय परिवर्तत आते रहते हैं तो 
इसके फलस्वरूप आयातब्कर्ता पहले से हो बहुत बढ़ी खरीददारियां कर लेते 
हैं । इससे न केवछः भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है वरन्‌ निवेश 
. भी उत्पादक , उद्यमों से हट जाता है । संरक्षण अपने आप में पर्याप्त नहीं है। 
यह विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। उद्योगों की स्थापना एवं कुशल 
संचालन द्वारा इन अवपरों का प्रयोग करके ही वास्तव में विकास किया जा 
सकता है। नये उद्योगों के संचालन के छिए बढ़ी पुजी चाहिए, अधिकांश 
अद्धं-विकसित देशों में यह नहीं होती। फलरूतः संरक्षण की नीति हानिप्रद 
सिद्ध होती है। रोजगार वृद्धि की दृष्टि से भी ये प्रतिब्रन्ध अधिक सहायक नहीं 
होते । इनसे विकसित देशों के भुगतान संतुलन का आधिक्य कम होता है और 
वे अर्द्ध-विकसित देशों में निवेश नहीं कर पाते 


र्‌ 


प्रशुल्क प्रा्थमिकताए 
(745 छ8फए ए४४४४७४२४४९ ७७) 


*तटकर के प्रभाव उन अनेक वातावरणों से समरूपता रखते हैं, जिनमें 
अनुकूल पहलू एक स्थान पर केन्द्रित रहते हैं और स्पष्ट रूप से 
देखे जा सकते हैं जबकि अन्य पहल अर्थव्यवस्था में बिखरे 
रहते हैं और लम्बे समय तक चलते हैं ।” 


--जी० हेश्नरलर 


“अधिक कार्ये-कुदल उद्योगों से कम कार्यकुशरू उद्योगों को और 
उत्पादन के साधनों को बदरूकर “तटकर' उत्पादिता में बाधा 
डालते हैं ओर इसलिए पुरे वेतन-स्तर तथा स्वयं जीवन- 
स्तर को प्रतिबराषित करते हैं । 


--वॉल्टर क्रॉज 
“बशिज्षु संरक्षण की अपेक्षा शिश-सृजन को महत्व दिया जाना चाहिये ।” 

---रेगनर नकसे 
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प्रशुल्क प्राशमिकताएं 
(74 कफ शर्करा (टाए5। 


१२०४३४३७४७७४७७७७४७४७४७४७३७७३७७४७७४७७४७४७७७:४३४७७७७७३७४४४४३७०३७७७ ०५७३६ 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश विभिन्न कारणों से अपने आयात 
ओर निर्यात पर कर लगाता है यह कर लगाने की प्रक्रिया स्वतंत्र व्यापार 
के सिद्धान्त के विपरीत है जिसके अनुसार अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार को पृर्ण॑तः 
स्वतन्त्रता पूर्वक संचालित होता चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
न रहे । स्वतंत्र व्यापार की यह नीति आज की अत्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में 
उपयुक्त नहीं ठहरती । आर्थिक प्रतियोगिता में विकसित देशों से अपनी रक्ष' 
करने के लिए एक विकासशील देश संरक्षण की नीति का प्रयोग करता है 
जिसका विस्तृत वर्णन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं । प्रशुल्क (7877) 
की प्रक्रिया संरक्षण की नीति का ही एक भाग है जिप्ते अपनाकर एक देश 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखता है । 


प्रशुल्क सिद्धांत का इतिहास 
(फ९ घप्लांडाणए ० 79207 एफ९००१) 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में लगाए गए प्रशुल्कों का इतिहास ही 
मूल रूप से प्रशुल्क सिद्धान्त का इतिहास है। इस इतिहास द्वारा यह स्पष्ट 
किया जाता है कि हम आ्थिक सिद्धान्त की नीति को किस प्रकार प्रभावित कर 
सकते ई ? प्रशुल्क के इतिहास को मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित किया 
जाता है-- 
(१) विरोधी प्रशल्क प्रवतियां (१८१५ से १८६०) 
(ए[एशा'शएुशां पएरथ्ला।ई ॥7९॥005) 

संधुक्तराज्य अमरीका में १९ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में प्रशुल्क के छिए 
शिशु उद्योगों का जो तर्क दिया जाता था बह पर्याप्त प्रभावपूर्ण रहा। इस 
समय भ्रहां अनेक नये उद्योग प्रारम्भ हुए जिनको विदेशी प्रतियोगिता के विरुद्ध 
संरक्षण प्रदान किया जाता जरूरी था| इसी काल में ग्रेटनब्रिटेव में प्रशुल्कों 
वी स्थिति कुछ भिन्न थी। यहां इस बात पर जोर 'दिया जा रहा थां कि 


“ स्थित प्रशुल्कों को कम से कम किया जाए। इस प्रकार एक ओर जहां 
अमरीका संरक्षण की नीति की ,दिशा में अग्रसर हो रहा था वहां ग्रेट-ब्रिटेन 
स्वतंत्र व्यापार की ओर बढ़ रहा था । 

' अपने जन्म काल -से ही संयुक्तराज्य अमरीका में आयातों पर कर 
लिए जाते थे । इन प्रारम्भिक प्रशुल्करों का प्रभाव यद्यपि संरक्षणात्मक था 
किन्तु इनका सुरुय उद्देश्य संघीय सरकार के राजस्व को बढ़ाना था । इन 
दिनों यहां कोई आयवार नहीं लिया जाता था और इसलिए सरकार को 
अपने व्यय की व्यवस्था के लिए आबकारी करों पर निर्भर रहना पड़ता था । 
इनमें प्रशुल्क सर्न्राधिक महत्वपूर्ण था । आयात कर को उगाहना अत्यन्त 
सरल होता है, इसके लिए केवल पुलिस तथा बन्दरगाहों को आवश्यकता 
होती है। 

सन्‌ १८१५ में एक नये प्रशुल्क कानून का समर्थन किप्रा जाने छूगा 
जिसके द्वारा स्यू-इंगलेण्ड तथा मध्य अठलांटिक राज्यों के नये उत्पादकों की 
रक्षा की जा सके । अमरीकी कांग्रेम ने ऊती तथा सूती वस्त्रों पर सन १८१६ 
में अधिक कर रूगा दिए तथा कांच एवं लोहा आदि पर १६२४ में करों कौ 
मात्रा बढ़ा दी । 

प्रशुल्क के प्रशन पर उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका के बीच विवद 
था । यह विवाद १८२८ में शीर्ष पर पहुंच गया । १८४० में संघीय बजट 
में अतिरिक्त धन की बहुतायत थी और इसीलिए राजकोष सचिव ने सुझाया 
कि प्रशुल्क को कम करने पर ही करों से प्राप्त राजस्व को घटाया जा 
सकेगा । फलत: कर-योग्य “आयातों पर लगाए गए कर में २६ प्रतिशत की 
कटौती की गई । १८४६ तथा १८७५ में संरक्षणात्मक करों को और घटाया 
गया । इतने पर भी अमरीका इस दृष्टि से योरोप से भिन्न था क्योंकि यहां 
स्वतंत्र व्यापार (#76० 77806) की व्यवस्था थी । 

ग्रेट-ब्िटेन में स्वतंत्र व्यापार का प्रचछत एक प्रकार से कुलीनतंत्र 
की प्राचीन शक्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। कानों छाज (00779 ,998) के 
अनुसार आयातित खाद्यान्न पर छगाये गए प्रशुल्कों का छाभ मुझ्य रूप से 
देहाती कुलीन-वर्ग को प्राप्त होता था। अतः इनके राजनेतिक प्रभुत्व को 
समाप्त करने का प्रयास किया गया | ग्रेट ब्रिदेन में भी अमरीका की भांति 
प्रशु्क नीति एक संवेधानिक प्रशत बन गई । एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों 
के विचारों ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया। कानों छॉज 
पर होने -वाले वाद-विवाद से पचास वर्ष पूर्व ही इन्होंने यह कह दिया 
कि जो आचरण प्रत्येक परिवार के व्यक्तिगत जीवन में महत्व रखता है उसे 
राज्य के स्तर पर मूर्खतापूर्ण नहीं कहा जा सकता । 
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स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन बाद में डेविड रिकार्डो (08५0 
08700) तथा एडम स्मिथ के अन्य अनुयायियों द्वारा भी किया गया । 
उनका मत था कि कान॑ छॉज द्वारा मजदूरों को दो प्रकार का कष्ट पहुंचाया 
जा सकता है । प्रथम, प्रशुल्क द्वारा खाद्यान्न की . कीमतें बढ़ा दी जाएंगी 
तथा कमंचारियों की क्र--शक्ति कम कर दी जाएगी। दूसरे, प्रशुल्क द्वारा 
व्यापारिक छाभ की कीमत पर भूमि के किराये को बढ़ाया जाएगा। कम 
लाभ होने से बचत कम होगी, नयय कम होगा और इस प्रकार श्रम की मांग 
घट जाएगी । 

ग्रेट-ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार की नीति का प्रारम्भ. नेपोलियन के 
युद्धों से पूंं ही हो छुका था । विलियम पिट (७॥|॥४४७४ 780) ने सन्‌ १७८४ 
में अपने करों को पहले ही कम कर दिया था। इसके बाद टोरी दल को 
सरकार ने औद्योगिक कच्चे माल पर से करों को घटा दिया | इन कमियों को 
ब्रिटेन के उत्तादकों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि कच्चे माल पर प्रशुल्कों 
हारा उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई थी। 


स्वतंत्र व्यापार को विजय एवं पराजय (१८६० से १९१४) 
(१० वत्प्राफ॒प्न शावे 08९॥॥७ ०६ 7768 77906) 

स्वतंत्र व्पापार की दिखा में प्रेट-अिटेन का अगहा कदम व्यवस्थातक 
के स्थान पर कूटनीतिक बन गया । १०६० में ग्रेट-ब्रिटेन तथा फ्रांस के' 
बीच कोबडित चिवेलियर (009607-0॥6५७॥७7) की सन्धि हुई जिसके 
अनुसार दोनों देशों ने प्रशुल्क में पारस्परिक कटौती .की । फ्रांसीसी शराब' 
पर से ब्रिदेत ने कर को कम कर दिया । उसके बाद फ्रांस ने अन्य देशोंन्के 
साथ भी प्रशुल्क सन्धियाँ की । १८६० और १८७० के बीच में जो व्यापारिक 
संधियां की गई उनके दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए---(१) इसके फलस्वरूप 
प्रशुल्क में नयी कटोतियां हुईं और (२) अब तक् प्रत्येक देश द्वारा की गई 
कटोतियों को सामानन्‍्यक्ृत किया गया। 

कालान्तर में जब परिस्थितियां बदलीं तथा लोगों के दृष्टिकोण में 
अन्तर आया तो स्वतंत्र व्यापार का आन्दोलन ढीला पड़ा। सन्‌ १८७० में 
योरोप की उपनिवेशवादी नीतियों में भारी परिवर्तन दिखाई दिया। अद्ध॑- 
दताब्दी तक साम्राज्यवादी भावनाओं का जोर रहा । १८७३ में ज्ञंत्ी 
के बिस्‍्मार्क ने लोहे पर से प्रशुल्क हटा दिया और घोषणा की कि १६७७ तक 
लोहे से निर्मित वस्तुओं पर से प्रशुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा ४ 
परिस्थिश्षिवश ब्रिस्माक को सन्‌ १८७६ में उद्योगों एवं कृषि को संरक्षण 
प्रदान करने के लिए नये प्रशुल्क लगाने पड़े । 


की 


उच्च प्रशुल्कों को नत्रीन प्रवृत्ति को शिशु उद्योगों के तर्क द्वारा 
सर्माथत किया गया । दस तर्क की स्पष्ट व्याख्या जमंती के मि० फ्रे डरिक 
जिस्ट ने की जो हि संबुक्तराज्य अमरीका में रहे थे और उच्च प्रशुल्क दीवारों 
के पीछे प्रवगति से होते वाले आशिक विकास से पर्याप्त प्रभावित थे । 
जर्मनी लोटने पर उन्होंने इस तके का अपने देश में प्रचार किया। उनका 
कहना था कि खवतंत्र व्यापार विश्व की दृष्टि से सत्रंश्नेष्ठ हो सकृता है किन्तु 
एक राष्ट्र के लिए यह उस समय कक लाभदायक नहीं है जब तक वह अपने 
राष्ट्रीय उद्योगों को पर्याप्त विकसित, न करले | मि० लिस्ट का कहना था कि 
एक देश केबलु तभी सम्पन्त हो सकृता है जब वह निर्मित माल का निर्यात 
फरे तथा खाद्यान्न का आयात करे । 

फ्रांस ने भी १४९२ में जमंत्री का अनुगमन किया तथा नेपोलियन 
तृतीय की कम प्रशुल्क्र की नीतियों को उलट दिया | औद्योगिक विकास के 
लिए प्रसिद्ध मेलाइन कानून (श०॥॥० ].,8५) बनाया गया । १८६० के बाद 
फ्रांस की अर्थ व्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ी किन्तु उसकी प्रगति के लिए 
प्रशुल्क कानून को श्रेय नहीं दिया जा सकता । यहां तक कि इसने लोहे तथा 
'फौलाद के उद्योगों की प्रगति को बाधा पहुचाई क्योंकि कोयले पर अधिक कर 
होने के कारण छोहे से निर्मित वस्तुओं की लागत बढ़ गई थी । 


सन्‌ १८६९० के दोरात जब जमंनी, रूस, इठली तथा अन्य देक्षों के 
बीब प्रशुल्क युद्ध छिड़ा तो संरक्षणवाद की नीति पुनः प्रभाव में आई। 
१९०२ में जमंनी ने अपनी प्रशुल्क दरों को सचप्रुत्न बढ़ा दिया ताकि उसे 
स्रैदेबाजी करने का अधिक अवसर प्राप्त हो सके। संग्रुक्तराज्य अमरीक्षा के 
प्रशुल्कों मे योरोप की भांति कमी नहीं आई। १८६० के बाद उनकी दर 
और भी बढ़ गई। १८६१ में कांग्रेस ने मारिल प्रशुल्क अधिनियम 
(७०! प8४ 6७) पास कर दिया तथा लोहा एवं फोौकाद उद्योग को 
नग्रे संरक्षण प्रदान क्रिीख । १८६२ तथा १८६४ में इसने अधिकांश अध्य 
करों में वृद्धि को भी स्वीकार किया। कर की इन नयी दरों का रूद्ष्य अम- 
रीकी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना, इतना नहीं था जितना कि विदेशी 
उत्पादकों को अमरीकी उल्पादकों के विरुद्ध अनुनच्चित लाम प्राप्त करने से 
रोकता था । 

१६०० के बाद रिपब्लिकतल दर ते अत्यधिक संरक्षणबाद का 
विरोध किया । १६९०८ में दल की भर से यह घोषणा की गई कि सबसे 
अच्छा संरक्षण का सिद्धान्त वहु है जिसमें देश तथा विदेश की “उत्तादन 
लागत के अन्तरों को समान कर दिया जाता है तथा उचित लाभ की व्यवरुया 
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गी जाती है। इस त्रिचार को पर्याप्त उपपुक्त माना गया तथा १६०६ के' 
प्रशुल्क कानून में यह अभिव्यक्त हुआ | इस अशिनियथ द्वारा कुछ प्रशल्कों 
में कटोती की गई थी । 


(३) पतन एवं पन. रचना (१६९ १४-१९३९) 
((0]4]958 थातं 7१९९०॥६(700८(0॥) 

प्रथम विश्वशुद्ध के समय संयुक्त रूज्य अमेरिकौ ने प्रशुल्क नीति में 
बड़े परिवतत किये । विल्सन के प्रशासन काछ में (१६१३ में) प्रशुल्कों में 
भारी कटोती की गई तथा स्वतन्त्र व्यापार की सूची में लोहा, कोयला, कच्चा 
अन्न, अखबारी कागज आदि भी झामिल कर लिए गये । विश्व युद्ध की समाप्ति 
के बाद प्रशुल्क मेरक्षण के लिए जहां-तहां भारी दबाव डाले जाने लगे । 

युद्ध एवं उसके बाद किए जाने वाले झान्ति समझौते ने अन्‍्तर्राषब्दी 
वित्तीय व्यवस्था को छिलन्न-भिन्‍न कर दिया । सामान्य अव्यदस्था के परिणाम- 
स्वरूप भारी आथिक मन्दी आई। यह कहा जाता है कि सन्‌ १६२३ में एक 
जम॑न गृहिणी वः जार से सामान लाने वाले थले में धन रखकर ले जाती थी 
ओर बदले में वरदे गए सामान को अपने बटुए में रखकर लाती थी। 
नवीन परिस्थिति से प्रभावित होकर विभिन्‍न देशों की सरकारों ने नए प्रशुल्क 
लगोए। केन्द्रीय योरोप के नये देशों ने आयात कोटा ([97070 (४०४४8) 
निर्धारित कर दिए। जम॑नी ने १८२५ में नया क्रूषि प्रशुल्क लगाया । 
लेटिन अमेरिका के राज्य भी प्रशुल्कों तथा कोटा का प्रयोग अव युद्ध की 
अपेक्षा अधिक स््रतन्त्रतापृ4बंक करने लगे थे। ब्रिटेन- ने १६१६ में स्वत्तत्ज 
व्यापार को अन्तिम रूप से छोड़ दिया | १६३१ तक वह एक व्यवस्थित संबर 
क्षण की नीति अपनाने लगा था | 

युद्ध के वाद यह आवश्यकता हुईं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने 
प्रशुल्कों को घटाले ताकि विश्व के देश अधिक डालर कमा सकें और इसके 
कर्जे को उतार सके । इसके विपरीत युद्ध के बाद पहले तो कांग्रेस ने अधिक 
करों का प्रस्ताव पास क्रिया । १६२२ का फोइनी मेकम्बर प्रशुल्क (70760॥69 
0००7००7 70777) कियानों की सहायता के लिए लगाया गया था किन्तु 
इसका लक्ष्य रामायनिक उद्योग एवं युद्ध के शिशुओं की सहायता करना भी 
था । क्षषि सुरक्षा की प्रवृत्ति एवं मात्रात्मक व्यापार नियन्त्रण इस दछाब्दी 
के उत्तराद्ध तक बने रहे । 

सन्‌ १६२९ में किसानों की सहायता के लिए ही कांग्रेस ने पुन: प्रशुल्क 
पर विचार करता प्रारम्भ कर दिया किन्तु तभी गहला वाजार विक्षत हो गया 
तथा अध्थ॑-व्यवस्था, आथिक मन्दी की ओर बढ़ने लगी । एक के वाद एक उद्योग 
मे रोजगार की व्यवस्था के लिए संरक्षण की मांग की और इसलिए जब नया 


आर] 
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प्रशुल्क कानून कांग्रेस के € मरने विचारा् आया तो अनेक दबाव समूह सक्रिय 
होकर प्रभाव डालने लगे । विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस ने इतने प्रशुल्क 
स्वीकार किए जिनका उदाहरण इतिहास में प्राप्त नहीं होता । ऐसी स्थिति 
में दूसरे देशों ने भी बाध्य होकर अमेरिका से होने वाले आयात पर अतिरिक्त 
प्रतिबन्ध लगाएं । राष्ट्र-संघ में प्रशल्क युद्धविराम के लिए प्रयास किया गया । 

१६३० के प्रारम्भ में व्यापार नियन्त्रणो की नरोन सन्‍्तति को जन्म 
मिला । आ्थिक मन्‍्दी का प्रसार रोकने के छिए एक के बाद एक दंश ने अपने 
आयात पर प्रलिबन्ध रूगाए तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध अबने घरेलू 
उत्पादन को प्रोत्माहित करने का प्रग्रास किया | प्रत्येक प्रयास ने अउने पड़ोसी 
को निराशा दी क्योंकि एक देश के आयात में गिराबट हुई। जब १६३९१ में 
ग्रेट-बिटेन ने पौण्ड का और १६३४ में अमेरिक्रा ने डालर का अवमृल्यन 
किया तो फ्रान्स तथा अन्य योरोगीय देजों से अपनी मुद्रा की रज्ा के छिए 
आयात नियनन्‍्त्रणों का प्रयोग किया । 

१६३२ के बाद संथुक्त राज्य अमे रिका का आयात-कर घटाने छूगा | 
इसका एक कारण वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि था । इसके अतिरिक्त यहू घटाव 
इसलिए भी हुआ क्योंकि नीति में भारी मोड़ आ गया था। रोजगारों की 
वृद्धि के मार्ग ढू ढते हुए रूजवेल्ट का प्रशासन बिश्व बाजारों की ओर मुड़ा 
तथा व्यापार के बाधकों को हटाने का आन्दोलन प्रारम्भ किया ताकि अमेरिका 
का व्यापार अधिक से अधिक हो सके । १६९३४ में राष्ट्रतति रूजब्रेल्ट ने कांग्रेन 
को ऐसे द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते की वार्ता करने की शक्ति देने को कहा 
जिसके अनुसार दूसरे देशों के प्रशल्कों में कटौती कराने के किए वे रुवय॑ 
प्रशल्क में आधी कटौती कर सके । 

राष्ट्रपति रूजवेहट ने वायदा किया कि प्रशुल्कों की कटौतियां अमरीकी 
उत्पादकों पर गलत प्रभाव नहीं डालेंगी, अर्थात वे प्रतिद्रन्दी आयातों के छिए 
अमेरिकी बाजार को नहीं खोलेंगी । अगेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को शक्तियों 
प्रदान की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूमरी सरकारों के साथ ३१ व्यापार 
समझोते किए । व्यापार समझौतों के कार्यक्रम के अनुसार प्रशुल्क की विश्व 
व्यापी वृद्धि पर रोक लगाई गई जिसके कारण विदव व्यापार कुछ इक सा गया 
था । इसके फलस्वरूप अमेरिका को भी अपने प्रशुल्क घटाने पड़े ! १९४५ तक 
ओऔसतन अमेरिकी प्रशुल्क १६९१६ के स्तर तक नीचा था । 

स्वतन्त्र व्यापार और प्रशुल्क 
(97786 ॥7806 शत पक्वा) 

स्वतन्त्र व्यापार के समर्थन में अनेक तर्क दिए गए किन्तु अनेक ऊेंखकों 

ने उसको स्वीकार नहीं किया। प्रशुल्क नीति के बारे में पिछले ५०० वर्षों में 
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जो भी लिखा गया है वह एक अच्छे पुस्तकौलय की रचना करता है। इन 
रचनाओं में बहुत कुछ दोहराव हुआ है । प्रशुल्क के सम्बन्ध में जो तक किए 
बी बा प्रमुखता तो आथिक तत्वों की रही किनन्‍्त्‌ ये भी कम महत्व के 
न 
के प्रशुल्क नीति अर्थ-व्यवस्था के किसी न किसी -समृह विशेष को अच्छी 
लगती है। यदि साइकिलों, नारंगियों या कपड़ों पर से प्रशुल्क हटाने का प्रस्ताव 
क्रिया जाए तो इन के उत्पादकों एवं निर्माताओं द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध 
किया जाएगा। इन धन्धों के मजदूरों एवं स्वामियों के अतिश्टिक्त वे लोग भी 
इसका विरोध करेगे जो अप्रत्यक्ष रूतर से प्रभावित होते हैं। कभी-कभी 
एक नगर, राज्य अथवा देश का कोई क्षेत्र इस बात में रुचि लेता है 
कि प्रशुल्क में कमी न की जाए और एक विशेष प्रशुल्क को बताए 
रखा जाए। ये समृह व्यापार के प्रभावों को रोकना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि 
यदि प्रशुल्क में कटोती की गईं तो उनके व्यवित॒गत हितों को नुकसान पहुंचेगा ॥ 
व्यावहारिक दृष्टि से यह सत्य है कि प्रशुल्क में होने वाली कटौती एक 
विशेष समूह के हितों का खण्डन करती है और इसलिये प्रशुल्क में कटौती की" 
प्रक्रिया अत्यन्त धीमी होती है | जो व्यक्ति किन्‍्हीं विशेष प्रशुल्कों से प्रभावित 
होते हैं वे एक प्रजातंत्रात्मक देश में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए पूरी शक्ति 
के साथ लड़ते हैं। ऐसा करते समय वे उन विभिन्‍न समूहों के साथ मिलकर 
एक हो जाते हैं जो प्रशुल्क्र को बनाए रखना चाहते हें। जब प्रशुल्क का 


प्रभाव एक छोटे समूह पर होता है तो वह अत्यन्त मजबत तथा राजनेतिक 
दृष्टि से प्रभावशील बन जाता है । 


प्रशुल्क सम्बन्धी वाद-विवाद का सर्वाविक कठिन पहल यह है कि 
व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हित के बीच अन्तर किया जाना चाहिए प्रशुल्क नीति 
के समर्थक इसका व्यापक ओऔचित्य बताते हैं। वे उसे संकीर्ण आत्म-हित पर 
निर्भर नहीं रखते । कभी-कभी प्रभावित समूह द्वारा यह तक दिया जाता है कि 
जो हमारे लिए अच्छा है वह देश के लिए भी अच्छा होगा । प्रशुल्क नीति 
के विपरीत स्वतनन्‍्त्र व्यापार का पक्ष लेने वाले लोगों के तक स्पष्ट एवं प्रभाव- 
शील हैं। उनके कथनानुसार व्यापार में किया गया हस्तक्षेप भौगोलिक 
विशेषीकरण की सम्भावनाओं को कम कर देगा और इस प्रकार स्वतन्‍्त्र' 
व्यापार में साधनों को वांछित कुशलता के साथ नहीं लगाया जा सकेगा । 
प्रशुल्क के समर्थन में अनेक तक॑ दिए जाते हैं । 

प्रशुल्क सिद्धान्त की सान्यतायें 

(&55एफए00॥5 0० ॥720"77 ?७॥6८४) 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्र व्यापार का पिडांन्त बहुत समय तक 
क्रियाशील रहा । यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित था कि अन्‍्तर्राष्ट्रीक 
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व्यापार इसलिए होता है वयोंकि उसमें सम्ब-धित दोनों पक्ष लाभान्वित होने 
हैं। जब तक व्यापार से प्राप्तियों की सम्भावना नहीं रहती तब तक दो देशों 
के दीच व्यापारिक सम्बन्ध कायम नहीं हो पाते | कहां जाता है कि यदि 
सम्बन्धित दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ होता है तो उनके बीच व्यापार 
होना अत्यन्त कठिन है |. इस हष्टिकोण के अनुसार एक पक्ष हमेशा दसरे पक्ष 
के विरुद्ध स्वयं लाभ प्राप्त करता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत ने यह स्पष्ट 
किया कि ब्यापार से दोनों पक्षों को लौभ हो सकता है; चाहे उनमें एक पक्ष 
दसरे की अपेक्ष उत्पादन की सभी दाखाओं में अधिक कार्यकशल क्‍यों न हो । 
इस प्रकार तुलनात्मक झागत सिद्धांत ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक 
हाभ को बात कही । 
व्यापार द्वारा उत्पादन को मात्रा में वृद्धि होती है। इसलिए को 
व्यापार न होने की अपेक्षा कुछ व्यायार होना ही श्रेप्ठ है। कहा जाता है कि 
यदि व्यापा” को पृ" रूप से स्वतत्त छोड़ दिया गया तो कुछ समय बाद 
व्यापार असम्भव बन जायेगा, क्योंकि प्रत्येक देश के साधन ब्ोत सीमित हो ते 
हैं और ऐसी स्थिति में स्व॒तन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की स्वतन्त॒ता, 
आत्म-निभंरता और ऐसी ही विभिन्‍न बातों को खतरे में दा सकता हे । 
इसलिये सुझाव दिया जाता है कि व्यायार वर कुछ निग्रस्त्रण रूगहर जाएं । 
गहक के द्वारा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते की लेटा की जाली 
है, किन्तु उन उद्योगों को नहीं जो तुटतात्मका रूप से अकशल होते हैं और 
विदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता में झहरने को क्षमता नहों रखसे। इसका 
प्रयोग प्राय: ऐपे उद्योगों को रखा के छिए किया जाता है जो प्रतियोगिता 
की क्षमता रखते किन्तु पयाष्त मात्रा में नहीं। देश के धश्मोग विदेशी 


हि 


उद्योगों की तुशना में अभिक सशवत नहीं हैं. उनको गंस्द्षण प्रदान करने की 
नीति राभदाग्रक नहीं होती । उदाहरण के &िए--पदि अमेरीका दे: सथा 
चीनी के स्वतन्त्र व्यापार के स्थान पर २७ प्रतिशत प्रग हक लगा दे, मे। भी 
गुल दस्तुओं का व्यापार हाता रहना; वयोक इसका कोई दवानादम्न (४७७४- 
44/ 0६९ ) 


कु या है 


।ति से सम्बन्धित विद्धाप्प कुछ मास्थवाजं पर छाघारित हैं... 
' पहली मान्यता प्रतियोगिता से सम्बन्धित ४, जिसके 
अनुसार-यह कहा जाता हैँ कि सापेक्षिक कीमतें वास्तविक अवसरगन द्वागनों 

अभिव्यक्त करेंगी-। यदि विभिन्‍न उद्योगों के बीच प्रतियोगिता कौ मात्रा 
भिन्‍न हे तो सापेक्षिक कीमतें तुलनात्मक छागतों को अभिव्यवत नहीं करेंगी । 
ऐसी स्थिति में स्वतस्त्र-व्यापार एक देश को- ऐसे माल .के उत्पादन में विशेषी- 
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करण प्राप्त करने के लिए प्रभावित कर सकता है जिसमें उसे तुलनात्मक 
हानि हो । इस प्रकार व्यापार विद्व के उत्तादन को चटायेगा । 

(२) यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि व्यापार से घरेल, 
उत्पादन की सम्भावनाएं प्रभावित नहीं होंगी । यद्वि-२० प्रतिशत प्रशुल्क हटा 
दिया गया तो पड़ौसी देश के साथ व्यापार होने लगेगा किन्तु मजदूरों के संघ 
इस नीति का विरोध कर सकते हैं और अपने असस्तोष को हड़ताल के रूप में 
जाहिर कर सकते हैं जिसके परिणाप्स्वरूप प्रत्येक कर्मचारी का प्रति घंटा 
उत्पादन कम हो जायेगा । ऐसी परिस्थितियों में व्यापार द्वारा द्रो देशों के कुछ 
उत्पादन को कम किया जा सकता है। 

(३) प्रशुट्क सिद्धान्त पृण रोजगार की धारणा पर आधारित है। 
अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि स्वतन्त्र व्यापार के कारण 
व्यापक बेरोजगारी फेलती है तो इसे नहीं अपनाया जाय । स्वतन्त्र व्यापार 
इन मान्यताओं पर आधारित है कि यदि प्रशुल्कों को हटा दिया गया तो प्रति 
व्यक्ति उत्तादन नहीं घटेगा और बेरोजगारी का स्तर नहीं बढ़ेगा। इन 
मान्यताओं के सम्बन्ध में बहुत कम व्यावहारिक प्रमाण हैं। 

इस प्रकार स्वृतन्त्र व्यापार बनाम प्रशुल्कों पर विचार करने के बाद यह 
कहा जा सकता है कि व्यापार को सम्भव बनाने के लिए स्वतन्त्र व्यापार की 
नीति को त्याग कर प्रशुल्क नीति अपनाना उपयोगी रहेगा। दूसरी ओर यह 
भी सच है कि व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के लिए स्वतस्त्र व्यापार की नीति 
उपयोगी है । 


प्रशल्क की ऊ चाई का माप 
(॥९३४॥॥8 #6 ॥6ांशा। 0६ 7) 

यदि हम विभिन्‍न देशों की अथवा एक ही देश की विभिन्‍त कालों में 
प्रशुल्क व्यवस्था का अध्ययन करता चाहते हैं तो उसके लिए उसकी ऊ चाइयों 
का माप करना परमावश्यक है। एक प्रशुल्कर की ऊंचाई माना पर्याप्त जटिल 
है । ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो स्पष्ठ रूप ने इसे मात्र सके। सांख्यिकी कठिन 
नाइयों के अतिरिक्त एक कठिनाई यह है कि प्रशुल्क की ऊंचाई की घारणा 
अधिक स्पष्ट नहीं है । 

प्रतिशत का आधार-प्रशुल्क दीवार की ऊंचाई मापने के लिए प्रतिशत 
को आधार बनाने का प्रयास किया जाता हैं। इसके लिए कर योग्य आयातों 
और स्वतन्त्र आयातों की तुलना की जाती है । इस मापक का दोष यह हैँ कि 
एक कर जितना प्रतिरोधात्मक होता है वह माप की दृष्टि से उतना ही कम 
महत्वपूर्ण बन जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक कलपनात्मक- 
हंदाहरण ले सकते हैं--- ह 
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उदाहरण के छिए यदि एक देश प्रगुल्क व्यवस्था लागू करने से पहले 
एक सौ वस्तुओं का आयात कर रहा था । अब ६६ वस्तुओं के आयात पर 
इतना उच्च प्रशुल्क लगा रिया कि इन वस्तुओं का आयात पूर्ण रूप से रोकना 
पड़ा । १००वीं वस्तु का आयात बिना किसी कर के स्वीकार किया गया । 
इस स्थिति में प्रशुल्क दीवार की ऊंचाई कुछ भी नहीं है किसत वास्तव में 
प्रशुल्क दीवार इतनी ऊची है कि वह आयातों को प्रायः पूरी तरह रोक देती 
है । इम प्रकार प्रशुल्क की ऊंचाई को मापने के लिए प्रतिशत का सूत्र कई 
बार गलतफहमी का कारण बन जाता है । 

ओऔसतन भार--प्रशुल्क की दोवार की ऊंचाई का एक दूसरा माप 
आयात करों का औसतन भार है। यह औसतन भार वह प्रतिशत है जो 
समस्त आयातों के कुल मूल्य और संग्रह किये गये कुल आयात करों के 
बीच निफाला जाता है । इस मापक में यह दोप है कि प्रतिरोधात्मक 
करों को प्रशुल्क की दीवार की ऊँचाई के सूची-पतन्न में पूरी तरह नहीं 
गिना जाता । 

मल्यों का अनुपात--एक तीसरा मापक बहू अनुपात है जो कर- 
'विहीत आयातों और कुल आयातों के मूल्यों के बीच रहता है। दस मापक 
में भी उपयुक्त मापक के समान दोप हैं । जो देश कुछ वस्तुओं पर बहुन थोडा 
कर लगा रहा है वह भी ऐसा दिखाई देगा जेसे कि उसने अत्यग्त ऊनी 
प्रशुल्क दीवार खड़ी कर दी हो | दूमरी ओर जिस देश ने अधिकांग वस्तुओं 
पर प्रतिरोधात्मक कर छगा दिया हे और केबल कुछ वस्तुओं को कर से 
स्वतन्त्र छोड़ा है, वह ऐसा दिखाई देगा मानों उसकी प्रशुल्क दीवार बहुत 
नीची- है । 

करों का औसत--प्रशुल्क की ऊ चार्ट मापने के लिए एक अन्य माफ 
आयातों के मुल्य का वह औसतन प्रतिशत है जो हछ्ुगी अधिकारियों द्वारा कर 
के रूप में मंग्रहित किया जाता है। इस मापक में अनेक बटिनादयां सभा 
उलसझने हैं। 

स्पष्ट है कि प्रशुल्क की ऊचाई की मं पने के लिए विभिन्‍न मसातक्क 
हैं किन्तु उन सभी की अपनी कमजोरियां और समस्याएं हैं। इनमें से किस 
विकल्प को चुना जाय यह तय करने के लिए देखना होगा कि हुमारा परहेथ्य 
क्या है। 
प्रशल्क नीति के काभों पर ब्िचार करते हुए तिद्वानों ने यह मत प्रकट 
किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रधुल्क लगाना सामान्यतः: एक देथ के 
लिए हितकार होता है। इसके साथ ही यह भी सही है कि दिश्व की हृषिण्से 
स्व॒तन्त्र व्यापार एक सर्वंश्रोष्ठ तीति है। जब प्रत्येक देश का प्रतियोगिताएर्ण 
उयवहार अन्य देशों के लाभ को कम करने का प्रयास करता है तो स्वाभाविक 
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है कि राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि के लिए एक देश द्वारा किए गए प्रयास दूसरे 
सभी देशों के कल्याण को कम करेंगे। यदि स्वतन्क्र व्यापार की व्यवस्था 
के अन्तर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति रह सके तो विश्व के साधन खोतों का 
सर्वेश्न ष्ठ आवंटन हो सकेगा । स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
आधिक सहयोग की सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। 
इसमें व्यापार अधिक होगा और इसलिए विभिन्‍त समस्याएं अधिक अनुपात 
में उठ खड़ी होंगी । इसके लिए सन्तोषजनक अन्तर्राष्ट्रीय मापक तथा रोजगार 
का स्थाई-स्तर बवगाए रखने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की समस्याएं, रहेंगी और 


जब तक इनका समाधान नहीं किया जाता तब तक सही अर्थो.में अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार सम्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर सकता । 


प्रशुल्क नीति को प्रारम्भ करने वाला देश शुरू में लाभ की स्थिति में 
(रहता है किन्तु जब प्रशुल्क दीवारे चारों ओर बंध जाती हैं तो प्रारम्भकर्ता 
देशों को यह अनुभव होता है कि शुरू में जो छाभ उनको मिले थे वे अब 
समाप्त हो गये हैं। इतने पर भी ये देश प्रशुल्कों को बढ़ाने में अपने लाभ देख 
सकते हैं । प्रशुल्क की दीवार ज्यों-ज्यों उठती हैं, त्यों-त्यों अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की मात्रा में कमी आती है। प्रशुल्कर प्रवृत्ति को रोकने के लिए विभिन्‍न सम्मभे- 
लन किए जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय दबावों द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने का 
प्रयास किया जाता है। 
प्रशुल्कों की तीन भ्र रिएयां 
(ए7७४ (2(९४2०7९४ ० पर॥]5) 

प्रशुल्क (72777) कर को निर्मित वस्तु पर उस समय छगाया जाता 
है जबकि वह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है। राष्ट्रीय सीमाओं को पार 
करने वाले माल की स्थिति एवं जन्म के अनुष्वार प्रशुल्क (79४) को 
सामान्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है--भयात कर 
(79507 70068), निर्यात कर (85907 90068) और परारगमन कर 
(70४६ 00768) | ये तीनों प्रशुल्क एक देश द्वारा इसलिए लगाये 
जाते हैं ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अपनी स्थिति को सम्तुलित 
बनाए रख सके । 
(7) आयात कर 
(790०7 707068) 

आयात कर? प्रशुल्क के तीनों रूपों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा 
सामक्न्य है। इसका उद्देश्य राजकोष के लिए धन प्राप्त करतह होता है 
इसके लिए विदेशी व्यापार को एक' साधन बनाया जाता है। यदि प्रशुल्क 
का, उह्दे इय केवल राजस्व एकत्र करना हो तो यह कर इस प्रकार लगाता 
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चाहिये कि विदेशी व्यपार कम न हो । मान लीजिये किसी लोचशील वस्तु 
पर अधिक आयात कर लगा दिया गया तो निदचप ही उसकी मांग घट 
जायेगी और इसलिए उससे प्राप्त होने वाला राजस्व भी कम हो जायेगा । 
ऐसी स्थिति में प्रशुल्क कम होना चाहिये ओर उस वस्तु पर छूगाना साहिये 
जो अपेक्षाकृत लोचहीन है। यदि आयात कर एफ ऐसी वरतु पर छगाया जा 
रहा है जिसका उत्पादन देध में भी हो रहा हैं तो स्वदेशी बरतु पर भी इसता 
कर लगाना चाहिये ताकि प्रतिस्र्धावकी शर्ते बरापर हो सके ओर राजस्व 
भी प्राप्त हो सके । यदि ऐसा न किया गया तो वस्तु का आयात लानदापक . 
नहीं रहेगा और प्रभूल्क से बहुन कम राजस्व प्राप्त होगा । 

आयात कर के रुप में प्रशुहक घरेल उद्योगों को विदेशी प्रतिस्वधों", 
से बचाने की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावशाली होता है। इस प्रकार यह देश के 
विकास के लिए. परमावश्यक्र हैं। घरेजू उद्योगों को विदेशों प्रतियोगियों के 
गाक्रमणकारी एवं अम्यायपूर्ण व्यक्द्वार के विगद्ध सुरक्षा की थाबश्यकता होती 
है । आजकल व्यापारिक सौदेधाजी के छिए प्रशुल्क का अधिक प्रयोग किया 
जाने लगा है। जब एक देश शब्य देश से अपने निर्यात के छिए संत्रिधायें मांगता 
है तो बह स्व भी उत्तके निर्यात के लिये सुविधायें प्रदान करता है! प्रशुल्क 
का प्रयोग प्रतिक्रिया के रूप में भी विया जा सकता है। जब एफ देश दूगर 
देश के निर्यात कर प्रणशल्क लगा देता हैं तो दूसरा देश भी बदले को भावना 
से उसके निर्यात पर प्रशल्क छगा देता है । 
आयातकर और मल्य 
(॥0 [फ्णण 0प06९5 आते ?7९९५) 
आयातकर एवं वत्तु की कोमत एवं उत्वादन पर महत्वरृण प्रभाव 
रखता है । सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि किसी आयादित वहतु 
पर जितना आयात कर ऊगाया जाता है उसकी कीमत उतनी ही बड़ जाती 
हैं। यह मान्यता सही नहीं है क्योंकि सम्भव है वरतु की कीमत अधिक कम 
अथवा ज्यों की त्यों रहे । तीनों परिस्थितियां सम्भव है । 

यदि लगाया गया कर विदेशी उत्पादकों दर राहन कर छिया जाता 
है ता वस्तु की कीमत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहुती। यह प्राय: उस 
समय सम्भत्र होता है जब निर्यात करने बाढ़ देश उसका उत्पादन एकाधिकार 
की परिस्थितियों में कर रहा हो और आयात करने वाला देश उसका सबसे 
बड़ा खरीददार हो | दुछ समय के लिये विदेशी उत्पादक द्वारा लगाये गैये कर 
का सारा भार स्वयं सहन कर सकता है, ताकि बह अपने मा की खपत कर 
. सके । यदि आवश्यक हुआ तो बह कीमत कम भी कार सकता है किन्तु "ज्यों 
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ही निर्यात करने वाले देश का माल पूरा होगा त्यों ही वह अपने मार की 
कीमत बढ़ा देगा। 
यदि वस्तु का उत्पादत स्थिर छागत के नियम के अनुसार हो रहा 


है तो आयात करने वाले देश में वस्तु की कीमत उतनी ही बढ़ जायेगी जितना 
कि आयात कर लगाया गया है। जब आयात कर हछगाने से वस्तु की कीमत 
बढ़ जायेगी तो उसकी कुल घरेलू मांग घट जायेगी | यूदि यह कीमत इतनी 
बढ़ जाये कि उस वस्तु की घरेलू लागत से भी अधिक हो जाये तो उसका 
आयात भी बंद हो जायेगा क्योंकि उसे विदेश से खरीदने पर कोई लाभ नहीं 
रहेगा ऐसा होने पर निर्यात-कर्ता देश को गद्ध हानि होती है ॥,जब सम्बन्धित 
वस्तु की मांग को घरेल्‌ उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है तो उपभोक्ता 
तो समान कीमत देता है किन्तु राजक्रीष को कोई राजस्व प्राप्त नहों होता । 

तीसरी स्थिति में वस्तु की कीमतें आयात कर की मात्रा से कम बढ़ती 
हैं। यदि लगाया गया आयात कर आयात-कर्त्ता और निर्यात-कर्ता देशों के 
मध्य स्थित वस्तु लागत के अन्तरों से अधिक है और उत्पादन स्थिर लाभ के 
नियमों के अनुसार हो रहा है तो आयात पूर्ण रूप से रुक जायेगा । ऐसी स्थिति 
में मल्य वृद्धि केवल उतनी ही होगी जितना आयात-कर्त्ता और निर्यात-कर्त्ता 
देशों के बीच छागत का अन्तर है। यह लागत का अन्तर प्राय: कर की मात्रा 
से कम होता है। यदि कीमतें इस अन्तर से अधिक बढ़ जाती है तो असाधारण 
लाभ होने लगेगा | इस लाभ के कारण घरेलू उत्पादक अपनी पूति को बढ़ा 
देंगे और पूति की यह वृद्धि कीमत को गिरा देगी। बस्तु की कीमत लगाये 
गये कर से कम उस समय बढ़ती है जब उत्पादत और बाजार की शर्ते ठीक 
वैसी ही हों जैसी कर का सारा भार विदेशी उत्पादक या निर्यात-कर्ता देश 
पर डालते समय होती हैं। इन परिस्थितियों में सारा भार विदेशियों पर डालने 
की अपेक्षा केवल अंदय मात्र ही डाला जा सकता है। 

यदि उत्पादन चृद्धिशील छागत के अनुसार हो रहा है तो कर के 
साथ वस्तु की विदेशी कीमत घरेल कीमत से भिन्‍न होगी । यदि वरतु का 
मूह्य कर की मात्रा से अधिक होगा तो आयात कम कर दिया जायेगा और 
इस प्रकार घरेलू कीमत इतनी बढ़ जायेंगी कि मूल्य का अन्तर कर के बरा- 
बर हो जायेगा । इस प्रकार स्थाई स्थिति वह होगी जहां विदेशी एवं 
घरेल मूल्यों के अन्तर दो कारणों अर्थात घरेल कीमतें बढ़ने या विदेशी *कीमतें 
घटने से हों । 

» यदि अन्य बातें समान रहें तो निर्यात-कर्ता देश में वस्तु, की मांग 

जितनी अधिक तथा लोचशील होगी उतनी ही वहां वस्तुओं के मूल्य 
म्ेकमी होगी और दूसरी ओर आयात-कर्त्ा देश में कीमत उतनी ही बढ़ 
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जायेगी । यदि आयातित वस्तु की कीमत थोड़ी भी कम हुई तो उसको घरेल्‌ 
मांग बढ़ जायेगी और - हस प्रकार कर द्वारा विदेशी बाजार में जो हाति 
हुई है उसकी क्षतिपूति हो जायेगी। इस प्रकार नियति-कर्ता देश अपनी 
कीमत में थोड़ी ही कमी करेगा। आपात-कर्ता देश को अपना घरेलू उत्पादन 
बढ़ाना होगा ताकि उस मांग शी पूति की जा सके जिसे पहिले बिदशी निर्यात 
कर्ता द्वारा पूरा किया जाता था । एसी स्थिति में उत्तादन छागत बढ़ जायेगी 
और आयात-कर्ता देश में वस्तु की क्रोमत भी बढ़ेगी | दूसरी ओर यदि 
आयात-कर्ता देश मे माग बड़ी और छोचनील है तो उसमें वस्तु के मूल्य 
की वृद्धि अपेक्ष)कृत कम होगी और निर्षातिन्‍कर्ता देशों में मल्य की कमी 
अधिक हो जायेगी। यदि माग लोचशील है तो वस्तु की कीमत थोड़ी बढ़ते 
ही आयातनकर्ताीा देश में उसवी खप्त घट जायेगी । दस स्थिति में आयात-कर्सा 
देश में उत्पादद तथा मत्य की वृद्धि बहुत कम होगी। जब आयान कर 
लग जाने से आयात-कर्ता देश में अस्य देश के निर्यातों की माग कम हो 
जाती हे तो निर्यात-कर्त्ता देश में उसका उत्तादन घट जाता है । इसके 
पर्णि!मस्वरूप उत्पादन छागत घटेगी और इसलिये निर्यात-फर्ता देश में 
वत्तु की कीमत घट जाबेंगी। 

यदि अन्य बाचे समान रहें तो नर्यात-कर्ता देश की पति जितनी 
अंबिक तथा छोचमील होगी उनमे मुल्य की कमी उतनी ही बाम होगी और 
आवधात-कर्ता देश में मह्य की वृद्धि उतनी ही हों जायेगी । कीमतों में 
कमी होने पर निर्याल-यर्ता देश मे उसका उत्पादन कम हो जायेगा ॥ 
आयात में भारी कर्मी डोने पर घरेंग उत्यादन बढ़ाना होगा और दृसलिये 
बह्ये की उत्तादव छागत बढ़ जावेगी । साथ ही आयवनर्ता देस में कीमतें 
भी बढ़ जायेंगी । इस प्रगर बदि बर छगाने से भायात थोड़ा कम होता 
है तो इसके पर्णिामस्वरत निर्याल-कर्ता रेश में वस्तु की कीमलें कम हो 
जायेगी और आायान-उर्ता देश में अ/मर्तें बढ़ जायेंगी। दूमरी ओर यदि 
आयात «कर्ता देश में पूर्ति लोचभीछ है तो उसमें कीमत की वृद्धि तुलनात्मक रूप 
से कम होगी और विशय्वति-वर्ता देश में कीमले घट जायेंगी। 

कभी-कभी वस्तु की बीमते लगाए गार आयात कर की मात्रा से 
अधिक बढ़ जाती है। अस्विम उपभोक्‍त्रा के पास पहुंचने से पूर्व वस्तु अनेक 
विचोहियों के हाथ से निकली है। ये सभी छाभ कमाते हैं। ये वस्तु पर 
अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सम्मिछित कर लेते हैं। 
अयात-कर के कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव॑ 
(8076 ॥॥दा।82८ #हट8 0 ॥शाए0ए एए१) 

किसी वस्तु पर छृगाए गये आयान-कर के परिणामस्वरूप कीमतों में 
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जो वृद्धि होती है वह उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसके अतिरिक्त आयात कर 
के कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होते हैं। इन सब का वर्णन - करना यदि असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य है। इनकी सामान्य ब्रकति का उल्लेख किया जा 
सकता है। किसी एक आयात कर को छगाने की वांछनीयता का अध्ययन 
करते समय इन प्रभावों को ध्यान में रखता जहूरी हो जाता है। 

किसी वस्तु के आयात पर कर हरूगाया जाता हैं तो सामान्यतः 
उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मांग घट जाती है। ऐसी 
वस्तु से अलग होने वाली क्रयन्शक्ति *( एपा०॥8आ४॥8 ?0एछ67 ) को 
'घर्लू सामान अथवा अन्य आयातित वस्तुओं पर खच् किया जा सकता है। 
सामान्यतः इस क्रय-शक्ति को अंशत: घरेलू सामान पर और अंशत:ः आयातित 
वस्तुओं पर खचं किया जाता है। जब क्रय-शक्ति का कुछ भाग आयातित 
वस्तु से घरेल बस्तुओं की भोर मुड़ जाएगा तो सम्बन्धित वस्तु को निर्यात 
करने वाले देश की भ्रुगतानों की सन्तुलन स्थिति बदछ जाएगी । भुगतानों के 
असंतुलन को ठीक करने के लिए निर्यात-कर्ता आयातों की मात्रा को घटा 
देता है । आयातों की यह कमी या तो धन सम्बन्धी यंत्र द्वारा अपने 
आप ही कर ली जाती है अथदा इसके लिए राज्य स्वयं नीति निर्धारित 
करता है। इसका अन्तिम परिणाम यह होगा कि विश्व व्यापार की मात्रा कम 
हो जाएगी और दोनों देशों में क्रम शक्ति आयातित-वस्तु से घरेल वस्तु की 
ओर मुड़ जाएगी । इससे घरेल वस्तुओं का उत्तादन बढ़ेगा और जिन वस्तुओं 
का व्यापार किया जाता है उनका उत्पादन घट जाएगा। उत्पादन के जिभिन्न 
साधनों के मलयों में तुलवात्मक परिवतंन विभिन्न वस्तुओं के मल्यों में परि- 
वततंत का कारण बन जायेगे। 

जिस वस्तु पर आयात कर छूगाया जाता है उसकी कीमत में होने 
वाली वृद्धि अन्य वस्तुओं की कीमत को भी बढ़ा देगी | यदि वह वस्तु अन्य 
वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है तो इससे उत्पादन की लागत 
और उन वस्तुओं की कीमत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी । आयात कर 
जिस वस्तु पर छगाया गया है यदि वह उपभोग-वस्तु है तो उसकी 
कीमतों में वृद्धि होने के कारण मजद्र अधिक वेतन की मांग करेंगे ताकि 
वे (मंहगी वस्तुओं) मंहगाई का सामना कर सकें ओर इस प्रकार वस्तुओं 
की कीमत बढ़ जाएगी । 
(7) निर्यात कर 
(: 5007 7007065) 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल से पू्व निर्यात करों का प्रयोग एक 
सामास्य बात थी। इस समय यह लोकप्रिय विश्वास था कि निर्यात करों को 
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आयात करने वाले देश के उपभोक्ताओं द्वारा सहन किया जाता है । बाद में 
यह समझा जाने ऊरूँगा कि निर्यात कर सामान्य रुप से राष्ट्रीय हिल में नहीं 
होता है क्योंकि इससे देश का निर्यात रुकता है । 

निर्यात कर छगाने का उद्देश्य भी सामान्यतः राजन्य की प्राप्ति होता 
है। निर्यात कर प्राय: उन देशों द्वारा छगाया जाता है जो मूलभूत 
उत्पादनों का नियलि करते है अर्थात वच्चा माठ भेजते हैं! यह निर्मित 


६2) 
पक 


वस्त॒ओं पर बहुत कम लगता 0! । इसका एक बधरण दश हैं कि बाख्चे 
माल का. उत्पादन करने वाढे देंधा पिछड़े हुए होथे हैं | उन देंशों में घरेक 
आय, उत्पादन एबं लाभ पर कर लगाने वाला प्रधागरीय तंन इतना दिकरहियन 
नहीं होता जितना कि विदेशी व्यापार पर बाए छगाने दाला होता है। इन 
देशों के लोग अधिकतर अशिद्वित होते हैं और इनकिए वे ब्यवरित से नहीं 
रख पाते । इन देगों की जनसंस्या प्रायः देहाती शत्रों में विखरी हुई होती है । 
एसी स्थिति में आय कर अथबा उत्यादन कर को एकडिलस करने में भारी 
खर्चा आता है। दमरी ओर निर्षमात करों का संग्रह करने के छिए प्रशानकीय 
यंत्रों क। होना केवल बबदरगाह़ों पर ही पर्याशन होता है तथा इसके लिए 
केवल थोड़े से ही लोगों की आवश्यकता होती है । 

निर्यात कर संरक्षण की नीति का एक हथियार है। हसे प्रायः घरेलू 

उत्पादकों की रक्षा करते के लिए प्रयुतत किया जाता है। कई बार गक दयास्राउय- 
वादी देश अपने उपनिवेशों को इस बात के लिए मजबर करता है कि थे निर्मात 
कर लगाएं ताकि बह देश अपने घरेल उद्योगों की उतनिने्णोे की प्रतिरधर्धा 
से बचा राके । कभी-कभी निर्यात करों का प्रदोग इसलिए भी किया जाता 
है, ताकि प्राकृतिक साथनों को घरेलू उद्योगों के छिए रखा जा सके । "क 
देश निर्यात को प्रोत्साहन देने की विभिन्न क्रियाओं में धन खर्च करता है 
तो इसके बदले बह निर्यात कर हछगा देता है। निर्यात कर प्रायः उन ' 
वस्तुओं पर भी लगा दिया जाता है जिनकी पूति कम होती है और जिनके 
लिये एक देश दूसरे देशों से अधिक कीमत प्राप्त करना जाहता है। 
निर्यात कर एवं कीमतें 

(४5ए0४७ 0७05 ॥॥0 ॥740९05) 

« आज का संसार एक प्रतिरुभ्रायूर्ण रिथिति में & और इसलिये निर्यात 
करों का भार स्वयं निर्यातकर्ता देश के उत्पादकों द्वारा ही बहल किया 
जाना चाहिये । बिश्व बाजार में निर्यात कर लगाने बाले देश के उत्पादक 
किसी “वस्तु की कीमत उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकते जितनी में अन्य 
देश उसे आसानी से देने के जिये तैयार हैं। दस प्रकार इन उत्तादवों को 
अपने निर्यात की बोमत विदत्न की कौमत से कम मिलेगी क्योंकि उसमें मे 
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लगा हुआ निर्यात कर घट जाणेगा। यह मुल्य की कमी लाभ को कम कर 
देगी और इस प्रक्नार उत्पादन तथा निर्यात की मात्रा घट जायेगी । 

यदि निर्यात कर लगाने वाला देश उप वस्त का प्रमुख पूतिकर्ता 
है तथा उस वस्तु की पूर्ति पर्याप्त लोचशील हैं तो निर्यात कर का एक भाग 
आयातकर्ता देश के उपभोक्ताओं से वसूल किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति 
में उस वस्तु की कीमत बढ़ जायेगो। 

विश्व मांग की लोचगीरूुता जितनी अधिक होगी, दुनियां की कीमतें 
«उतनी ही कम बढ़गी । इस प्रकार कर लगाने वाले देश के उत्पादकों को 
उतनी ही कम कीमत प्राप्त होगी। जब विश्व की मांग लोचशील 'है तो कीमतों 
में थोड़ी सी वृद्धि भी मांग की कमी का कारण बन जाती हैं। मांग में 
अधिक कमी होने के कारण कीमतें घट ज,ती हैं, इसके विपरीत यदि विश्व 
की मांग लोचहीन है तो मूल्य में वृद्धि अधिक नहीं होगी और इस प्रकार मूल्य 
प्राय: अधिक प्रभावित रहेगा। ऐसी स्थिति में निर्यात कर का भार घरेल 
उत्पादकों के क*“थों पर पड़ेगा । 

(॥) पारग्सन कर 
(3797577 ४088५) 

१६ वीं गताब्दी के प्रारम्भ में व्यवसायवाद के काछ में इस प्रकार 
के कर अत्यन्त सामान्य थे। उस समय यातायात अत्यन्त धीमा और महंगा 
था। इसके लिये छोटे रास्ते का होना जरूरी था । इस स्थिति का लाभ 
उठाते हुए अनुकूल भौगोलिक स्थिति से सम्पन्त देशों ने अपने क्षेत्र में से 
गुजरने बाले व्यापारियों पर कर लगाये | १६ वीं दताब्दी के दौरान यात्रा- 
यात के क्षेत्र में होने वाले विभिन्‍त विकासों ने इस कर की सम्भावनाओं को 
कम कर दिया । इसके अतिरिक्त विभिन्‍न राष्ट्रों के बीच जो अन्तर्राष्ट्रीय 
आशथिक सहयोग की भावना पंदा हुई उसके फलस्वरूप भी पारगमतन कर 
समाप्त हो गये । इस प्रकार के करों का भार आयातककर्ता देश के उपभोक्ताओं 
अथवा निर्णन-नकर्ता देश के उत्पादर्कों पर ,पड़ेगा, इसका निश्चय 
दोनों देशों मे मांग और पूति की परिस्थितियों द्वारा होता था । 
अन्य करों की भांति ये कर विश्व व्यापार के आकार को रोकने का कार्य 
करते थे । 
दो दृष्टिकोण 
(प'क्ू0 &ए77०2४९॥९७) 

प्रशुल्कों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनको 
वर्गीकृत करने के दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। एक के अनुसार इनके उद्देश्य 
पर्र जोर दिया जाता है और दूसरे के अनुसार इनके द्वारा अपनाई गईं दर 
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को महत्वपृर्ण माना जाता है। इन दोनों का अध्ययन निम्न प्रकार जिया 
जा सकता है-- 

(१) करों का उद्दे इयः--कोई भी प्रशुल्क या तो राजस्व एकत्रित 
करने के छिए लगाया जाता है अथवा रक्षा की दृष्टि से । जो प्रशुल्क राजस्व 
की दृष्टि से लगाये जाते हैं उनकी सामान्यतः: अपेक्षाकृत कम दर होती है 
क्योंकि ये आध्रातों को बाहर रखने के उत्श्य से नहीं लगाये जाते। ये मुख्य 
रूप से घरेल उपभोग की उन वस्तुओं पर लगाये जानते हैं जिनका उपयोग 
व्यापक होता है। दूसरी ओर रक्षात्मक प्रशुल्क वे होते हैं जो विदेशी आयात 
में कटौती करने के लिये लगाये जाते हैं ताडि घरेल उत्तादनों को प्रतियोगिता 
में बचाया जा सके ।पर्ण रक्षात्मक प्रशुल्क आयात को प्‌ण रूप से रोक 
देते हैं और इस प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं करते। अधिकांश रक्षात्मक 
प्रश लक ऐसे होते हैं जो समस्त आयातों को पूर्णतया नहीं रोकते और इसीलिए 
वे कुछ राजस्व प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार के प्रशल्कों में रक्षात्मक और 
राजस्व दोनों प्रकार के गुण पाये जाते हैं। कई मामलों में तो यह निश्चित 
करना कठिन हो जाता है कि प्रशल्क का उर्देश्य कया है । 


(२) कर की दरें--कर की दर या तो विश्येप हो सकती हैं अथनता 
प्रतिशत के हिसाब से हो सकती है। विशेष दरों के अनुसार प्रति भोतिक 
इकाई पर कर लगाये जायेंगे। जैंसे--जाक मन गेहूं पर १० पंसे था १० टस 
लोहे पर दो रुपये आदि । इसके विपरीत वस्तुओं बी कीमत के प्रतिशत के 
हिसाब से भी कर लगाये जाते हैं। उदाहरण के छिए एक मशीन की कीमत 
पर १० प्रतिशत आयात के बदलने से इस प्रकार के कर की मात्रा में 
कोई परिवर्तत नहीं आता जब कि विश्येप कर की मात्रा कीमतों में परिवर्तन 
के साथ बदलती रहती है। 


प्रदाल्क का भुगतान कोन करता है ? 
(४४०0 9५४५ (6 387685 ?) 

लगाया गया प्रशुल्क किसके द्वारा अदा किया जाता है-यहु एक महत्व- 
पूर्ण प्रनत है । इस सम्बन्ध में एक अतिशयपूर्ण दृष्टिकोण यहू है कि 
प्रशुल्क्‌ू विदेशी पूरतिकर्ता पर रूग्राया गया एक कर है जब कि दूसरा 
अतिशय पूर्ण दृष्टिकोण यह है कि प्रशल्क का भुगतान अन्तिम उपभोकवता द्वारा 
किया जाता है। यद्यपि दोनों दृष्टिकोणों के उदाहरण हैं किन्तु सामान्य रूप 
से वस्तु स्थिति दोनों के बीच में रहती है । इस स्थिति को सामान्यतः चार 
मांगों में विभाजित किया जा सकता हैं। ऊूगाया गया कर हो सकता है 
कि घरेलू कीमतों पर किसी प्रकार का प्रभाव न डाले । यह घरेल कौमेंतों 
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को बढ़ा सकता है किन्तु यह वृद्धि कर की मात्रा से कम या बराबर अथवा 
अधिक हो सकती है। 


(१) कभी-कभी लगाया गया प्रशुल्क् घरेल- कीमतों को बिल्कुल 
प्रभावित नहीं करता । यह वस्तुएं प्राय: ऐसी होती हैं जिनकी पति सामान्य 
घरेल मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होती है तथा निर्यात के 
लिए. भी अतिरेक बच जाता है। इस स्थिति का कारण ऐतिहासिक 
'उदाहरणों के संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के-ब्ाद संग्रुवत 

*राज्य अमेरिका ने प्रति बुशछ (805॥8]) गेह! प्र ४२ सैन्ट कर लगा दिया 
ताकि घरेलू कीमतों को विश्व के स्तर तक बढ़ाया जा सक। इस समय 
अमेरिका में गेहू का निर्यात किये जाने योग्य नियमित अतिरेक था। ऐसी 
स्थिति में प्रशुह्क सम्बन्धी यह कदम असफल होना स्वाभाविक था। यदि 
घरेल कीमतें विश्व स्तर से अधिक बढ़ जातीं तो घरेल्‌ उत्पादकों को अपना 
सारा गेहू घर में ही बेचने में लाभ था । गेह की मांग देश में निश्चित थी 
ओर इसलिये व्यापक बिक्री होने के कारण कीमतों को पुनः गिरना होता । 
कहने का अर्थ यह हैं कि जब कभी निर्यात योग्य अतिरेक रहता है घरेल 

ग्दक अपने उत्पादन के लिये विश्व कीमत से अधिक प्राप्त नहीं कर 
सकता--इसके लिए वह चाहे प्रशुल्क लगाये अथवा न लगाये । 


(२) उसका कर देय वरत्‌ का उत्पादन यदि लागत वृद्धि के अनुसार 
किया जाता हैं तो उत्तकी घरेलू कीमत कर की अपेक्षा कम बढ़ती है; क्योंकि 
इसमें पूति की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन प्रति इकाई अधिक लागत 
लगा कर ही किया जा सकता है। स्वतन्त्र बाजार की परिस्थितियों 
में वस्तुओं की कीमतों के बीच समानता रहती है चाहे उनमें यातायात का 
व्यय कितना ही अधिक क्‍यों न किया गया हो ? कर लगने पर वस्तु की 
घरेल और विदेशी कीमतों में कर के बराबर अन्तर आ जायगा । आयात कर्ता 
देश को जब अधिक कीमत में माल मिलने लगेगा तो वह आयात की मात्रा 
घटा देगा और घरेल उत्पादन को बढ़ायेगा । यह कदम तब ही उठाया जायगा 
जब कि प्रति इकाई हागत की मात्रा अधिक होगी। निर्यात-कर्ता देश में 
इसका प्रभाव यह होगा कि उसका निर्यात घट जायेगा। इससे उत्पादन की 
मात्रा घट जायेगी, लागत भी घटेगी और सम्भवतः: उपभोग बढ़ जायगा। 
कुछ मिलाकर परिणाम यह होगा कि आयात कर्ता देश में वस्तु की कीमत 
पहले से कुछ अधिक हो जायगी किन्तु यह अधिक मात्रा लगाये गये” कर की 
मात्रा से थोड़ी कम होगी । 

शक 
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ही 


इस प्रकार के समायोजन को निम्न रेखाचित्र द्वारा समझाया जा 
सकता है :-- 


/क्रंहलछ |], गदर 
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उपयुक्त रेखा चित्र में उप्र बस्तु की मांग-पूतति और कीमत को छिया 
गया है जो दो देशों में लागत-ृद्धि के निश्रम के आश्रीन उत्पादित की जाती 
हैं । ये देश हैं-- 0 और '3! । व्यापार ने करने वाले वि प्रत्येक देश 
विशेष वस्तु का उत्गादन करता है। 'शि' देश शत की मात्रा को 00 की 
कीमत पर उत्मादित करता है और ४ देश थीं। को मात्रा को 0|॥ ऋछामत 
पर उल्वादित करता है और उपभोग करता है। मान दीजिये ध्यागर 
प्रारम्भ होता है और कीगतें कम होने के कारण # निर्यात करता है और 
कीमत अधिक होने के कारण है आयात करता. है। यहां यदि हम याताबात 
छागत को सम्मिलित न कर तो दोलतों देशों में ग़मान कॉमलें हहेंगी। व 
बमितें ऐसी होंगी कि # बौर थे की संयुक्त पूर्ति झे तथा की संपु 
मांग के बराबर हो जायगी। थैं की कीमत के रुवर को आड़ी रेखा 79 
द्वारा प्रदशित किग्रा जा सकता है। उसमें 80 निमत्रय ही ४४8 के बराबर 
रहेगा अर्थात्त ५ की अतिरिक्त पूति शिक्री अतिरिक्‍तर मांग के बराबर हो 
जायगी । दस प्रकार ब्यावर शुरू होते का प्रभात है पर बढ़ पड़ेगा कि 
0ाग कीमतें 0? पर आ जायेगी और उत्यादन हित से घढ़ कर 7७ तक 
आ जायेगा। दुततरी ओर उपभोग शीत से बढ़ कर एऐए पर आ जायेगा। 
आयातों की मात्रा ४3 हो जायगी। दूसरी और » परताधाव यह पड़ेगा 
कि बह कीमतों की 09 से 0 तक बढ़ा देगा । व इत्यादन को !था। से 
79 तक बढ़ा देगा और उपभोग को ए।॥॥ से (७ तके घटा देगा; इस प्रकार 
निर्यात 20( *« ४9) हो जामगा । 


. उपयुक्त परिस्थितियों में यदि शेंद्राग आयात कर छगा दिया 
जाता है और बह पूर्ण रूप से रक्षात्मक है तो परिणामस्वरूप दोनों देशों के 


है 


हि 
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बाजार पृथक हो जायेंगे और वह परिस्थिति उत्तन्न हो जायगी जो व्यापार 
दारू होने से पूत्रे थी। ऐसी स्थिति में हम यह कल्पना करते हैं कि लगाया 
गया कर पूर्णतया रक्षात्मक से कम हैं। इसमें जो स्थिति उत्सन्‍न होगी उसे 
निम्न रेखाचित्र में प्रदशित किया गया हैं :-- 
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इम रेखा वित्र में कर ॥]' है । यदि शशि और » देशों के बीच व्या: 
पार होना है तो यह जहरी है कि '/ में कीमतें जे की अपेक्षा "' से अधिक 
हों। > के द्वारा अपनी मांग से अधिक जिस मात्रा की पूति की जायगी वह 
'/ की घरेलू पूति से अधिक मांग के बराबर होगी। नव स्थापित संतुछून 
दूटी फूटी रेखा 0077'.9४ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह उस समय" 
तक ऊपर और नीचे होता है जब॒ तक कि ४7 अन्य ४ केबशबर न हो 
जाय । इस विन्दु पर ऊँ के निर्यात '/ के आयातों के बराबर हो जातेैं। 
यहां हम दूटी हुई रेखा 09 को भी जोड़ सकते हैं तकि स्वत त्र बाजार की 
परिस्थितियों में ओर प्रशुल्क की परिस्थितियों में बाजार की तुलना की जा 
सके । यह स्पष्ट है कि |७ पर प्रशुल्क का प्रभाव कीमतों को 0? से 020 
पर बढ़ाने का है और उत्पादन को ?& से ?7& तक बढ़ाते का है, किन्तु 
इसके आयात 8 से 57 तक घटा दिये जाते हैं और उपभोग को ?8 से 
ए।ए तक घटा दिया जाता है। # देश पर इसका जो प्रभाव होगा उसके 
अनुसार कीमतों को 09 से 09/ तक और उत्पादन को 797 से 9 तक घटा 
दिया जायगा ! इसके निर्यात 80 से ८ तक घटा दिये जायेगे किन्तु 6इसका 
उपभोग 98 से ?७6 तक बढ़ा दिया जायगा। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि आयात-कर्ता देश पर प्रश्चुल्क का 
प्रभाव यह होगा कि उसकी कीमतें और उत्पादन बढ़ जायेगे किन्तु आयात 
अर उपभोग घट जायेगे । निर्यात-कर्ता देश में कीमत, उल्रादन और निर्यात 


# ०, 
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घट जायेंगे तया उपभोग बढ़ जायगा । यद्यपि दोनों देशों में कीमत का अंतर 
कर की पूर्ण मात्रा के बशबर है किन्तु फिर भी आयात-कर्त्ता देश में कीमत 
कर की मात्रा से कम बढ़ती हैं। उपयु कत स्थिति में कीमत-प्रभाव मर रूप 
से पति और मांग के आकार तथा लोचशीलता पर निर्भर करता है । 

(३) जिस वस्तु पर कर लगाया जा रहा है यदि उसका उत्पादन, 
स्थिर लःगत के अनुसार'किया जा रहा है तो प्रशल्क के कारण घरेल बीमतें 
लगाये गये कर के बराबर बढ़ जायेगी । ऐसी स्थिति में कर छगने के 
कारण उत्कीबीमतें ऊची होते और आयात को मात्रा घटने पर भी सम्पूर्ण 
पूति का आयातःकिया जायेगा । 

(४) यह भी सम्भव हैं कि एक वस्तु की घरेल कीमत उस मात्रा से 
अधिक बढ़ जाय जिसमें कर लगाया गया है। यह इसण्यि सम्भव है क्योंकि 
आयातित माल उपभोवता के पास सीधा नहों पहुंचता बरम्‌ विचौंलियों के 
हाथों में होकर निकलता हैं । प्रत्येक मध्यस्थ व्यक्ति उसकी कीमत को कुछ 
न कुछ बढ़ा देता है। इस प्रकार जब वस्तुएं अनेक हाथों में होकर निकलती 
हैँ तो दिया गया कर वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते कई गुना बढ़ 
जाता है । 


प्रशुल्क के प्रभाव 
(६#.[6८६ ०६ ॥ ध747) 


प्रशुल्क का कीमत, उत्पादन और उपभोग पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता हैं 
जिसका उल्लेख हम यथास्थान कर चुके हैं। इनके अतिरिक्‍त प्रशूल्क के कुछ 
अन्य महत्वपर्ण प्रभाव भी हैं जो निम्न प्रकार हैं-- 

(१) निर्यातों को मात्रा (४०॥॥॥४6 ० ए5ए००४७)--आयातों पर जो 
कर लगाया जाता हैं वह निर्यातों को घटा देंता है | यह तथ्य पारस्परिक मांग 
की मान्यता पर आधारित है। एक देश द्वारा ढलगाया गया प्रशुल्क उसके 
आयातों को घटा देगा और इसलिये विदेशी निर्यात कर्त्ताओं को विदेशी 
विनिमय की आमदनी कम हो सकेग्री । ऐसी स्थिति में प्रशुल्क छूगाने बाले 
देश के माल का निर्यात बाजार घट जाता है | जब प्रशुल्क लगाने से एक देश 
के किसी /विशेष घरेल उद्योग अथवा उद्योगों को प्राप्तियां होती हैं तो 
बदले में अन्य धरेल उद्योगों (निर्यात उद्योगों) को नुकसान भी होता हैं। इस 
प्रकार सम्भावित निर्यात घट जाने से उत्पादन के तत्व पहले की अपेक्षा कुम 
आमदती प्राप्त कर पाते हैं। 

(२) व्यापार शर्ते (७5 ० 77800)--प्रशुल्क नीति अपनाने 
का एक प्रभाव देश की व्यापांर शर्तों पर भी पड़ता है। उत्त देश की व्यापार 
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शरग7य उस समय सुधर जाती हैं जब कि प्रशुज्क उगाने वाले देश की विदेशी 
वरतुओं वी जंग अपेक्षाकृत अधिक और लोचशीछ है । प्रशुल्क के प्रभाव के 
कारण देय के आयात घट जाते हैं और इसलिए, इस देश के माल को खरीदने 
के लिए विदेशों के पास साधन उपण्ब्ध नहीं हो पाते । ऐ-ी स्थिति मे विदेशों 
को अपनी वीमते क्रम करने के छिए मजबर होना पड़ेगा, ताकि प्रशुल्क ताले 
देश को वे पूरंवत निर्यात कर सकें और इससे आवश्यक वस्तु खरीदने के 
साधन प्राप्त कर सकें । यहां प्रणुल्क का प्रभाव यह हुआ हि आयात की 
कीमतें निर्यात को कीमतों से कम हो गई »र इस प्रकार प्रशल्क जगाने वाले 
देश की ध्यापार शते सुधर गई। | 
यहां एक बात उल्मेखरीय है कि व्यापार छार्तो में इम प्रकार होने 
बाला सुधार आयात की मात्रा में कमी के साथ होता है। इस प्रकार एक देश 
दूसरे देश के दम पर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह स्थिति कभी 
भी चनोौती का विषय वन सकती है। एक देश द्वारा ऐसा बादस उठाये जाने 
पर दूमरे देश में उनकी प्रतिक्रिया होगी ओर दूरारे देश भी प्रतिबन्ध रूगाने 
की नीति को अउनताने ऊगेंगे | इप प्रकार शप्ट्रीय लाभ प्राप्त करने के छिए 
एक देश द्वारा किये गये प्रयास सभी देशों के लिए हानिप्रद बन जायेगे, 
क्योंकि नवीन प्रतिबन्धों के कारग उत्गदत के श्ाधनों का पूरायूरा प्रयोग 
नही हो पायेगा! । प्रतिक्रियास्वकूप कदम ने उठाग्रे जाने पर भी प्रशुल्क लगाने 
बाला देश यह अनुभव कर सक्तता हे कि व्यायार की मात्रा घटने के कारण 
उप्ते पर्याप्त हानि रह है। 
(३) भुगतान संतुलन (84908 ०६ 70289४2॥5)-प्रशुल्क के अधिक 
मह्त्वपूर्ण प्रभावों में भ्रगतात संतुलन भी एक है। एक देश जो अन्यथा अपने 
भुगतान संतुलनों में घाटे की स्थिति में रह सकता है, वह प्रशुल्क प्रतिबन्धों 
के माध्यम से समत॒ल्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से प्राप्त समतुल्पता 
की अनेक प्रकार से आहोचना की जाती है-()) यह कहा जाता है कि सम- 
तल्यता व्यापार को सीमित करके लाई जाती है इसलिए व्यापक विश्व 
व्यापार से होने बाड़ी प्राष्तियों के प्रकाश में यह खराब दीखता है। (४) 
'समायोजन का यह तरीका एक ओपचारिक और बाहरी तरीका है तथा यह 
असमतुल्यता के घूछ कारण पर विचार किये बना ही कदम उठाता हैक भ्रग- 
तान संत्‌ लन की घाटे की स्थिति को दूर करने के लिए और अच्छे तरीके भी 
होते हैं उन्हें अपनाथा जाना अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ है । कि 
दूसरी ओर नये या उच्च प्रशुल्कों का लगाना अममत ल्यता की स्थिति 
को, चितनीय बना सकता है। उदाहरण के लिए संग्र॒क्त राज्व अमेरिका ने 
बहुत समय तक निर्यात अतिरेक का अनुभव किया | द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 


१६४ अन्तर्राष्ट्रीय ऊअथशास्त्र 


अमेरिका में माल और सेवा का निर्यात-आयात से अधिक बड़ गया। ऐी 
स्थिति में भ्रगठाव को संतूलछित करने के लिए नये तथा ऊचे प्रशुल्क लगाये 
गये । इस प्रकार संउकत राज्य अमेरिका के आयात प्रतिबन्धित हो गये और 
यहां से आयात करने वाले दूसरे देश डालर कमाने में कठिनाई का अनुभव 
करने लगे । यह स्थिति उस समय और भी जलत्लि हो गई जब एक ऋणदाता 
के रूप में संध्ु॒क्त राज्य अमेरिका विदेशियों से ब्याज, छाभांश और 4'जी के 
पुनभु गतान की मांग करने छगा | इन चीजों का हस्तान्तरण केवछ तब ही हो 
सकता था जड़-ऋणदाता आयात-अतिरेक स्वीकार करने के लिए तंयार हो । 
माह की गतिशीलता भ्रुगतान का एक साधन हो सकती थी किन्त्‌ प्रशुल्कों कोः 
नीति ने उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया । 


प्रशुल्क के समर्थन सें दिये गये तर्क 
(फ6 87/एएाश॥5 मं] [8४0प7 0 [क) 

प्रशुल्क की नीति के सम्बन्ध में दिये गये तक बहुत कुछ वे हैं जो संर- 
क्षण की नीति के समथ में दिये जाते हैं तथा जिनका अध्ययन हमने पिछले 
अध्याय में किया है। ये निम्न प्रकार हैं--(।) इससे सस्ता विदेशी श्रम प्राप्त 
हो सकेगा । विभिन्‍न देशों में श्रमिक की मजदूरी अछूग-अलग होती है । उदाहरण 
के लिए संथुक्त राज्य अमेरिका में मजदूरी इंगलछेंड, फ्रांस और जमंनी की 
अपेज्ञा तीन गुनी, जापान से चार गुनी और भारत से दस गुनी तथा उससे 
भी अधिक होती है। सउुक्त राज्य अमेरिका में मजहरी की दर इतनी अधिक 
होने के कारण यहां के उलत्मादन उन उत्तादतों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते 
जिनमें सरता श्रम छगाया गया है । ऐसी स्थिति मे यदि प्रशुल्क की दीवारे 
खड़ी न की गयीं तो अमेरिका के उत्पादक गम्मीर स्थिति में आयेंगे । वहां 
मजदूरी की दर घट जायेगी और रहन-सहत का स्तर कम हो जायेगा। 
इस प्रकार प्रशुल्क (१8४४) की नीति सस्ते विदेशी श्रम के विरुद्ध अमे की 
उत्यादकों की सहायता करेगी । 


यद्यपि यह तक भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है किन्तु राजने तिक इप्टि से इसका 

पर्याप्त समर्थन किया जाता है । विचारकों का कहना है कि विदेशी व्यापार 
में तुलन-त्मक छाभ केवल सापेक्षिक पृत्यों के अन्तर पर निर्भर करता है। यदि 
एक वस्तु के मूल्यों में दो देशो के बीच अन्तर हूँ तो विशेषीकरण होगा और 
द्विपक्षीय व्यवहार किया जायेगा। विदेशी व्यापार में यह बात कोई महत्व नृहीं' 
रखती कि एक ब्तु के उत्तादत में कितना महंगा या सस्ता श्रम छगा है वरन्‌ 
"महत्वपर्ण वात तो यह होती है कि विदेशी उत्पादक अपनी वस्तुओं को कितनी 
अनुकल शर्तों पर देने को तैयार है | मजदूरी की दर कम होते हुए भी कठोर 


प्रशु लक प्राथमिकताएं १६५ 


व्यापारिक शर्तों के कारण एक वस्तु की कीमत आगश्रात करने वाले देश में 
ऊची पड़ेगी । 


मजदूरों को अधिक वेतन केवल इसलिये दिया जाता है क्योंकि उनकी 
.उत्पादव क्षमता अधिक होती है । यह उत्पादन क्षमता कार्यकर्त्ताओं की कुशलता, 
शवित एवं उद्योग पर निर्भर करती है । जुब कुशल और उद्योगशील मजदूरों 
को पर्याप्त पू जी प्राप्त होती है तो उनकी उत्पादन शीछूता बढ़ जाती है और 
मजदूरी की दर अधिक होते हुए भी प्रति इकाई की लागत कंगन रहती है । 
जहां मजदूरी की दर कम होती हू वहां उत्पादन की क्षमता भी” कम होती है । 
जिन वस्तुओं के उत्पादन में अधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती हैँ उनको 
ये देश पैदा नहीं कर सकते । 

(7) प्रशुल्क्न नीति के समन में एक दूसरा तक यह दिया जा सकता 
हैं कि इससे शिश्षु उद्योगों की रक्षा की जायगी। इत विचारकों का कहना है कि 
जब एक नया उद्योग शुरू किया जाता है तो उसे कुशकूता का विकास करने 
के लिये, नयी तकनीकी सीखने के लिये और योग्यता को बढ़ाने के लिये कुछ 
समय की आवश्यकता होती है ताकि वह प्रति इकाई लागत कम कर सके ! 
दूसरे छाब्दों में प्रारम्भ होने वाले उद्योगों को बड़े, का्यकुअछ और स्थापित 
विदेशों फर्मों की प्रतियोगिता से वचाना चाहिए। जब तक इस प्रकार का 
संरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक्क एक नया उद्योग आगे नहीं बढ़ पाएगा 
ओर वह कार्यकुशल बनने से पूर्व ही ममप्त हो जायेगा । 

संरक्षण की आवश्यकता केवल अस्थायी होती हैं । जब शिशु उद्योग 
परिःवत्र हो जाते हैं वे विश्व-बाजार में प्रतियोगिता कर सकते हैं तब प्रशुल्क 
को समाप्त किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि प्रशुल्क नीति के सम्बन्ध 
में दिया गया शिक्षु उद्योग का तके विश्लेषण की दृष्टि से पर्याप्त सही है। यह 
उन देशों पर बहुत छाग्र होता है जो औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था में हैं 
और नवीन उद्योगों को विकसित करना चाहें हैं। ऐसे देशों को यह भय 
रहता है कि तये उद्योगों को विकसित करने के उनके प्रयास जब औद्योगिक 
दृष्टि से प्रगतिशील देशों के स्थापित उद्योगों के मलयों की प्रतियोगिता में 
आयेंगे तो समाप्त हो जायेंगे। इस तके को विऋषतित देशों में प्रयुक्त नहीं किया 
जा सकता किन्तु विकास की प्रारम्भिक अवस्था में इस पर पर्याप्त जोर दिया 
जाझा था | अलकक्‍्जेंडर हैमिल्टत (46587087 ॥१8॥77807) ने इस तक का 
समर्थन किया । उनका यह मत अद्धंविकसित देशों पर पूरी तरह लागू होता है 
“इस तक से सम्बन्धित विभिन्न कठिनाइयों का वर्णत हम यथा-स्थान पीछे कर 
चुके हैं । 


१६६ अन्तर्राष्ट्रीय अभ शारत्र 
(३) प्रशुल्क-नीति के सम्बन्ध में एक अन्य तके व्यवत्ञाय की शर्तों को 
अनुकूल बनाते की दृष्टि से किया जाता है। यह कहा जाता है कि स्वत 
व्यापार के कारण विश्व का उत्तादन अधिक से अधिक हो जाता है किन्तु इस 
उत्पादन का आश्रित देशों के बीच बराबर का बंटवारा निर्यातकर्ता एवं 
आयातकर्ता देशों के मध्य स्थित विनिमय अनुपात पर निर्भर करता है जिसे 
सामान्यतः व्यवसाय की दर्ते कहा जाता है। एक देश यदि अच्छी व्यायार शत 
स्थापित करने की क्षमता रखता है तो उसका उत्पादन बढ़ जायगा। अनेक 
अथं-शास्त्रियों-का विचार है कि प्रशुश्क द्वारा एक देश दूसरे देशों को कोमत 
पर लाभान्वित,हो सकता है किन्तु यह छाभ अधिक व्यावहारिक महत्व नहीं 
रखता क्योंकि पहली वात यह है कि प्रशुल्क लगाने बाल़ा देश केवकछ 
तभी लाभ में रहेगा जब विदेशों में पृतति छोचहीन होगी । इसके अतिरिक्त 
प्रवुल्क लगाने वाले देश का आकार भी महत्व रखता है । यदि वह देश विश्व 
वाजार में छोटा है तो उसकी व्यापार की शर्तों को सुधारने के अवसर कम 
होंगे । दूसरे, अच्छी व्यापार घर्बो से एक देश को जो छाभ प्राप्त होता है दह 
उस समय समाप्त हो जायगा जबकि विदेशों में भी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रशुल्क 
लगा दिया जायगा। यह स्थिति ऐसे प्रशुल्कों के युद्ध छेड् राकती है जिम 
दिश्व का व्यापार एकदम घट जाता हे तथा विशेषीव रण मे होने वाली प्राप्तियां 
समाप्त हो जाती हैं। साथ ही विश्व का उत्पदन कम हो जाता है। प्रशल्वा 
से किसी एक देश का छाभ होना कुछ अच्यावहारिक सा प्रतीत होता है । 
४) प्रशुल्क के समथन में एफ तक यह दिया जाता है प्रशुल्क 
ल्‍ग धर्नाविक लाभ प्राप्त किए जाने का प्रयास भी किया जाता है । 


छागत से सम्बन्ध नह्ों रखते बरन अपने आप में लक्ष्य होते हैं। उदाहरण के 
छिए, एक दिशेष उद्योग को राष्ट्र की पैनिक शक्ति की दृष्टि से महत्वपृर् 
माना जा सकता है। इस प्रकार गग यद्यपि अकायंकर॒शल है और इसमें 


प्रति इकाई लछागत पर्याप्त ऊची है किन्तु फिर भी वह देश इन मौलिक चीजों 
के उत्पादन को ववाए रखने के छिए कुछ भी मह्य चुकाने को तेयार होगा । 
कोई भी अ4-शास्त्री इन मौलिक उद्योगों के महत्व को अस्वीकार नहीं कर 
सकता । प्रायः सभी अथंशास्त्रियों ने इस प्रकार के उद्योगों को स्वतन्त्र व्यापार 
का अपनाद माना हैँ। स्वयं एश्म स्मिथ (4027 $77!॥) भी सुरक्षा को 
पर्याप्त महत्व देते थे। इस सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा 
की दृष्टि से कौनसा उद्योग आवश्यक है, इसे तग्र करना अत्यन्त कठिन ह्प्ता 
है। नीति तिर्माताओं को विभिन्न उद्योगों की इस आधार पर की गई संरक्षण 


को मांगों पर ठंड दिसाग से ध्यान देवा चाहिए क्योंकि प्रत्येक उद्योग मि 
का स्वामी इस प्रकार के दावे करता है । 


दर 


शुल्क प्राथनिकताएं श्द्छ 

प्रशुल्क नीतियों के समर्थन में कुछ अन्य तके भी दिए जाते हैं। उदा- 
हरण के लिए यह कहा जाता है कि एक विश्िन्नतापूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए 
सुरक्षा प्रदान करने के हेतु प्रशुल्क लगाये जायें। इसके लिए यह भी कहा 
जाता है कि प्रशुल्क के द्वारा घरेल व्यवहार की स्थिति को सुधारा जायगा 
और देश को वरोजगारी की समस्या में राहुत प्रदान की जाएगी । यह सच है 
कि जिन उद्योगों को आयात से प्रतिस्पर्धा,करवी होती है उनमें उच्च प्रशुल्क 
लगाने से रोजगार की स्थिति बढ़ेगी किन्तु यह प्राप्ति उस समय समाप्त 
होगी जब निर्यात भी गिर जाएंगे क्योकि विदेशियों द्वारा या 
तो प्रतिक्रिया के रूप में प्रशुल्क्त गाया जा सकता है अथव्त क्रय शक्ति के 
घटने के कारण ऐसा कदम उठाया जा सकता है। परिणामस्वरूप विश्व 
व्यापार की मात्रा कम हो जाएगी और विशेषीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम . 
विभाजन के छाभ मिलने से रुक जायेंगे । 

इस सम्बन्ध में एक अन्य तक॑ यह दिया जाता है कि प्रशुल्क लगाकर 
घर और विदेश में उत्तादन लागत को समान बनाया, जाता है ताकि घरेलू 
और विदेशी उत्पादक बरावर के आधारों पर प्रतियोगिता कर सकों । इस 
प्रकार के प्रशुल्क देश और विदेशों में सापेशिक मूल्यों को समान करके एक 
प्रकार से विदेश व्यापार के आधार को ही समाप्त कर देते हैं। प्रशुल्क के 
सम्बंध में जो विभिन्न तक दिए जाते हैं वे मुख्य रूप से राष्ट्रवाद की अभिश्यक्ति 
हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यद्यपि क्षेत्रीय संबर्ष हो जाते हैं फिर भी सामान्य रूप 
से यह स्वीकार किया जाता हैं कि राष्ट्र के अन्तगंत स्वतंत्र व्यापार हीना 
चाहिए । यह थन्‍्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्व नहीं रखता । द 
द प्रशुल्क के उपयोग एवं दुरुषयोग 

((5७ 0 प्रांइप58 04 ए'क्रा/45) 

याग्य रूप से अर्थशास्त्रियों द्वारा यह विद्त्रास क्या जाता था कि 
स्वतंत्र व्यापार विश्व के उत्पादन को अधिक से अधिक बड़ा देता हैं। इसमें 
भाग केये दा प्रत्येक देश लाभान्वित होता है। आज के अरथशास्त्रियों का 
विश्वास है कि स्दतंत्र व्यापार को इतनी प्रशंसा के साथ नहीं देखा जा सकता 
और इसलिए संरक्षणात्मक नीतियों के सम्बंध में उनके द्वारा विभिन्न तके 
प्रस्तुत किए गए। रवतंत्र व्यापार सम्पूर्ण संसार की दृष्टि से श्रेष्ठ छे सकता 
है किन्तु यह एक देश की दृष्टि से सत्रश्र ष्ठ नहीं है। प्रशुल्क एवं अन्य 
व्याप्गारिक प्रतिरीधों का व्यापार की प्राप्तियों को एक देश के पृक्ष में पुतत: 
वितरित करने के लिए प्रयोग किया जात; है। इसके द्वारा घरेलू रोजगार 
को अच्छा बनाया जाता है तथा आश्िक विकास की सूबिधाएं अदान की 


जाती है। 


कि ह। 


१६८ अन्तर्राष्ट्रीय अथं शास्त्र 


प्रशुल्क नीति*का प्रयोग करते हुए एक देश अपने आपको विद्व बाजार 
में टिकाए रखता है, वह अपने उत्पादन को विदेशी प्रतियोगियों से संरक्षण 
प्रदान करता है और इस प्रकार अपनी अथ॑-व्यवस्था को सन्तुलित करने का 
प्रयास करता है। प्रशुल्क (87र्7ि) नीति का दुरुपयोग करते हु! कई बार 
विभिन्न देशों के बीच युद्ध की सी स्थिति बना दी जाती है । इसके अतिरिक्त 
प्रशुल्क की नीति द्वारा दूसरे देश के व्यापार एवं अर्थ-व्यवस्था को अस्त- 
व्यस्त करने का प्रयास भी किया जाता है । यदि एक देश किसी मूल आवश्यकता 
की वस्तु का द्वत्पादन कर रहा है तो वह अपने उत्पादन के निर्यात में अन्य देश 
को हर प्रकार से दबा सकता है तथा निर्यात कर लगाकर आयातकर्तता देश 
के उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य के भार से दबा सकता है । राष्ट्रीय स्तर 
पर भी प्रशुल्क की नीति का दुरुपयोग करते हुए कुछ विशेष उद्योग अपने 
दूसरे प्रतियोगियों को दबाने का प्रयास कर रुकते हैं । 

प्रशुल्क नीति का समर्थन करने के लिए दिया गया प्रत्येक तक॑ अधिक 
आयपातों करों को न्‍्यायोचित सिद्ध करता है । इनमें से कुछ तक तो उन लोगों 
द्वारा भी दिए जाते हैं जो स्वतंत्र व्यापार के पक्षपाती हैं । 


श्र ष्ठतम कर 
(ए7शशश'शा।9] 090॥65) 

श्रेष्ठतम करों द्वारा प्रशुल्क दीवार में प्रवेश के लिए स्थान बताया 
जाता है| इसके फलस्वरूप प्रशुल्क के स्तर में कमी आती है जिसे अन्य किसी 
साधून द्वारा नहीं लाया जा सकता था। श्रष्ठतम करों का औचित्य स्वतंत्र 
व्यापार सिद्धान्त के आधार पर ठहराया जाता है। श्रेष्ठतम कर का कम लगाया 
जाना तथा प्रशुल्क में सामा-य रूप से कमी कर देना बहुत बुछ एक जेमी ही 
बातें हैं। दोनों के बीच केवल मात्रा का अन्तर है। श्रेष्टतम कर को उस 
समय उचित नहीं माना जाता जब इसे अन्य देशों के विरुद्ध कर बढ़ाने के 
बहाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। असल में इसका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की अडचनों को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार 
करों को स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करने वाले तकों के आधार पर उचित 
ठहराया जा सकता है। 

इन करों की कई प्रकार से आलोचना को गई--(१) यह कहा गया कि 
प्रत्येक परिस्थितियों में प्राथमिक कठौती कोई भी कटौती न होने की अपेक्षा 
अच्छी होती हो, यह बात नहीं है। जब दो देशों के बीच भेदभाव छाने या 
हटाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रन्िष्चितता 
और जोखिम पेदा हो जाती है। (२) यह कहा जाता है कि चाहे कर अधिक 
लगा दिए जाएं किन्तु वे समान होने घाहिए। जब इस सम्बंध में मंद पूर्ण 


जी 


प्रशु लक प्रयमिकताएं १६६९ 


नीति अपनाई जाती है तो इससे भ्रम पंदा होता है। यह आलोचना राष्ट्रवादी 
इृष्टिकोण से नहीं किन्तु अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से अर्त्यन्त महत्व रखती है। 

(३) एक तक प्रो० टॉसिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका 
कहना है कि जब 'क' देश द्वारा “ख' देश के करों में प्राथमिक कमियां की 
जातो हैं और यदि 'ख' देश इस स्थिति में नहीं होता कि 'क' की समस्त 
आवश्यकताओं को पूरा कर सके तो ऐसी स्थिति में करों की कटोती 'ख' के 
उत्पादकों के लिए “क' के खजाने से दी जाने वाही एक सहायता मात्र कहीं 
जाएगी क्योंकि “क' के आयातों की कमी 'ख' से पूरी नहीं हो सकती और 
इमलिए उसे विश्व बाजार की सहायता लेनी होगी । इस प्रकार 'क' देश में 
स्वदेश वस्तुओं के मुल्य परिवर्तित नहीं होंगे और 'ख' देश को प्राथमिक तके 
की युविधा देते के बाद भी इसके उपभोक्ताओं से भार कम नहीं होगा । 

जिन प्राथमिक करों द्वारा भृह मूल्य को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता 
है वे इन्हें स्वीकार करने वाले देश के व्यापार की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं और 
न ही इनसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। इससे एक देश का 
आयात नहीं बढ़ता, यही कारण है कि इनको व्यापारिक नीति के रूप में बेकार 
माता जाता हैं। प्रणुल्‍कों (797/8) मे की जाने वाठी कम्तो के अनुरूप इन्हें 
नहीं कहा जा सकता । “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र से इन्हें केवल इसलिए 
लोकप्रियता प्राप्त हुई क्योंकि ये व्यापार नीति के उदार विचारों के प्रति झूठी 
रियायतें दे सकते हैं ।' 

जिस देश के पक्ष में इस प्रक्रार के कर लगाए जाते हैं उस देश के 
अधिक निर्यात कर सकते की सम्भावतायें बढ़ जाती हैं और अच्तर्राप्ट्रीय श्रम 
विभाजन अधिक तीन हो जाता है| ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि 
यदि दो देश एक दूसरे को प्रशुल्क प्रायमिक्रतायें प्रदात करे तो दोनों को 
अत्तर्राष्ट्रीय अम विभाजन का लाभ प्राप्त होगा । ऐसा होने के लिए प्राथमिक 
करो की द्विपक्षीय स्वीकृति आवश्यक है, इसके अभाव में इसका कोई प्रभाव 
नहीं होता । इन करों की एक तरफा स्वीकृति ग्ृल्य में किसी प्रकार की कमी 
नहीं करती । 


चुगी संघ और नियतांश 
( 0ए870'9 ए४४७०४७ ७४७ (७४07१५5 ) 


“एक च॒गी संघ क्षेत्र वह भोगोलिक क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत 
* बस्तुएं बिना कर आते-जाने के लिए स्व॒तन्त्र 
रहती हैं। एक देश के च गी संघ को 
सीमाओं का राजनंतिक सीमाओं 
के समरूप होना आवश्यक 


नहीं है ।”' 
ह “-बॉल्टर कांज 


660 (त5078 8783 5 986 ए९०/7फएए।209॥) 760३ ज्ॉफाए। 
जाली 200रह्र006[65 270९ [768 [0 0४९ ज्ञांति0०7॥ 
086८०प्रांप्च2 5प्लञ)]९९६ 00000, ॥४॥७ 
९5055 70०प्रार्वेश्षा९$ 0०९ 9 
८०घए७४७४०ए 7९९० ॥0$ 6 
॥60000९9] ज्ञात 
॥8$ फणाग८ो 
7076678 .?? 
*+-जं4(श' 80४९ 


|] 


च्ुगी संघ और नियतांश ११३ 


के समय जब मल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होता है तत्र कुछ देश अपने 
आन्तरिक ग्ल्पों को यथ्यवत बनाए रखने के लिए आयीतों पर वियतांद् की 
सहायता से प्रतिबंध लगाते हैं । 

(३) नियतांश का प्रयोग व्यावसायिक सौदेबाजी के लिए भी किया जा 
सकता है। एक देश दूसरे देश में निर्यात करने के लिए नियतांश प्राप्त करने 
के बदले उस देश को आयात के लिए नियतांश सौंप सकता है। इसके 
अतिरिक्त नियतांश का प्रयोग उन देशों के प्रतिकार के रूप में भी किया जा 


सकता है जिन्होंने आयात नियतांश लागू" किया है। 
(४) नियरतांश हारा विजश्निन्न देशों के बीचलेननदेन के उयवह"र दथा 


अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात स्मझौतों को क्रियान्वित किया जाता है। इन समझोतों 
के अधीन प्रत्येक देश नियतांश की एक निश्चित मांत्रा का ही निर्यात कर 


सकता है| 
(५) जब एक देश में होने वाले आयात की बहुतायत को रोकना हो 


तो प्रशुल्क व्यवस्थापन की आवश्यकता होगी किस्तु इसमें समय लगता है । 
इस संक्रमण काल में आयात को प्रतिबंधित करने का कार्य नियतांश द्वारा 
किया जाता है । इस प्रकार के नियतांश अस्थाई होते हैं और प्रश॒ल्क व्यवस्था- 


पत्त के होते ही ये समाप्त कर दिए जाते हैं । 
(६) निर्यात नियतांश (859077 (07098) का उद्देश्य यह है कि 


निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को खरीदारों के बीच बराबर की मात्रा में 
वितरित किया जाये । १६३० के दोरान व्यावसायिक संधियों के दागित्वों 
का निर्वाह करने की दृष्टि से नियतांश प्रणाली को अपनाया गया था। 
समझौता करने वाले पक्षों ने यह माना कि प्रशुल्क को एक विशेष स्कछर 
से ऊ'चा उठाया जाए। इस शर्ते का पालन करने में आथिक मनन्‍्दी के 
दौरान देशों को कठिनाईयों का अनुभव होने छगा। इंस कठिनाई का समा- 
धान उन्होंने नियतांश प्रशाह्ी को अपना कर किया क््योंक्रि किए गए 
समझोौत्रों में मात्रा सम्बन्धी प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं किया गया था। 
नियलांश प्राय: संकटकालीन स्थिति का घुकाबला करने के लिए होता है। यह 
प्रभावज्ञील तभी हो सकता है जब उसे तुरन्त लागू किया जाए। चियतांजों 
को प्राय: . कार्यपालिका द्वारा प्रशासित किया जाता है। कार्यपालिका 
अपनी छझव्लियों का दुरुपयोग न करे इसके लिए कभी-कत्ती विधायी प्रजिबंध 
भी छया दिए जाते हैं । 

नियतांश का नियतिकरण 

(एंडथरा)05 0० (१छ७०६४७ ) 

नियक्ांशों को मात्रा या मुल्य अथवा दोनों के योग के रूप में 

नियज्ञ किया जा सकता! है। एक नियतांग किस इकाई में नियत किया जायेगा 


१९४ अंतर्राष्ट्रीय अथंगास्त 
यह बात सम्बंधित वस्तु वी प्रकृति और नियतांश व्यवस्था के उद्देश्य पर 
निर्भर करती है। यदि कोटा व्यवस्था का उद्देश्य भ्रुगतानों के सन्तुलनों में घाटे 
की स्थिति को दूर करना है तो आयातों पर मूल्य की दृष्टि से सीमा रूगाना 
अधिक उपयुक्त रहेगा । यदि आयातों को मात्रा की दृष्ठि से सीमित किया 
गया है तो इससे विदेशी जिनिमय की आवश्यकता का सही अनुमान रूगया जा 
सक्रता है किन्तु इससे घाटे की व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि 
मात्रा पर लगाये गए प्रतिबंध का .प्रभाव आयातों की आश्वातीत भृल्य वृद्धि 
द्वारा महत्यहीन बना दिया जायेगा। यह भी हो सकता है कि इस प्रतिबंध 
द्वारा आयात की कीमतों को गिरा कर जो चाहिए उससे भी अधिक कर 
लिया जाए । यदि नियतांश का उद्देश्य जायातों को देश की भावश्यकताओं के 
अनुकूल प्रतिबन्धित करता है तो यह उपयुक्त रहेगा कि नियतांश को 
मात्रा के रूप में वियत किया जाए। मात्रा के रूप में निश्चित नियतांश से 
घरेल उत्पादकों को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जायेगा कि विदेशी पूर्ति की 
मात्रा क्‍या है ? और उसी के अनुसार वे घरेलू उत्पादन को समायोजित कर 
लेंगे । मात्रा के स्थान पर यदि आयातों पर मूल्य की सीमाएं रुगादी जायें तो 


इससे आयातकर्ता देथों गा प्रेरण। मिलेगी । ; 
कृप्नीन्‍कभी' नियतांशों द्वारा केवल उन मात्राओं को सीमित किया 


जाता है जिसका आयात वित्त कर अथवा न्यूनतम कर पर किया जा सकता 
है। ऐसी स्थिति में यदि कोई उच्च कर का भुगतान कर सके तो वह 
असीमित मात्रा में अतिरिबच आयात कर सकता है। इस प्रकार के प्रबन्धों 
“को प्रशुल्क नियतांश कहा जाता है। ये पूर्ण नियतांशों से भिन्‍न' होते हैं क्योंकि 
पूर्ण नियतांशों में एक विशेष मात्रा से अधिक की अनुमति किसी शर्ते पर नहीं 
दी जाती । वास्तविक व्यन्द्वार में प्रशुल्क नियतांश के आधीन अतिरिक्त 
आयात केवल तभी हो सकेगा जबकि प्रशुल्क की उच्च दर उस्त अन्तर से कम 
होगी जो निर्यातकर्ता और आयातकर्ता देशों के बीच उस वस्तु की कीमतों में 
हैं। जिस प्रकार अतिरिवत्र शायात्र प्रशुल्क निय्ताश के अन्तगंतः आते हैं, उसी 
प्रकार आयात्तकर्ता देश में चस्तु की मांग की कीमत गिरती हैं और निर्यात- 
कर्ता देश में पूवि की कीमतें बढ़ जाती हैं | अन्त में एक स्थिति ऐसी आती है 
जय बायात कर्ता देश में मांग की कीमत और. निर्यातकर्त्ता देश में पूर्ति 
की कीमत सर्वोच्च कर के बराबर हो जाती है। ऐसा होने पर भागे का 
आयात रुक जाएगा। अशुल्क नियतांश उन गरीबों को अलग हटा देते हैं जो 
कि कर की उच्च दर प्रदान न कर संकों। केवछ धतिक लोग" हो उस 
अतिरिक्त आयात का लाभ उठा पाते हैं जिसके लिए. कर की ऊची से ऊची दर 
देनी पड़ती है। राज्य द्वारा प्रायः उस नियवांश (07०७) की मात्रा कम से 
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कम रखी जाती है जिसे कर की कम दर के साथ खरीदा जा सके। ऐसा 
करने से उसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है । इस व्यवस्था में खतरा यह है कि 
देश के बहुमूल्य विदेशी विनिमय का उन आरामदायक वस्तुओ्नों पर अपव्यय 
किया जायेगा जिनका भार केवल धनवान लोग ही उठा सकते हैं। इस प्रकार 
उस्त माल या सेवाओं के लिये यह विदेशी विनिमय प्रयुक्त नहीं किया जायेगा जो 
विकास कार्यों की क्रियान्त्रित करने हेतु आद्ञव्यक होते हैं। प्रशुल्क नियतांश 
(787॥ (००७) बाजार की शक्तियों को कुछ सीमा तक स्वतन्त्र रूप से 
कार्य करने का अवसर देते हैं और इस्च प्रकार अर्थव्यवस्था को एक सीमित 
मात्रा में लोचशीलता प्रदाव करते हैं। जिस दर पर अतिरिक्त *आयातों को 
अनुमति दी जाती है वे इतवी ऊची होती हैं कि अतिरिक्त आयात को प्राय: 
रोक देती हैं । कुछ स्थितियों में पर्णं नियतांश और प्रशुल्क नियतांश के बीच 
थोड़ा ही अन्तर होता हैं। 
कभी-कभी नियतांश सम्बन्धी कानून आयात कर्त्ताओं पर छाग होने 
की अपेक्षा घरेल उत्पादनों पर छाग होते हैं । देश की सत्ता द्वारा यह निर्धा- 
रित कर दिया जाता है कि आयातित माल (कच्चे माह) के साथ घरेल 
कच्चे माल का कम से कम कितना प्रतिशत प्रयुक्त किया जाना चाहिये ? इस 
प्रकार के नियर्ताशों को अप्रत्यक्ष नियतांश कहा जाता है! 


नियतांशों का आवंटन 
( ॥॥86 &00940॥ 04 (९(३४०0685 ) 


नियतांश को तिर्धारित करने की समस्या के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय 
दो पहल हैं। प्रथम में विभितन्‍्त घरेछू आयात-कर्त्ताओं के वीच निय्ताश "का 
निर्धारण किया जाता है और भत्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से विभिन्‍न निर्यातकर्त्ता 
देशों के बीच नियतांश का आंवटन किया जाता है। 
(१) सांसारिक नियतांश 
(0094) ९(४०85) 

सांसारिक नियतांश (00008! (००॥४७) के अन्तर्गत नियतांश 
इस व्यवस्था को लगाने वाला देश उस पूरी मात्रा या मूल्व को निश्चित कर 
देता है जिम्ममें एक समय-विशेष के अध्तगत सभी देशों से आयात किया. जाना 
चाहिये । इस सीमित आयात की पूति के लिए संसार के सभी देश स्वतन्त्रता 
पूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सऊते हैं। आयातकऊर्ता भी किसी देश से जायात करने 
में उप समय तक स्वतस्त्र होते हैं जब तक वे नियतांश की सर्वाधिक मात्रा तक 
न पहुंच जायें । इस व्यवस्था के अन्तगंत किसी विशेष निर्यातकर्ता अथवा 
आयातकर्ता देश का नियतांश निर्धारित वहीं किया जाता । सांसारिक नियतांश 
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का एक लाभ यह है कि इसमें आयातकर्ताओं को किसी भी स्लोत से आयात 
करने की अनुमति रहुती है और इस प्रकार वे निर्यात के विभिन्न पूति-ऊर्ताओं 
के बीच प्रतिध्यर्धा का पूरा लाम उठाते हैं। इसमें किसी भी निर्यातकर्ता देश 
के विरुद्ध जानबच्च कर मेद-भाव नहीं किया जाता । 


इस मियतांश प्रणाली के कुछ दोष भी हैं :-- 


(१) जव विभिन्न हुगी घर बना दिये जाते हैं तो प्रतिदिन यह जानना 
मुदिकल . हो जाता है कि वस्तु की कितनी मात्रा का आयात किया गया। 
फलत: छुगी अधिकारी की जानकारी से पू् ही कुक आयात प्राय; निंयतांश 
से अधिक पहुंच जाता है। 


(२) आयातकफर्ता प्रारम्भ में ही यह चाहते हैं कि जितने नियंतांश की 
अनुमति दी गयी है उसका श्ञीघत्र ही आयात करते । फलस्वरूप माछू को रखने 
में पर्याप्त घन ख्े करना होता है। जो वस्तुएं बिगड़ने वाली हैं उनको रखने 
में पर्याप्त. खर्चा हो. जाता है। नियतांश लागू होते ही उच्च मांग के कारण 
-उप्तकी कीमत बढ़ जाती है और इस प्रकार सांसारिक नियतांश लागू करने 
वाले देश की व्यापार शर्तें उसके विपरीत हो जाती हैं । नियतांश की मात्रा 
पुरी न होते तक आयातकर्ता आयात करने की जल्दी में रहते हैं और इस 
प्रकार वे पूति का सस्ते से सस्ता स्रोत नहीं खोज पाते । इसके अतिरिक्त 
सांसारिक नियतांश उन देशों के साथ भेदभाव करते हैं जो दूर स्थित है। 
आयातठ-कर्ता देश के निकटवर्ती देशों का माल अधिक जल्दी पहुच सकता हैं। 
कभी-कभी कआायात-कर्ताओं को पर्याप्त हानि उठाकर भी अपने समझौते रह 
करते होते हैं क्योंकि समझोते करने के बाद ज्ञ'त होता है कि पूरा नियतांश 
बढ़ चुका है तथा सीमायें अतिरिक्त आयात के लिये बन्द हो छुकी हैं। इस 
भ्रकार का वियतांश कौमतों के उल्डेखनीय उतार-चढ़ाव का कारण बनता है। . 
जब' नियतांश की घोषणा की जाती है तो आयातों की . बाढ़ आ। जाती है 
ओर कीमतें बहुत गिर जाती है, किन्तु ज्यों ही नियतांश पूरा होता है त्यों 
हो माऊ रखने वाले, कीमतों को बढ़ा-देते हैँ । इससे उस वस्तु के घरेले 
उत्मादकों पर. विपरीत प्रभाव पड़ता है जो सांसारिक नियतांध् के अनुमार 
आयातित की जाती हैं। इन वस्तुओं की कीमतें घटने पर घरेछ उत्पादकों 
को झपना उत्पादव बन्द करना पड़ता हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता हैं 
कि नियतांश' का यह रूप घरेलू उत्पादनों की सुरक्षा के लिए कोई अच्छा 
साधन नहीं, है करोंकि कोई भी संरक्षण तभी सफल हो पाता है जबकि वह 
तियमित हो । द 
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/ *> 


(२) नौलामी 
(॥6९ 30९00॥) 


नियतांश आवंटित करने का एक दूसरा तरीका नीलामी (&प्रण/णा) 
है । इस दृष्टि से नियतांश निर्वारित करते समय अनुज्ञप्तियों ([/0०7088) 
को खुली नोछामी में उच्चतर बोली छगहने वालों कों बेचा जाता है। यह 
नीलामी सभो के लिये समान गर्तों पर खुड़ी रहती है। इस अवस्था में न कोई 
घू सखोरी,-पक्षपात, अ्रप्टाचार और न ही व्यापार के अनेतिक होने के अवसर 
रहते हैं। इस प्रकार यह व्यवस्था अकुशलता को दूर करेगी । इस व्यवस्था से 
जिनको अनुशप्तियां प्राप्त होंगी; वे सर्वाधिक कुशलू व्यक्ति होंगे क्योंकि 
उन्होंने अपने कम कुशल प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया है। इन व्यवस्था 
के अधीन घरेल और विदेशी कीमत के बीच जो सीमान्त रहेगा वह कुछ 
व्यापारियों को धनवान बनाते की अपेक्षा पूरे राज्य को छाभदायक होगा । 
इस व्यवस्था पर यह दोष भी नहीं छूगराया जा सकता कि विभन्‍न आयात- 
कर्त्ताओं के साथ कोई भेदभाव किया गया है। 


तीलाम प्रणाली के सफल संचालन के लिए व्यापारियों के बीच' पर्याप्त 
प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। अधिकांश अद्धं विकसित देशों में आमात- 
कर्त्ताओं की संख्या थोड़ी सी होती हैं।वे आपस में मिलकर नीलामी को 
असफल कर सकते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं और राजस्व की कीमत पर 
वे स्वयं छाप्त कमा सकते हैं। उससे कीमत का स्तर सरिथित नहीं हो सकेगा । 
जब एक बार अनुज्ञप्ति को नीछाम कर दिया जाएगा तो इसके बाद निर्यति- 
कर्ता कुछ भी कीमत वसूल करने के लिए स्वतत्त्र होगा क्योंकि उसके बाद 
होने वाले परिवतंनों से या तो वे पूरी तरह राभ उठायेंगे अथवा उनसे नुक- 
सान उठायेगे । इस प्रकार से नीकामी आयातकर्त्ताओं के दुर्भाग्य और सौभाग्य 
प्र अविक आश्रित होगी । अपेक्षाकृत किसी नियम अथवा व्यवस्था के यह एक 
प्रकार से आयातकर्त्ताओं के सामने जोखिन का द्वार खोलता है। इस प्रकार 
का जोखिम उस व्यवस्था में नहीं रहता जहां घरेल मूल्य नियन्त्रण और 
राशानग आदि की व्यवस्था होती है। यहां बिक्री की कीमत आयात की 
कीमत के साथ आयातकर्त्ता के छिए कुछ बुद्धिपुर्ण सीमान्त जोड़कर तर्य कर 
दी जाती है। यह नीछांम का तरीका उन वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं 
हो सक्रता जिनकी कीमतें कम रखता उपभोक्ताओं या उत्पादकों को हृष्टि से 
वांछनीय है। उदाहरण के लिए-खाद्य सामग्री, दवाइयां, मशीनें या आवश्यक 
कच्चा माल आदि। इस तरीके को मुख्य रूप से आरामदायक चीजों के 
आयात पर ही लाश किया जा सकता है। इसे एक विकासशील व्यवस्था 
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सहन नहीं कर सकती क्योंकि वहां विकास कार्यक्रमों को चछाने के लिए, 
आवश्यक वस्तु खरीदने के हेतु भी विदेशी विनिमय की कमी रहती है । 

निर्याब्कर्ता देशों के बीच भी नियतांश का आवंटन किया जाता 
हैं | सांसारिक नियतांश में अनेक हातियां रहती हैं। इसलिए नियतांश 
सम्बन्धी विनिमयों को छागू करने वाला देश आयात की जाने वाली सम्पूर्ण 
मात्रा को विभिन्न निर्यातकर्ता देशों के बीच निर्धारित कर देता है । यह कहा 
जाता है कि ऐसा करते समय यदि भेदभाव करने से बचता है तो सम्पूर्ण 
निमतांश को सभी निर्यात करने वार्ले देशों के बीच बराबर-बराबर बांट दिया 
जाए, | यह फ्रणाली दिखने में तो समावतापूर्ण प्रतीत होती है किन्तु इससे बड़े 
देशों के विरुद्ध छोटे निर्यातकर्त्ता देशों के बीच भेदभाव रहेगा। यह भी हो 
सकता है कि छोटे निर्यातकर्ता देश अपने लिये सौंपे गए पूरे नियतांश का 
निर्यात न कर पायें और इस प्रकार नियतांग का कुछ भाग बेकार ही रह 
जाए। ऐसा होने पर आयात की मात्रा निश्चय ही उस मात्रा से कम होगी जो 
कि आयातकर्ता देश द्वारा वांछित समझी गई है। 
(३) अनुज्ञप्तियां 
([.06९॥0८8५) 

नियतांशों को निर्धारित करने में भेदभाव को हटाने के लिए एक 
अन्य तरीका यह अपनाया जाता है कि आयातकर्ताओं को अनुज्प्तियां दे दी 
जायें और जहां से उनको फायदा हो, वहीं से आयात करने के लिये स्वतस्त्र 
छोड़ दिए जाएं। इस व्यवस्था में भी एक खतरा है कि सरकार आयात्तकर्त्ताओं 
पर्‌ किनन्‍्हों विशेष देशों से आयात करते के लिये छिपे रूप से दबाव डाक 
सकती है। आयातक़र्ताओं को अनुशप्तियां प्रदान करते समय यह विचार 
ध्यान में रखा जा सकता है कि वे विशेष देशों से आयात करेंगे । यदि यह 
आशा पूरी नहीं होती है तो भविष्य में आयातकर्त्ताओं को अनुज्ञप्तियां प्रदान 
करने से मना किया जा सकता है। 

भेदभाव को दूर करने का एक अत्य तरीका भी है कि नियतांश 
निर्धारित करते समय देखा जाए कि पहले किसी विशेष समय में देश के 
सम्पूर्ण आयात का कितना भाग किस देश से प्राप्त होता था ? इस विशेष 
समय «का सूत्र नियतांश के निर्धारण में जानबुझ कर किये जाने वाले भेदभाव 
पर रोक रूगा देगा किन्तु किसी विशेष समय का चयन करते समय भेदभाव 
किया जा सकता है। इस समय को निर्धारित करने का कोई वस्तुगत अथवा 
निश्चित मापदण्ड नहीं हो सकता। किसी देश से कम से कमर आयात का 
नि३चय करने के छिये उसका इतिहास देखना होगा। यह एक उलझा हुआ 
तरीका हैं जिसमें सांख्यिकी तरीकों से पर्याप्त सहायता लेना आवश्यक है । 
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यह सांख्यिकी सही है भथवा गरूत, इसके सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विवाद भी 
छिड़ सकता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में जानबूझ कर नेदभाव करने के 
अदयर भी रहते हैं । 


एक विद्येष समय के सूत्र के आधार पर नियर्ताश का निर्धारण करना 
कुछ देशों के लिए अन्यायपूर्ण रहेगा। इसके अतिरिक्‍त निर्यातकर्ता देशों में 
यदि उत्पादन में अचानक ही परिवर्तन हो जाएं तो इससे नियतांश व्यवस्था 
का सरल कार्य संचालन कठिन बन जायगा। यह विशेष रूप से कृषि सम्बन्धी 
वस्तुओं के बारे में अधिक सही है जिनका उत्पादन प्रकृति की दया पर निर्भर 
करता है। जिस देश को अधिक नियतांश सौपा! गया है उसमें यदि फसलछ 
बिगड़ जाती है तो वह पूरी निर्धारित मात्रा की पूर्ति नहीं कर सकता । 
दूसरी ओर जिसको कम नियतांश सौंगा गया हैं उस देश की फसल अच्छी 
हो जाती है तो वह अपने लिये निर्धारित नियतांश से अधिक मात्रा की पूर्ति 
कर सकेगा । इसके अतिरिक्‍त आयातकर्ता देश के उपभोक्ताओं की रुचियों 
और फंशनों में परिवर्तंत होते के कारण मांग की गयी वस्तुओं की किस्मों 
तथा गुणों में भरी परिवर्तन हों सकता है। हो सकता है कि एक समय जिन 
वस्तुओं की बहुत मांग थी, थोड़े समय पश्चात्‌ उप वस्तुओं की कोई मांग न 
रहे और जिनकी पहले कोई मांग ही नहों थीं उनकी अधिक बढ़ जाएं। कभी- 
कभी एऐपा भी होता है कि इस आधार पर जिम्त देश को नियतांश सौंपा गया 
है उसमें सम्बन्धित वस्तु की कीमते इतनी बढ़ जाए कि आयातकर्ता देश के 
लिये लाभदायक न रहे । फलत: आयातकर्ता देश इस स्रोत से आयात नहीं 
करेगा ओर इस प्रकार वियतांश का बह भाग अछूता रखा रहेगा । 


जब एक देश के निर्यातकर्त्ताओं को यह जात हो जाएगा कि बे निर्धा- 
रित नियतांश से ज्यादा निर्यात नहीं कर सकते तो वे आपस में मिलकर 
स्वीकृत सीमित निर्यात की अधिक से अधिक कीमत बसूरछ करने का प्रयास 
कर सकते हैं। इस प्रकार आयातकर्ता देश का शोषण होगा और व्यापार छर्तें 
उसके विरुद्ध चली जायेंगी । यह शोषण उस समय नहीं हो सकता जब 
आयातवर्ताओं को किसी भी सख्लोत से आयात करने की स्वतन्त्रता दे दी जाती 
है अर्थात निर्यातकर्ता देशों के बीच नियतांश निर्धारित नहीं किया जाता। 
नियतांश सम्बन्धी विनिमयों को सामान्य रूप से अनुशप्ति व्यवस्था "द्वारा 
प्रशासित किया जाता है। नियत'श द्वारा निश्चित की गयी सीमाओं में मारू 
का आयात करने से पृ आयातकर्ताओं को एक अनुशप्ति प्राप्तु करनी 
होती है ! कुछ देशों में स्वीकृति नियतांश और विभिन्न आयातकर्ताओं के बीच 
किये-गये इसके निर्धारण को पहले से ही प्रकाशित कर्‌ दिया जाता हैं । 
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कुछ दशा आयात किये जाने खाले माल की मात्रा को घोषित नहीं 
करते और अनुज्ञप्तियों को किसी लोचशील योजना के अनुसार आयात- 
कर्ताओं को देते हैं । इन्हें देते समय जो मापदण्ड अपनाया जाता हैं उसकी 
सावंजनिक रूप से घोषणा वहीं की जाती । अनुशप्ति के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र 
को उसके स्वयं के लाभ के आधार पर मापा जाता है। सम्बन्धित अधिकारियों 
को स्वेच्छा की व्यापक दाक्तियां प्रदान की जाती हैं। नियतांशों के प्रशासन 
को अनुज्ञप्तियों के माध्यम से चडाने पर. अधिकारियों का कार्य सरल बन 
जाता है और इससे नियतांशों में कुशलता बढ़ती है । व्यक्तिगत आयातकर्ता 
के प्रपत्रों को अमारितत करता किसी वस्तु के सभी ख्ोतों से होने वाले कुछ 
आयादों की कुछ दर को नियन्त्रित करने से अधिक सर है। अनुजशप्ति 
व्यवस्था आयात को नियतांश के पूरे काछ तक बनाए रखती है ओर इस 
प्रकार सांसारिक नियतांशों की भांति इसमें कीमतों का उत्तार-चढ़ाव 
नहीं होता । 

अनुज्ञप्तियों को सामान्य रूप से मान्य आयातकर्ताओं के बीच इस 
आधार पर वितरीत किया जाता है कि एक विशेष समय में उसके श्रायात का 
भाग कितना था। समय गुजरने के साथ-साथ विभिन्न फर्मों का भाग्य बदलरूता 
रहता हैं । कुछ फर्म अपने व्यापार को बढ़ा लेती हैं जबकि दूसरी फर्म उप्ते घटा 
लेती हैं। कुछ नयी फर्म जन्म लेती हैं। जब एक समय विशेष को आधार 
बताकर अनुज्ञप्तियों को वितरित किया जाता है तो इससे प्रसार करने वाली 
ओर स्थापित फर्मो के विरुद्ध भेदभाव होता है तो इसके द्वारा आयात व्यापार में 
नया खून, जो इसकी कुशलूता को बढ़ाने के छिए आवश्यक है, नहीं भा पाता ; 
इसमें कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके यह 
एकाधिकार को महत्व देता है जिसमें अपनी अनेक बुराइयां होती हैं । 

अनुज्ञप्तियों को अधिक न्यायपूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए 
विशेष समय के सूत्र के साथ-साथ होने वाले परिवतेनों को भी ध्यान में रखा 
जाता है। विकसित फर्मों को कुछ अधिक और पतनोन्‍न्म्रुख फर्मों को कुछ कम 


नियतांश सौंपा जाता है । तियतांश का एक भाग नवागन्तुकों के लिए सुरक्षित 
रख लिया जाता हैं। 


० फेभी-कभी आयातकर्त्ता देश अनुज्ञप्तियों के वितरण का काम निर्यात- 
कर्ता देशों की सरकारों, उत्पादकों या निर्याकर्ताओं को सौंप देता है। यह 
प्रक्रि] कई दृष्टियों से उपयुक्त समझी जाती हैं। आयातकर्त्ताओं के बीच 
नियतांश का निर्धारण करना एक अच्छा खास्ता सर दर्द होता है। इस कार्य 
में मेदभाव, पक्षपात और भाई-भतीजेवाद आदि के दोप छगने की सम्भावनाएं 
रहती हैं। ये दोष न केवल देश के अन्तर्गत ही छगते हैं वरन्‌ विदेशों के द्वारा 
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भी लगाए जाते हैं। जब नियतांश का प्रशासन निर्यातकर्तता देश को दे दिया 
जाता हैं तो देश को कई आथिक व प्रशासनिक लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण 
के लिए, यदि आयात-व्यापार की अपेक्षा निर्यात-व्यापार अधिक केन्द्रीयक्रृत 
है तो निर्यात-कर्ता देश द्वारा नियतांश विनिमयों का प्रशासन अधिक कुशरू 
और मितव्ययतापूर्ण रहेगा । नियतांश विनिमयों के प्रशासन में निर्यातकर्ता 
देशों का योगदान इन' देशों के लाभ में इहता है।वे अपने दृष्टिकोण को 
व्यक्त करने का अवसर पाते हैं और अधिक अनुकल शर्तों के लिए वार्ता कर 
सकते हैं। इन विभिन्न कारणों से निर्यातकर्ता देश आयातकर्ता देशों में 
नियतांशों के प्रशासन का साथ देने के प्रस्ताव का स्वागत * करते हैं। यह 
व्यवस्था आयातकर्त्ता देश के हित में कम होती हैं । अपने राष्ट्रीय हितों की 
रक्षा के लिए आयातकर्त्ता देश कुछ परिस्थितियों में निर्यातकर्त्ता देश को 
अनुज्ञप्तियों का अधिकार सौंप देता है। इसमें पहली बात तो यह है कि कुल 
आयात मान्य नियतांश से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरे, निर्यात को 
आयातकर्त्ता देश की आवश्यकताओं के अनुसार पूरे नियतांश काल में बिखरा 
हुआ होना चाहिए। तीसरे, निर्यातकर्त्ता देश वस्तुओं की कीमतों को नहीं 
बढ़ा सके । 
आयात-नियतांशों के रूप 
(6 7एए७७६४ 0६ 0907 (॥०495) 

आयात-नियतांशों को पांच विभिन्न रूपों में विभाजित किया जा सकता 
हैं ये हैं-प्रशुल्क नियतांश, एक-पक्षीय नियतांश, द्विपक्षीय नियतांश, संयुक्त 
नियतांश और आयात अनुज्ञप्तियां । इनमें से प्रथम चार रूप आयातों के 
भोतिक आकार को प्तीमित रखने का उदय रखते हैं जबकि आयात 
अनुज्ञप्तियां प्रायः विनिमय नियन्त्रण के प्रशासन के साथ प्रयुक्त की जाती हैं । 
आयात नियतांशों के इन सभी रूपा का अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा । 

(१) प्रशल्क नियतांश (7॥6 7277 0४०४७)---प्रशुल्क नियतांश 
के अधीन एक निश्चित मात्रा तक क्रिसी वस्तु का आयात कम दर के कर के 
साथ स्वीकार किया जाता है किन्तु यदि इस निश्चित मात्रा से अधिक 
आयात किया गया तो इसके छिए अधिक दर से कर प्रदान करना होगा। 
इस प्रकार प्रशुल्क नियतांश में प्रशुल्क की विशेषतायें भी शामिल होती हैं । 

प्रशुल्क नियतांशों का छाभ यह है कि वे प्रायः लोचशील होते हैं । 
किसी वस्तु को एक निदिचत मात्रा को विशेषत: अनुकूछ शर्तों पर आयात 
करने”की आज्ञा होती हैं किन्तु अतिरिक्त आयात को अस्वीकार नहीं किया 
जाता, वरन्‌ उसको कम अनुकूल शर्तों पर सुवीकार किया जाता है। इस 
प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण दोष यह बताया जाता है कि प्रारम्भ में जो दरें 
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निर्धारित की गई हैं उनके अनुधार अधिक से अधिक लोग शीघ्र आयात 
करने का प्रयास करेंगे और ऐसी स्थिति में मुल्यों की लोचशीलता अधिक बढ़ 
जाएंगी । 

(२) एक पक्षीय नियतांश (708 एजरा]॥0व 0४०७)--एक पक्षीय 
नियतांश के अन्तर्गत एक देश एक निर्धारित समय में आयात-बोग्य वस्तु 
की मात्रा की पूर्ण सीमा निदिचत कर देता है। इस प्रकार का नियतांश 
या तो सांपारिक (07098[) रूप से निर्बारित किया जा सकता हे या आवंटित 
, रूप से | सांसारिक नियतांश के' अवीन किसी भी देश या देशों से उतने आयातों 
की अनुमति दी जाती है जो नियतांशों द्वारा निर्वारित की गयी है। इस 
प्रक्रिया की अनेक आलोचनायें की जाती हैं। सम्भवत: इसकी सबसे महत्व- 
पूर्ण आलोचना यह है कि इस व्यवस्था में छोटे या कमर संगठित पूतिकर्ता 
देश नुकसान में रहेंगे । जब तक आयात-कर्ताओं को छोटे पूतिकर्त्ता देशों से 
आयात करने से कोई स्पष्ट लाभ नहीं हैं तब तक वे उनसे आयात नहीं 
करंगे। 

आवंटित निय्तांश के अधीन कुछ नियतांश को विभिन्‍न पूत्िकर्त्ा 
देशों में आवंटित कर दिया जाता है। ऐसा करते समय पूर्व अनुभव का राभ 
उठाया जाता है। इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि 
इसमें दुर्भाग्य से व्यायश्रिय और विशेष पूर्तिकर्ता देशों के प्रति अन्याय होगा । 
अतीनकारू में यदि फपल के खराब होने के कारण अथवा अच्य कियी भी 
कारण से देश सब्तोषजनक मात्रा में निर्यात नहीं कर पाया तो इसके 
आवम्र पर उमके वर्तमान सहुत्व को भी असमर्थ समझा! जायेगा। ऐसी 
स्थिति में नियर्ताश आवंटित करते समय जो आधारभूत समय छांटा जाए 
वह प्रतिनिधित्व करने बला और अभेदमाव पूर्ण होना चाहिए । 


(३) द्विपक्षीय नियतांश (76 छाीड्ठाषत 07४००७)--द्विपक्षीय 
निय्ताश, आयातकर्त्ता और एक विशेष पूर्तिकर्त्ता देश द्वारा निश्चित किया 
जाता है। एक बार जब इप प्रक्रार का समझौता सम्बन्धित सरकारों द्वारा 
कर लिया जाता है तो आयातकर्त्ता देश अन्य देशों को नियतांश निर्धारित 
करते समय उनके सापेक्षिक महत्व को आधार बनाता है। द्विपक्षीय मियतांश 
के पक्ष में सबसे बड़ा तक यह दिया जाता है कि यह एक पक्षीय रूप से 
निर्धारित वहीं किया जाता और इसलिए यह इतना स्वेच्छाचारी नहीं होता । 
इसके विषक्ष में यह तके दिय। जाता है कि जब निर्यातकर्त्ता समुह समझौते 
है एक भाग होता है तो वह निर्णय लेते समय अपने विशेष हितों से प्रभावित 
होगा । 
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(४) मिला-जला नियतांश (7708 शिाडांग8 0४०४४)--अनेक देशों 
में एपे विनिमय होते हैं जितके अतुपार माल को बढ़ाने के लिये घरेलू कच्चे 
माल का प्रयोग करने के हेतु प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इस 
सम्बन्ध में जो विनिमय बताए जाते हैं उतके अनुसार आयातों को घरेल 
उत्यादन के अनुवात के अनुसार सीमित किया जाता है। इस प्रक्नार इच 
विनिमयों का प्रभात्र नियतांशों जैसा ही छोता है। उदाहरण के लिए, युद्ध से 
पूर्व जमेत ने यह नियत बनाया था कि देश में जितना आदा पीसा जाता है, 
उममें घरेलू गेहूँ छा निश्चित अनुपात होना चाहिये। इसी प्रकार ग्रे ट-ब्रिठेन 
में भी यह नियम बताया गया कि घरेल गेहूं के साथ आयातित गेहूं को एक 
निश्चित अनुपात में मिलाया जाए। संयोग से सम्बन्धित विनियोग सामान्य 
रूप से दो उद्देश्य रखते हैं :--- 

() वे घरेल उत्मादकों की सहायता के लिए स्वीकार किए जा सकते 
हैं। इस प्रकार के नियमों द्वारा घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार का आश्वासन 
दिया जाता है; चाहे उनका उत्तादन आयातित माल की तुलना में अधिक 
महंगा और घटिया स्तर का हो तो भो उपक्रा एक निरिचित अनुपात अवश्य 
बिक्र जाएगा । 

() इस प्रकार के नियम आयातों को कम करते हैं और इसलिए 
विदेशी मुद्रा की कम्ती को राहत प्रदान करते हैं। इन निय्रमों का उद्देश्य चाहे 
कुछ भी हो, ये आलोचना से परे नहीं होते । परिणामस्वहूप विद्व के साधन 
स्रोतों और शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता। फरूत: घरेल कीप्रतें 
बढ़ जाती हैं अथवा उत्पादन का स्तर घट जाता है । 


(५) आयात. अनुजप्तियां (770 ॥९८७॥००३)--नियतांशों का 
परिणाम आयातों की अनुज्ञप्तियों के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। इस 
व्यवस्था के आधीन सम्भावित अआपयातकर्त्ता उपयुक्त अधिकारियों से अनुशप्तियां 
प्राप्त करते हैं। इन अनुज्ञप्तियों के अनुसार यह निश्चित कर लिया जाता है 
कि आयातों का भुगतान करने के लिए विदेशी म्‌द्रा का प्रबन्ध कैसे होगा ? 
आयात अनुन्नप्तियां एक प्रकार से आयातों पर लगाए गये अग्रत्यक्ष प्रतिबन्ध 
होते हैं। इनके द्वारा आयातों को प्रतिबंधित करने की अपेक्षा आयातों का 
भुगतान करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा के प्रयोग को सीमित किया 
जाता है। 

द्वितीय विश्वन-युद्ध से पूर्व इस व्यवस्था का बहुत कम प्रयोग हुआ था 
किन्तु युद्धोत्तर काल में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गयी | इस , 
प्रणाली की लोकप्रियता के लिए उत्तरदायी मुख्यतः: दो कारण हैं : -- 
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(१) आयात बनुज्ञप्तियाँ आयातों को प्रतिबंधित करने में पर्याप्त 
लोचशील होती हैं । अनुज्ञप्तियों का प्रसार करना एक प्रशासकीय प्रक्रिया है 
और इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकल तुरन्त समायोजित किया जा 


सकता है । 
(२) आयात अनुज्ञप्तियां प्रसारित करना एक एसा साधन है जिसके 


द्वारा एक देश अपने निवासियों की मूंग को कम विदेशी मुद्रा के अन्‌ कूछ ढाल 
सकता हैं तथा नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विदव युद्ध 
के बाद के काल में विभिन्न देशों में डालर की कमी महसूस की गयी, ऐसी 
स्थिति में आयाब अनु ज्ञप्तियों द्वारा डालर क्षेत्रों से आयातों की कटौती कर 


दी गयी और इस प्रकार आयातों का भुगतान करने के लिए डालर की' 
आवद्यकता व रही । 

जब आयात अनुज्ञप्तियों का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के जभावग्रस्त स्रोतों 
को आवंटित करना होता है तो इसके लिए मख्य रूप से दो तरीके अपनाए 


जा सकते हैं-प्रथम तरीके के अनुसार कम महत्वपूर्ण चीजों की श्र णियों की 
एक सूची बनाई जाती है । अनुज्ञप्ति प्रसारित करते समय इस सूची को आधार 
बनाया जाता है। इसका एक दूसरा तरीका यह है कि उन वस्तुओं की सूची 
बना ली जाएं जितके लिए आयात अनुज्ञप्तियां आवश्यक हैं । इसमें प्राथमिक- 
ताओं के क्रम का कोई सन्दर्भ नहीं दिया जाता। आयात की कुछ मात्रा 
उपलब्ध विदेशी मुद्रा की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कुछ देशों में 


अनुज्ञप्तियां इस प्रकार प्रसारित की जाती हैं कि उनमें विदेशी मुद्रा प्राप्त 
करने का अधिकार भी संग्रुक्त रहता हैं। ग्रेट-ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों 


में इट्ठी प्रकार का व्यवहार है। अन्य देशों में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का अथ॑ 
यह नहीं होता कि आवश्यक विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो सकेगी । यह अनुज्ञप्तियां 
आयातकर्तता को कैवछ तभी आयात करने का अवसर देती हैं जब उसे विदेशी 
मृद्रा प्राप्त हो सके । लेटिन अमरीका में यही व्यवस्था अपनाई जाती है । 
आयात अनुज्ञप्तियां या तो इकहरे रूप से अगनाई जाती है या विनिमय नियंत्रण 
के एक भाग के रूप में। प्रो० क्राज के कथनानुमार, “आयात अनुज्ञप्तियां 
आयातों की मात्रा को नियंत्रित करने रत एक शक्तिज्षाली प्रयास हैं। यह 
आयात चाहे किसी विशेष वस्तु का हो अथवा कुछ वस्तुओं को मिझा-जुछा कर । 
इस व्यक्स्था की कुछ अपनी कमजोरियां हैं। इनमें प्रथमः उल्लेखनीय कमी 
यह है कि अनुज्ञप्तियों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
इसलिए, कछ व्यक्तियों द्वारा इसे प्राप्त करना और अन्य समान रूप से योग्य 
व्यक्तियों को इससे वंचित रखता, स्पष्ठत: अनुचित है । आयातों पर प्रतिबन्ध' 
कुछ व्यापारियों को एकाथधिकार प्रदान करता है और वे इसका प्रयोग करते 
हुए मनचाहा लाभ कमाने का प्रयास कर सकते हैं ।” 
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नियतांश व्यवस्था का समर्थन 
( प्रा९ (486 [0 (७४०2४ 59800 ) 
सामान्यतः यह माना जाता है कि सारे संसार को ध्यान में रखते 
हुए प्रशुल्क व्यवस्था मात्रामत प्रतिबन्धों से अधिक उच्च है किस्तु राष्ट्रीय 
इष्टिकोरा से मात्रागत प्रतिबन्ध कई प्रकार से प्रशुल्कों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते 
हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से मात्रागत प्रतिबन्ध अस्वीक्षत हैं किन्तु 
राष्ट्रीय दृष्टि से उनको पर्याप्त छोकप्रियता प्राप्त होती है । जब' तक विश्व 
की आय को विवियमित करने के लिए कोई अभिकरण नहीं हैं उस समय 
तक विभिन्न देश विश्व के व्यापक हित के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं 
छोड़ सकते । नियतांश व्यवस्था के सम््रत में जो तक॑ दिए जाते हैं उनमें से 
प्रमुख निम्न प्रकार हैं-- 

(१) अद्धें-विकसित देशों के रहिए उपयुकत-अर्द्ध विकसित देशों में प्रशुल्क 
प्रभावशील नहीं होते । इन देशों की समस्याएं विकसित देशों की अपेक्षा 
भिन्न होती हैं। विकसित देशों में आयात को हतोत्साहित करने के लिए. 
धरेल वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी बृद्धि काफी होती है। दूसरी ओर 
अद्धं-विकसित देशों में उपभोवता घरेलू मार से पर्याप्त ऊंची कीमत होने पर 
भी विदेशों वस्तु को लेना पसंद करता है। यह केवढ इसलिए नहीं होता कि 
उन वस्तुओं के गुणों में कोई मोलिक अन्तर है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण 
भी हैं जो कि अपने देश में लोकप्रियता नहीं रखती लेकिन अद्धद-विकसित 
देशों में वहां की बनी वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता करती हैं। अड- 
विकसित देजझों में परेल चीज मूल रूप से अच्छी होने पर भी विदेश्न 
उत्पादन, से घष्टिया मारी जाती हैं। ऐसी स्थिति में आयात पर 
प्रतिबन्ध लगाने के लिए उच्च प्रशल्कों का रगाना आवश्यक है जोन 
' केवल आयातकर्त्ता देश की अथ॑-व्यवस्था को नुकसान पहुँचाएँगे बरन्‌ मिर्यात- 
कर्ता देश की अथे-व्यवस्था पर भी बुरा असर डालेंगे । 

(२) तत्काल प्रभावशील--प्रशुल्कों का प्रयोग जब कुछ उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए किया जाता है तो सभी,,वस्तुओं के आयातों और निर्यातों की 
मांग तथा पूत्ति की लोचशीछुता का ज्ञान जहूरी है। इसके अभाव में जो 
प्रशुल्क निर्धारित किया जाएगा वह वांछनीयता से कम या अधिक स्घर का हो 
सकता है । प्रश ल्‍्कों द्वारा आयातों को वांछततीय सीमा तक प्रतिबन्धित किया 
जा सकता है किन्तु वॉँछनीय परिणाम तुरन्त प्राप्त नहीं किए जा झझकते 
क्योंकि चाजार की शक्तियां बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार समायोजित 
होने में समय लेती हैं। इस प्रकार प्रशू लक उन देशों के लिए प्रारम्भ में 
उपयोगी नहीं रहेगा जिनके पास सोने तथा अन्य स्वीकृत मुद्राओं का अपर्याप्त 
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ण्डार है। इसके विपरीत मात्रागत प्रतिबन्ध इस प्रकार के किसी ज्ञान की 
आवश्यकता. नहीं समझते और बे तत्काल ही प्रभावशील हो जाते हैं । 

(३) सफलता के अधिक अवसर--“नियतांश' प्रशुल्कों की अपेक्षा 
अधिक प्रभावशील होते हैं। जहाँ प्रशल्क असफल हो सकते हैं वहां नियताँश 
को सफलता प्राप्त होती है। प्रशुल्क प्राय: आयातों को प्रतिबन्धित करने में 
उस समय सफल नहीं हो' पाते जबकि भांग अथवा पूर्ति की बक्र रेखा तुलनात्मक 
रूप से लोचहीन होती हैं । यदि राज्य द्वारा अथवा व्यक्तिगत आधार पर 
निर्यातों को बन्द कर [दया जाए तो प्रशुल्क प्रभावहीन बन जायेंगे। इसी 
प्रकार जब विदेशी उत्पादक एकाधिकृत रूप से लाभ कमा रहे हैं तो ये 
एकाधिकार यदि लाभ की मात्रा को कम करदें तो प्रशुल्क को प्रभावहीन बना 
सकते हैं । प्रशुल्क व्यवस्था का एक नुकसान यह है कि प्रशुल्क बढ़ने के अनुमान 
से ही आयात को बढ़ाया जा सकता है किन्तु इस प्रकार के आयात की वृद्धि 
नियतांश व्यवस्थाओं में दहों होती । संरक्षित घरेल उत्पादक नियतांद-व्यवस्था 
में अपने आपको प्रशल्क-व्यवस्था की अपेक्षा सुरक्षित समझते हैं और इसलिए 
वे नियतांश हारा संरक्षित उद्योग में भधिक धत लगाते हैं। 

(४) व्यावसाथिक सोदेबाजी के लिए उपयुक्त--नियतांश व्यवस्था में 
आयातों एबं निर्यातों को तुरन्त सीमित किया जा सकता है। इसछिए यह 
व्यावसायिक सौदेबाजी का श्रेष्ठ साधन है। श्रावशइयकता के अनुसार तुरन्त 
कदम उठाने की सुविधा ड्ोने के कारण इस नीति को अपनाने बाला देश 
उपयुक्त शर्ते" स्वीकार कराने में सफ्छ हो जाता है। 

(५) नियोजित अर्थेध्यवस्था के अनुरूप--नियतांश व्यवस्था के अन्तगंत 
विदेशों से उपलब्ध होने वाले आयात की मात्रा निश्चित होती है और इसलिए 
तदनुसार योजनायें बनायी जा सकती हैं। विदेशी भी स्पष्ट रूप से जान लेते 
हैं कि उनके विदेशी ब/जार कंसे हैं? ओर तदनुसार वे अपने उत्पादन को 


नियोजित कर लेते हैं । 
(६) लोचशीरूता--नियताशों को सामानन्‍्यत: कार्यपालिका सत्ताओं 


द्वारा क्रियान्वित किया जाता हैं जौर इसलिए बे अधिक लोचशील होते हैं। 
दूसरी और प्रशुल्क व्यवस्थापिका के कानून द्वारा निद्िचत किये जाते हैं; इस- 
लिए कठोर होते हैं तथा उनको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नहीं 


बदला जा सकता । 
(७) कीमत वृद्धि आवश्यक नहों--नियतांश व्यवस्था के साथ-साथ 


जब कीझत निर्य॑त्रण एपयं राधत-व्यवस्था को भो छागू किया जाता है तो 
आध्तरिक कीमतों की वृद्धि आवश्यक नहीं होतो । प्रशुल्क प्रायः आर्न्तारेक 
कीमतों को बढ़ा देते हैं और इसशिए घरेल निर्माता उद्योगों की प्रतियोगिता 
की झवित घट जाती है । ह 


की 
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“अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को सन्तुलून में रखना और अन्तर्राष्ट्रीय 
विनिमय दरों के स्थायित्व को बनाये रखना ऐसी समस्‍यायें हैं 
जो वर्तमान पीढ़ी के राजनीतिश्ञों और अर्थ॑-श्ास्त्रियों 
के लिए एक चनोती है । 


“ह्यग बी० किलों तथा 
ल्यूसी डब्ल्‌० किलों 


“जब भुगतान सन्तुलन समतुल्यता के बाहर है तो कुछ न कुछ 
होना चाहिए, यदि पुर्ण निष्कियता की नोति अपनाई 
जाय तो भी एक समायोजन होकर रहेगा ।' 


--लॉरी टेरशिस 
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भ्रगतान सत्तुलन एक देश के आथिक जीवन के विभिन्न पहलुओं 
पर प्रकाश डालता है। सनन्‍्तुरूम की आवश्यकता इसलिए होती हैं क्योंकि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दो दैशों का होना जरूरी है। ये दोनों बहुत क्रुछ 
पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। प्राचीन काल में यह निर्भरता अपेक्षाकृत 
अधिक थी जबकि विनिमय का रूप वस्तुओं का लेन-देव (फ्रेश) था। 
आजकल यह पर्याप्त कम हो गई है क्योंकि लेन-देव में अनेक अद्ृदय तत्व आ 
गये हैं। आजकल नये और अविकसित देश अपने आर्थिक विकास के हिये 
विदेशी पूजी पर निर्भर हैं जबकि एक पुराने तथा उच्पत देश को विदेशी 
विनियोगों से पर्याप्त आय प्राप्त होती है । 


भुगतान सन्तुलन को एक आथिक बेरोमीटर कहा जाता -है जिसक्रा 
गग्भीरता पूर्वक विश्लेषण करके किसी देश की बदकती हुई आशिक दकांतों 
का सहज ही अनुमान लेशाया जा सकता हैं। यह एक ऐसा दंपेण है जो किसी 
'भी देश की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टि के प्रतीक होता हैं। इसके आधार पर 
ही यह जाना जा सकता है कि विदेशी व्यापार में पारस्परिक निर्भरता कितसी 
है। जेवन्स (५, 5. 76४०॥७8) के कर्थनानुंसार, ““अश्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री के 
लिये घ्ुगतान सब्तुलन का वही महत्व है जो एक रसायन शास्त्री के लिये तत्वों 
की सामयगिक तालिका का हैं ।” 
भुगतान के सन्‍्तुलन की समस्या इसलिये उठती है क्योंकि वितिन्‍्न 
देंश विभिन्‍न प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। ऐसां अपचाद रूप ही कोई 
देश होगा जिसकी अपनी मुद्रा 8 हो । ईस समय तक कोई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
स्थापित नहीं हो पाई है इसलिये एक देश से दूसरे देश का भुगतान करते 
समय एक राष्ट्र की मुद्रा को दूसरे राष्ट्र की मुद्रा में बदझना जरूरी होता 
है। एक देंश अन्तर्राष्ट्रीय भ्रुंगतानों के लिये जपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का प्रयोग 


२१४ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ्ञास्त्र 


करता है। इसके फलस्वरूप अनेक समस्याएं और कठिनाइयां पँदा हो जाती हैं 
प्रत्येक राष्ट्र अपवी राष्ट्रीय मुद्रा की रचना और नियंत्रण को अपनी सम्प्रभुता 
का एक भुख्य भाग मानता है ओर इसलिये किसी भी प्रकार के' बाहरी हस्तक्षेप 
का उसके द्वारा विरोध किया जाता है । 


भुगतान सन्तुलन का अर्थ 
(6 'हक्रतांए॥३ड ता छतग्ाक्वाट8 0/ ?4 ९0४) 

भुगतानों के सस्तुलन का अथे विभिन्‍न लेखकों द्वारा अलूग-अछूग 
बताया गया है। श्रो० स्वाइडर ने लिखा है कि “भुगतान सन्तुरूत का 
परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह किसी देश और शेष 
संत्तार के निवासियों, व्यापारियों, सरकार तथा अन्य संध्थाओं के बीच एक 
विशेष समय में किए गये सपस्त विनिभयों के भौद्विक मूल्य और यस्तुओं के 
हस्तांतरण, सेवाओं के मोद्रिक मूल्य तथा ऋण अथवा स्वामित्व को उचिन 

वर्गीकरण दे; साथ ४६शित करता हुआ विवरण है ।””* 
मि०क्रॉँज के मतानुसार “एक देश के भुगतान सश्तुलत उसके निवाध्ियों 
और इंष देहों के निवासियों के बीच एक विशेष समय में, साधारणतः एक 
वर्ष में किये गये समत्त थाथिक लेन:देनों का व्यवस्थित अभिलेख है |”? यही 
विचार जेम्स इन््राम (7897) द्वारा श्रस्तुत किये गये हैं। उनका कहना 
हैं कि “भुगतानों का संतुलन उन सभी आ्थिक लेन-देनों का संक्षिप्त अभिलेख 
हैं जो एक देश के विबवाजशियों (व्यक्तियों, फर्मों और सरकारी अभिकरणों) 
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तथा शेष संसार के बीच एक निर्धारित समय में किया जाता है।”!? मि० 
इन्याम ने आगे बताया कि भुगतान सन्तुलन के अन्तगंत विभिन्‍व देशों के बीच 
होने वाले व्यापार के मौंद्रिक मूल्य का अभिलेख रखा जाता है। इसमें सभी 
प्रकार की वस्तुओं की खरीद और बिक्री का अभिलेख रहता है। ये समस्त 
प्रकार की खरीदी गयी बौर बंची गयी सेवाओं क। अभिलेख रखते हैं तथा 
शेष संसार से प्राप्त की गयी अथवा उसे दी गयी भेटों का अभिलेख रखते हैं । 
असल में एक राष्ट्र को टीमाओं को पार करने वाले सभी विभिन्‍न प्रकार के 
लेन-देन उसके भुगतानों के सन्तलनों में"प्रहण और संक्षिप्त किए जाते हैं ।”'* 
एक अन्य विचारक मि० ऐल्सवर्थ ने भी कुछ अन्य शब्दों में इसी मत को प्रकट 
किया है उनके कथनानुसार “भुगतानों का सन्तुलून एक देश के निवासियों और 
दोष देश के निवासियों के बीच सभी लेन-देत का संक्षिप्त वक्तव्य होता है, 

इसमें एक निर्धारित समय आता है जो साधारणत: एक वर्ष होता हैं |? 3 
विचारकों द्वारा प्रस्तुत की गथी उम्युक्त सभी परिभाषाओं का 

अध्ययन करने के वाद भुगतान सन्तुलन दब्द का ८र्थ स्पष्ट हो जाता है। 

किसी भी देश की अ्थ॑-व्यवस्था की प्रकृति उसके भुगतान सस्तुरूतों के आधार 
पर जानी जा सकती है क्योंकि इसमें उस देश के समस्त लेन-देनों का ब्यौरा 
होता है। भुगतान सन्तुलन का अध्ययन स्पष्ट रूप से यह बता सकता है कि 

विश्व अर्थ॑-्यवस्था में एक देश कितना भाग ले रहा । ह 
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इस छाब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। साधारणतः इसके 
पांच अर्थ अधिक प्रचलित हैं :---(१) इसके प्रथम अर्थ के प्रयोग में किसी 
विशेष समय में विदेशी मुद्रा की खरीदी और बेची गयी मात्रा आती है। यह 
दब्द विदेशी मुद्रा की उन मात्राओं की ओर संकेत करता है जिल्‍्हें एक प्रदत्त 
सभ्य के अन्तगंत खरांदा या बंचा जाता हैं। इस अर्थ में भ्रुगतान सन्तुरून 
के अन्तर्गत स्देव ही साम्य रहता है क्योंकि खरीदी जाने वाली मात्रा बेची 
जाने वाली मात्रा के बराबर होती है । 

(२) इसका प्रयोग एक विशेष समय में विदेशों से प्राप्त और विदेद्यों 
को किये गये भुगतान के रूप में किया जाता है । विदेशी भुगतान केवल विदेशी 
मुद्रा के रूप में हो नहीं किये जाते वरन्‌ विदेशी विनियोगों के हस्ताँतरण द्वारा 
भी किये जाते हैं । 

(३) इस शब्द का .प्रयोग कभी-कभी आय की खातिर किये गये भुगतानों 
के सन्‍्तुछन के लिए भी किया जाता हैं। ब्याज का सन्तुलन और व्यापार तथा 
सेवाओं का सच्तुलन आदि इसी अथे में शामिल किये जा सकते हैं । 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय कजंदारी ( ॥7677980078/ 065($ ) को मापने 
के लिये भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।इस दृष्टि से भुगतान 

सन्तुलन उन विभिन्न दायित्वों की मात्रा को प्रदर्शित करता है जिन्हें किसी 
विशेष समय चुकाया तथा प्राप्त किया जाता है । 
, (५) भुगतान सन्‍्तुलन का एक अर्थ विनिमय दर एवं उसके प्रभाव से 
सम्बंध रखता हैं । विनिमय दर को मुद्रा की माँग एवं .पूर्ति द्वारा निर्धारित 
किया जाता है । 


मि० फिज मंकलरूप ने भुगतान सन्तुझून के तीन विभिन्न अर्थों का 
उल्लेख किया है। ये हैं--(7) बाजार का सल्तुरून अर्थात पूति और माँग का 
सन्तुलन, (7) कार्यक्रम का सन्तुलन भर्थात आश्ाओं और इच्छाओं का 
सन्तुऊून और (77) छेखों का सन्तुलन अर्थात्‌ जमा-खचे का-सन्तृलून ।? इन्नमें 
भुगतानों का बाजार-सस्तु लन विदेशी विनिमय के बाजार भें एक विद्येष स्थिति 
'का मॉडल होता है जिसे प्रदत्त विनिमय दर के अनुसार विदेशी बिनिमय की 
प्रभावशील मांग ओर पूर्ति द्वारा विश्वेषीकृत.किया जाता है । भुगतानों के 
काग्रेक्रम सन्‍्तुलन” में आशान्वित अथवा नियोजित विदेशी कोष के स्रोतों तथा 
प्रयोगों का. वक्‍तव्य-होता- है। यह वक्‍तव्य भावी एक वर्षो या अधिक बर्षों के 
सम्बन्ध में होता है जो एक देश के पूजीगत एवं उपभोग की मांगों पर 
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आधारित होता है। लेखा सम्बन्धी सन्‍्त्‌ छत उन वास्तविक तथा वित्तीय सभी 
लेन-देतों का अभिलेख होता है जो एक देश के निवासियों और दूसरे देशों के 
निवासियों के बीच पिछले एक या अधिक वर्षो के काछ में हुआ है । जब कभी 
यह कहा जाता हैं कि भ्रुगतानों के सन्तुलून में घाठा है तो इसका अथे इन 
तीनों की मान्यताओं के सम्बन्ध में अलग-अलग होता हैं, किन्त यह अथे अधिक 
स्पष्ट नही होता क्‍योंकि घाटे की व्यवस्था अश्य दूसरी_ परिभाषाओं पर भी 
आधारित रह सकती है। 


निवासी का अर्थ 
(7४९ १४९॥॥४॥2 07 7१९६ १९॥।) 

भुगतान संनुलून का अथ मि. किडलेबग्गर द्वारा भी वही वणित किया गया 
है जो कि वाल्टर क्रॉज (ए३॥६४० ॥07808०) ने बताया है। ये मानते 
हैं कि एक देश का भुगतान संतुलन उस के निवासियों तथा दूसरे देशों के 
निवासियों के बीच एक प्रदत्त समय के दौराव होने वाले आथिक लेन-देन का 
व्यवस्थित अभिलेख है। उन्होंने यह स्पष्ट किया हैं कि एक देश का निवासी 
हम किसे कह सकते हैं। उनके मतानुसार जो लोग साधारणत: एक देंदा में 
रहते हैं वे ही वहां के निवासी हैं। इस दृष्टि से पर्गटक, कटनीतिज्ञ एवं 
व्यावसायिक कमंचारी, चलते-फिरते विक्रेता, विदेंशों में पढ़ने वाले' विद्यार्थी 
आदि को उस देश का निवासी माना जायेगा जहां से वे आये हैं, उस देश का 
नहीं, जहां वे इस समय हैं। सेनिक कमंचारियों को भी उसी देश का निवासी 
माना जाता है, जहाँ की वर्दी वें धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एक देश विद्योषठ में कार्य करते हैं उनके कर्मचारियों को 
उस देश का लागरिक नहीं माना- जाता । यदि थे इस देश के साथ कौई लैंन- 
देन करते हैं तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के रूप में अभिलेखित किया जाता 
है । उदाहरण के लिये यदि विश्व बेक के कमंचारी च्यूयाक से कुछ खरीददारी 
करते हैं तो इसे न्यूमगाको के व्यापारियों द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन 
माना जायगा । 

भुगतान संतुछन की परिभाषा में एक देश के निवासियों के अतिरिक्त 

आर्थिक लेन-देन (४०००४४० 778758000०॥) भी आता है। प्रत्येक आर्थिक 
लेन-देन में साधारण रूप से मारू, सेवा या सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये धन 
का भुगतान किया जाता है अथवा उन वस्त्ओं के बदले घन की प्राप्ति'की 
जाती है। ऐसा होना प्रत्येक 'मामले में अनिवायं नहीं है क्योंकि “बाहँर 
व्यवस्था (88767 $ए8४थ॥) में सामान के बदले सामान का विनिमय 
भी किया जा संकता है! 
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भुगतान संतुलनों की बनावट 
(06 (/00ए०४४४079 0०६ 84]4806 0० ?228976४) 
एक देश के निवासियों और शेष संसार के निवासियों के बीच जो 
समस्त लेन-देन होते हैं उनसे या तो उस देश के निवासियों का भ्रुगतान 
प्राप्त करने का दावा जन्म लेता है अथवा भ्रुगतान प्रदान करने का दायित्व 
बढ़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यावसाथिक वस्तु का निर्यात सम्बन्धित 
निर्यात-कर्ता को विदेशी आयीत-कर्त्ता से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार 
देता हैं। दूसरी ओर यदि एक व्यावसायिक वस्तु का आयात किया जाता है 
तो उसके कारण आयात-कर्त्ता का विदेशी विक्रयता के लिए भुगतान करने 
का दायित्व बढ़ जाता है। एक देश के निवासी द्वारा किया गया जो लेन-देन 
उस देश के भुगक्वान प्राप्त करने के :दावों को बढ़ाता है, उसे जमा पक्ष की 
और लिखा जावैगा और उसके विपरित जिन लेन*देनों के कारण एक देश 
के निवासी भुगतान करने के' लिए, उत्तरदायी बनते हैं, उप्ते ऋण पक्ष की 
और लिखा जायेगा। एक देश के भुगतान सन्तुलन का जमा पक्ष, दुसरे देश 
के भुगतान संबुलन व्यय पक्ष बन जाता है । 
स्पष्ट है कि प्रत्येक देश के निवासियों द्वारा किये जाने वाले सभी 
लेन-देनों को या तो जमा पक्ष में लिखा जायगा अथवा व्यय पक्ष में । उदाहरण 
के लिए यदि भारत की एक फर्म द्वारा नेपाछ को १००/-का कपड़ा बेचा 
गया तो उसे दोनों देशों के भुगतान सन्तुलनों में निम्न प्रकार लिखा 
जायेगा--- 
भारत का भुगतान सन्तुलन 


ह जमा ' ख्चे 
निर्यात ****"*०****+५०५-०**५०५५०५०५*९०* रू० १००/-- | मिल 
नेपाल का भुगतान सन्तुलन 

जमा खचे 

आयात ७*** ००१००००९००० ०४ #००००० १००१ ५७४० ०५०९ 203.) रू० १०० /-- 


भेंट अथवा दान में प्राप्त किये गये अवथा दिये गये धव का अभिलेश 

इस प्रकार नहीं रखा जाता । एक् देश अपने श्रुगतान सन्तुरून में खर्चे के 

मर्दों की पूर्ति करते समय जिन चीजों का उल्लेख करता है उनमें मुख्य हैं--- 

विदेशों से प्राप्त की जाने वाली वस्तुएं एवं सेवायें,विदेशियों को दी गई 

भेंट (जो कि एक पक्षीय परिवर्तन कही जा सकती हैं) तथा विदेशियों से प्राप्त 
की गई दीघकालीन सम्पत्तियाँ आदि-आदि 

.. जिन चीजों का उल्लेख भुगतान संतुरूत के जमा पक्ष की पतियों में 

किया जा सकता है वे हैं--विदेशियों को दी जाने वाली सेवायें अथवा चुस्तुएं, 
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विदेशों से प्राप्त की गई भेंट, अल्पकालीन ओर दीर्घकालीन लाभ प्राप्ति आदि । 
इस सम्बन्ध में कुछ परम्परायें तथा अभिसमय विकसित हो गये हैं उदाहरण के 
लिए मौद्रिक स्वर्ण को अल्पकालीन सम्पत्ति माना जाता है । लेन-देन यदि एक 
वर्ष से अधिक का हैं तो वह दीघंकालीन और कम का है तो अल्पकालीन माना 
जाता है | लेखा अधिकारी (&00077976) खच्चे को निषेधात्मक तथा जमा 
को विधेया(मक मानता हैं तथा प्रथम के लिए ऋण (- ) और दूसरे के लिए 
धन (-) का प्रयोग करता है। 

एक व्यवस्थित वर्गीकरण ५६ 

(४ 8595(€0800 €]9857702६408 ) 


जमा और खर्च के ज्यीषंकों के आधीन किये जाने वाले लेन-देनों की 
एक लम्बी सुची हमें यह बताने में समर्थ रहती है कि एक देश की अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति क्‍या है ? जमा और खर्च की मदों को विभिन्न प्रमुख श्रेणियों के बीच 
सम्बन्ध रखना चाहिए। किडलेबगंर का कहना है कि, “समतुल्यता के लिए 
केवछ यही व्रांछनीय नहीं हैं कि छुछ जमा और खच्चे के बीच स्वतः ही 
सन्तुलन हो जाय; किन्तु जमा और खबं की कुछ श्रेणियों में सन्तुलन रहना 
चाहिए |”? इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि समस्त लेन-देनों को कुछ अद्ध॑-पूर्ण 
श्रणियों में समृहीकृत किया जाय! एक समय थ!ः जब समस्त लेस-देनों को 
हृद्य अथवा अदृश्य (५॥४७७ ०7 #एशां४०98) की श्रेणियों के अन्तर्गत 
रखा जाता था। दृश्य श्रेणी में वे समस्त लेन-देन रखे गये जिनमें एक देश 
को छोड़ने वाली या उसमें प्रवेश करने वाली वस्तुएं भौतिक रूप से देखी 
जाती थी। इनके अलावा अन्य सभी लेन-देव को अहृर्य कहा गया। इस 
वर्गीकरण के अनुसार व्यापारिक वस्तुएं हृदय व्यापार कही जा सकती" हैं जब 
कि सेवा और बविनियोग लेन-देनों को अदृब्य व्यापार कहा जायेगा । वोल्टर 
क्राज का कहना है कि “यह वर्गीकरण रचिकर होते हुए भी एक देश की 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का विइलेषण करने के लिए विश्व रूप से अथंपृर्णें 
नहीं है ।'* 


.... एक देश के निवासी जब शेष संस।र के निवासियों के साथ लेव-देन 
का व्यवहार करते हैं तो इसका कारण प्रायः यह होता है कि या तो किसी को 
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किसी से कुछ लेना है श्रववा देवा है। उद्दाहरण के लिए जब कोई निर्यात 
किया जाता है तो निर्यात करने वाला देश आयातकर्ता देश से भुगतान प्राप्त 
करने का अधिकार रखता है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु का आयात 
किया जाता है तो आयातकर्ता देश का यह कत्तंव्य हो जाता हैं कि वह 
निर्यातकर्त्ता को भुगतान दे । जो लेन-देन एक देश को भ्रुगतान प्राप्त करने 
का अधिकार प्रदान करते हैं, भुगतान सनन्‍्तुलन की जमा कहे जाते हैं । इनके 
परिणाम झवरूप एक देश या तो अपने कर्ज से हल्का हो जाता है अथवा वह 
एक साहुकार देश बन जाता हैं। दूसरी ओर जिन लेन-देनों के कारण किसी 
देश पर भुगतान करने का दायित्व आता है उनको भुगतान संतुलन की खर्चे 
अथवा नाम को मदों के अन्तगंत रखा जाता है। इत लेन-देनों के परिणाम 
स्वरूप एक देश कम साहुकार अथवा अधिक कजंदार बन जाता है | वर्गीकरण 
में जमा और खच् की श्रेणियां इस आधार पर निधारित होती हैं कि क्या उनको 
विदेशियों से भुगतांत प्राप्त करने का अविक्वार मिलेगा अथवा विदेशियों को 
भुगतान करने का दायित्व बढ़ जायेगा । यहां एक बात यह ध्यान में रखनी 
चाहिए कि किसी एक देश के भुगतान सच्तुलन की जमा किसी अन्य देश के 
भुगतान सन्तुलत के ताम हो सकती हैं। इस प्रकार व्यापार के सन्तुलन का 
अध्ययत्त मु रूप से भुगतान सम्तुलन' के एक भाग का अध्ययन है। इसका 
कोई विश्लेषणात्मक महत्व नहीं होता । यह केवछ दृश्य निर्यातत और हृश्य 
आयात के बीच का अन्तर होता है । 

प्रमुख मदें (7॥6 शंत्रा॥ [(075)--भ्ुुगतान सन्तुलन में सम्मिलित 
होने वाली विभिन्न चीजों में से प्रमुख रूप से जिनका नाम गिनाया जा 
सकत्स है वे निम्त प्रकार हैं--- 

(१) चसतुयें (70)/00005)---म्रुगतान सच्तुलन का सम्बन्ध 
वस्तुओं से रहता है। एक रकम की सबसे बड़ी मद इसी को माना जाता 
है । एक देश द्वारा जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उन्हें जमा पत्र 
की ओर रखा जाता है और आयात की गयी वस्तुओं को नाम पक्ष में छिसा 
जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आयात पक्षों वाले लेव-देन कुछ भुगतान 
करने का उत्तरदायित्व बढ़ाते हैं जबकि निर्यात करने वाले लेन-देन भुक्तान 
प्राप्त करने का अधिकार देते हैं । 

“(२) सेवायें (507शं००४)--वस्त ओं के अतिरिवत आज के अन्तर्राष्ट्रीय 
जग्रत में सेवाओं का भी भुगतान सनन्‍्तूलन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं । 
वरुतु आओ को भेजने अथवा मंगाने के अतिरिक्त एक देश अन्य देशों को सेकायें 
देता और उनसे प्राप्त करता है ।-इन सेवाओं के बदले सम्बन्धित देश को 
मुल्य'भ्राप्त होता है । ये अद्यय आयात-निर्यात कही जाती हैं। जो देश सेवार्य 
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प्रदान करता है वह भुगतान प्राप्त करने का अधिकार रखता है जबकि दूसरी 
ओर जिस देश को सेवायें प्राप्त होती है उसे भ्रगतान करना होता है । भ्रुगतान 
करने वाला देश सेवा को खर्च खाते में और भुगनान प्राप्त करने वाल देश 
उसे जमा खाते में लिखता हैं। विभिन्न सेवाओं में उल्लेखनीय नाम' जहाजी 
सेवा का लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी यातायात के लिए 
प्रबन्ध, उनके भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था, बीमा सम्बन्धी और दलाली 
जैसी सेवायें भी इसी श्रेणी के अन्तगंव आती है। एक देश के विशेषज्ञ दूसरे 
देशों में जाकर कार्य करते हैं। वे वहां पर प्राप्त वेतत अथवा पारिश्रमिक को 
अपने देश में रहने वाले कुद्गुम्बियों को भेजते हैं। कमंचारियों की सेवायें इनके 
मूल देश से अदृदय रूप पे निर्यात होती हैं तथा जहां वे कार्य कर रहें हैं वहाँ 
इनका अहृव्य रूप से आयात होता है । 

प्रत्येक देश का अन्य देशों में दूतावास भी होता है। जब दूसरा देश 
एक देश में स्थित अपने दूतावास पर रकम खचे करता है तो वह इसे अपने 
भुगतान सन्तुल्न में जमा खाते की ओर लिखेगा जबकि जिस देझ्ष में यह खर्च 
किया जा रहा हैं, वह इसे अपने नाम या खर्च खाते की ओर लिखेगा। 

(३) ब्याज एवं लाभांश (हक्र6४ शाते 0ए000(5 )--अधि- 
कांश देशों को उनके विदेशी विनियोग से पर्याप्त राभ होता है। यह विदेशी 
विनियोग बेंक के खाते के व्यक्तिगत ऋण के रूप में या निजी विदेशी निगमों 
में अथवा अन्य किसी भी रूप में हो सकता हैं। इस प्रकार से होने वाली आय 
या तो ब्याज के रूप में होती है अथवा लाभांश के रूप में । इन बिभिन्‍न 
विनियोगों द्वारा एक देश को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार दिया ज्यता 
है । यही कारण है कि इनको उस देश के जमा पक्ष में दिखाया जाता है 
जबकि दूसरा सम्बन्धित देश इनको नाम पक्ष में लिखता है। कई बार ब्याज : 
तथा लाभांश से सम्बन्ध रखने वाली मदों को भुगतान सन्तुलून में सेवाओं. की 
मदों के साथ ही रख दिया जाता है। 

एक देश द्वारा विदेज्ञों में जो भी व्यय किया जाता है वह ब्याज 
अथवा हछाप्ांश के रूप में प्रतिफल प्रदान करता है। इस प्रकार से कमाया 
हुआ ब्याज अथवा लार्भाँश भुगतान प्राप्त करने के दज्बे को बढ़ाता है और 
इसलिये वह देश उसे अपने जमा पक्ष में लिखेगा | दूसरी ओर विदेश द्वारा 
एक देश में जो व्यय किया जाता है उन सब को वह अपने व्यय पक्ष में 
लिखेगा क्योंकि इसके द्वारा उस पर भुगतान करने का दायित्व बढ़. जाता है । 

भुगतान सच्तुरून सासान्यक्ष: व्यम से होने वाली आय के दोनों पक्षों के 
आवागमन को प्रदर्शित्र करते हैं। एक देश के कुछ निवात्री विदेशों में किये 
गये अपने व्यय के कारण छाभ्रांश प्राब्ज करने का वादा कर सकते हैं जबकि 
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: उसी देश के अन्य निवासी ब्याज और छामाश प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी 
हो सकते है। कभी-कभी भुगतान संतुलनों में ब्याज और छाभाश को सेवा से 
प्राप्त होने वाली आय का ही दूसरा रूप समझ लिया जाता है। इसके पक्ष में 
यह तके दिया जाता है कि विदेशों में पूजीगत व्यय एक प्रकार की सेवा है 
और इससे जो ब्याज या लाभाश आप्त होता है उप्तको पूजी द्वारा प्रस्तुत की 
गई सेवाओं का ही परिणाम मानना चाहिये । 

(४) सौगात ( 6865 )--सौगात अथवा भेंट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
. व्यक्तिगत अथबा सरकारी रूप से की जाती हे। इस प्रकार की सौगातों को 
निर्यातकर्ता देश पहले तो अन्य निर्यातों की भाति ही जमा पक्ष में लिखता है 
किन्तु इस प्रकार की सौगातें भुगतान प्राप्त करने का अधिकार नही देती । 
अतः शीघ्र ही इनको नाम पक्ष में लिख दिया जाता है। 

एक देश के निवासी जब स्थाई रूप से दूसरे देश मे जाकर बस जाते 
हैं तो वे अपने परिवारजरनों एवं सम्बन्धियों को समय-समय धन भेजते रहते 
हैं। यह धन जिस देश से भेजा जा रहा है वह इसे अपने नाम के खाते में 
लिखेगा और जहां जा रहा है वह उसे जमा के खाते मे लिखेगा, क्योकि पहले 
देश का भुगतान करने का दायित्व बढता है जबकि दूसरे देश को भुगतान 
करने का अधिकार प्राप्त होता है। 

(५) दोघंकालोन निवेश ( 7.णाइ-थया [ाए्०४ग्राका )-...इस 
शीर्षक के अन्त्गंत हम उन निवेशों को लेते है जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक 
समय के लिए होते है। इनमें एक देश के निवासियों द्वारा विदेशों मे खरीदी 
गयी श्वम्पत्ति अथवा विदेशी प्रविभुतियों को शामिल्ल किया जाता है। जिम 
देश में इस प्रकार का विनियोग किया जाता है वह इन्हें जमा के खाते में 
लिखता है क्योंकि उस देश मे सम्पत्ति जा रही है और जिस देश के निवासी 
यह विनियोग करते है वह इन्हे वाम के खाते मे लिखता हे क्योकि बहा से 
सम्पत्ति जा रही है। जब इस पिनियोगों का भुगतान होने छगता हैं तो विनि- 
योग करने वाला देश इन्हें जमा के खाते में लिखेग! और जहा निवेश किया 
जा रहा है वह उन्हें ख के खाते में लिखेगा । 

(६) अल्पकालोन निवेश ( 8#07-70का [8ए९४पए९॥[ )-शक् 
वर्ष ये कम की अवधि वाले निवेशों को इस शीप॑क के अन्तर्गत रखा जाता है । 
इनका समय प्रायः तीस था साठ या नब्बे दिन होता है। विदशों के बंका में 
रखी हुई अथवा बाँड्स में छगाई हुई रकम को इस प्रकार के विनियोगों में 
लिखा जा सकता है। हरूम्बे समय के निवेशों की भाति सम्पत्ति के आने-जापे 
के अनुसार ही इस प्रकार के विनियोगों के भ्रुगतान के लेखे दैयार किये 
जाते हैं। 
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(9) स्वर्ण की गति ( ॥४6७ 6णव३ श०एश॥श॥५ )--जिस तरह 
वस्तुओं के आयात और निर्यात को भ्रुगवान सन्तुरून में लिखा जाता है ठीक 
उसी प्रकार सोने के आयात और निर्यात को भी लिखा जाता है। जब एक. 
देश का बेक विदेशों से सोने की खरीद करता हैं तो विदेशी विक्र ताओं को 
वह भुगतान करता है और इसीलिए वह इन्हें अपने भुगतान सन्तुलन के नाम 
पक्ष में लिखता है। दूसरी ओर यदि वह स्वयं , सोने का निर्यात करे तो उसे 
वह जमा पक्ष में लिखेगा। कभी-कभी सोने का आवागमन वास्तविक नहीं 
होता फिर भी उसे अन्य देश के लिए अलग रख दिया जाता हैं और दूसरे 
दे है. न भेजने पर भी बही-खातों में स्वामित्व के परिवर्तन “कर लिए 
जाते हैं । . 

(८) मुद्रा का आवागमन (7॥#6 (प्राशाटपए ०7९७४९४४)--जब 
एक देश विदेशों के निजी स्टॉक में जमा होने के लिए स्वदेशी मुद्रा मेजता है तो 
उसे एक प्रकार से पूंजी का आवागमन समझा जाता है और जमा पक्ष में 
प्रविष्ट किया जाता है। वैसे मुद्रा का यह निर्यात एक देश के द्वारा ही दूसरे 
देश को किया जाए यह आवद्यक नहीं है क्योंकि विदेशियों द्वारा प्राप्त की हुई 
सुरक्षा जमा वारन्ट आदि के रूप में रखी जा सकती है। इत्त प्रकार के लेन देन 
भुगतान सनच्तुलन में बहुत कम महत्व रखते हैं; फिर भी अनेक बार विभिन्न 
देश इस प्रकार की पद्धतियों को अपनाते हैं । 


भुगतान सन्तुलन और व्यापार सन्तुलन 
(848]406 04 7?4एशशा 890 89॥906 ० ॥7४9808) 

भुगताव सन्‍्तुलन व्यापार सन्तुलन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है । 
इन दोनों का अन्तर कई बार स्पष्ट नहीं हो पाता; इनको समानार्थक तथा 
पर्यायवाची मापने लगते हैं जबकि वास्तविकता यह हैं कि इन दोनों के बीच 
पैर्याप्त अन्तर होता है। लोग इस अन्तर को प्रायः ठीक से समझ नहीं पाते 
और इसलिए उनके विवेचन में विभिन्नता पाई जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम- 
स्थाओं को ठीक प्रकार समझने के लिए इन दोनों के अन्तर को समझना आव- 
दयक हैं। इसके सम्बन्ध में विचारकों का यह कहना है कि भ्रुगतान सन्तुलन में 
हम व्यापार सन्तुलन को सम्मलित कर सकते हैं किन्तु व्यापार सन्तुलून में श्रुगतान 
सन्‍्तुलन को सम्मल्ित नहीं किया जाता । ऐसी स्थिति में इन दोनों मदों के 
अर्थ को समझना कुछ ओर भी जटिल हो जाता है। 

विषय वस्तु :--व्यापार सन्तुलून में हम केवल दृश्य मदों को ही सम्सि- 
लित करू सकते हैं। ये अदृदय मदों से भिन्न होती है। एक देश द्वारा जिन 
विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया जाता है उनको हृदय और अहृद्य के आधार 
पर विभिन्न भागों में विभाजित 'किया जाता है! अहृ्य मदों के अल्गत हम 
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शिपिंग, बेकिंग, बीमा आदि विभिन्न सेवाओ को लेते है जिनके लिए अस्तर्रा- 
ष्ट्रीय व्यपार करते समय एक देश, दूसरे देश को भुगतान करता है। इतने पर 
भी सम्बंधित बंदरगाही पर इनका हिसाब-किताब या लेखा-जोखा नहीं रखा 
जाता | इसी कारण इन्हे अदृश्य मदे कहा जाता हैं । दृश्य मर्दे वस्तुओ के 
आयात और निर्यात को कहा जाता है। इन वस्तुओं का लेखा बन्दरगाहों पर 
रखा जाता हैं, इसलिए इनको _दृश्य मदों का ताम दिया गया है। व्यापार 
सन्तुलन मे आयात और निर्यात या केवल दृश्य मदों के मुल्य ही आते हैं, दूसरी 
ओर भुगतान सन्तुलन के खाते में सन्तुलन का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक 
होता है। ड्समें जमा ओर खच्चे से सम्बन्ध रहता है। यह जमा या खचें, 
आयात ब निर्यात, दृश्य मदों के कारण हो सकता है अथवा अदृश्य मदों के 
कारण । जब कभी आयात वस्तुओं का मूल्य निर्यात वस्तुओं के मुल्य की अपेक्षा 
अधिक होता है तो इसको प्रतिकूल ऋणात्मक व्यापार सन्तुलन कहते हैं और 
जब निर्यात वस्तुओं का कुल मूल्य आयात वस्तुओं के कुल मूल्य से अधिक होता 
है तो उसको अनुकूल घनात्मक व्यापार सन्तुलन कहा जाता है। इस प्रकार 
व्यापार सन्तुलन दृश्य निर्यात एवं हश्य आयात के मृल्य का अन्तर है। इसका 
विहलेषणात्मक महत्व नही होता । व्यापार सन्तुलून अस्नल में भुगतान सन्तुलून 
का एक महत्वपूर्ण भाग है । 

भुगतान सन्तुलन की गणना करते समय उसमे जमा और खचो दोनों 
को सम्मिलित किया जाता है। यही कारण है कि उसकी व्यापकता व्यापार 
सम्तुलन की अपेक्षा अधिक है। इतने पर भी व्यापार सस्तुलन को भुगतान 
का सबसे बड़ा भाग माता जा सकता है। व्यापार सन्तुलन के अतिरिक्त 
भुगतान सम्तुलन में जो विभिन्न बाते आती हैं उनमें जहाज का किराया, बेक 
का शुल्क, बीमा, पू जी के हस्ताँतरण सम्बन्धी व्यय, राजन॑तिक शुल्क आदि 
प्रमुख हैं । 

सहत्व-- भुगतान सन्‍्तुलत को व्यापार सस्तुलून की अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण इसलिए मानते है क्योंकि बाद वारा पहले वाले का केवछ एक भाग 
मात्र है। किसी देश का व्यापार सन्तुलत उस देश के अनुकूछ अथवा प्रतिकछ 
हो सकता हैं किस्तु उसका भुगतान सन्तुलूत प्रतिकूल नहीं रहता चाहिए 
क्योंकि धुगवान' सन्तुलन के प्रतिकूल होने का अथें यह होगा कि देश की 
आर्थिक स्थिति निरन्तर बिगड़तौ जा रही हैं। दूसरी ओर ब्यापार सन्तुलून 
की प्रतिकलता हमेशा यह प्रमाणित नहीं करती कि देश की आ्िक दशा 
असन्तोषजन्क है। इसी प्रकार अनुकूल व्यापार सन्तुरूत की स्थिति से भी 
देशों की अच्छी-आर्थिक व्यवस्था क्रा पता नहीं लगता । उदाहरण के लिए, 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्वृ की व्याधार की स्थिति को लिया जा सकता है। 
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विभाजक रेखा--जब व्यापार सन्त लन भारत के अनुकूछ और इृगलेंड 
के प्रतिकूल रहता था तो भी वाघ्तविकता यह थी कि ग्रेढ़-बत्रिटेन भारत की 
अपेक्षा अधिक उन्‍त्रत और सम्पन्न देश था। इसका कारण यह था ऋि ग्रेट 
ब्रिटेन विभिन्न देश्षों में लगी हुई अपनी पूजी से ब्याज प्राप्त करता था और 
जहाजी किराया आदि के हूप में बहुत आय प्राप्त कर लेता था। इसके 
फलस्वरूप वह न केवल अपने व्यापार सन्तुझन के घाटे को पूरा कर लेता था 
वरन्‌ अपने निवासियों की आवश्यकता का भी वह पहले की अपेक्षा वधिक 
ठीक प्रकार से पुरी कर लिया करता था॥ दूसरी ओर भारत की स्थिति 
इसके विपरीत थी । उसको विभिन्न सेवाओं के शुल्क एवं विनियोजित पूजी के 
रूप में बहुत सा धन विभिन्न देशों को देना होता था । इस धन की प्राप्ति के 
लिए उसे अपने आयात से अधिक निर्यात को बढ़ाना होता था। फलत: 
देशवासियों को अपनी आवश्यकताओं में कटोती करनी पड़ती थी। इस प्रकार 
यद्यपि भारत का व्यापार सनन्‍्त्‌रूत उसके अनुकूल था, इतने पर भी भुगतान 
सनन्‍्त्‌लन उसके प्रतिकूल था। यही कारण है कि उसकी आशिक दशा 
असन्तोीष जनक थी। स्पष्ट है कि व्यापार सच्तुलन की अपेक्षा भुगतान सन्त रूस 
की अनृकलता अधिक महत्व रखती है । 


भुगतान संतुलन सदव संतुलित रहता है 
(छिन्लो॥ा426 ०६ ए4एएशा(5 2 ज््११६ 894॥8060 ) 

भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के मध्य स्थित अन्तरों का यह 
अध्ययव उस समय तक अधूरा रहेगा जब तक कि एक अन्य प्रमुख तथ्य 
का उल्लेख न किया जाय जिसके अनुसार भ्रुगतान संतुरून प्राय: सर्दंव ही 
सतुलित रहता है । प्रो० क्रॉज (?र्ण, ॥787७६) के कथनानुसार “एक देश” 
का व्यापार संतुलन हो सकता है कि संतुलित न रहे किन्तु उसका भुगतान 
संतुलन हमेशा संतुलित रहता है|!” किसी राष्ट्र के भुगतानों के संतुरून 
की तुलना किसी भी आय-व्यय के ब्योरे से की जा सकती है। जिस तरह 
आय-व्यय के ब्यौरे में देतदार और लेवदार का हमेशा संतुलन रहता हैं 
उसी प्रकार भुगतान संतुलन में भी प्राप्तियों और भुगद्वनों के बीच हमेशा 
संतुलन रहता है। जब कभी एक व्यक्ति को अपनी आय से अधिक खर्चे 
करना पड़ता है तो वह कर्जा लेकर अथवः अपनी पिछली बचत में से खर्चे 
करके उस बढ़े हुये व्यय फी पूत्ति करता है। ठीक इसी प्रकार जब कभी एक 
देश के भुगतान संतुलन में व्यय की मात्रा आय की ऊाज्रा से बढ़ जाती है तो 
इस घौटे की पूति के लिए अनेक उपाय अपनाकर यह प्रयास किया दाता है 





4. ४६!(6४ - ज्ा० (7808० : 09, ०६, ?.-52, 
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कि जमा और खर्च के बीच संतुलन बना रहे। इसके लिए एक देश चाहे तो 
अपने स्वर्ण का निर्यात कर सकता है और इस प्रकार अपनी जमा रकम की 
वृद्धि कर सकता है । दूसरे, विदेशों में कमाये गये अपने लाभ को हस्तातरित 
करके वह देश के घाटे की व्यवस्था को पूरा कर सकता है । भुगतान संतुलन 
की स्थापना के लिये विदेशी ऋण भी छिया जा सकता है । तीसरे, घाटे की 
स्थिति वाला देश विदेशी निवेश कर्त्ताओं को अपने यहाँ पू जी का निवेश करने 
के लिये प्रोत्साहित कर सकता है और इससे उसकी जमा रकम बढ़ेगी तथा 
भ्रगतानों में संतुलन स्थापित हो-जायगा । 


प्रदि उपयु कत में से किसी भी उपाय को न स्री अपनाया जाय तो भी 
भुगतान संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जायगा। जिस रकम का भुगतान 
करने में एक देश भ्रसमर्थ रहता है वह उस रकम को विदेशी ऋण शीष॑ंक के 
अभ्तगंत अपने जमा के खाते में लिख लेता है और इस प्रकार भुगतान संतुरून 
स्थापित हो जाता है । 

जब व्यापारिक माछ के निर्यातों का मल्य उसके आयातों से अधिक 


बढ़ जाता है तो यह कहा जाता है कि भ्रुगतान संतुलन उस देश के पक्ष में 
हैं । दूसरी ओर जब आयातों का कुछ मूल्य निर्यातों के कुल मल्य से अधिक 
होता है तो भुगतान संतुलन को विपक्ष में माना जाता है । 

व्यापार संतुलन की मान्यता व्यवसायवाद के आ्थिक दर्शन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखती है जो १७ वीं शताब्दी में छोकप्रियता के शिखर तक पहुँच चुकी 
थी। व्यवसायवांदी दर्ंन के अनुसार एक अनु कल व्यापार संतुलन से सम्बन्धित 
देश को राभ होगा क्‍योंकि ऐसी स्थिति में उत्त देश को अधिक स्वर्ण प्राप्त हो 
सकेगा और वह अधिक सम्पन्न बन जायगा | व्यावसायवाद मूल रूप से एक 
व्यापारिक दहंन था जो यह मानता था कि खरीदने की अपेक्षा बेचना अधिक. 
अच्छा है। इस मान्यता की लोकप्रियता मुख्य रूप से इस विचार पर आधारित 
थी कि जब धन की प्राप्ति एक व्यक्ति को सम्पन्न बनः देती है तो उसका देश 
भी सम्पन्न बन जायगा। यह विद्यारधारा यह स्वीकार नहीं कर सकी कि समय 
के वातावरण को दैँखते हुये ब्धवसायवादियों की नीति उचित नहीं थी । स्वर्ण 
का भण्डार एक ऐसे देश के लिये पर्याप्त उपयोगी रहता है जो निरन्तर युद्ध 
में ठगा हुआ है और सवेतनिक सैनिकों पर आशित है। 

आज यद्यपि व्यवश्ञयवादी विचारधारा जा चुकी है फिर भी उनके 
विचार अभी तक कायम हैं | घाज भी अनेक विचारक व्यापक निर्यात नीति 
का समर्थंत करते हैं किन्तु आयात को बढ़ाने मे पहिले पर्याप्त सजगता बरतने 
पर नोर देते हैं । ह 
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यहां उल्लेखनीय है कि चाहे व्यावसाथिक वस्तुओं का आयात व 
निर्यात संतुलित रहे या न रहे किन्त भुगतान संतुलून कुल मिलाकर हमेशा 
संतलित रहता है । ऐसा इसलिये है क्योंकि प्रत्येक व्यवहार के लिए किसी न्‌ 
किसी प्रकार से प्रबन्ध करना होता है। उदाहरण के लिये हम “क' और 'ख' 
दो देशों को लेते हैं जो कि अपनी मौद्रिक इकाई के रूप में रुपये का प्रयोग कर 
रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमें यह जातने का-प्रयाप्त करता चाहिये कि यदि 
'क! देश में स्थित कोई फर्म ख' देश में किसी फर्म से १०००/- रुपये की 
व्यावसायिक वस्तुओं का आयात करे तो उन देशों के भुगतान सस्तुलतों में 
उन्हें केसे लिखा जायगा। दोनों देशों की प्रारम्भिक पूर्तियां कुछश्कुछ निम्त 
प्रकार को जायेंगी :--- 

पक देश 'ख' देश 


जमा खचे जमा खचें 


व्यावसायिक वस्तुओं न रू० १०००/- रझुं० ६१०००/- 
का व्यापार 

क! देश की व्यावसायिक वस्तुओं का व्यापार उसके खाते में 
१००० रु० का व्यय दिलद्लाता है, जबकि ख' देश के व्यावसायिक वस्तुग्रों 
के व्यापार में उतना ही जमा दिखाया गया है। केवल यही सब कुछ नहीं 
है। ख' देश का निर्यातकर्ता भुगतान प्राप्त करने की आशा करता है 
जबकि “क' देश के आयात को संतोषजनक्र समझौता कर लेने को तैयार 
हो जाना चाहिये। समझौते के रूप पर यह निभेर करता है कि लेन-देन 
के व्यवहार को किस श्रेणी में रखा जायगा। यदि आयातकर्त्ता झपये में? 
भुगतान करता है तो यह भुगतान “क' देश के छिये पृजीगत जागमन और 
'ख' देश के लिए पू जीगत बहिगंमन को प्रदर्शित करेगा ॥ इसी प्रकार यदि 
आयातकर्त्ता व्यवसायिक वस्तुओं पर साख प्राप्त करले तो 'क' देश में ऋण 
को पूजीगत आगमन के रूप में और “ख' देश में इसको पृ जीगत बहिगमत 
के रूप में प्रदर्शित किया जायगा । दोनों स्थितियों में दोनों देशों का भ्रुगतान 
सन्तुलन निम्त प्रकार रहेगा :-- 











व्यावधज्ञाथिक वस्तुओं 
का व्यापार रु २ १ 0 09 । न्‍ रू० श 9030 कि 
पूजी' रू० १०००/- + रू० 2339 ्ल 


न जि अल लत किन अटनई.... अत कलनन»मपलपमाररककनक 


')०-०>->---..2ज3 न सनक 40:००“ नमन जछ भयानक काना +-क 8५ +-ममक नाना ये न त अैनिनअन+ 3 नवीन यनमक- “न िनिनना-+नननननि नमन न नमन ना ना 3५+-मममभ«»-+माभमक कम 


२२८ अन्‍्तराष्ट य अथशास्त्र 


दूर अतिरिक्त साधनों द्वारा भी समझौते को प्रभाव्ति किया जा 
सकता है। यदि 'क! देश 'ख' से कुछ खरीदता है तो 'ख” देश 'क' देश से 
कुछ खरीद सब्तः है। इस प्रकार के प्रत्येक लेव-दंन को जमा और खरे में 
लिखा जायगा । यूल वात यह है कि प्रत्येक देश के कुल व्यय उसकी कुल 
जमा के वरावर होते हैं। यह आवश्यक नही है कि लेखों की प्रत्येक श्रेणी में 
सन्‍्तुलन रहे किन्तु चालू खाता,-पू जीगत खाता, स्वर्ण खाता और एक्रपक्षीय 
स्थानान्‍्तरण आदि सभी खातों के कुल योग में जमा और खर्च का योग एक 
जैसा होना चाहिये | यदि एक दंश के भ्रुगतात सम्तुलून में कुछ व्यय कुछ जमा 
से अधिक हो जाते हैं तो इम स्थिति से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है फि उस 
देश ने बिना किसी प्रकार का समझोता किये ही कुछ न कुछ प्राप्त किया है 
चाहे वह अस्थाई तोर पर ही क्‍यों तकिया गया हो। व्यवहार में कुछ 
असंगति रह सकती हैं। कुछ मात्रा को भूल-चूक (877078 900 (0778808) 
के अन्तगंत रख दिया जाता है। इम प्रकार की असंगतियां इसलिये रहती है 
क्णोंकि हम प्रायः सभी लेन-देनों का उल्लेख करने में अक्षम रहते हैं । यदि 
हमें समस्त लेन-देनों के सम्बन्ध में पूरी सूचना प्राप्त हो जाय तो कुल व्यय 
कुल जमा के बराबर होगा। 


भुगतान संतुलनों में घादे ओर पुतियां 
(70९60॥68 थ5ऐ &779]0585 7 59]3970९ ० ?4एपञ/श॥5) 


उक्त विचार-विमर्श से यह स्पष्ट होता है कि एक देश के भुगतान 
सन्‍्तुलन हमेशा सन्‍्तुलित रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशन यह उठता है कि 
(किसी देश के भुगतान सन्तुलनों को घाटे की स्थिति में और अन्य देश के 
भुगतान सन्तुलनों को अतिरेक की स्थिति में क्यों बताया जाता है? उदाहरण 
के लिये भारत का भुगतान सन्तुदन इगम समय घाटे की स्थिति में हैं । इस " 
प्रदन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि घाटे की स्थिति उस समय 
हांती है जब एक देश की कुल भुगतान प्राप्तियां उसके कुल भुगतान 
दायित्वों का निर्वाह करने के लिए अपर्याप्त रहती हैं और इसलिये लेखों को 
सनन्‍तुलित बनाने के लिये अतिरिक्त लेन-देन करने होते हैं। इस प्रकार के 
अ्रतिरिक्त व्यवहार के अन्तगंत स्वर्ण का निर्यात किया जा सकता है, विदेशों 
मे थ्ियत बेंक जमा में से रकम निकाली जा सक्रती है। इप्तके लिए आयातों 
में भारी कटौती करना भी आवश्यक बत सकता है। दूसरी और अतिरेक 
(5प079[99) उस समय होता है जब तिर्यादों होने वाली प्राप्तियां 
इतती अधिक हाती हैं कि वे आयातों में हिये जाने बाठे व्यय के बाद भी 
बच जातो हैं । हे 
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एक देश के भुगतान संतुलूनों में घाठे अथवा अतिरेक का रहना एक 
खतरनाक सूचक माना जाता है। फिर भी जरूरी नहीं कि अपरिहाये रूप से 
सावधान होना पड़े । घाटे के अतिरेक के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालरे 
से पहिले हमको स्थिति का अध्ययन करना चाहिये ताकि असंगतियों की दिशा 
की मात्रा तथा सम्भावित अवधि का पता लगाया जा सके । सामान्य रूप से 
अतिरंक द्वारा उतने गम्भीर प्रदन नहीं उठाये जाते जितने घाटे द्वारा उठाये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त घादे की सभी स्थितियां समान रूप से गम्भीर नहीं 
होती । अस्थाई तौर पर थोड़े बहुत घाटे की स्थितियां प्रायः बनी ही रहती 
हैं और सामान्यतः वे कोई गम्भीर प्रइन खड़ा नहीं करती, क्योंकि इनको 
थोड़ा बहुत हेर-फेर करके ठीक कर लिया जाता है । 

फ्रिज मेककप (वाट /४४०४॥]ए5) ने भ्रुगतान संतुलन के तीन रूप' 
बताये। ये हैं--बाजार संतुलव (७776६/ 89]8708), कार्यक्रम संतुरून 
(?7087870776 999706), और लेखा संतुलन (400077।82 989708) । 

इन तीनों प्रकार के संतुलनों में होने वाला घादा एक सा नहीं 
होता । जब भुगतानों के बाजार-सन्तुरूम' में लमातार घादा बना रहता है, 
अर्थात्‌ विदेशी धन का विनिमय करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जब 
घरेलू धन की आवश्यकता बनी रहती है तो सिद्ध हो जाता है कि देश की 
मौद्रिक, प्रशुल्क्त और पारिश्रमिक सम्बन्धी नीतियां विदेशी विनिमय दरों के 
अनुकूल नहीं है। भुगतवानों के कार्यक्रम सत्तुलन में लगातार घाटे की स्थिति 
रहना भधर्थात विदेशी सम्पत्ति को कम करते रहने के लिए मोजना बनाते रहता, 
विदेशी निवेश कर्त्ताओं को आक्ित करने के लिए तथा विदेशी कर्जों का 
समझोता करने के लिए लगातार योजनाएं बनाते रहना यह प्रदर्शित करता है 
कि कार्यक्रम बनाने वालों का विश्वास है कि विदेशी राशि प्राप्त हो सकती है 
और यह प्राप्त करने वाले देश के विकास में, उसकी क्ृषि के सुधार में, साधनों 
की उत्पादकता में और रहन-सहन के स्तर में स्थल रूप से योगदान करेगी । 
भुगतान सन्तुलन के लेखों में यदि लगावार घाटे की स्थिति रहती है तो इससे 
यह प्रदर्शित होता है कि देश अतीत काल में आंशिक रूप से अपनी विदेशी 
सत्ता पर निर्भर रहा हैं अथवा विदेशी कर्णों या अनुदानों को प्राप्त करता 
रह है ! ह 

इन तीनों घाटों के बीच कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है । इनमें से' 
किसी भी एक अथे में घाटे का होना, उत्ती समय में किसी दूसरे अथे में अति« 
रेक का होता भी सिद्ध करता है। यह हो सकता है कि एक देशब्जो अपने 
कार्यक्रमनभुगतान-सन्तुलन में घाटे की प्थिति में है वह अपने भुगतातों के 
बाजार-सन्तुलन में अतिरेक की स्थिति में हो , उस देश की सरकार विकास 
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कार्यक्रमों के लिए विदेशी शक्ति प्राप्त करने को उत्सुक हां सकती है और एक 
विदेशी मिशन को विकास ऋण की तत्काल आवश्यकताओं के बारे में प्रभावित 
करने में सफल हो सकती हैं। थे आवश्यकताएं यदि अन्य स्रोतों द्वारा पूरी 
नहीं की जाती तो कांयंक्रम घाटे की स्थिति की रचना करता है किन्तु सरकार 
रूढ़िगत प्रशुल्क नीति एवं मौद्रिक नीति को अपनाए रह सकती है । इस प्रकार 
विदेशी विनिमय की बाजार माँग घटेगी नहीं । एक प्रदत्त परिवततंत दर पर 
बाजार की पूर्ति इस प्रकार की हो सकती है कि मौद्रिक सत्ताओं को अपने 
विनिमय सुरक्षितों में तत्काल हीं कुछ जोड़ना पड़े । भगतानों के बाजार 
सन्तुलन में यह अतिरेक कार्यक्रम सन्तुलून में मान्य घाटे की स्थिति रहने पर 
भी कायम रह सकता है। यदि सरकार अपनी प्रसार विरोधी नीतियों को 
कम से कम रखें तो इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक विदेशी कोष की पूर्ति 
खुले बाज!र से की जाती है; इसके विपरीत स्थिति भी सम्भव है। यह हो 
सकता है कि बाजार सन्तुढन में घाटा हो और भूगतानों के कार्यक्रम सन्तुलून 
में अतिरेक हो। इस प्रकार का अतिरेक सम्भवतः और कुछ नहीं वरन्‌ उन 
नियोजन कर्त्ताओं या विशेषज्ञों का मत है जिनके अनुसार एक देश जो अन्य की 
अपेक्षा अधिक धनवान है वह दूसरों की अपेक्षा अधिक बचत कर सकता है 
किन्तु देश में उस धन के निवेश के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते । 

प्रत्येक देश को अपने हित की दृष्टि से छगातार पूजी का निर्यात 
करते रहना चाहिये। कई बार ऐसा होता हैं कि एक देश व्यय की दृष्टि 
से घाटे की स्थिति में हो और अपनी जमा की स्थिति का प्रसार कर रहा हो 
एवं कुछ देशों ने अपनी झुद्रा का अवमूल्यन कर दिया हो तो एसी स्थिति में 
विदेशी मुद्रा की अतिशय मांग बढ़ जायेगी । 

कार्यक्रम सन्तुलून में घाटे की स्थिति तथा लेखा सस्तुलन के भुगतान 
में अतिरेक की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। यह हो सकता 
है कि एक देश क्षतिपृर्तियों का भुगत।न कर रहा हो अथवा विदेशी क्जों 
को छुका रहा हो या देश में राजनैतिक अपसुरक्षा के कारण विदेशों में भी 
निवेश कर रहा हो तो वह चालू खाते के सन्तुलन में अतिरेक दिखाएगा । 
लेख सच्तुडन में घाटा और भगतान के बाजार सम्तुलन में अतिरेक 
प्राय: उस देश में पाया जाता है जो विदेशों से कजे पा रहा है और 
जहां दिदेशी तिवेश किये जाते हैं। विदेशी मुद्रा की पूत्ति को जो विदेशी 
न द्वारा बढ़ाई जाती है, पुृजीगत लेखे में रख दिया जाता 
है। उसे आंशिक रूपसे खुले बाजार में बेचा जाता है। इस प्रकार 


धन 


विदेशी धन की कीमत को उस सीमा तक गिराया जा सकता है कि उसे 
विनिमय स्थायित्व की नीति द्वारा सहन कर लिया जाए। इसे अंश रूप 
में मोद्रिक सत्ताओं द्वारा खरीदा जाता है। 


भुगतान सन्तुरूव तथा समायोजल यंत्र २३१ 


इन परिस्थितियों में अमेरिकी डालर की कमी की बात बहुत कम अर्थ 
रखती है | एक देश के पास डाररों की बड़ी प्रभावशाली मांग केवल तभी 
होगी जब घरेलू घन की पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक है और डाढूर की कीमत 
अपेक्षाकृत कम है। लेखा सम्बन्धी अभिलेख डालरों की किसी भी प्रभावशाली 
मांग के द्वारा इंगित नहीं किये जाते । जब हम डालर की कमी से कष्ट सम्पन्न 
एक राष्ट्र के लिये कर्ज के छाभों का मूल्यांकव करते हैं तो इसके भ्रुगतान का 
कार्यक्रम सन्तुलन अधिक महत्वपूर्ण होगा । इसके द्वारा यह बताया जायेगा कि 
देश प्रार्थना की गई सहायता के माध्यम से क्‍या प्राप्त करता चाहता है ? इस 
दृष्टि से ऐसे राष्ट्र के भुगतानों का चालू बाजार-सन्तुलन महत्वपूर्ण, रहेगा । 
यदि बाजार के घाटे की व्यवस्था लगातार बनी रहती है तो कर्जों के द्वारा 
सापेक्षिक कीमतों और विनिमयों की दरों के आवश्यक्र समायोजनों को टाल 
दिया जायेगा । डालर की कमी के दो प्रकारों के बीच स्थित अन्तर सुख्य रूप 
से राजनेतिक हैं। भुगतानों के सन्तुलनों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात 
यह है कि उनमें तुल्यभारिता ( 5वर्णा0प्पण्ा ) पाई जाती है। इसके 
विभिन्न कारण कौन-कौन से हैं तथा उनका उपचार करके अतुल्यभारिता 
की स्थिति को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण 
प्रदन है ? 

भुगतान संतुलन में तुल्यभारिता व अतुल्यभारिता 

(#40]7७ए॥ 38॥6 05९0 एप 
(86 88]98708 ०६ ?4ए॥0श॥6) 

तुल्यभारिता और अतुल्यभारिता दो ऐसे दाब्द हैं जिनका सही अथी 
समझना कठिन है। मि० फ्रिज मकलप ने यह विचार प्रकट किया है कि 
तुल्यभारिता और अतुल्यभारिता शब्द ऐसे हैं जिनको अर्थशास्त्र के ग्रन्थों से * 
अलग नहीं किया जा सकता और इप्तलिये इनको अधिक से अधिक स्पष्ट किया 
'जाना चाहिये । 

अथंदास्त्र में तुल्मभारिता शब्द का प्रयोग विभिन्‍न प्रसंगों में विभिन्‍न 
उद्देश्यों के लिये किया जाता है। कई बार एक अर्थ में प्रयुक्त करने के बाद 
जब इसे दूसरे दब्द के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है तो प्रयोगकर्ता प्रायः 
इसकी सूचना भी नहीं देता और इसलिये पर्याप्त भ्रम पैदा होने की गुजाइश ' 
रहती है । इस शब्द के दुश्पयोग के परिणामस्वरूप विभिन्‍न देशों के अथंद्वास्त्रियों 
ने यह मत प्रकट किया है कि तुल्यभारितापूर्ण अर्थशास्त्र का विश्लेषण ही न 
किया जाये । 

० इस पद का शाब्दिक अथे यह है कि तराजू के दो पलछड़ों का भार 
समान होता है। यह केवल व्यावहारिक रूप से मापने के गुणों से सम्बन्ध 
रखता है। उदाहरण के लिए, बजट में आय और व्यय, व्यापार सन्तुरून में 
आयात और निर्यात, भुगतान सन्तुलून में व्यापार मर्दे और दीर्घकालीन 


०86 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 
पूजीगत हस्तांतरण भादि॥ यद्यपि इन प्रसंगों में अथंशास्त्रियों ने मदों को 
केवल दो पक्षों में रखकर तोलने से ही सन्‍्तोष नहीं किया है वरन्‌ अध्य 
आशिक तत्वों से सम्बन्धित करने का प्रयास भी किया है जिन्हें वे विचार- 
णीय सच्तचुलन की तुल्यभारिता या अतुल्यवारिता के लिए अधिक महत्वपूर्ण 
मानते हैं । 

अथंशास्त्र में तुल्यमभारिता की मान्यता का प्रयोग प्रायः अमृत सिद्धांत 
में एक प्रक्रिया सम्बन्धी प्रयास के. रूप में किया जाता है। यहां तुल्यभारिता 
को कुछ पारस्परिक सम्बन्धित तत्वों से युक्त मॉडलों के बारे में प्रयुक्त किया 
जाता है। जब कभी घटनाओं या तत्वों के परिवतंनों के बीच कारण कार्य॑ 
के सम्बन्ध का विइछेषण किया जाता हैं तो यह मानसिक प्रयोग का एक भाग 
बच जाता है । जब कभी तुल्यभारिता के विचार का प्रयोग किसी मृत आथिक 
स्थिति को सन्दर्भित करने को किया जाता है तो यह माना जाता है कि इसके 
द्वारा एक ऐतिहासिक स्थिति को विज्येषीकृत किया जायगा जो बिना महत्व- 
पूर्ण परिवर्तत के एक छम्बे समय तक चलती रहेगी। इस मान्यता का प्रत्यक्ष 
प्रयोग इसे व्यावहारिक बना देता है । 

भुगतान सन्तुलून में अतुल्यभारिता 
(04568ए0क्‍ए0 ॥ (6 84]9॥08 0६ ?९॥2ए/0शा() 

भुगतान संतुलन में अतुल्यभारिता की छोकप्रिय परिभाषा के अनुसार यह 
विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूरति के बीच असमानता है। थोड़े समय के लिए भी हो 
सकती है ओर एक हूम्बे समय के लिए भी । असल में भुगतान सन्तुलन एक देश 

“की कुल सम्पत्तियों एवं दाग्रित्वों को दिखाने वाछा स्थिति विवरण है । इसकी 
प्रमुख मदों का जब एक पक्षीय आवागमन होने लगता है तो भ्रुगतान सब्तुरून 
में असमानता उत्पन्न हो जाती है। एक देश का भुगतान सन्तुझन कई कारणों 
से अपनी तुल्यभारिता की स्थिति को छोड़ सकता है , जैसे--(१) आयात 
पू्वेबत्‌ रहें और निर्यात में घटोतरी या बढ़ोतरी हो जावे; (२) निर्यात पूव्व॑- 
व॒त्‌ रहे और आयात में बढ़ोतरी हो जाए तथा (३) आयात और निर्यात 
दोनों ही घटें या ब ढ़े किन्तु अलग-अछूग अनुपात में । जब कभी स्वदेश में एक 
वस्तु के छागत मूल्य बढ़ जाते हैं अथवा विदेश में हमारे निर्यातों की मांग की 
लोच” किसी कारण बढ़ जाती हैं तो एसी स्थिति में हमारे वस्तुओं के निर्यात 
कम हो जायेगे और हमारे श्रायात अप्रभावित रहेंगे । कभी-कभी आयात घटने 
की अपेक्षा बढ़ते रगते हैं। इन ह्थितियों में भुगतान सन्तुलन की तुल्यभर्भरिता 
समाण्त हो जाती है। 

अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की भांति-व्यक्तिगत जीवन में भी हम पाते हैँ कि 
एक व्यक्ति वह सब नहीं खरीद पाता जो थह खरीदना चाहता है। जब कभी 
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एक व्यक्ति की आय कम हो जाती है तो उसका जीव॑न स्तर असन्तोषजनक 
रूप से गिर जाता है। उसकी बचत समाप्त हो जाती है और उसे कोई ऐसा 
विक्र ता नहीं मिल पाता जो उसे साख प्रदान कर सके । निश्चय ही वह उसे 
जातबझ कर भी कम कर सकता है क्योंकि उसे भविष्य के प्रति अन्देशा 
होता हैं कि मजबर होकर उसे थोड़े समय ब्राद भी तो. कटोती करनी पड़ेगी । 
वह सस्ती चीजों की ओर उन्पुख हो सकता है। वह अपनी बचत को शीक्रता- 
पृवेक गिरने से रोक सकता है | इस दृष्टि से यह कहा जा सकता हैं कि यदि 
एक व्यक्ति के लेखों में सन्तुलन है तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसकी 
सभी वांछनीय आवश्यकताएं पूरी हो जावेंगी ॥ व्यक्तिगत जीवन की यह बात 
समस्त आथिक जीवन पर भी लागू होती है। माल और सेवाओं का आयात 
व्यक्ति की खरीददारी की भांति होता है। 


एक देश की अर्थव्यवस्था को यह अनुभव हो सकता है कि उसकी 
विदेशी मुद्रा की वह आय जो उसे अपने मार और सेवा बेचने पर प्राप्त होती 
है, सोने या विदेशी मुद्रा के भण्डार के रूप में होती है और दूसरे देशों के साथ 
उसकी साख कुल मिलाकर इतनी नहीं होती कि वह उन वस्तुओं को खरीद 
सके जिन्हें वह चाहता है। इसके लिए देश अपने आयातों पर प्रयत्क्ष या 
कृत्रिम नियंत्रण रखता है अथवा वह अपनी राष्ट्रीय आय में इतनी कमी कर 
सकता है कि आयातों की माँग स्वाभाविक रूप से घठ जाए। यदि मान 
लीजिए किसी देश के आयात विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आवश्यकता 
से अधिक गिर जाए तो उसका भुगतान सन्तुलन यद्यपि सन्तुलित रहेगा किन्तु, 
सनन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकेगा । असन्तोषजनक स्थिति ही अस्नमतुल्यता 
( 708८0 णा9747% ) कहलाती है। 


एक देद्य पर्याप्त स्वर तक अपने झाल और सेवाओं को उसी समय ला 
सकता है जबकि वह अपने सुरक्षित कोष का उपयोग करे । इसके लिए उसे 
अपना सोना बाहर भेजना होगा और विदेशी मुद्रा के संग्रह को कम करता 
होगा । जब उस देश के भुगतान खाते में यह स्थिति आ जाए तो भुगतान 
सन्तुलन समतुल्यता से बाहर माना जायेगा । जब यह माना जाए कि देश की 
सुरक्षित कोष की स्थिति शीघ्र ठीक हो जाएगी और की गयी कमी कैवर्े अस्थाई 
है तो इसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। इसी प्रकार यदि की गयी 
कमी सुरक्षित कोष के आकार की तुलना में बहुत थोड़ी है तो गुस्मतुल्यता' 
अधिक महत्वपुर्ण नहीं होगी । हम इसे अप्तमतुल्यता केवल तभी कहेंगे जबकि 
एक अथेव्यवस्था लम्बे समय तक अपना सुरक्षित ,कोष दूसरों को प्रदान करती 


रहें । 
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असमतुल्य अर्थ्‌-व्यवस्था की एक निशानी यह है कि सम्बन्धित देश 
अपने उपयोग का प्रबन्ध प्राय: बड़ी मात्रा में कर्जा लेकर कर पाता हैं। वसे 
यह मापदण्ड श्रत्यन्त कठिन प्रतीत होता है क्योंकि यदि एक देश का भविष्य 
उसके लिए अत्यन्त अनुकूल है तो भारी ऋण भी उचित हो सकता है किन्तु 
यदि भविष्य उसके प्रतिकूल है तो किसी भी प्रकार का कर्जा अबुद्धिपुर्ण 
रहेगा । इस सम्बन्ध में प्राय: कोई'निर्णय नहीं लिया जा सकता । जब कभी 
यह मालम हो कि कर्जा एक बुद्धिपृर्त॑ मात्रा से अधिक बढ़ रहा है और कर्ज 
लेने वालों की परिस्थितियों को देखते हुए कर्जा गलत रूप से भारी है तो इसे 
एक असन्‍्तोषज॑नक स्थिति कहा जाएगा और उसके भ्रुगतानों का सन्‍्तुलूत सम- 
तुल्यता के बाहर माना जायेगा । 

अर्थ-व्यवस्था की उस स्थिति को भी असन्तोषजनक कहा जाता हैं 
जिसमें वह दूसरे देशों की सोगातों और दान पर बहुत कुछ निरभेर रहती हैं 
तथा उन्हीं के माध्यम से अपने भारी ख्चों को चलाने का प्रयास करती हैं । 
इस सम्बन्ध में भी परिस्थितियों पर बहुत कुछ अवरूम्बित है। यदि यह 
मालम पड़ जाए कि सौगात और दान को प्राप्त करने वाला देश अधिक समय 
तक उन पर आश्रित नहीं रहेगा तो इसे हम उस देश की कमजोरी का प्रतीक 
नहीं कह सकते किन्तु यदि यह आश्रयता अस्थाई नहीं दिखती है तो निरुचय 
ही इस स्थिति को असन्तोषजनक कहा जाएगा । 

जब एक देश कर्ज या दान प्राप्त करता है और ऐसा छगता है कि 
इन ज्रोतों पर उसकी आश्रयता समाप्त नहीं होगी तो यह असनन्‍्तोषजनक 
स्थिति मानती जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विश्वास नहीं होता 
कि दान देने वाला और कज॑ देने वाला भविष्य में हमेशा ही देता रहेगा । 
जब कभी उनके देने की इच्छा समाप्त होगी तभी वह देश पंगु बस 
जायगा । ऐसी स्थिति में जब हम यह जाववा चाहें कि कर्ज लेना या ऋण 
लेना असमतुल्यता माना जाए अथवा नहीं तो हमको प्रश्न यह पूछना चाहिए 
कि कर्ज या दान देने वाला जब तक अनिच्छुक बनेगा उस समय तक क्या वह 
देश आत्मनिर्भरता की ओर वढ़ सकता है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर निषे- 
घात्मक आता है तो मानना होगा कि स्थिति भुगतान सन्तुलत की असम- 
तुल्यतवा का परिणाम है। यदि उत्तर “हां” में आता है तो यह माना जाएगा 
कि अर्थ व्यवस्था को कोई चुनोति नहीं हैं । 


ग्रसमतुल्यता के स्रोत 
(76 80ए/0९६४ ० 9560 प्रा ।077॥7) 
भुगतानों के सन्तुलनों, में असमतुल्यता अनेक कारणों से पेदा होती है। 
जब कभी चालू छेखे के वितिभयों की अनुसूची में मांग और पूर्ति के अन्तगंत 
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परिवर्तन होते हैं तो इन परिवत॑नों के पीछे काम करने वाली शर््ति ही 
असमतुल्यता का स्रोत होती है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि एक देश की समतुल्यता 
को अनेक तत्वों से प्रभावित किया जाता हैं। जब कभी भुगतानों के सन्तुलतों 
में असमतुल्यता पंदा होती है तो यह अनेक परस्पर सम्बन्धित तत्वों का 
परिणाम होती है जिनको एक दूसरे से अलूगू नहीं किया. जा सकता। भ्रुगतानों 
के सन्तुलन में आने वाली असमतुल्यता को उसके स्रोतों के अनुसार मि० 
सना इडर (06007 ४, 5770667) ने दो भागों में बांदा है--रचना सम्बन्धी 
(5077८ प्राक्षी) और चक्रवत तथा मौद्रिक (0ए0०॥08! 870 ०767979) । 
इन दोनों प्रकार के अपसस्तुलनों के बारे में कुछ संश्लेष में जानकारी आप्त 
करता उपयुवत रहेगा । 


(४) रचना सम्बन्धी असमतुल्यता 
(9706८ कक्ष 7504० 79707) 

तकनीकी विकास और उपभोक्ताओं की प्राथमिकता के इस युग में 
प्रत्येक देश को आयात और निर्यात का सहारा लेना होता है। पह आयात 
ओर निर्यात जब मांग और पूत्ति की शर्तों के मल रूप में होता है तो इसे सम- 
तुल्यता की अवस्था कहा जाता हैं किन्तु यदि उत्तादत के साधनों या मार 
अथवा सेवाओं की सापेक्षिक अन्तर्राष्ट्रीय मांग और पूर्ति में बदलाव आता है 
तो इससे पुर स्थित सन्तुलित सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं और इससे रचना सम्बंध 
अमसतुल्यता जन्म लेती है। रचना सम्बन्धी असन्तुरून वर्षों या दशाब्दियों 
तक बना रह सकता है और इस प्रकार भुगतान सन्तुलन में लगातार असम>« 
तुल्यता का स्रोत बना रहेगा । रचना सम्बन्धी असमतुल्यता के अनेक स्रोत 
होते हैं, इनमें से कुछ ये हैं--- 

(१) पुजोगत हानियाँ (28ाशे .055९४)--पू जीगत भारी 
हानियों के परिणामस्वरूप रचना सम्बन्धी असमतुल्यता की स्थित पंदा हो 
सकती है और इसके फलस्वरूप उत्पदिता एवं वास्तविक प्रति व्यब्रिति आय में 
भी कमी आ जायेगी । जव युद्ध या अन्य किसी कारण से थोड़े ही समय में 
प्‌जीगत हानियां हो जाती हैं तो उनका परिणाम अत्यन्त भयावक होता है। 
युद्ध के समय पर्याप्त भौतिक संहार ओर नुकसान होते हैं । 

पृजीगत हानियों के परिणामस्दरूप आयात की मांग असाधारण 
रूप स्ले बढ़ जाती है क्योंकि देश में पंद! होने वाली उपभोग की वस्तुएं तथा 
'कच्चे माल भी कम हो जाते हैं और पूृजीगत पुनः रचना की आवश्यकता 
होठी है । दूसरी ओर इस स्थिति में सम्बन्धित देश , निर्यात करने वाले माल, 
सेव|ओं को उत्पादित नहीं कर पाता । 
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(२) उत्पादत का तरीका (776 एब/९श॥ ० 970वेंपट४ 0ा)--- 
अन्तर्राष्ट्रीय विशेषीकरण के आधारों और उत्पादन के साधनों में होने वाला 
परिवतन धीरे-धीरे होता है और यह रचना सम्बन्धी असमतुल्यता का कारण 
बनता है । विभिन्न देशों के मध्य जिन सापेक्षिक तत्वों का बंटवारा होता है 
वह स्थाई नहीं होता और उसमें परिवर्तत आते रहते हैं। उनमें आने बाले 
गम्भीर परिवतंन निरदर्चय ही पृव॑ स्थित अपमतुल्यता को बदल देते हैं । 

औद्योगीक रण के परिणामस्वरूप भी रचता सम्बंधी गलत समायोजन 
हो सकता है क्योंकि इससे उत्पादित माछ के निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है 
और भौद्योगीक्षित देशों में बने हुए माल के आयात की मांग घट जाती है । 

(३) मांग का रूप (एश्लाश0णा ० 0०॥970)--सम्रुतुल्यता की 
एशिथिति के लिए यह जरूरी है कि उत्पादन के साधनों का निर्धारण इस प्रकार 
किया जाए कि यह माल और सेवाओं की मांग के रूप के साथ मेंल खाता 
रहे। पूत्ति की दिशाओं में होने वाले परिवर्तत भी असमतुल्यता के कारण 
बनते हैं । जब्ब प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय से तीज गति से घुद्धि होती है 
या आय के वितरण में परिवर्तत होते हैं तो मांग के हूप में उल्लेखनीय परि- 
वतन होने का अवसर मिलता है | यदि उत्पादन के सा!धत पूर्ण रूप से गतिशील 
हैं तो वे मांग के बदले हुए रूप के अनूसार श्षीघ्र ही पुनः निर्धारण कर लेंगे । 
बहुत समय से अधिकांश देशों में यह एक सामान्य प्रवृत्ति रही है कि श्रम 
प्राथमिक उत्पादनों (2777979ए7 ?९700700०.079$) से निर्मित उद्योगों की ओर 
बदल रहा है। जब एक देश का जीवन स्तर यहां के उद्योगों की स्थिति से 
ऊपर उठ जाता है तो विभिन्‍न वस्तुओं की मांगें साधारण रूप से बढ़ने लूगती 
हैं । इन भांगों की पूत्ति के लिए विदेशों का आश्रय लेना पड़ता है । 

(४) व्यापार दातें। (७5 ण" 79806) - व्यापार शर्तो' का अर्थ 
आयातों की उस मात्रा से है जो निर्यातों की एक इकाई के लिए प्राप्त की 
जाती है। जब एक देश के निर्यात की कीमते अपेक्षाकृत धीरे-धीरे बढ़ती हैं 
और आयातों के लिए किए जाने वाले भ्रुगतान की मात्रा बढ़ जाती है तो यह 
मानता जाता है कि व्यापार शर्तें अनुकूल नहीं हैं । एक देश की व्यापार शर्तें 
वहां के आयातों ओर निर्यातों की मांग तथा पूर्ति में होने वाले सापेक्षिक 
अन्तरें के कारण परिवर्तित होती रहती हैं। इस प्रकार ग्रह कहा जा सकता 
है कि व्यापार शर्तों में परिवर्तत असमतुल्यता के स्वतंत्र स्रोव नहीं है । 

जब कृषि उत्पादनों एवं कच्चे माल की विश्व कीमतें जनसंख्या वृद्धि 
या उच्च स्तर की आय तथा ऐसी वस्तुओं की लोचहीन पूर्ति के कारण 
तिमित वस्तुओं की कीमत से अधिक बढ़ जाती हैं तो कृषि सम्बन्धी सामान 
निर्धात करने बाले देशों की व्यापार शर्ते सुधर जाती हैं जबकि निर्मित माल 
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आयात करने वाले देशों की व्यापार दत विपरीत हो जाती हैं। व्यापार दर्ते' 
विपरीत होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश को होने वाली प्राप्ति 
घट जाती हैं । 


(५) व्यापार का रूप (286९0 ० 98९) --एक देश की वाहरी 
समतल्यता शेष संसार में उत्तकी आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है। 
अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी देश की समनुल्यता की स्थिति का 
निर्धारण करने के लिए व्यापार में संऊडग्तन- विभिन्न देशों के आथिक सम्बंधों का 
रूप भी प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता हैं। जब एक देश की सम- 
तुल्यता एक विशेष व्यापार के रूप पर आधारित होती है तो बह रूप उस देश 
के बाहरी आथिक सरम्बंधों के लिए बहुत महत्वरृर्ण बन जाता है। इसमें होने 
वाले परिवर्तन संतुलन की पुरी तरह से अस्तनव्यस्त कर देते हैं । 


(६) दीर्घकालीन पूंजीगत प्रवाह में अन्तर ((#क्मा805 70 ॥,0॥2 
ह॥। (2.॥ 8] 7]0छ५)--जब दीघेकालीन पू जी के प्रवाह की पूति या दिशा 
में कोई बदलाव आता है तो उसके परिणामस्वरूप भी रचना सम्बंधी असम- 
तुल्यता पेदा हो जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिये एक देश विदेशों से 
दीघंकालीन विदेशी राशियों को प्राप्त कर रहा है और यदि इन प्राप्तियों में 
कोई अन्तर आता है तो निश्चय ही उसकी समंतुल्यता में अध्तर आ जावेगा। 
मि० स्नाईटर के शब्दों में, “प्‌ जीगत प्रवाह की गति के अचानक रुकने का 
कारण चाहे कुछ भी हो कित्तु इससे प्राध्तिकर्ता देश के उत्पादत की रचना में 
असंतुलव आ जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भ्रुगतान सन्तुरून गम्भीर 
रूप से अतमतुल्य बत जायेगा |!) 

(७) संस्थागत परिवततंतन (हा57६00072) (४08728९४)---रचना 
सम्बंधी असमतुल्यता के कुछ और भी कारण हैं जो आथिक, सामाजिक और 
राजनेतिक रूप रचना के उन संस्थागत परिदतंनों में निहित रहते हैं जिनमें 
कि अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्बन्धों का संचालन किया जाता है। इस प्रकार की 
असमतुल्यता के उदाहरण अनेक प्राप्त हो सकते हैं। जब व्यापार करने वाले 
देश कृत्रिम व्यापार या भुगतानों के अवरोध लाश कर देते हैं तो संस्थागत' 
असमतुल्यत्ञा जन्म लेती है। जब एक देश अपने प्रशुल्क को बढ़ा देता है, निय- 
तांश लागू करता है और आयात सम्बंधी प्रतिबंधों को कठोर कर छेता है तो 
इसके परिणामस्वरूप दूसरे देशों के भुगतान संतुलन में असमतुल्यता पंदा हो 
जग्न्ती है । 


क् 
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२३८ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


चकबत ओर मोौद्रिक असमतुल्यता 
((श्टांटनशा 200 १०768" 956व प्रां।फ प्रा) 

भुगतान सन्तुलन में असमतुल्यता व्यापार चक्र के कारण भी पैदा हो 
जाती हैं । इतिहास साक्षी है कि आय और उत्पादन में होने वाली प्रगति 
वृद्धि शील प्रवृत्तियों का साथ नहीं दे पाती । फछुत: अल्पकालीन मुद्राप्रसार 
या मन्दी की स्थिति पेदा हो जाती है । व्यापार चक्र स्वमेव असमतुल्यता का 
कारण नहीं बनता वरन्‌ इसके लिए कुछ द्ार्तें आवश्यक हैं| जैसे-- (१) विभिन्न 
देशों में मुद्रा- प्रसार अथवा मन्‍्दी की“व्यापकता भिन्‍न हो, (२) विभिन्‍न देशों 
में चक्र के विभिन्‍न पहलुओं का समय भिन्न हो, (३) विभिन्न देशों में आयात 
के लिए मांग की आय छोचशीलता में भिन्न हों, इत्यादि । चक्रवत असमतुल्यता 
की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सम्पूर्ण चक्र के दौरान भुगतान सन्तुलून 
समतुल्य बने रहते हैं । 

उबत परिस्थितियों में असमतुल्यता का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा 
सकता है :--- 

(१) अन्य बातें यथावत्‌ हों और व्यापार चक्र 'कः देश में 'ख' देश 
की अपेक्षा अधिक गहन हो तो 'क'” में प्रछार (3007) के समय प्रभाव की 
और मन्दी के समय आधिक्य की स्थिति रहेगी । 'ख” देश में इसके विपरीत 
होगा। प्रसार के समय आय “क? देश में ख' देश की भ्रपेक्षा बढ़ जायेगी। 
फलतः “क'” के आयातों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। मन्दी के समय “'क” 
की आय अपेक्षाकृत अधिक घटेगी और इसलिए उसके आयातों में अधिक कमी 
हो जायेगी । 

(२) चक्र के विभिन्न पहल यदि अछग देशों में अछगः समयों पर होते 
हैं तो भ्रगतान सन्तुलून में असमतुल्यता पेदा हो जाती है। इस आधार पर एक 
देश के आयातों में कमी अथवा वृद्धि हो जाती है । 

(३) आयातों के लिए मांग की अप्य लोचशीलताओं में अन्तरों के 
कारण भी चक्रवत असमतुल्यता पंदा हो जाती हैं। अन्य बातों के यथावत्‌ रहते 
हुए यदि 'क' देश में आयातों की मांग की आय लोचशीलता 'ख' देश की 
अपेक्षा अधिक है तो वृद्धि के दौरान 'क' देश घाटे से ग्रस्त बच जायेगा और 
मन्दी के समय अतिरेक का उपभोग करेगा । आयातों के लिए तुलनात्मक रूप 
से अधिक लोचशीलता होने के कारण 'क' देश में आयातों के उतार-चढ़ाव 
अपेक्षा कृत अधिक होंगे । 

८४) विभिन्न देशों में मांग की कीमत लोचशीछकूता में अच्तरों से भी 
चक्रवत असमतुल्यतायें जन्म लेती हैं । साधारणल: वृद्धि के समय कीमते बढ़ती . 
हैं और मन्‍दी के समय घट जाती हैं। अस्य बाजों के यथावत्‌ रहने पर यदि 
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का! में आयातों के लिए मांग की कीमत लोचशीलता यदि “ख' से उच्चतर 
है तो 'क' को वृद्धि के समय अतिरेक प्राप्त होगा और मनदी के समय घाटे 
की स्थिति रहेगी। 'क' देश में आयातों के लिए होने वाले उतार-चड़ाव 
भी अपेक्षाकृत अधिक होंगे । 

उपयुक्त महत्वपूर्ण परिस्थितियां भ्रुगतान सन्तुलनों में चक्रबत असम- 
तुल्यता का कारण बनती है। ये सम्पूर्ण परिस्थित्यिं ही नहीं हैं इनके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी उल्लेखनीय है । 

मौद्रिक असमतुल्यत्ता उस समय “पेदा होती है जब दूसरे देशों की 
अपेक्षा एक देश की कीमतों तथा धन के सामान्य स्तर में परिवतंव आते 
हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि चक्रदत आय और सापेक्षिक राष्ट्रीय 
कीमत तथा लागत स्वरों में होने वाले परिवरतंन परस्पर घनिष्ट रूप से 
सम्बंधित होते हैं । मौद्विक राष्ट्रीय आय में सामान्य वृद्धि का अथे यह है कि 
माल और सेवाओं की कुल मांग में वद्धि हुई है। यदि वतंभान सृुल्यों पर 
माल और सेवाजं की पूर्ति बढ़ी हुई मांगों के लिए पर्याप्त नहीं है तो इसके 
परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति जन्म लेगी । विहलेषणात्मक रूप से आय और 
कीमत के भुगतान सन्तुलून पर पड़ने वाले प्रभावों को अछग किया जा सकता 
हैं । एक सीमा तक मौद्रिक राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन वास्तविक 
आय परिवर्ततों की अभिव्यक्ति होते हैं। यह भुगताव संतुझुन पर आय का 
प्रभाव है । 

दूसरी ओर जिस सीमा तक ये मुल्य स्तर के परिवरतनों की अभिव्यवित, 
ये भुगतान सन्तुलन पर कीमत का प्रभाव दिखाते है। दोनों प्रभाव एक ही 
दिशा में कायं करते हैं। कीमतों और छागतों के राष्ट्रीय स्तर में सापेक्षिक 
वृद्धि के कारण न केवल आयातों में वृद्धि होती है वरन्‌ निर्यातों में कमी भी 
हो जाती है इसी प्रकार राष्ट्रीय कीमत और छागत-स्तर पर होने वाली 
सापेक्षिक वृद्धि से न केवल आयात गिर जाते हैं वरन्‌ निर्यातों में भी वृद्धि हो 
जाती है। राष्ट्रीय कीमत एवं लागत स्तर में सापेक्षिक वद्धि होने के कारण 
भुगतान सन्तुलन के चाल खाते में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

मौद्रिक असमतठुल्यता की एक विशेष स्थिति के रूप में विधिमिय दर 
(55०7 ०४४४७ २६६६) की असमतुल्यता का चाम भी लिया जा सकतु है। 
किसी देश की वितिभय दर में होने वाढी कमी के सापेक्षिक मूल्य स्तरों पर 
पड़ने वाले प्रभाव घरेढ कीमतों में वृद्धि या विदेशी कीमतों में कमी के 
बखबर होते हैं । जब कभी आयातों को प्रोत्माहन देकर निर्यातों में कबी करके 
मुद्रा का अत्यधिक मूल्यांकन किया जाता है तो इसके फलस्वरूप भुगतानों के 
सन्तुलन में उत्पादन की घाटे की स्थिति उत्पन्न हो - सकती है । 
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स्पष्ठ हैं कि एक देश की अन्तर्राष्ट्रीय आथिक स्थिति का निर्धारण 
करने में अनेक तत्वों का महत्व है जैसे-उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक पूर्ति, 
आय के वितरण और स्तर, छागतों और कीमतों का स्तर, विनिमय दर 
आदि-आदि । इनमें से कुछ तत्वों की प्रकृति तो रचना सम्बन्धी है जबकि अन्य 
में तीव्र गति से परिवर्तन हो सकता है। असमतुल्यता न केवल अन्तर्राष्ट्रीय 
मांग और पूर्ति की मूल शक्तियों में परिवर्तनों द्वारा ही पंदा हो सकती हैं 
वरन चक्रवत आय और सापेक्षिक कीमत परिवतंनों से भी हो सकती है। 


भुगतान सन्तुलन के लेखें 
(6९ 30९९०ए७एॉ5 ० छ894॥06 ० ?4ए॥0॥8) 


विभिन्न देशों की सरकारें दूसरे देशों के साथ किए गये वास्तविक 
भुगतानों का अभिलेख रखती हैं ताकि वे यह जान सकें कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की वास्तविक स्थिति क्‍या है ? भुगतान सन्तुलनों के लेखों में उन 
कारणों का उल्लेख किया जाता है जिनके लिए भुगतान किए गये हैं । इन्हें 
देखकर हम यह कह सकते हैं कि भारतवासियों को भारतीय माल की खरीद 
के लिए, या भारतीय सेवाओं के प्रयोग के लिए कितना भुगतान किया गया ? 
ये लेखे यह भी बता सकते हैं कि भारत के द्वारा विदेशी माल की खरीद के 
लिए, विदेशी सेवाओं के प्रयोग के लिए और विदेशियों को उधार देने के 
लिए, कितना भुगतान किया गया ? जो मद विदेशी मुद्रा की खरीद को आव- 
इयक बनाती हैं उसे लेखों के ताम पक्ष की ओर लिखा जाता है। दूसरी ओर 
ज़ो मद बिदेशी भुद्रा की बिक्की को प्रदर्शित करती है उसे जमा खाते की ओर 


लिखा जाता है ! 


यह सच है कि विदेशी वितिमय बाजार में खरीदे गये रुपयों की संख्या 
बेचे गये रुपयों की संख्या के बराबर होनी चाहिये किन्तु यह बात एक विशेष 
चीज की खरीदारी या बिक्री पर छाशू नहीं होती। कभी-कभी आयात के 
छिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के हेतु बहुत से. रुपये बच दिये जाते हैं । 


भुगतान सम्तुलन के लेखों के अनेक रूप होते हैं, उनमें प्रमुख ये हैं--- 
चाल खाता (76 एप्ा७१६ &०००००४), पूजी खाता (76 एबफा। 
“00009४), एक पक्षीय हस्तान्तरण ( 0780979] 787$67), रुवर्णं खाता 
(0०० 8०००प०ा) आदि । “इनमें से श्ुगल्ाान सब्जुलन खाते में अधिकांश 
महत्वपूर्ण विभाजन चाल खाते और पू जी खाते के बीच होता है। चाल खाते 
में वे सभी भुगतान आते हैं जो सामान और सेवाओं के मार के खरीददारी के 
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लिये किये गये हैं ।”” ! इस सम्बन्ध में स्पष्टत: कुछ नहीं कहा जा सकता 
कि चालू खाते के भुगतानों को क्‍यों सन्तुल्ठित होना चाहिये ? हो सकता है कि 
एक देश अधिक आयात करने के लिए अपनी मुद्रा को अधिक बेचे और उसकी 
यह मात्रा निर्यातों को बिक्री से प्राप्त होने वाली झुद्रा से कम हो । यदि एश्ा 
है तो देश को कहीं से भी मुद्रा का प्रवन्ध करना होगा और चाल खाते में जो 
खरीददारी का अतिशय हुआ है उसे पुजी खाते में होने बाली बिक्रियों की 
बहुतायत के द्वारा मिलाना होगा । पूजी खाते में दीघंकालीन दिनियोग, जल्प- 
कालीन वितियोग और चलन के आवागमन की मर्दे सम्मिलित की जाती है । 
मि० लिप्पे और स्टेनियर ( 79569 870 $067767) के कथनानुसार, “प्‌ जी- 
गत खाते में उस प्रत्येक लेन-देन को रखा जाता है जिसे चाल खाते में नहीं रखा 
गया है |? पूंजी गत खातों में जिन मुख्य मदों को रखा जादा है उनमें प्‌ जी- 
गत हस्तान्तरण और बिक्री श्रादि को लिया जाता है । जब कोई भारती 
नागरिक विदंशों में विनियोग करना चाहता है तो उसे सर्म्बान्धत देश की 
विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी होगी। उसे रुपये वेचकर बिदंश्ञी मुद्रा खरीदनी 
होगी । इसको भुगतान सन्टुलन में घाटे की दर के रूप में लिया जाता है क्योंकि 
लेन-देत में डालर का उपयोग किया गया है। 

एक पक्षीय हस्तान्तरण में भेंठ में दी जाने दाली मदों को शामिल 
किया जाता है और स्वर्ण खाते में केवल सोने के आवागमन की मर्दे ही रखी 
जाती हैं । 

भुगतान सम्तुलन के लेखों को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। जब 
विदेशी मुद्रा की बिक्री और घरेल मुद्रा की खरीद को विदेशी मुद्रा की खरीद 
ओर घरेलू मुद्रा की बिक्री के वराबर बना लिया जाता है तो सन्तुलून की 
स्थापना हो जाती है। इसका एक दूसरा रूप यह:है कि वस्तुओं और सेवाओं 
का समस्त निर्यात तथा समस्त पूुजीगत आयात एक प्रकार से वस्तुओं 
और सेवाओं के समस्त आयातों और पूजीगत निर्यातों के बराबर होन? 
चाहिये । 
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जब हम समस्त लेन-देन को दो भागों में विभाजित करते हैं तो निम्न 
स्थिति पाते हैं-- , 
जमा नाप 
(अ) चाहू खाता 
(१) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात (३) वस्तुओं और सेवाओं का आयात 
(ब) पूजी खाता 
(२) मार और सेवाओं का निर्यात (४) मार और सेवाओं का आयात 
भुगतान सच्तुलन की स्थिति में १-२ आवश्यक रूप से ३-४ होता 
है और यदि ऐसा है तो एक खादे के घाटे को दूपरे खाते के उतने ही अति- . 
रेक द्वारा पूरा किया गया है। भुगतान सब्तुलन केवक तभी रह पायेगा जब 
चाल खाते के घाटे को पूजी खाते के अतिरेक्त द्वारा पूरा किया जाये 
अर्थात इसके लिएया तो विदेशों से कर्जा लिया जाय अथवा घरेल केन्द्रीय 
सत्ता द्वारा रखे जाने वाले विदेशी विनिमय अथवा सोने को कम किया जाय । 
यदि किसी एक वर्ष में आयातों का मूल्य उसके निर्यातों के मुल्य से अधिक हो 
गया है तो अतिरिक्त आयात करने के लिये आवश्यक हिदेशी भुद्रा का प्रवस्ध 
कहीं न कहीं से करता होगा । इस प्रकार का प्रबन्ध कम से कम वे लोग तो 
नहीं कर सकते जो भारतीय माल और सेदायें खरीदने के छिए भारतीय रुपये 
के हेतु विदेशी मुद्रा द॑ रहे हैं। इसके लिये था तो किसी से घन उदार लेना 
पड़ेगो अथवा सरकार अपने विदंज्षी मुद्रा था स्वर्ण भण्दार में रो प्रबन्ध करेगी । 
यदि विद४ियों द्वारा भारत में धत का विनियोग जिया जा रहा है तो वे अपने 
देश की मुद्रा दो देकर भारतीय मुद्रा खरीद लेंगे ताकि भारतीय फर्मो द्वारा 
प्रधारित स्टॉक एवं वबॉगडह खरीद सके ! इस प्रक्रिया द्वारा भारत 
अपने निर्यात की अपेक्षा अतिरिकत आयात की पूति के लिये आवश्यक विदेशी 
ग॒ट्टा प्राप्त कर सकेगा । एक दूसरों सम्भावना यह हों सहझृती है कि अमेरिका 
बी देल्द्रीय सत्तायें अपने पाप से टुछ विदेशी मुद्रा या छोता उन छोगों को बेच- 
दें जो दिदेशी गा खरीदने तथा बदले में रुपये प्राप्त करने वेः इच्छूक हैं। 
चाल खाते में अतिरेक (507778) का अथ यह होता है कि निर्यातों 
वा मूल्य आयातों के मूल्य से अधिक होगा भर्थात विदंशियों को भारतीय 
स्रोतों से भारतीय सामान खरीदने के लिये आवश्यक भारतीय रपये प्राप्त नहीं 
हो सकेंगे । आयातों की अपेक्षा अधिक होने वाऊे निर्यात को कीमत को केवल 
तभी चुकाया जा सकता है जब बिदेशी अन्य स्रोतों से रुपया प्राप्त करें | यहां 
उनके सम्मुख दो सम्भावतायें हैं :--(१) भारतीय रुपया उन निवेश कर्त्ताओं 
द्वारी प्रदाव किया जा सकता है जो दिदेशी मार खरीदने के लिए, विदेशी 
मुद्रा प्राप्त करने के इच्छुक है । ऐसी स्थिति में आयातों की अपेक्षा निर्यातों के 
अतिरेक को विदेशों में. भारतीय कर्जे के रूप में सन्तुलित किया जावेगा। 
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(२) विदेशी सरकारें अपने भारतीय रुपये के खजाने को कम करें और उसे उन 
लोगों को बंच दें जो अमेरिकी माल खरीदना चाहते हैं। बदले में सरकार 
घरेल मुद्रा ग्रहण कर लेती है। चालू खाते में अतिरेक को पूजी खाते के घाटे 
द्वारा बराबर बनाया जाता है | इसके लिये या तो विदंशों को कर्ज देना पड़ेगा 
अथवा विदेशी केन्द्रीय सत्तस्ओं द्वारा रखे गये सोने और विदेशी विनिमय के 
सुरक्षित भण्डार को काम में लेना होगा । 
चाल खाते का बनाता--चालू खाते को प्रायः दृश्य और अदृश्य 
व्यापार के रूप में विभाजित किया जाता है। हृदय व्यापार का सम्बन्ध 
वस्तुओं में रहता है अर्थात कार, काफी, चाय, लोहा, अल्मूनियम, लकड़ी के 
लठठे आदि वे सारी चीजें जिनको अस्तर्राष्ट्रीय सीमायें पार करते समय हम 
देख और छ. नकक्‍ते हैं। अद्ृदय व्यापार के अन्तर्गत वे सेवायें तथा चीजें आती 
हैं जिनको हम छ नहीं सकते ! उदाहरण के लिये-बीमा, जहाज का शुल्क 
आदि । बीमा सेवाओं के लिए भुगतान प्रायः भ्ुगतानकर्ता दंश की मुद्रा में ही 
किया जाता है और इसलिये यह प्राप्त करने वाले देश के लिए आयात और 
भुगतात करने वाले देश के लिए निर्यात है । 
पृ जीगत खाते का बनाना--पू्‌ जीगत खाते में विदेशी पुजी की समस्त 

गतियों का अभिलेख रखा जाता हैं। यदि भारतीय निवेषकर्ता डिदंश्षों में 
निवेश करते हैं वो उन्हें भारतीय रुपया देना होगा ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त 
की जा सके। इस प्रकार यह विदेशी विनिमय के घाटे की स्थिति को सुधारने 
में बोगदान करता है क्योंकि इस्में विदेशी मुद्रा का प्रयोग होता है । भारत में 
जब विदेशी स्रोतों द्वारा बिनियोग किया जाता हैं तो पूृजी लेखों में अतिरेक 
पैदा होता है। प्‌ जी के आवागमन को दीघकालीन प्र॒जीगत काबागमन, अल्प-« 
कालीन आवागमन और वितिमय्र सुरक्षितों के परिवतंनों आदि के रूप में 
विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार के आवागमन वर्यों होते हैं, यह 
एक महत्वरृण॑ प्रन्‍न है । निवेशकर्त्ता जो शिम उठाकर वहां विनियोग करना 
चाहता है जहां से उसे अधिक से अजिक प्राप्ति हो सके । जिस प्रआर देश के 
अन्तर्गत पू जी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आती-जाती रहती है, ताकि 
उप्तका अधिक से अधिक प्रयोग शिया जा सके उसी प्रकार भन्‍्तर्राप्ट्रीय स्तर 
पर पूजी का आवागमन चलता रहता है। इस प्रकार के पूजीगत आवागमनों 
का अर्थ यह होता है कि एक देश के रहने वाले लोग तथा फर्म दूसरे दे के 
उद्योगों में निवेश कर रहे हैं और इनको भ्रुगतान लेखों में दीबंकालीन आवा- 
गमय में दिखाया जाएगा | 

। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व का दथ्य व्यापारियों को धन का 
सन्तुझन रखने के लिए बाध्य करता है । व्यापारियों की श्राप्तियाँ एवं खर्चे 
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पूर्ण रूप से एक समय नहीं होते फिर भी वे सच्चुलन बनाए रखते हैं। प्रे रकों 
में थोड़ा और पश्वितेंन लाते वाली प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप या सभी 
प्रकार के वास्तविक या कह्ायनात्मक भयों के द्वारा राशियषां इधर से उधर 
आवागमन कर सक्ती हैं। इस प्रकार को राशियों की बड़ी मात्रा 
अन्तर्राष्ट्रीय अस्थायित्द का एक सम्भावित स्रोत है क्योकि जब एक खुदरा से 
दूसरी मुद्रा में अल्प्वालीन पूंजी को एकदम भीड़ लग जाती है तो विदेशी 
मुद्रा के लिए माँग और पूर्ति में गम्भीर परिवर्तंत हो जाते हैं। 

पूजीगत लेखों में अन्तिम तत्व केन्द्रीय सत्ताओं के पास स्थित सोने 
और विदेशी विनिमय के सुरज्ञित भण्ड'रों में परिवर्तत हैं। अधिकांश देशों की 
केन्द्रीय सत्ताएं सोने और पिदेशोी विनिमय की पूति दो इसलिए रखती हैं 
ताकि वे विदेशी विनिमय के बाजारों में विभिन्न उद्देश्यों करे लिए हस्तक्षेप कर 
सके । इस दृष्टि से सोने दा बहुत महत्व रहवा है क्योंकि उसे बड़ी आसानी 
से और तत्काल बिसी भी बांछनीय विदेशी मुद्रा में बदला जा सकृता है। यदि 
एक देश प्राप्त की गयी मुद्रा से अधिक का प्रयोग करता है तो इस घाटे की 
पूर्ति उसे अपने विदेशी विनिमय ओर सोने के सुरक्षित भण्डार में कमी करके 
करनी होगी । संयुक्तराज्य अमेरिका में ये सुरक्षित भण्डार मुख्य रूप से सोने 
के रूप में रखे जाते हैं और उसे सभी अन्य मदों पर भुगतान सन्तुलन के घाटे 
को सोने के निर्यात द्वारा पूरा करना होता है । 


भुगतान संतुलनों का समायोजन 


(50]0500॥ ए९टाडाउडआ5$ पाएशः' &शा9्वा ए९ प706 
गए ॥0066479 959580॥08) 


भुगतान सन्तुलूनों में समायोजन करना परम आवश्यक है क्योंकि 
विनिमय की दर एक ऐसी कीमत होती है जिसे विदेशी विनिमय की 
मांग और पूत्ति की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिपादित किया जाता है । इसके 
अलावा विनिमय दर एक ऐसा तत्व भी है जो विदेशी विनिमय की मांग और 
पूर्ति को प्रभावित करती है। इस प्रकार विनिमय-दर ('रे86७ ० छड- 
०087826 ) कारण और काये दोनों है। यहां यह विषय महत्व पूर्ण है कि भुग- 
तान सन्तुलनों में विदेशी विनिभय की मांग और उसकी पूति के बीच किस 
प्रकार सम्तुलन स्थापित किया जाता है। 
समायोजन की आवश्यकता 
( १6 7९८९5७४(ए ०६ 80]705877676 ) 

भुगतान सन्‍्तुलनों में जब असंतुलितता आ जाती है तो एक देश के 
माल और सेवाओं का निर्यात उसके आयातों की अपेक्षा घट जाता है। समा« 
योजन की आवध्यक्रता प्रायः इसलिये होती है क्योंकि एक देश में विदेशी मुद्रा 
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की पृत्ति संकुचित रहती है । इस सम्बन्ध में किडलेबगर (7(00]9ए79०78०7) 
का कहना है कि “ब्रिटिश सरकार जब चाहे तब पौण्ड छाप सकती है कषयवा 
बेकिंग व्यवस्था के माध्यम से उन्हें बना सकती है किन्तु वह अमेरिकी इाछर 
नहीं बना सकती |” ? एसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि सामंजस्य 
' की किसी व्यवस्था द्वारा भुगतान संतुलन की अप्तमतुल्यता को दूर किया जाय। 

जब एक देश की विदेशी विनिमय की पूत्ति उसक्नी द्तमान" आवश्यकताओं को 
देखते हुये कम रहती है तो उसे अपनी विदेशी विनिमय की प्रतिभूतियाँ 
([२०४०7५४०४) और सोने को काम में लेता होता है और इस प्रकार उसकी 
विदेशी सम्पत्ति कम हो जाती है तथा उसके विदेशी दायित्व बढ़ जाते हैं। 
ऐसी स्थिति में उसका भुगतान सन्तुलन घाटे की अवस्था में माना जायेगा । 
दूसरी ओर यदि भुगतानों की प्राप्ति का स्तर भुगतानों के दायित्व से अधिक 
है तो यह कहा जायगा कि भ्रुगतानों के सन्तुछूत में अतिरेक हैं और समतुल्यता 
का अभाव है । 

भुगतान सन्तु रन में कमी अथवा अतिरेक्त कोई असाधारण बात चहीं 
है वरन्‌ यह तो प्रायः होता ही रहता है। वस्तुओं की कीमत के घटने-बढ़ने से 
अथवा उप्तकी मांग कम या अधिक होने से भुगतान सनन्‍्तुलन आगेपीछे चछढता 
रहता है । 

इस प्रकार विभिन्‍न का रणों से देश का भुगतान सन्तुलन बिगड़ सकता 
है । इनमें प्रकृति का प्रकोप, आ्िक मंदी, व्यापार चक्र (379688 090!6), 
युद्धजनित उत्पादनों का जन्म, पुराने उत्पादनों की रचना के नये तरीके 
तथा अन्य कई कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किडलेबगंर के शब्दों « 
में “अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन की समस्या एक प्रदत्त कीमत पर एक प्रदत्त 
विदेशी विनिमय की भांग और पूति के बीच स्थित अच्तरों में समझौता 
करना है ।* 


4., /एश6 87870 6076, ०६॥ 977६ ?ए0077065 8608 8४7 
(76 48 ०2005888 (07 ०708/6 ६9670 70787 ४96 छे87- 
28 $5फ8867), ह# छक्का ॥70 ॥0छ़8ए6७,, ०/6806 ए,&,. 
छणी[क857 ,--९ए78768 ९, ॥7764[8ए06/880 [70(७77900॥8] 
ए७०॥०॥०5' 7, 78286 63, 

2, 'फ6 ?#7096७09 ० ॥॥08 परा&0078] 30]प7$४767 8 488 
णी 7600णा॥आए, 778 57 6707088 78ज66॥ (6 दादा 
507 890 ६॥6 80597ए ० & छए6ा [0ठंहा ााधाएद 2. 
3 शापशा 9708,7--0, ?, [7॥6|6ए5आ १९०7, 
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जब एक देश का भ्रुगतान सन्तुून अस्त-व्यस्त होता है तो उसे किस 
प्रकार स्थापित किया जाय यह एक समस्या हैं । अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
सिद्धान्त शास्त्रियों ने इस प्रहन पर बहुत समय पूर्व ही विचार करना प्रारम्भ 
क्रिया और इस विषय पर पर्याप्त साहित्य मिलता है। इस साहित्य का 
संक्षिप्तीकरण करते हुये बाल्टर क्रॉज (४७/६४४४ ॥६78056) ने लिखा हैं कि 
स्वतन्त्र व्यापार की स्थितियों में (या तो स्वर्ण मान के अधीन या अपरिवत्तनीय 
कागज के अधीन) जब विनिमय दरों (85०09॥86 7१०४॥०४), कीमतों (९7068) 
भर आय (7700768) में परिवर्तन होते हैं तो भ्रुगतान संतुलन में सामंजस्य 
स्वतः ही होता रहता है। इसके विपरीत जो देश स्वतंत्र व्यापार की स्थितियों 
में स।मंजस्य नहीं छाना चाहता वह घाटे की स्थिति में अपने अच्तर्राष्ट्रीय 
लेखों को संतुलित बनाने के लिये विनिमय नियंत्रण (&6०0॥&8॥8० 0०770) 
लागू कर सकता है । इसका उद्देश्य विदेशी वितिमय की मांग को जबरदस्ती 
इतना घटा देना हैं कि उसकी मात्रा उपलब्ध पति से अधिक न होने पाये ॥' 
इस सम्बन्ध में मि, हेग्रहर का यह कहना पर्याप्त सही है कि “भुगतान 
संतुलनों का सामंजस्य करने वाल यंत्र से सम्बन्धित सिद्धान्त इतना ही पुराना 
है जितनी कि स्त्रयं आथिक विचारधारा है ,* 
समायोजन को व्यवस्थायें 
(796 89ए5(6६75 04 60[|ए४४४९४॥8 ) 


उक्त विदव्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भुगतानों के 

न्तर्राष्ट्रीय सामंजस्य की स्थापना के लिये विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जा 

सकती हैं । सामंजस्थ की इन प्रक्रियाओं अथवा व्यवस्थाओं को प्रस्तुतीकरण 

की सरलता के लिये मि०क्रॉन (४7, 279059) ने तीन प्रभुख भागों में विभाजित 
किया है--- 

(१) स्वर्णमान की स्थितियों के आधीन सामंजस्य (76 ७&96]प7४- 

70876 प्र॥067 0070707078 ०07 4॥6 (00008 $858709870 ); 


, शेर 47487056, ॥॥6 [ा|ध्या॥048] 8000079, 608- 
(87]8 व 00, 706.,, [,00000, 955, ९88७, 85. 

2, 7796 76० ०ए (796 84[प४70600॥ 776एर धारंडश। ० ॥6 
998706 0 98ए708748 48 95 00 88 €७००॥०॥७४०८० ६॥607प 
॥8९७[,'--0607766 प्लू6०6767, ४ 58पर४५ 07 [(08- 
(णाद। 77906 4॥6079, [76708007%&] 06 $6000॥, 
70656. ० 8४९०॥०0फ28, शिशरा0७णा ऐग्राए्शा॥9, 496, 
?, 30. 
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(२) अपरिवर्ततीय कागजी मुद्राओं के आधीन सामंजस्य (40[78(- 

परादयां प्रग606 ॥000ए767808-09/67 0प7767068) तथा 

(३) विनिमय नियंत्रण की व्यवस्थाओं के आधीन सामंजप्य। 

(680]75४7076॥6 प्र2667 8980678 04 ४&50॥9786 (!0#770]) 

प्रो० किडले बर्गर ने भी अन्तर्राष्ट्रीय सामंजस्य की ऐसी ही तीन 

व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। उनके मतानुसार इनमें से प्रथम दो की 

प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय है जबकि अन्तिम की राष्ट्रवादी है। उन्तके द्वारा बजित 
व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं--- 

(१) स्वर्णनान या निशिचत विनिमय दर (500 हाशितंशा'पे 07 
#ाए०त एडटाओरा26 रिक्वाै०8३)--इस व्यवस्था का मूल तत्व यह है कि 
विदेशी विनिवय की दरों को स्थिर रखा जाय और व्यवस्था के अन्य आन्त- 
रिक तत्वों जसे धन की मात्रा, राष्ट्रीय आय, कीमतों का स्तर तथा बकिंग 
और प्रशुल्क नीति आदि के द्वारा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय 
संतुलन में बनाये रखने की आशा की जाय । 

(२) कागजी मान या लोचझील विनिमय दर (?27श' 5ांश्रात0बा0 
०. एप्रलान्नावागर "डलाशा2०९ २४०)---इस व्यवस्था के आधीन अपनाई 
गई स्थिति पूर्व वणित की अपेक्षा विपरीत होती है। इस्तमें राष्ट्रीय आय, घरेल 
कीमत स्तर, मौद्रिक तथा बेकिंग नीति और प्रशुल्क सम्बन्धी व्यवहारों को» 
यथावत्‌ रखा जाता है और विनिमय दरों सें परिवर्तत छाकर अन्तर्राष्ट्रीय 

" समायोजन स्थापित करते क। प्रयास किया जाता है | 


(३) विनिमय नियंत्र० (#हथाश्रा22 ९०४४०१)--हस व्यवस्था में 
उपयुक्त दोनों व्यवस्थाओं के तत्वों को मिला दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय 
आय और धन की मात्रा आदि को यथावत्‌ रखा जाता है और एक स्थाई 
वितनिमय दर कायम की जाती है! अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसमें 
आयातों को प्रत्यक्ष रूप मे निर्यात के स्तर पर सीमित कर दिया जाता है 
या निर्यातों को आयातों के स्तर पर छाया जाता है अथवा दोनों को 
थोड़ा-यीड़ा बदला जाता है । 


२४८ अन्तर्राष्ट्रीय, अर्थशास्त्र 


इन तीनों व्यवस्थाओं के बीच घूल-भूत अन्तर को निम्न रेखाचित्र 
द्वारा धपष्ट किया जा सकता है-- 


६टठाप्वग्युुट 


च 


2८6९ ० /0%८* 
रद 





८९०८०072/2<9 रण [02०८३ 2 2८ (४4०22. 


0 005 प्राश्ाा प्राईंश' 5४९ आर ८4260, 
॥28008, 7[ए८ए/72 हट 422 
7१9९६ 2959 ४ 5८99820 (?0४70०], 
इस रेखाचित्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि विदेशी सुद्रा की मांग 
(0, 7) विदेशी मुद्रा की पूर्ति ($,9) से अधिक बढ़ जाती है। निश्चित 
विनिमय दर के आधीन घरेल नीतियां बदली जायेंगी ताकि पूर्ति और मांग 
स्वतंत्र बाजार में 0, ४ कीमत पर समतुल्य बनाई जा सके । एक छोचशील 
विनिमय दर के आधीत घरेलू नीतियों में परिवर्तत को अनावश्यक समझा 
जायगा और पूति तथा मांग की शक्तियों को समतुल्य कीमत 0 #., छातने 
की स्वतंत्र अनुमति दी जायगी । विनिमय नियन्त्रण के आधीन 0 # कीमत 
को > श मात्रा की मांग करने वाले लोगों में उपलब्ध पूति 278 को आबंडित 
करके बनाये रखा जायगा। इस प्रकार ४ 8 द्वारा प्रस्तुत की गई मांग का 
भाग अपूर्ण बना रहेगा। 


स्वर्णमान के आधीन विनिमय दर स्वर्णबन्दुओं की सीमाओं में रह- 
कर लोचशील होने के लिये स्वतंत्र रहती है। इस प्रकार सामन्‍्जस्य की 
भ्रक्रिया कीमतों और आय में परिवतंन के द्वारा सम्पन्न की जाती है। आय 
और क्रीमतों में परिवर्तत व्यापार को और इस प्रकार विदेशी वितिमय की 
पूति और मांग को प्रभावित करते हैं। भू गतानों के सन्तुलून में समतुल्यता 
केवल तभी मानी जा सकती है जब विदेशी विनिमय की पूति और मांग होनों 
का अनुपात बराबर हो | अपरिवर्ततीय कागजी मुद्रा के आधीव विनिमय को 
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दर असीमित रूप से छोचशीछ रह सकती है। इस दर में परिवतंन एवं 
कीमतों तथा आय के परिवर्तत मिल कर विदेशी वितिमय की मांग और पूर्ति 
की बराबर बनाने का प्रयास करते हैं।जो देश स्वतन्त्र बाजार की परि- 
स्थितियों में समायोजन की स्थापना नहीं करता वह विदेशी विनिमय की 
मांग को उपलब्ध पूर्ति की मात्रा तक सीमित करने के छिये विनिमय नियं- 
त्रण लगा सकता है । यहां विनिमय दर स्थिर बनी रहने दी जाती है। इस 
प्रकार सन्तुलन, बाध्यकारी तरीकों से प्राप्द किया जादा है न कि स्वतन्त्र 
बाजार की शक्तियों के माध्य४ से । 


इस प्रकार असमतुल्यता (0580 एा]707077 ) की स्थिति में सामन्‍्जस्य 
स्थापित करना परमावश्यक होता है। तारशिस (7878748) का कहवा है कि 
“जब भुगतान सन्तुरूव समतुल्यता से वाहर है तो कुछ न कुछ होना चाहिये । 
यदि कुछ भी न करने कीनीति अपनाई गई तो भी सप्रायोजन होकर 
रहेगा।” * जब जानबूझ कर समायोजन नहीं किया जाता तो जो समायोजन 
होता है, वह अनिच्छापूर्ण होता है ओर ऐसी स्थिति में सम्बन्धित व्यक्तियों को 
अपनी खरीददारी कम करनी पड़ती है । 


समायोजन जिन परिस्थितियों में किया जा सकता है उनका वर्णन हम 
पहिले कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में किये जाने वाले प्रयासों का उल्लेख 
हम पृथक से कर सकते हैं। ये प्रयास समायोजन की परिस्थिति के अनुसार 
बदलते रहते हैं। जिस समय भुगतातनों का सन्तुलन सन्तुलित रहते हुये भी 
सनन्‍्तोषजनक स्तर पर नहीं रहता उस समय सन्तुरूम की नवीन एवं आकर्षक, 
स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिये सरकार और 
_ भौद्रिक संस्थाएं अपनी आय के स्तर को बढाने का रूकष्य अपना लेती हैं अथवा 
आय प्रतिबन्धों को छ ट दे देती हैं या उन्हें सीमित कर देती हैं अथवा पू'जी- 
गत बाजार को स्वतस्त्र कर देती है। असमतुल्यता की स्थिति को सुधारने के 
लिये जो विभिन्न प्रयास किये जाते हैं उनको तारशिस ( ॥878075 ) 
ने तीन समूहों में वर्गीकृत किया है--(१) अपरभम्परागत किन्तु अप्रत्यक्ष उपाय 
(२) परम्परागत हिन्‍्तु प्रत्यक्ष उपाय और (३) धीमी गति वाले प्रयास । 





4,.  “एगाला 6 एथां87006 ० ए१एशलकं 48 09 ० ध्वुए्रा- 
9777, 8$070867872 7॥058 799796॥........ 8५६ 8 ?06फ9 
० ००:७७ 498007 45 80090960, 8॥.  80[प४70॥६ जर 
88०8 (० 878 9806.”. 006 पद्चाड॥5, [700690086% 
40 [77677807079] 77806 876 ४779706, 955  ?, 300, 
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इसमें से कुछ प्रयासों का उल्लेख निम्त प्रकार किया जा सकता है-- 

(१) निर्यातों में बद्ध-असमतुल्यता को दूर करने का एक तरीका 
यह है कि पहले व्यापार सन्तुलन प्राप्त किया जावे। इसके लिए निर्यातों में 
वृद्धि की जायेगी और आयातों में कमी करनी होगी । निर्यातों को कई प्रकार 
से बढाया जा सकता है। यदि उत्पादन लागत को कम कर दिया जाए और 
उत्पादन के सभी साधनों पर किए जाने वाले व्यय को कम कर दिया जाए 
तो निर्यातित वस्तु की कीमत घट जाएगी और उप्तका व्यापार अधिक छोक« 
प्रिय हो सकेगा । निर्मात-कर में कमी करके भी सरकार द्वारा निर्यात को 
प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त देश के उत्पादकों को आथिक 
सहायता प्रदाव करके एक देश अपने निर्यात को बढ़ाने का प्रयास कर सकता 
है । सरकारी सहायता उत्पादन लागत में कमी कर देती है और इसलिये 
विदेशों में सस्ता माल बेचा जाता है। फलूत: विदेशों में स्रदेशी वस्तुओं की 
मांग बढ़ेगी और निर्यात प्रोत्साहित होगा। 

(२) आयातों में कमी --जब निर्यात को प्रोत्साहन देने के उपाय 
समतुल्यता की स्थापना नहीं कर पाते तो इसके लिये आयातों मे कप्ती करनी 
होती है । इस दृष्टि से या तो नये आयात कर लगा दिये जाते हैं या पहले 
के आयात करों में वद्धि की जाती है। ऐसा करने से वस्तु की कीमत महंगी 
हो जायेगी, इसलिये स्वाभाविक रूप से आयात की मात्रा कम हो जायेगी । 
आयातों को कम करने के छिए आयात नियतांश प्रणाली (70809070 (१४०0& 
8५98667॥) को भी अपनाया जा सकता है। इसके अनुसार आयात करने की 
भनुशप्ति ( 705708 ) केवछ कुछ व्यापारियों को ही दी जाती है । इन 
व्यापारियों द्वारा केवल उतने ही माल का आयात किया जायेगा जितना 
सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा या किया गया है। सरकार 
हारा यह मात्रा देश को आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर. निर्धारित की 
जाती है। 

(३) मुद्रा! संकुचन या अवस्फीती (0०]28007)-- भुगतान सन्तुलून 
की असमतुल्यता को दूर करते का यह एक अन्य साधन है। इसका अथी 
यह है कि देश में मुद्रा की मात्रा, और वस्तुओं की लागत एवं मूल्यों 
को कमर कर दिया जाये। परिणामस्वरूप देशवात्तियों की आय कम हो 
जाएगी । उनको रोजगार की सुविधायें कम भिलेंगीं तथा देश का सापे- 
क्षिंक_ उपभोग भी कम हो जावेगा । इस कमी के कारण देशी 
और विदेशी वस्तुओं की खेपत कम होगी। जब आयातिते-वस्तु ओं का उपभोग 
कम हीं जाएगा तो आयात की मात्रा भी घट जाएगी । इसके अंतिरिक्‍त 
वस्तुओं की लागत और मुल्य केर्म होने के कारण देशी वस्तुंयें अपेक्षाकृत 
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सस्ती पड़ती हैं और इसलिए विदेशी वस्तुओं का उपभोग स्वाभाविक रूप से 
कम हो जाता है ! निर्यात की मात्रा बढ़ने लूगतीं हैं । 


यद्यपि मुद्रा अवस्फीती प्रणाली के द्वारा देश के भुगतान सन्तुून को 
समतुल्य बचाने में सहायता मिलती है किन्तु फिर भी इस नीति को अपनाना 
अधिक अच्छा नहीं मावा जाता क्‍योंकि देश के मुल्य गिर जाने से आर्थिक 
संकट आ सकता है । इससे उत्पादकों को हानि होती है | मजदूरों का परिश्रम 
कम होता है और उनके बीच बेरोजगारी की मात्रा बढ़ जाती है । इत सब 
कारणों से इस नीति का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिये । इसके 
अलावा यदि दूसरे देश इस नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप अपने देश में मुद्रा 
के मूल्य एवं वस्तुओं के मूल्य को कम कर दें तो यह नीति अधिक फलदायक 
नहीं होगी | 


(४) सुद्रा का अवमुल्यन ( 206₹कओप्रथ०॥ 0० (फ्ाएशा८टए )--यह 
एक अन्य प्रक्रिया है जिसे भुगतान सन्तुून में समानता लाने की गरज से 
प्रयुवत किया जाता है । अवसुल्यत में एक देश अपनी मुद्रा के बाहरी बुल्य को 
कम कर देता हैं जिसके परिणाम-स्वरूप वह मुद्रा पहले की अपेक्षा विदेशों 
से कम वस्तुर्यं खरीद पाती हैं और विदेशी वस्तुओं को खरीदने में पहले की 
अपेक्षा अधिक धन देना होता है । अवमूल्यल हो जाने से विदेशी मुद्रा पढ़ 
की अपेक्षा अब अधिक देशी माल की खरीद कर सकती है इसलिए निर्यात 
को प्रोत्साहन मिलता है । 

अवमूुल्यन का प्रभाव और सफछता बहुत कुछ दूसरे देशों की प्रतिक्रियइ 
प्र निर्भर करते हैं। यदि दूसरे देश इससे ताराज होकर अपने आयातों पर 
क्र अधिक या कम क्र दें तो इस नीति के सफल होने की सम्भावनायें कम 
हो जाती हैं ! अवघूल्यत की नीति को अपनाने से पहुले यह देख लेना चाहिये 
कि विदेशों में उसकी वस्तुओं की मांग और स्वटेश में विदेशी वस्तओं की 
माँग लोचदार है या नहीं । वस्तुओं की मांग के लोचशील होने के कारण 
मुद्रा का अवभूल्यन करने से कोई लाभ नहीं होता और न ही भुगतान 
सच्तुलनत की असमतुल्यता को दूर करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है। इस 
स्थिति में अवपल्यत की नीति को अपनाने से पहले भी पर्याप्त सजगता रखनी 
चाहिये । 

भुगतान सन्तुलन में समतुल्यता न होना अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता .का 
विषय है और इसलिये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इसमें सुबार करने का प्रयास 
करते. हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इप्त स्थिति में एक देश की सहायता 
की जाती है। वह भुगतान सन्‍्तुलून में समतुल्यता लाने के लिये असमतुल्यता 


श्५२ अध्तर्राष्ट्रीय अथेशास्त्र 


की स्थिति को दो वर्गों में विभाजित क ता है-मौकिक अप्मतुल्यता (एप98- 
7076748 ॥)5०एण०7णा॥) और अस्थाई समतुल्यता ( "०७००४ 79 
[)5९द०॥४४४ए४ ) । इन दोनों स्थितियों में अछग-अहूग उपाय बरतने का 
परामश दिया गया है। अच्तर्राष्ट्रीय मुद्र कोष के सदस्यों के लिये यह 
जरूरी है कि वे अपने देश में उत्पन्न अप्तमतुल्पता को दूर करने के लिये कोई 
भी कदम उठाने से पहले कोष से सहमति प्राप्त करें । कोष हारा अपने सभी 
राष्ट्रों की मुद्राओं का सम्बन्ध स्वर्ण अथवा डालर से स्थातित कर दिया 
गया है और इस प्रकार उतकी आपती विनिमय दरें भी निर्वारित कर दी 
गई हैं । इन विनिमय दरों में यदि कोई परिवर्तेत करना हो तो वह कोष की 
अनुमति लिए. बिना नहीं किया जा सकवा। जब एक देश अआतनी मुद्रा का 
अवमृल्यन करता है तो भी उप्ते आवश्यक्र रूप से कोष से पूछता होता है । 


निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भुगतान सत्तुझत एक देश 
की अर्थ-व्यवस्था में मौलिक रूप से महत्ववृ्ग है । इसकी स्थापता के लिए 
यदि कोई प्रयाप्त न किया जाय तो भी यह स्थापित होकर रहता है किस्‍्तु 
फिर भी यदि भुगतान सख्तुून में समतृल्यता नहीं है तो वह देश की अर्थ- 
व्यवस्था के लिए एक हानिप्रद बात होगी। उसके परिण[मध्वह्य आयातों 
की मात्रा निर्यातों की अपेक्षा बह जायेगी और जितने घन का आयात किया 
जाता है उतने का निर्यात नहीं हो पायेगा। परिणाम-स्त्रह्म अथ-ज्यवस्था 
छिन्न-भिन्‍त हो जायेगी । भ्रुगताव सन्तुरून को लाने के छिए या तो जमा 
पूंजी को काम में लेना होगा अथवा विदेशों से कर्जा छेना होगा । इस प्रकार 
स्थापित किया गया सनन्‍्तुलत अधिक समय तक नहीं चल पाएगा । इप्ते अस्थाई 
समायोजन के रूप में ठीक मात्रा जा सकता है किस्त्‌ एक स्थाई विशेषता का 
रूप नहीं दिया जा सकता । भविष्य की दृष्टि से भ्रुगतात सत्तूरूत में सम- 
तृल्यता की स्थापना करना परम आवश्यक है। 


॒ 


विनिमय दर निर्धारण के सिद्धान्त 
(॥प्सनाए0पद्लाए5ड 00४ ए्र&(प्र&४०७ ४७१४७ 0० ४7%एशशा।एर ७7708) 


“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में खरीददार और विक्रेता कम से कम दो 
कीमतों से सम्बन्ध रखते हैं। ये हैं-माल भौर सेवाओं 
की कीमत तथा विदेशी सुद्रा की कीमत 4” 


--वाल्टर ऋरॉज 


*<बुछ राशियाशां जाएं ॥790९, ॥0फ्तृ7श',, 790९४ गत इशाश'5 
22९0 ६0 ९0०॥८श॥ रशा5९]९ए९६४ ज्ञा।्र ॥0 ॥655 शा (फ्त० 
ए97]९85, . 8४, ६॥6 एा९06 0०९ 6 20005 शाप 5९'ए९०९४ 
बात 06 फटर णएण॑ णशंशए लचलाशाए2. 


“- 9॥67/ €श्या5९ 


विनिमय दर निर्धारण क सिद्धान्त 
(4 पसछ-080855 06 ॥#६८(छ4&र२७४७ 8७ १7% एड्टडएफ [७ 70) 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यागार के बीच एक मुख्य अध्तर 
यह होता है कि राष्ट्रीय व्यापार में केवल एक ही मुद्रा काम में आती है 
जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले विभिन्न देशों की सुद्राएं अकूग- 
अलग होती हैं। जब एक देश अपने मार का निर्यात करता है तो बदले में 
उसे दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त होती है। इपकरा देश में उस समय तक कोई 
महत्व नहीं होता जब तक कि उसकी विनिमश दरें निव्चित न की जाएं । 
किसी मुद्रा का वितिमय इच्छित घुद्दा में करने के लिए एक आसान तरीहा यह 
बताया जाता है कि आयात-कर्ता और निर्यात-कर्ता मिलकर इस समस्या को 
सुलझावें | यह सुझाव अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होता । आयातकर्त्ता और 
तिर्यात-कर्ता एक दूसरे से अनजान भी रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हो सकता 
है कि आयातकर्ता को इतती विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तन हो जितनी कि 
निर्यात-कर्ता देना चाहता है। इमके अतिरिक्त आद्रातक्षर्त देश को मुद्रा 
खरीदते का अधिकार पाने के लिए. केवछ अल्पक्' लीन साख की जहरत होती 
है जबकि निर्यात करने वाला देश इस प्रकार के निर्यात करने के वदले यह 
' चाहता है क्रि घुगतान तुरन्त किया जावे । संमार में इस समय अभनेक झुद्राएं 
प्रचलित हैं और इनलिए झुद्र) के विनिसय की सफलता के बारे में संदेह- 
विहीन दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। यह बात सम्भव प्रतीत नहीं 
होती कि आयातकर्ता और निर्यातकर्ता देश परस्पर सम्पर्क बनाये रख 
सकेंगे । 
विनिमय की समस्या को सुलझाने के लिए विदेशी “ विनिमय बाजार 
की स्थापना की गई है जहां विदेशी मुद्रा के अधिकारों को देशी मुद्रा में खरीदा 
और बेचा जा सकता है| विदेशी विनिभय के अभे के प्म्बन्ध में अनेक विचार 
हैं। स्वाइडर के कशथवानुसार--“जिन साधनों का उप्रयोग अत्तर्राष्ट्रीय 
भुगतान में किया जाता है उनम्नक्नो विदेशी विनिमय कहते हैं।” एनसाइवलो- 


) 


अस्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


पीडिया ब्रिठ'दिका (£709०0028०१8 878087' 09) के अनुसार “विदेशी 
विभिमय एक ऐसी कार्य प्रणली है जिसके द्वारा व्यापार करने बाड़े राष्ट्र 
अपने पारस्परिक ऋणों का भुगतान लेते और देते हैं ।'!! हिदरस का कहना है 
कि “त्रिदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिवर्तत का विज्ञान और कला है ।” 
विदेशी विनिमय के अनेक साधन होते हैं। किस समय किन साधन को 

प्रयोग मे लाया जायेगा, यह आप्रात-कर्ता और निर्यात-कर्ता वी आपसी जर्तों 
पर निर्मेिर करता है| इसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि आयात के 
बदले में निर्यात किया जाये, अर्थात्‌ दूसरे देश से जिन वस्तुओं का आपाद 
किया गया है उनका सूुल्य चुकाने के लिए उतनी ही कीमन की वे वस्तुएं 
निर्यात की जाये जिन्हे सम्बन्धित दूसरा देश चाहता है। इस प्रणाढी को 
अधिक सुविधाजनक और सरल नहीं मात्रा जाता। विनिमय का दूसरा तरीका 
यह है कि सोने का निर्यात करके मूल्य को चुकाया जाये । आयातित वस्तुओं 
के बदले विदेशों को सोना भेजने की प्रणाली अधिक खर्चोद्नी और पर्याप्त 
असुविधाजनक है। तीसरे, धुगतात करते के लिए साथ्ष-पत्रों का भी सहारा 
लिया जाता है। ये साख-पत्र विभिन्न प्रहार के होते हैं। उदाहरण के लिए 
विनिमय के बिल (छ8 ० &8०॥०78०), बेक के ड्राफ्ट (8877 0079/08), 
तार द्वारा हस्तांतरण (7९७88780770 47&78675) आदि-आदि । इनके 
अतिरिवत चेक, यात्री चेक और लेटर ऑफ ऋरेडिट (.6६॥ ० 0760|5) 

आदि को भी काम से लिया जा सकता है । 
विनिमय दर का श्रथें 

(76 श€भ्राताए ए #"ऋथा॥॥20 ४90०) ह 

विनिमय को दर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अपनी विशेषता है। किसी 

भी वस्तु के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रेता और विक्रेता को दो मूल्यों का 
ध्यान रखना होता है--(१) सम्बन्धित वस्तु या सेवा का मूल्य और (२) 
विक्रेता देश की मुद्रा का क्रेता देश की मुद्रा मे मुल्य । जो मूल्य विदेशी मुद्रा 
की एक इकाई के लिए देशी मुद्रा के रूप में दिया जाता है उसे विनिमय की' 
दर कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अमेरिकी एक डालर के लिए हमें ७५० 
रुपये देने होते हैं तो यह कहना होगा कि अमेरिका और भारत के बीच 
विनिमय की दर एक डालर ८७५० रुपये है। स्ताइडर के कथनानुसार-- 
“एक वितिमय दर दूसरी मुद्रा के सन्दर्भ में एक मुद्रा की कीमत हे ।!* 
“यू उकप6 8प॒छका। 09 ७0 0०077776708]7 7847078 088078&726 
- > धक्। 66008, 40 68०॥ ०06० *,-६९7०५०७००७९४०५४४ 8760987008 . 
2, “&॥7 एडणा४086 786 358 406 9706 ० 006 एपादा6फ उ0 
0058 ० 87067 --?69०0॥ &. 50066, 09. (7., 

छ9926 439, 


विविमय दर निर्धारण के पिद्धाग्त २५७३ 


तारमन द्रम्प (पि78॥ (7४7७७) के कथनानुसार 'आझुद्रा की वह मात्रा 
विनिमय दर कहलाती है जो विदेशी विनिमय बाजारों में दूसरी मुद्रा की 
निद्चित मात्रा के लिए विनिमय में दी जाती है।” ईजर ने माना है कि 
“जिस अनुगत में एक देश की मुद्रा इसरे देश की मुद्रा के साव व्यय की जाती 
उत्तकी विनिम्रय दर कहा जाता है |” एल्उवर्थ (8595 0779) का कटना 


है 'क “विदेश मुद्रा की एक इकाई का देशी लचुद्रा में व्यवत् मुल्य विनिमय की 
दर कहलाता है ।* 


हे 


दिनिभय की दर के 


4 के सम्दन्ध में अं व्यक्त उप बते चिचारों का 
अन्तर बहुद्र कुछ शब्दों का है मूठ भाव का दही । तिष 
तृहैँ। 
ब 


प॑ यह है कि विनिमय 
दर विदेशी वितिमव की कीए कि ये ध्यापार करने 
वाले देशों की छागत-मूल्य की बनावहों को द्रत्यक्ष रूप से जोड़ने वाली कड़ियां 
हैँ। विनियय दर का पर्याप्त महत्व है। किसी विशेष बम्तु का आयात था 
निर्यात किया जायगा अथवा नहीं किया जाएगा यह बात घरेल मांग और 
पति के बीच, सम्बन्धों पर लिभर करती है। इश्क लिए यह दय करना होगा 
कि उस वस्तु की विध्व कीमत और घरेल कीमत के बीच दया अभम्तर है । इस 
बात का निर्धारण विनिमय दर द्वारा ही किया जा सकता है। विदेशो कीमतों 
को घरेल कीमतों में बदलते समय यदि दर बहुत ऊची चढ़ जाती है तो यह 
कहा जायगा कि विनिमय दर ऊची है। दूसरी भोर यदि विदेशी वस्तु को कम 
घरेलू कीमत पर बदला जा सके तो विनिमय दर नीची मानी जाएभगी। इस 
प्रकार एक देश की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भुगतानों के सम्तुरूव की 
तुल्यभारिता की सफलता प्रत्यक्ष रूप से विनिमय दरों से प्रभावित होती है । 


विनिमय दरों के बीच पारस्परिकता का सम्बन्ध रहता है। अपनी 

प्रकृति के अनुसार वितिमण दर एक ही साथ विदेशी मुद्रा की एक इकाई की 

घरेल मुद्रा में कीमत है तथा साथ ही घरेल्‌ मुद्दा की विदेशी मुद्रा में भी 

कीमत हैं। दूसरे हब्दों में विनिमय की दर यह निश्चित करती है कि “क”! 

देश की एक मुद्रा के बदले “ख'' देश को अपनी जुदा की कितनी इक्राइयां देती 

होंगी । दूसरी ओर इससे यह भी पता ऊूग जाए है के “ख देश को कितनी 
पक 


€्थ्‌ 


मुद्राओं के ददके “का देश द्वारा कितनी घुद्मएं जदाव की जाएंगी । 


विनिमय दर का निर्धारण 


(फिशशारऑप्07 0० 6 ४5४९०४७728 १०/९) 


दिव्मिय की दर का निर्धारण घुद्रा दी सांग और पूति से सम्बन्धित 


क्र 


परिस्थितियों द्वारा किया जाता है। दिनिस्‍त्व विनिमय को दर परस्पर 
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सम्बन्धित रहती हैं । यह सम्बन्ध इस बात का प्रमाण है कि विनिभय की दर 
के निर्माण में कोई न कोई सामान्य सिद्धान्त वाम करता है। 

विनिमय की दर को निर्घारित करते समय जो विभिन्न तत्व प्रभाव 
डालते हैं उनके अनुसार वह या तो समान होती है या अधिक होती है अथवा 
कम होती है। किस देश में विनिमय दर का कौतसा रूप महत्वपूर्ण रहेगा यह 
विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करत। है। विनिनय की दर का निर्धभाएण स्वतस्त्र 
बाजार में विभिन्‍त दावितयों द्वारा जिया जाता है। एक देश की सरकार 
प्राय” स्वयं यह निर्धारित कर देती है कि उसके निशामी किस दर पर एक 
विशेष प्रकार के विदेशी धन को खर॑ देंगे तथा देश का कोई व्यत्रित विदेशी 
मुद्रा को कितर दर पर सरकार को बेचेगा । 

हो सकता है कि पू जीगत माल के आयात पर भुगतान के दिल प्रपुक्त 
डालर की कीमत जमानत की खरीदारी के लिए प्रयोग' में लाये जाने बाले 
डालणों से भिन्‍व हो अथवा उन डाछरों से भिन्न हों जिन्हें पर्यंटकों की यात्रा में 
काम में लिया आता है। इसे हम बहुविनिमय दर-व्यवस्था (४०॥।9!० 
छड०08786 59865) कहते है। इसे स्वंपथम १६३० में जम॑ची में प्रयुक्त 
किया गया था । आज इस व्वव्रह्ार को पर्याप्त मिन्‍दा की जाती है किर भी 
कुछ देश इमहा प्रयोग करते है। लेटिंन अमेरिका के विभिज दें में से 
चिलली (00॥॥) भी इस प्रणाली का प्रयोग करता है। १६९५२ में वहा की 
मुद्रा पेशी (?०5०) भोर संथुक्त राज्य अमेरिका के डाहर के बीन विनिमय 
दर नौ से क+ नहीं थी। यह दर खर्रादी जाने वाली वस्तुओं के अनुसार 
बदठती थी । इस व्यवस्था मे एक ही चीज की अनेक कीमतें बन जाती हैं 
और ल्ाम के लिए बहुत से अवसर खुल जाते हैं। कुछ उद्यमी छोग डालर को 
सस्ता खरीद कर मंहगा बेच सकते है ओर इस प्रकार वे प्रत्येक लेत-देत पर 
पर्याप्त लाभ कमा सकते हैं। इस व्यवस्था में यह भय रहता है कि छोगों का 
दोषण नहीं किया जाएग।। इस व्यवस्था में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय जेन-रेनों पर 
नियन्त्रण छागू करना आवश्यक बन जाता है। 


विनिसय दर तथा मांग एवं पुरति 
(#डएा॥॥26 8४2६४ थभाए /000800 & 50]9]५) 
एक देश की मुद्रा की एक इकाई के लिए दूपरे देश की मुद्रा की कितनी 
इकाइयां ली जाएंगी, इस प्रशन वा निर्धारण बहुत कुछ मुद्रा को मांग एवं पति 
“ के आधार पर किया जाता है । एक घुद्रा को माग और पूर्ति के अनुसप्तार ही 
विदेशी मुद्रा में उप्की कीमत बदछ जाती है। कभी-कभी इस मांग और पूर्ति 
का मापदग्ड कठिन बन जाता है क्योंकि विदेशी विनिमय की पूर्तियां एवं 
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मांगें कड़े नियंत्रण के आधीन रखी जाती है। विनिमय दर को विर्धारित करने 
में माग और पूति का महत्व केवल तभी हो सकता है जयब॑ विदेशी वितिभय 
बाजारों में विनिमयो का अभाव हो । ऐसी स्थिति मे खरीददार अपनी मांगों 
को अभिव्यक्त कर सकते हैं और विक्रेता किसी भी कीमत पर यथासम्भव 
पूति करने का प्रयास करते हैं । 

एक मुद्रा की माग और पूर्ति का अपना विशेष अर्थ होता है । माग 
और पृति द्वारा विनिमय दर के निर्धारण पर डाले जाने वाले प्रभाव की 
जांच करने के करिए यह जरूरी है कि 7हलें हम विनिमय की मांग और पूर्ति 
की अनुसूचियों की प्रकृति तथा रूप का अध्ययन करें | 
विनिमय की चाल मांग 
("8 एप्रएशाई 9७आइ्वाते [07 ४ड८॥थआ86) 

माल और सेगाओं के चाल आयातों पर नकद समझौते विदेशी 
विनिमय की कुल माग का बहुत बड़ा भाग होते हैं। इसे हम ग्रहण की गई 
मांग कहेंगे जो विदेशी माल और सेवाओं की मांग से प्रषप्त की जाती है । 
किसी समय सामान और सेवाओं के चालू आयात के लिए भ्रुगतान की जाने 
वाली विदेशी मुद्रा त्रिभिन्न तत्वों पर निभर करती है-जंसे आय का स्तर एवं 
वितरण, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं, विदेशी माल और सेवाओं की कीमत 
तथा घरेलू माल और सेवाओं की कीमते आदि। विनिमय की दर जितनी 
कम होती है किए जाने वाले आयात देशी मुद्रा की दृष्टि से उतने हीन्‍्सस्ते 
पड़ते हैं। अत: किए जाने वाले आया तो की माग बढ़ जाती हे । फलत: 
किए जाने वाले आयातो की मांग बढ़ने से विदेशी मुद्रा की मात्रा भी बधिक 
हो जाएगी । 

विनिमय के लिए मांग की अनुसूची की दर, माग की लोचशीलता से 
पर्याप्त सम्बन्ध रखती है | मांग की लोचशीलता का अर्थ उस प्रतिक्रिया की 
मात्रा से है जो विनिमय की दर मे कमी या बढ़ोतरी के कारण विनिमय 
की मात्रा में आवश्यक समझी जाती है। माग की लोचशीलता को परिभाषित 
करते हुए कहा जाता है कि यह विनिमय दर के पन्वितंन के प्रतिशत और 
वांछित विनिमय की मात्रा में परिवर्तत के प्रतिशत का अनुपात है । उदाहरण 
के लिए, यदि विनिमय दर में एक प्रतिशत को कमी हो जाए और इश्के 
परिणा म-स्वहप विनिमय की मांग की मात्रा मे एक प्रतिग्रत की वृद्धि हो 
जाए तो माँग की छोचशी लता एक रूप होगी । यदि मात्रा के परिवर्तंत का 
प्रतिशतु “दर' के परिवर्तत की अपेक्षा अधिक हैं तो माग अपेक्षाकृत छोचशीर 
होगी अर्थात्‌ वह एक रूप से अधिक होगी। इससे विपरीत स्थितियों में मांस 
लोचहीन होगी । 
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बनिमय की चालू मांग की लोचशीयता अनेक तत्वों पर निर्भर 
करती है । साथ सामग्री की मांग प्राय; लोचही न होती है और इनलिए जिस 
देश के आयातों में खाद्य सामग्री की मात्रा अधिक होती है उस देश में इनका 
भुगतान कर मे के लिए विनिमय की मांग लोच हीव होती है। दूसरी ओर 
जब एक देश के आयातों में लोचशीछ मांग वाली बहुत सी वस्तुएं होती हैं या 
जिनके घरेल विकल्प होते हैं यदि उनकी विनिमय दर में परिवर्तन किया गया 
तो वांछित आयातों की मात्रा की प्रतिक्रिया अधिक होगी और विनिमय के 
लिए माँग की छोचशीलदा अधिक हो जायगी । 
विभिसय की चाल पूर्ति 
(5876 (४४४०४ 50999 ०4 ६डशाशआ26) 

विदेशी विनिमय की चालू पूति गारू और सेवाओं के चाल निर्यात से 
प्राप्त की जाती है। एक देश की चालू विनिमय की आय वही है जो दूसरे 
देवा उसके सामान और निर्यातों पर चाल खर्चा करते हैं। इस प्रकार विदेशी 
विमिमय की पूर्ति अनुसूर्चः की लोचगीलता और उसकी स्थिति उस देश की 
मुद्रा के लिए विदेशी मांग की >थिति और लोचशीलता पर निभेर करती है। 
एक देश के विविभय की म.य किस प्रकार दूसरे देश के विनिमय की पूर्ति 
में बदल जाती है, यह 'क विचारणीय प्रइन है । इस सम्बन्ध में यह कहना 
उपयुवूत रहेगा कि एक देश में विदेशी विनिमय की चालू पूर्ति की वक्र रेखा 


उस समय तक बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है जब तक कि उसकी मुद्रा की 
वैदेशिक मांग अपेक्षाकृत लोचशील है । 


घटती-बढ़ती दर-व्यवस्थां में दर निर्धारर 


(६8४९ 7७0शा॥ भा णा 94 77०0०७फ ४]ए2ए0४॥९2 १96९ 5ए४/श॥) 


यदि एक क्षण के लिए हम' यह मान लें कि चालू खाते के लेन-देव 
ही विदेशी .विनिमय की मांग और पूर्ति के एकमात्र स्रोत हैं और पू जी के 
आद्रागमत, सोने के बहाव तथा एक पक्षीय हस्तांतरणों का कोई महत्व नहीं 
होता तो विनिमय की दर चालू खाते की मांग तथा पूति के सम्बन्धों में 
परिवर्ततों के अनुसार स्वतत्त्र रूप से घटती-बढ़ती रहेगी । चालू 
अप्यर्याष्ट्रीय खर्चा, चालू अन्तर षद्रीय. प्राप्तियों से भधिक नहीं बढ़ 
सकता, क्योकि आयातों का भुगतान करने के लिए हमारी मान्यता के आधीच 
कोई अन्य साधन नहीं रहेगा । विनिमय के लिए बढ़ी हुई मांग अथवा विनि- 
: जय के लिए घटी हुई पूर्ति शीघ्र ही वितिमय दर की वृद्धि का कारण बन 
जाएगी और यह वृद्धि उस समय तक होगी जब तक कि विनिमय की दरें 
तथा मांग और पति बराबर न हो जाएं । इस सम्बन्ध में एक प्रदत्त यह उठ 
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सकता है कि भांग में होते वाछी कोई वृद्धि या पूतति में होने वाली कोई कमी 
विनिमय की दर को कितना ब्ढ़ा देती है ? अनुसू चियों की लोचशीरूता का 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान होहा है । 


विदेशी विनिमय की पूर्ति जितनी अधिक लोचहीन होती है, बढ़ी हुई 
मांग के परिणामस्वरूप दर की वृद्धि भी उतनी ही ऊ'ची हो जाती है । 


दर का स्थायित्व 
( 4॥6 5६89]॥ए - ७। 86 ) 

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वतन्त्र रूप से घटने-बढ़ने वाली दर 
व्यवस्था में विनिमय बाजार का स्थायित्व कितना रहेगा ? यदि आयात- 
कर्त्ताओं द्वारा दर की वृद्धि को अस्थाई समझा जाता है तो वे अपनी दी गयी 
आज्ञाओं को उप्त समय तक रोक देगे जब तक कि दर गिर ने जाए। दूसरी 
ओर यदि विदेशी आयातकर्त्ता भी उसे अस्थाई मानते हैं तो वे बदली हुईं दर 
का अधिक से अधिक छाभ उठाने की जल्दी में रहेंगे और अपने आयातों को 
बढ़ीं देगे । जब एक देश की विनिमय दर में वृद्धि होती है तो इसरे देशों की 
मुद्राओं की दरों में कमी हो जाती है। इनका दर पर एक स्थायित्य धुर्णोँ 
प्रभाव पड़ेगा । 


हम एक अन्य स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें अल्पकालीन 
पूजी के आवागमन शामिल होंगे | यह मान्यता गरूत है कि विनिमय विक्रेता 
अपने विदेशी सन्तुलनों में शुद्ध कमी या बढ़ोतरी करने के अनिच्छुक होंगे । 
इसके अतिरिक्त जब हम यह मान लेते हैं कि दर की वृद्धि केवछ अस्थाई है_ 
और शीजघ्न ही गिर जाएगी तो उसे स्थिरता देने के लिए अल्पकालीन पृ'जीगत 
- श्रवाह अस्तित्व में आ सकता है। विनिमय के सौदागर इस उच्च-दर का 
लाभ उठाते हुए अपने विदेशी सच्तुलनों को साधारण स्तरों से भी नीचे ले 
आते हैं। किन्तु जिश् देश में दर ऊची चढ़ गयी है वहां विनिमय के सोदागर 
अपने विदेशी सन्तुरूतों को सामान्य से ऊपर रखेंगे । दरों में स्थायित्व छाने के 
लिए आयात और तिर्यात का समायोजन किया जाता है । 


निश्चित विनिमय दरें हा 
( क#5९७ आर क्रए6 78608 ) 
उपरोक्त स्वतस्त्र बाजार की विनिमय व्यवस्था में दरें स्वतत्तता प्‌्वक 
घटती-बढ॒ती रहती हैं। इसके विपरीत विनिमय दर की एक निरदिचत व्यवस्था 
होती. हैं जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णणान (]॥60788078] 606 96970 970) 
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कहा जाता है। इसके अन्तर्गत विनिमय दरें एक सीमा से आगे नहीं घथती- 
बढती । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्गमान की व्यवस्था में प्रत्येक देश अपनी मौद्रिक 
इकाई को एक निश्चित स्वर्ण की मात्रा के रूप में कानुनन परिभाषित कर 
देता हैं । १६३० में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंगलेण्ड, दोनों ने स्वर्णमान 
अपनाये । डाढर को २३ २२ ग्रेन शुद्ध सोने के बराबर माना गया और ब्रिटिश 
पौंड को ११३ प्रेत शुद्ध सोने के' बराबर । स्वर्ण के रूप में मुद्रा का मुल्य 
निर्धारित करने के अतिरिक्त स्वर्णमाव की व्यवस्था में मोद्धिक सत्ताएं स्व- 
तन्त्रता पूरक निर्धारित कीमत पर असीमित मात्रा में सोना खरीद और बेच 
सकती हैं। इससे बाजार भाव और सोने के सरकारी टंक भाव समान हो 
जाते हैं । इश्नके अतिरिक्त स्वर्णंमान के अन्तगंत दो देशों के बीच वितिमय दर 
का निर्धारण उनके स्वर्ण भण्डार के अनुपात में होता है। सोने की कीमत का 
अनुषात उनमें से प्रत्येक देश में एक जसा रहता है । 

स्पष्ट है कि स्वर्ण पान वाली सुद्राओं के बीच विनिमय की वास्तविक 
दर उस व्यय से अधिक नहीं बढ़ सकती जो उनको यहां से वहां ले जाने पर 
आता है। यद्दि दर इससे अधिक बढ़ती है तो सौदा करने वालों को आयात 
या निर्यात करने में बहुत लाभ रहेगा। 

अन्तर्राष्ट्रीय स्वणंमान की कुछ विशेषतायें होती हैं एक । महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि इसमें स्वतन्त्र बाजार की शक्तियों के संचालूत से विनिमय 
की स्थाई दरें स्वतः ही कायम हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय 
भुगतान पर किसी प्रकार का क्त्रिम प्रतिबन्ध लगाए बिना जिस विभिभय 
व्यवस्था में स्थाई विनिमय दरें कायम होती हैं उनको स्थर्ण मापक कहा 
जाता है । 

लोचशील विनिमय दरें 
( ए6्द्रा॥06 5६र२८ा॥॥0१९ 8965 ) 

लोचशील विनिमय दर के अधीन मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय मुल्य को 
किसी वस्तु के रूप में निश्चित नहीं किया जाता नौरच उसे व्यक्तिगत 
बाजार की शक्तियों की प्रतिक्रिया में स्वतन्त्रता पृ्वेक घटने-बढ़ने दिया जाता 
है. इस प्रकार 'लोचशील द्र-्यवस्था' निश्चित और स्वतन्त्रतापुर्वक्र 
घढने-बढ़ने वाली दर-व्यवस्था के बीच की स्थिति है। एक छोचशील दर- 
व्यवस्था के आधीन वितिमय दर का निर्धारण दिन-प्रतिदिन के स्वतन्त्र बाजार 
की मांग तथा पति द्वारा होता है। जब सरकार विनिमय दर को नियंत्रित 
करती है तो ऐसा करने के लिए उसे व्यक्तिगत बाजार को दबावा या बदलना 
चहं होता वरन उसे प्रयोग में लाना होता है । 
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लोचशील द्र-व्यवस्था को संचालित करने के लिए बाजार में 
आवश्यक हस्तक्षेप केखद्रीय बेंक या राजकोीप अथवा इसी लक्ष्य के लिए नियुक्त 
विशेष अभिकरण द्वारा किया जा सकता है। १९३० के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका 
और फ्रांस में विनिमय स्थायीकरण कोष रखे गए थे । इस कोष की प्राप्तियों 
के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण मुद्रा की अत्तर्राष्ट्रीय कीमत बदलती 
रहती है। जब कभी विनिमय दर को ऊंचा उठाना हो अथवा उसे गिरने से 
रोकना हो तो कोष द्वारा विदेशी विनिमय को कम दर पर खरीद लिया जाता 
है । यह कोष अपने कार्यो को गोपनीय रखता है ताकि केवल अनुमानों के 
आधार पर विनिमय बाजार की कारयवाइयां संचालित की जाएं । 

विनिमय दर को नियंत्रित करने की शक्ति सम्भवतः इस कोष की 
प्राप्तियों को मात्रा पर निभर करती है। 

लोचशोल दर-व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इपके 
ह।रा अधिक धटाब-बढ़ाव के बिना ही स्वतन्त्र बाजार को रचना को सुगम 
बताया जा सकता है। बत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जेसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं, 
प्र्येक देश को छोचशील दिनिमय दर की नीति अपनाने में सहायता” 
करती है । 


मांग ओर पूति का संतुलन 
( 88)9906 0६ 900॥99760 3900 ७7099₹) 


मांग और पूर्ति के सन्‍्तुलन द्वारा तिनिमय दर निश्चित की जाती है । इस 
सन्तुलन में अन्तर के साथ विनिमय दर में भी परिवर्तन आ जाते हैं। विदेशी, 
मुद्रा की मांग जब उसकी पूति के बरावर होती है तो विनिमय की दर में समता 
आ जाटदी है। जब विदेक्षी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो, जाती है तो 
विदेद: मुद्रा का मुच्य समता से ऊपर आ जाता है और स्वदैशी मुद्रा का मुल्य 
समता से नीचे गिर जाता है । सी एस्थिति में विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए 
अधिक देशी मुद्रा देती होगी । जब विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पति से कभ 
हो जाती है तो उसकी कीमत समता से कम हो जाएगी । ऐसी स्थिति में 
विदेशी मुद्रा या उप्तके बिलों का भुगतान करने के लिए हमें पहले की अपेक्षा 
में कम देशी मुद्राएं देनी होंगी । इस प्रकार मांग या पूर्ति में असन्तुलन होता 
है तो विनिमय दर की समता ऊपर या नोचे चली जाती है। विभिमय*दर के 
बढ़ने या घटने की सीमा जानते के लिए विभिन्न मुद्रा सम्बन्धी परिस्थितियों 
पर अछूग से विचार करना होता है । ये तिम्व प्रकार है-- क्‍ 
/१) जब दोनों देश स्वर्णयाव (600 8शक्षाए॥70) पर हो--जब' 
दो देशों में स्वर्ण मान होता है तो उन्तके बीच विनिमय समता प्राप्त करके: 
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के लिए उनके प्रामाणिक घिक्‍फकों की विशुद्ध स्वर्ण से समानता स्थापित की 
जाती है। इसे टंक समता दर (7६ एक7 ० एड़०ा३४४०) कहा जाता 
है । इत व्यवस्था में उतार-चढ़ाव उत सीमाओं के बीच होते हैं जो उच्चतम 
और निश्नतम स्वर्ण बिन्दुओं द्वारा निर्धारित होती है। 

(२) जब एक देश में स्वंसान और दूसरे में रजतमान (आरशः 
5ांशा0 470) हो--जब एक देय में स्वर्णमान और दूसरे में रजतमान होता है 
तो सर्वप्रथम यह ज्ञात करना होगा कि म॒द्रा में विशुद्ध स्वर्ण की मात्रा कितनी 
है । इसी प्रकार रत्रतमान वाले देश में विशुद्ध चांदी की मात्रा ज्ञात की जाती 
है | सरकार द्वारा चांदो के स्वर्ण मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और तदनूसार 
दोनों मुद्राओं का घुल्प अनुपात निकाछ लिया जाता है। जब एक देश की 
मुद्रा स्वर्ण या रजत की है भौर दूसरे देश की अ्परिवर्तंत्ीय पत्र मुद्रा हैतो 
उनकी टंक समता, विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए यह देखना होगा 
कि दोनों देशों की मुद्रायं कितनी-कितनी मात्रा में सोना खरीद सकती हैं। 
जिपत देश में स्वर्ण मान होता है वहां थोने को कीमतें देश करी सरकार द्वारा 
निर्धारित को जाती है, किन्तु जहां अपरिवर्दनीय पत्र मुद्रा माव होता है वहां 
उस मुद्रा के स्वर्ण मुल्य को ज्ञात कर लिया जाता है। दोनों मुद्राओं के स्वर्ण 
मुल्य का अनुपात ही उनकी पारस्परिक दिनिगय दर की समता होती है। 

इस व्यवस्था के अन्तगंत विनिमय दर में पर्याप्त उतार-चढ़ाव होते 
रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वर्णगान वाले देश के लिए एक उच्चतम सीमा 
जहूरी होती है किन्तु कोई तिम्नतम सीमा नहीं होती । दूसरी और, पत्र मान 
वाले देश के लिए निम्नतम सीमा होती है किन्तु उचचतम्‌ सीमा नहीं होती। 
इस प्रकार जिस देश में स्वर्ण माव होता है उसमें केवल स्वर्ण-निर्यात बिन्दु 
होती है| दूसरी ओर पत्र-मुद्रा-गान वाले देश में विनिमय दर फी वृद्धि 
स्वर्ण निर्यात बिन्दु द्वारा सीमित होती है; उसकी कमी पर कोई सीमा नहीं 
होता । दूसरी ओर पत्र मुद्रा मान वाले देश में वृद्धि अयजा क्रमी दोनों पर 
कोई सीमा नहीं होती । 

(३) जब दोनों देश पत्न-पुद्रा-प्रान को सान्यता दें--ऐसे देशों के 
बीच विनिमय दर स्वर्ण बिन्दुओं से मर्यादित नहीं होती है वर्योंकि इनका 
सम्बन्ध एक धातु विशेष से नहीं होता । जिन देशों में अपरिवर्ततीय पत्र-पुद्रा 
मान होता है उनकी मुद्रा इकाई का मुल्य नाममातन्र को ही सोने में बताया 
जाता है किन्तु असल में वहां सोने का स्वतन्त्र चलन नहीं होता भौर नं ये 
देखआपस में स्वर्ण का आयात या निर्षात करते हैं । 

अपरिवतंनीय पत्र-पुद्रा में झबर्ण के अन्तर्राष्ट्रीय मुल्य का कोई महत्व 
नहीं होता और इसलिए एक देश की मुद्रा का मुल्य दूसरे देश की मुद्रा के 
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मलय के रूप में निकालते समय पत्र-पुद्रा के मल्य पर ही निर्भर रहना पड़ता 
है। पतन्र-मुद्रा का मूल्य मांग और पूि को परिस्थियों के अनुसार बदलता 
रहता है। मि० क्रॉज ने लिखा है कि अपरिव्तंतीय पत्र मुद्रा की विनिमय 
दर विदेशी मुद्रा बाजार में उसकी मांग ओर पृत्ति द्वारा निर्धार्िति की जाती 
हैं। जब कभी एक पत्र-मुद्रा की मांग अध्य की अपेक्षा बढ़ जाती है तो उसकी 
क्रीमत भी अन्य पत्र-मुद्राओं के अनुपात में बढ़ने रूगती है। इस प्रकार की 
मुद्राओं के अन्तगंत विनिमय दर मांग और पृति"के अनुसार घटती-बढ़ती 
रहती हैं और इस कमी या बुद्धि की अपने आप में उच्चतर या निम्नतर कोई 
सीमा नहीं होती । जब एक देश में मुद्रा की शक्ति बढ जाती है तो उस देश 
की मुद्रा के विनिमय की दर भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। दूसरी ओर यदि 
क्रय-शवित घटती है तो विनिमय दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार क्रय 
शक्तियों की समावता द्वाए विनिमय की दर निर्धारित होती है । 
विनिमय दर में परिवर्तत इसलिए होते हैं क्योंकि मुद्रा की मांग 
अथवा पूर्ति कभी निश्चित नहीं होती । एक विश्येष मुद्रा की माँग दूसरे 
देशों के निवासियों के लिए समय-समय बदलती रहती है। रुचि में परिवतंन 
के साथ एक देश के उत्पादतों के प्रति विदेशी मांग बदलरूती हैं और इसलिये 
उस देश की मुद्रा की मांग भी बढ़ सकती है। मांग और पूर्ति के कार्यो 
में होने वाले परिवर्तत विनिमय की दर के परिवरतंन के लिए बहुत कुछ 
उत्तरदायी रहते हैं। सामान्य रूप से मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमत 
बढ़ जाती है। इसी प्रकार पूति में वृद्धि होने के कारण कीमतें गिर 
जाती हैं । 
घटती-बढ़ती दरों के लाभ व हानियाँ 
(शलछांड बात 0ाशपं5 ०ण ए]ए८टपफ्ब्रात३ऋ 7१282९६) 
दरों के दोनों रूपों की अपनी लाभ और हातनियां हैं । घटती-बढ़ती 
विनिभय दरों का मुख्य छाभ यह है कि वे अत्तर्देशोय क्रियाओं और सुरक्षित 
भण्डारों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है । जब विदेशों में आधिक मनन्‍्दी 
होती है तो एक राष्ट्र का निर्यात घट जाता है। जब वितिभ्य की दर निश्चित 
होती है और किप्ती प्रकार के परिवर्तत की परत्राह नहीं करती तो निर्यात 
कम होने के परिणामस्वरूप सुरक्षित भण्डार कम हो जाता है, बरोजगारी बढ़ती 
है और आर्थिक मनन्‍्दी आ जाती है किप्तु जब विनिमय दर घटती-बढतौ रहती 
है तो विदेशी विनिमय की पूरति के घटने के साथ ही निर्यात कम होने पर विनिभय 
दान एकदम घट जाती है। निर्यातकर्ता द्वारा जो वस्तु बंची जाती है» उसका 
मूल्य उसकी स्वयं की मुद्रा में बढ़ जाता है | घरेल उत्पादकों की आय बढ़ने 
लंगती है क्योंकि उपभोक्ताओं का ध्यान आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ 
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जाने के कारण देश में उत्पादित वस्तुओं की ओर मड़ जाता है। निर्यात 
बढ़ने और आयात कम्न होने से सुरक्षित भण्डार में होने वाली कमी रुक जाती 
है । घटती-बढती दर का लाभ यह है कि सरकार को विनिमय-दर की रक्षा 
के लिए ऐसा बाध्य नहीं होना पड़ता जेसा स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत होना 
पड़ता है । 


घटती-बढती दरों के विरुद्ध तथा स्थायी दरों के पक्ष में यह तके 
दिया जाता है कि विनिमय दर में अनेक विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं 
के होते हुए पर्याप्त जोखिम रहता है; इनसे विभिन्‍न साधनों का संधारण भी 
प्रभावित होता है और प्‌ जी की गति पर भी इनका प्रभाव होता है। वंसे 
इन हानियों में से कुछ को दूर भी किया जा सकता है। 


अग्रिम विनिमय बाजार 
(४0770 ॥5८ा६४॥26९ १॥9॥768) 


अग्निम विनिमय बाजार वह होता हैं जिसमें विदेशी मुद्र! भविष्य में एक 
विश्चित दिन को ही देने के समझौते किये जाते हैं | मुद्रा की कीमत समझौते के 
समय निर्धारित कर दी जाती है। बदले में भुगतान विदेशी मुद्रा देते के समय 
किया जाता हैं। अग्रिम बाजार यथास्थान विनिमय बाजार (590 55079 - 
7286 2487/6) से भिन्न होते हैं जिनमें विदेशी मुद्रा तुरन्त भुगतान के लिये 
दी जाती है। 

तदतुसार अःभ्रम विनिमय दर वह कीमत है जो #विष्य में निर्वारित 
समग्र दी जाने वाली मुद्रा के लिये तथ की जाती है। सुत्रिधा के लिये अग्निम 
विनिमय वास्तविक कीमत के रूप में नहीं वरन्‌ उनकी प्रीमियम या कटोती 
के रूप में वणित किये जाते हैं जो यथास्थान दर के ऊपर होती है। इस प्रकार 
ये वास्तविक कीममने नहीं हैं वबरन यथास्थान दरों पर प्रीमियम या कटौती की | 
दर हैं। 

अग्निम विनिमय सुविधायें अधिकतर बेंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। 
बेंक इन सुविधाओं के लिये कमीशन लेते हैं। साधारणतः वे इनकी कोई 
जोखिम नहीं उठाते । अनेक आयातकर्ता भावी जोखिम से बचने के लिये 
अग्निम रूप से विनिमय खरीद लेते हैं। इसी उद्देश्य से निर्यातकर्ता उसे बेचते 
हैं। क्रेता और विक्रेता के मध्य बिचौलियों का कार्य सम्पन्न करने के कारण 
बेंक कमीशन कमाती है। यदि कोई बेंक किसी आयातकर्त्ता को अग्निम 
विश्श्य बेचने का समझोता करती है तो उसी समय किसी निर्यातकर्ता से 
खरीदने का समझौता भी कर लेती है। बेंक की खरीद और बिक्रो समान 
होती है इसलिये किसी जोखिम का प्रदन नहीं उठता । बेंक सट्ट बाजी में न 
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पड़क र केवल कमीशन से अपना हाभ कमाती है। इसलिये विनिभय दर की 
कीमत के उतार-चढ़ावों से वह अपने-आपको अछग बनाये रखती है। बेंक 
अनेक विकल्पों से जोखिम को दूर रखने का प्रयास करती है। आवश्यकता के 
समथ बंक सट्ट बाजों से विनिमय खरीद लेती है अथवा यदि किसी स्रोत से उसे 


ही हे मिल सके तो वह अतिरिक्त अग्निम विनिमय बेचना अस्वीकार कर 
तीहै। 


अग्रिम विनिमय दरों का निर्धारस् 
(96000 ० ए०7फत्तब्ा'त एरइ209872९ 3९५) 

अग्निम विनिमय दरें अग्रिम विनिमय की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धा- 
रित होती है । यदि उत्तक्ली “पूर्ति” मांग की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है तो 
अग्रिम विनिमय दर यथास्थित विनिमय दर से नौंची होती है। दूपतरी ओर 
यदि उनकी “मांग पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जाती है तो अग्निम विनिमय दरें यथा- 
स्थान विनिमय दरों (5७90 छ़०॥०॥४० 7७॥०७) की अपेक्षा ऊंची होंगी । 
अग्रिम विनिमय की मांग मुख्य रूप से आयातों, पूजी के वहिर्गमन, संट्टू बाजी 
आदि द्वारा पंदा होती हैं। विदेशी भाल को आयात करने वाला यदि भविष्य 
में भुगतान करे तो वितिमय दरों में परिवर्तन के जोखिम से बचने के लिये 
वह अग्निम रूप से विदेशी विनिमय खरीदने का सौदा कर सकता है। जब 
सट्ट बाज विनिमय दर बढ़ने की आशा करते हैं तो वे अग्रिम विनिमय खरीदने 
के लिये समझौता कर लेते हैं। अग्निम विनिमय की पूरति के स्रोत मुख्यतः 
रे के निर्यातकर्ता, सट्टंबाज, व्यापारिक वस्तुओं के निर्यातिकर्ता आदि 
होते हैं । 
अग्रिम विनिमय सुविधाओं का लाभ 
(९-४५ 04 #07फ्तत्वत 5रटाशाए० 7428069) 

अग्रिम विनिमय सुविधायें कई दृष्टियों से छाभकांरी होती हैं-- 
(१) विनिमय दरों में परिवर्तंत से उत्पन्न जोखिम के विरुद्ध ये व्यापारियों को 
सुरक्षा प्रदात करती हैं। बब्तर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रय और विक्रव की कीमतें 
विभिन्न मुद्राओं के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। इसलिये विविमय दर के 
परिवर्तेन व्यापारियों के समस्त अनुमानों (259००४४/४०75) को छित्-भिन्न 
कर देते हैं। स्वतन्त्र और लोचशील विनिमय दरों की व्यवस्था में ये जोखिम 
अधिक होते हैं और स्वर्णमान तथा स्थिर विनिमय दरों के अन्तर्गत अधिक 
महत्वपूर्ण वहीं होते । (२) विदेशी कजंदार पहले से ही एक निश्चित दर पर 
विदेशी विनिमय की आवश्यक मात्रा के सम्बन्ध में समझौता कर लेसे हैं । 
(३) विदेशों में निवेश करने वाले विनिमय दरों की जोखिम से बचने के लिये 
अग्निम बिक्री का मार्ग अपनाते हैं । 


नी. 
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सीमायें (7४8 ॥रतंधांधत०75)--अग्नरिम वितिमय समझौतों द्वारा 
जोखिम दूर करने का तरीकां कई कारणों से सीमित बन जाता है । (१) इसकी 
पहली सीमा यह है कि इसमें छागत अधिक आती है। यदि ये छागते उपग्रुक्त 
रूप से कम नहीं है, तो जो निर्यातकर्ता व्यापार जोखिम के साथ-साथ विनिमय 
जोखिम उठाने के लिये भी ह्यार हैं वे निर्यात व्यापार से निकछकू जायेंगे । 
इसी प्रकार आयातकर्ता विनिमय जोखिम के विरुद्ध यदि अपना बीमा नहीं 
करायेंगे तो इससे बीमा करने वालों को भारी हाति होगी। (२) वितिमय 
दरों में परिवर्तन राष्ट्रीय मुद्रा की उस मात्रा को प्रभावित करते हैं जिसे 
निर्यातकर्ता अपने विर्यातों के लिये प्राप्त करता है और मायातकर्ता अपने 
आयातों के लिये भुगतान करता है। (३) विनिमय दर के परिवर्तन निर्यात 
ओर आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों को राष्ट्रीय मुद्रा की दृष्टि 
से अधिक बढ़ा देते हैं। यदि व्यापारी इस जोखिम से बचना चाहें तो उन्हें 
इसके लिये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यदि आयात किये जाने वाले 
माल की घरेलू कीमत उतनी बढ़ जाती है जितनी राष्ट्रीय मुद्रा में कटोती' हुई 
है तो बीमाहीन आयातकर्ताओं को इसके कारण होने वाली हानि की पूर्ति 
आयात की जाने वाली वस्तु की घरेलू कीमत की वृद्धि से प्राप्त हुए लाभ द्वारा 
पुरी करती होगी । अतः बीमा की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । 


ब्याज की दरें ओर अग्रिम दरें (7९765 २४९५ शातएे 707 जशब्वाएं 
09९७)--विभिन्न देशों के मध्य स्थित ब्याज की दरों के अन्तर अग्रिम 
विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। उदाहरण के लिये, यदि हलन्‍्दन में 
<व्याज की दर ३ प्रतिशत और भारत में २ प्रतिशत है तो घन भारत से लन्दन 
की ओर जाने लगेगा। जो छोग भारत से घन को इंगहूड ले जायेंगे वे अग्निम 
रुपये खरीद कर विनिमय जोखिम के विरुद्ध अपनी सुरक्षा कर लेगे। फलत: . 
अग्निम रुपये की मांग उसकी पूर्ति से अधिक बढ़ जाम्रेगी । रुपये की अग्निम दर 
अधिक और तत्कालीन दर नीची हो जायेगी । ज्यों-ज्यों घन भारत से लन्दन 
'को जायेगा त्पोंल्यों अग्रिम पर कटोदी की दर बढ़ती चल्ली जामेगी। इस 
प्रकार भारत से छक्दन के लिये अतिरिवत्र कोष के परिवर्तन की प्रंरणा समाप्त 
हो जायेगी । इसके अतिरिक्त जब्र भारत से पूजी लन्दन की ओर जायेगी 
तो भारत में ब्याज की दरें बढ़ जायेंगी और रच्दत में कम हो जायेंगी । दोनों 
देशों के बीच ब्याज की दरों के अन्तर कम हो जायेंगे। अन्त में एक समतुल्य 
स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसमें अग्निम विनिमय दर कटोती ब्याज की दर के 
अन्तर के बराबर हो जायेगी और इसलिये पूजी के हस्तान्तरण की प्ररणायें 
समाप्त हो जायेंगी । 


विनिमय दर निर्धारण के सिद्धान्त २७३ 


प्‌ जी के आवागमन पर पर्याप्त प्रभात्र पड़ता हैं और इपके फहस्व ह। विंदेशी 
म॒द्रा की मांग और पूर्ति भी प्रभावित होती है । 

(४) मुद्रा सम्बन्धी विभिन्नकारणों का भी वितिभव दर पर प्रभाव 
पड़ता है। उद्दाहरण के लिए जब मुद्रा का प्रधार होता है तो पू जी विदेशों 
को जाते लगती है। मुद्रा प्रसार (779400) होने से उम्चका अवमुल्यत् हो 
जाता है। परिणामस्वरूप मुद्र| की क्रय क्रश-शत्ित कम हो जाती है तथा 
विनिमय दर देश के प्रतिकूल हो जातो है मुद्रा संकुबद (0378007) 
का भी विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसा होने पर विदशियों 
द्वारा लाभ के लोभ में दंशी मुद्रा खरीदी जाती हैं । 


(५) राजन तिक परिस्थितियों के परिणाम-स्वहत भो विनिमय दर 
प्रभावित होती है । उदारण के लिए सरकार की संरक्षण नीति जिसके 
द्वारा आयात को संकुचित ओर निर्यात को वृद्धिशील किया जाता हैं, विनति- 
मय दर पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। इत्त प्रभाव के करण भुगतान सन्तुलन 
देश के अनुझूल हो जाता हैं ओर विनिम्रय दर देश के पक्ष में हो जाती है । 
दूसरे, युद्ध, और शांति की स्थितियाँ भी इस दृष्टि से अत्यन्त महत्व रखती 
हैं। देश में जब्र शांति रहती है तो सरकार स्थाई, निष्पक्ष एवं कुशल बन 
जाती है और इससे विदेशियों का उसमें विध्वास बढ़ जाता है | वे-अपनी 
पूजी दंशी उद्योगों के विकास में लगाने रूगते हैं । इसके फड़स्वरूप विनिमय 
दर अनुकूल दिशा में प्रभावित होती है । तीसरे, एक देश की वित्तीय वीति 
भी उसकी विनिमय दर को अरभावित करने के लिये महत्पूणं होती हैं। उदा- 
हरण के लिए, यदि सरकार द्वारा उसके बजट में घाटे की अर्थ-व्यवस्था 
अपनाई जाती है तो इसके फलस्वरूप विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा; क्योंकि देश में वही स्थिति उत्पत्त हो जायगी जो मुद्रा-प्रसार के 
समय होती है। चौथे, सरकार अथवा केन्द्रीय बेंकों द्वारा विनिमय नियंत्रण 
के विभिन्न साधनों को अपना कर विनिमय दर को प्रभावित किया जा 
सकता है । 


अनुक्ल एवं प्रतिकल विनिमय दरें 
(#.९७०एण4०)]९ 70 एआबिए०णब08 ऋडलाआए० १88९8) 
यदि हम विनिमय दरों की अनुकरूता या प्रतिकरता पर विचार 
करना चाहें तो इसके लिए हमें यह जातना चाहिए कि वितिमय दर स्वदेशी* 
मुद्रा में प्रकट की जा रही है. अथवा विदेशी मुद्रा में । जब हम विनिमय दर 
को स्वदेशी मुद्रा में प्रकट कर रहे हैं तो उसका गिरना या कम होना स्वदेश 
के पक्ष में होता है और उसका बढ़ना या ऊँचा होना स्वदेश के विपक्ष में 
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होवा है। दूसरी ओर यदि विनिमय दर को विदेशी शुद्रा में प्रकट किया जा 
रहा है तो बढ़ती हुई विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में और घटती हुईं विपक्ष में 
होती है । 

अनुकल विनिमय दर विभिन्न व्यक्तियों पर अनेक प्रकार से प्रभाव 
डालती हैं । इनसे आयात को प्रोत्साहन मिलता है भौर निर्यात घठता है । 
इससे आयात कर्त्ताओं तथा उपभोवताओं को छाभ होता है भौर निर्यातकर्त्ताओं 
एवं उत्पादकों को हानि होती है तथा बेरोजगारी बढ़ती है । 

विनिमय दर प्रतिकूल होने पर आयात घट जाते हैं और निर्यातों को 
प्रोत्साहन मिलता है। इससे निर्यातकर्त्ता एवं उत्पादक छाभ में रहते हैं, किन्तु 
आयातकर्त्ताओों एवं उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ती है और श्रमिकों का 
रोजगार बढ़ता है । 


वितभिमय दर के प्रभावों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
प्रत्येक विनिमय दर समाज के एक वर्ग पर यदि अनुकूल प्रभाव रखती है तो 
बह अभ्य धग पर प्रतिकूल प्रभाव भी रखती है ओर इस प्रकार किसी विशेष 
समय पर वितिमय को अनुकूल या प्रतिकूल कहना एक बिरोधाभास सा प्रतीत 
होता है। कुल मिलाकर विनिमय दर का उतार-चढ़ाव लाभदायक नहीं होता; 
इससे व्यापार एवं व्यवस्ताय को क्षति प्हुँचती है। जब विदेशी विनिमय दर 
बह जाती है तो उसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि को भरने कै लिए 
व्यापारी वर्ग इस धृद्धि को ठहराये रखने का प्रयास करता है । 


्अ 


विनिमय नियंत्रण 
(#5८प्र4९४ ८09घाए07,) , 


“अधिकांश देशों ने नियम्त्रणों को हटाने के कम प्रसाण प्रस्तुत किये हैं । 
असल में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं कि कुछ देश विनिमय 
नियन्त्रण को न केवल विशेष या अस्थाई परिस्थितियों को 
बरन समस्त या अधिकांश विदेशी आदान-प्रदानों 
को नियमित करने के लिए अपनाते हैं।*” 


--वाल्टर क्रोंज 
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विनिमय नियन्त्रण 
(एरटप्र4४०8 ८0770.) 


फ्न्फ्तश्य्श््फस्ल्तसत्सीउ्सत्सीसन्‍त्सीसीसअीयीउन्सत्सत्सत्स्सीजफसीरीडीसीरी सीसी सी री 





विविमय दर का नियन्त्रण आज पर्याप्त महत्व रखता है। बतंमान युग 
की योजना, चियन्त्रण, प्रतिबन्ध और कमी का य्रुग भी कह दिया जाता है। 
अनेक कारणों से देश की योजनाओं पर दिन-“प्रतिदिन आथिक नियन्त्रण एवं 
प्रतिंबन्ध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय बाजारो पर भी 
सरकार का नियन्त्रण रहना कोई आइचये की बात नही है वर्‌न एक स्वाभाविक 
बात है । प्राय: प्रत्येक देश इसी प्रकार विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाती 
है । विनिमय दर का इतिहास अधिक पुराना नहीं है| प्रथम विश्व-युद्ध के 
दौरान विभिन्न देशों ने यह महसूत्तर किया था कि उन्हे अथे-व्यवस्था पर अधिक 
से अधिक प्रशासकीय नियन्त्रण बढ़ाना चाहिए | इसी कार में जम॑न मार्क 
(06707 )(870) की कीमत बहुत घट गईं । इनके दुष्परिणामों से बचने 
के लिए अथंशास्त्रियो ने विनिमय नियन्त्रण के विज्ञान को जन्म दिया | इसकी 
सहायता से युद्ध के बाद जम सरकार ने कुछ समय तक जर्मनी की विनिमय 
दर को स्थिरता प्रदान की। दूसरे कुछ देशों ने भी इस प्रणाली को अपनाथा | 
पाछ एज्जिंग (28० हारा) ने लिखा है कि “वित्तिमय नियन्त्रण की यह 
प्रणाली विभिन्न देशों के समाजवादियों तथा फासीवादियों का, कोषों के अन्त- 
राष्ट्रीय आवागमन को अपनी राजनंतिक तथा आ्िक योजनाओ के हित में 
पूर्ण रूप से वियन्त्रित करने का स्वप्त था ।” 


विनिमय नियन्त्रण के प्रशासन में केन्द्रीय बेक या सरकार द्वारा 
निमुक्त किसी भी अभिकरण द्वारा किए गए उन सभी हस्तक्षेपों को लिया 
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जाता है जो विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। प्रो० हैबरकर (0.9. 
प्र७७८7]८7) के कथनानुसार “सव॒तन्त्र आथिक प्रभावों के अतिरिक्त विदेशी 
विनिमय बाजार के नियमन में जो प्रगासकीय हस्तक्षेप होता है वह विनिमय 
नियन्त्रण है।” यदि किसी देश की सरकार यह अनुभव करे कि मांग और पूर्ति 
द्वारा निर्धारित की हुई स्वतन्त्र विनिवय दर देश के हित में है तो वह किसी 
प्रच्लर के विनिमय नियन्त्रण को जहूरी नहीं सममकेगी किन्तु यदि सरकार 
ऐसा नहीं समझती है तो वह देश के हित की दृष्टि से विदेशी मुद्रा की मांग 
एवं पूतति में आवश्यक संशोधन करके विनिमय दर को अपने अनुकल बनाने का 
प्रयास कर सकती है | इस दृष्टि से वाल्टर क्राज (००६०7 ॥779086) का 
यह कथन उल्लेखनीय है कि “विनिमय नियन्त्रण एक ऐसी तकनीकी है जिसके 
द्वारा विदेशी विनिमय की सीमित पूति को एकत्रित करके पुनः वितरित किया 
जाता है |” इसका यह उद्देश्य होता है कि विदेशी घुद्रा की माँग को उसकी 
उपलब्ध पति तक ही सीमित रखा जाए। इस प्रकार विनिमय दर को स्थायी 
बना दिया जाता है। यद्यपि यह दर मुद्रा के अधिमूल्यित स्तर पर ही हो 
सकती हैं |?" विनिमय नियन्त्रण को प्रो० स्नाइडर ने एक ऐसी पद्धति माना 


है जिपमें “स्वतन्त्र बाजार की शक्तियों के स्थान पर सरकारी विनिगयों को 
रखा जात! है ।< 


यदि कोई देश अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियों (२९०४०7४०४) को 

खोता जा रहा है और यदि सरकार अपनी मुद्रा का अवसुल्यन नहीं करना 
चाहती है अथवा अपने आँतरिक मूल्यों और आथ्िक क्रियाओं को मौद्रिक एवं 
प्रशुल्क नीतियों से अधिमूल्यित नहीं करना चाहती है तो उसे अपने अन्‍्तर्रा- 
ष्टीय लेन-देन को प्रत्यक्ष रूप से विनियमित करना चाहिए । विदेशी विनिमय 
की मांग को प्रतिबन्धित किया जा सकता है और इसकी पूर्ति पर राशन 
लगाया जा सकता है। बसे तो प्रत्यक्ष नियन्त्रण, अवमूल्यन तथा अधिमुल्यन 
करने वाली मौद्धिक एवं प्रशुल्क नीतियां आदि सभी में थोड़ा बहुत सरकारी 
हस्तक्षप जरूरी होता है। सरकारी हस्तक्षेप के अन्य प्रेकारों एवं प्रत्यक्ष 
नियन्त्रणों के बीच एक मुख्य अन्तर इस प्रकार से सम्बन्धित है। प्रत्यक्ष नियन्त्रण 
के आधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी को यह विचार करना चाहिए कि एक 
4.,. शाह द्िाध्य5०७, पढ़ ाध्याक्षांणा&ई। 80070765, 

2926 80. 


2, ऋलाभाए6 ढणाएएण! जाता ४6 $४एछधा ग्रा ज्रााण 
(१00 6ए760॥ 7620]80075 878 80०४४४0760 , [07 ६788 
चाधए6 07085 , “-966096070 & 577087, [7(700700007 
६0 [0६8778(7078] 8९070०770$, ?४४९ 252. 
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प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन लाभदायक है या नहीं और सरकार को 
इसकी अनुमति देनी चाहिए अथवा नहीं भिन्‍तु अवमूल्यन था अधिमूल्यन में 
केवल उसकी लाभदायक ता को ही देखा जाब्ा है । 


विनिमय नियन्त्रण के उद्द श्य 
(76 00]०९६ ए एहटाओआा2४९ (०77०॥) 


विनिमय नियन्त्र०ण सरकार द्वारा इसलिए किया जाता हैं ताकि 
विनिमय दर को स्थिर रखा जा सके | सरकार चाहती है कि उसके द्वारा 
निर्धारित दर पर ही लोग विदेशी मुद्रा खर्रदें और बचे । प्रो० एल्सवर्थं ने 
माना था कि “विनिमय नियन्त्रण किसी भी देश को प्रतिकूल भुगतान सन्तुून 
के विरुद्ध सुरक्षित रखने वाली प्रणाली हैं ।” विनिमय नियन्त्रण द्वारा ऐसी 
विनिमय दर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है जो बाजार की स्वतन्त्र 
इवितयों के माध्यम से निर्धारित नहीं हो सकती । जब सरकार मांग और 
पूति की स्वतन्त्र शवितयों द्वारा निर्धारित वितिमय दर से सन्तुष्ट होती है तो 
विनिमय नियन्कण की कोई जरूरत वही रहती किन्तु जब वह स्वतन्त्र रूप से 
स्थापित विनिमय दर को न छह कर स्वय उसको स्थापित करना चाहती हैं 
तो नियन्त्र०ण रखना जरूरी बन जाता है। विनिमय दर्‌ प्र प्रकारी नियन्त्रण 
के उद्देश्य क्राउथर वे अनुसार तीन हो सकते हैं-- प्रथम, स्थित विनिमय दर 
की अपेक्षा नवीन विनिमय दर स्थापित करना । दूसरे कम विनिमय दर स्थापित 
करता तीसरे,विनिमय दर की मात्र; को कम या अधिक न करके केवल विनिमय 
दर में जल्दी-जल्दी होने वाले उच्चावचनों को रोकने का प्रयास करता । 
इस प्रकार अधिमृल्यन, अवमृल्यत और उच्चावचनों की रोकथाम के लिए. 
सरकारी नियन्त्रण की नीति को अपनाया जाता है। 
विनिमय नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं- 
(१) पूजी के बहाव को रोकना (70 टाल्टा: ८४एॉधा एड॥8)- 
व्न्मिय नियन्दण पूजी वे. बहाव को रोवने के लिए प्रयुक्त किया जा 
सकता है । जब जम॑नी, अर्जेन्टाइना और दूसरे कुछ देशों में इसे, 
प्रयुक्त किया गया तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य सामने था । विनिमय नियन्त्रण 
के अधीच सम्बन्धित सत्तायें विदेशी-मुद्रा को बेचने से मना कर देती है और 
इस प्रकार पूजी देश से बाहर नहीं जा पाती । पू'जी के व्यापक बहाव को 
./ ६ (४७००० ० 5 पका ता)र 8 0०077ए 828775६ 


806 ए७56 088708 ० एकप्रा०ा,  -? 7, हा!$क्तव0600, 7'8७ 
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: रोकते के अतिरिक्त आजकल विभिन्न देशों हारा विनिमय नियन्त्रण की प्रक्रिया 
को दिन-प्रतिदिन के पू जीगत आवागमन को रोब ने के लिए भी अपनाया जाता 
है । इस रूप में विनिमय नियन्व॒ण का लक्ष्य यह होता है कि घरेल बचत को 
प्रोत्साहन दिया जाय या विदशों में स्थित पु जी को वापिस खोंच लिया जाय । 
इस प्रकार के नियन्त्रण विभिन्न श्रेणियों में विभाजत किये जा सकते हैं। ये 
केवल ओऔपचारिकता से लेकर पूर्ण प्रतिबन्ध तक होते हैं। पूंजी को बाहर 
जाने से रोकने के लिए विनिमय (नियन्त्रण की प्रक्रिया दो कारणों से अपनायी 

जाती है। प्रथम, यदि पुजीगत बहाव व्यापक स्तर पर हुआ तो इसके 
परिणामसुव रूप सम्बन्धित देश के सामने भ्रुगतान सन्तुलन की कठिनाइयां पंदा 
हो जायेंगी। इत कठिनाइयों के परिणामों को भुगतने की अपेक्षा एक देश यह 
सोचता है कि पूजी के बहाव पर रोक लगाई जाय । दूसरे, कुछ देश विशेष- 
तथा पूृजी की दृष्टि से गरीब और अद्धंविकसित देश व्यापक स्तर के प्‌ जी- 
गत बहाव पर रोक हछूगाते हैं। ये देश विनिमय नियन्त्रण के माध्यम से पूजी 
को घर पर रखने का प्रयास करते हैं और स्वाभियों को इसके सिवाय कोई 
विकल्प नहीं देते कि वे घर में ही पूंजी का निवेश करे । 

(२) मुद्रा को स्थिरता (8997 ० प6 एपएशाटए--विनिमय 
नियन्त्रण के विभिन्‍्त उद्देश्यों में से एक यह भी है कि इसके माध्यम से कोई 
देश अपनी मुद्रा को एक अधिम्ल्यित स्तर (0५67 ५००० 6५6]) तक बनाये 
रख सकता है। यह एक मल उहेश्य है और दूसरे उद्देश्य मुख्यतया इस मूल 
लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। विनिमय नियम्त्रण द्वारा विदेशी 
मुद्रा के उन स्रोतों पर राशन लगा दिया जाता है जो अपेक्षाकृत अभाव 
की स्थिति में होते हैं। इपके द्वारा कुछ मांगों को अपूर्ण छोड़ दिया जाता है 
और कुल मांग इतनी रखी जाती है कि वे उपलब्ध विदेशी मुद्रा द्वारा पूरी 
की जा सकें । इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण मांगों में कटौती करके अधि- 
मल्यित स्तर (0967 ४००९ 0५6]) करने में भी सफल हो पाता है । वसे 
भुगतान सन्तुलून को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ दूसरे तरीके भी अपनाये 
जा सकते हैं किश्तु निनिभप्र त यन्तरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता प्रदान की 
जाती है। जब कभी स्थित विनिमय दरें इतनी हो जायें कि उपलब्ध विदेशी 
मुद्रा तत्सम्बन्धी मांग को पूरा करने में असमर्थ रहे तो विनिमय नियन्त्रण 
अपनाया जाता हैं । 

(३) घरेल कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए (70 546-8फ47व 00068 . 
070 2एक्षाआ॥०8)---विनिमय तियन्‍्त्रण द्वारा एक देश अंपनी भुद्रा स्फीति 
वु विरोघ्नी घरेलू नीतियों को अपत्ताये.रह सकता है और इसक्रा-कोई विपरीत 
अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम नहीं होता.॥ उदाहरण . के लिये. यदि एक देश सामान्य 
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सस्‍्फीति को रोकने के लिये पूर्ण रोजगार प्रदान करने के कार्यत्र्म को 
प्रारम्भ करने वाला है तो इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं। जेसे-उस देश की 
आय और कीमतों का स्तर विदेशों की अपेक्षा बढ़ जायगा । इसके अतिरिक्त 
आयातों में वृद्धि होगी और निर्यात घट जायेंगे । जब व्यापार का प्रवाह विप- 
रीत दिला में होता है तो घरेल प्रसार पर भमिरुत्साहजनक प्रभाव पढ़ते हैं। 
ऐसी स्थिति में देश की ठल्तर्राष्ट्रीय प्रतिभतियां ([7/0774004 ९४७7 ए6४) 
भी प्रभावित होती हैं। यदि अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन की शक्तियों को स्वतस्त्र 
रूप से संचालित होने दिया जाय तो एक देश के घरेल प्रसार के लिये किये जाने 
वाले प्रयास रुक जायेंगे। यदि वह देश विनिमय नियन्त्रण की चीति को 
““पना ले तो आयातों को तथा दूसरे ऐसे लेव-देनों को नियन्त्रित करने में 
सफल हो सकता है जो कि उसकी विदेशी मुद्रा की मांग को बढ़ाते हैं। इस 
सम्बन्ध में विनिमय नियन्त्रण का महत्व यह है कि आयातों के कम होने से 
विदेशी व्यय कम हो जायगा और देश की आय बहने से बच जायेगी । इसके 
द्वारा देश की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभुतियों पर अनुचित दबाव पड़ने से रुक 
जाते हैं। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विनिमय नियन्त्रण एक देश की 
अथं-व्यवस्था का कवच होता है जो कि उसे अवस्फीति विरोधी कार्यक्रम 
अपनाने में समथे बनाता हैं तथा किसी प्रकार का जोखिम नहीं आने देता । 
एक सुरक्षित साधन होने के कारण ही विनिमय नियन्त्रण उन देशों के युद्धागार 
का एक महत्वपूर्ण हथियार रहा है जो राष्ट्रीय नियोजन का उद्देश्य लेकर 
चल रहे हैं । 

(४) व्यापार को नियन्त्रित करने के लिए (/0 (१07070 779806)-«« 
जब एक देश यह अनुभव करता है कि स्थित विनिमय दर पर उसे सभी 
सम्भव मांगों की पू्ति के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं सिल पायेगी तो वह 
उपलब्ध पूति को विनिमय नियन्त्रण द्वारा मर्यादित करता हैं। विभिन्न फर्मो 
में विदेशी मुद्रा को आवंटित करते समय यदि वस्तुगतता को बचाये रखना है 
तो इसके लिए कुछ मापदण्ड तथा जागरूक प्रशासन की व्यवस्था परमावद्यक 
हैं अन्यथा यह खतरा रहता हैं कि एक विशेष आयातकर्त्ता के साथ उसके« 
प्रतियोगियों को तुछ॒ना में पक्षणातर॒ किया जायगा और एकाधिकार अथवा 
अद्धं-एकाधिकार स्थापित किया जायगा | विभिन्न देशों के बीच विदेशी मुद्रा 
को आवंदित करते समय विनिमय नियम्त्रण रहने से कुछ देशों से आयात को 
अन्य देशों से आयात की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायगी। ऐसी स्थिति में 
आयातों के स्लोत का निर्णय केवल कीमत या वस्तु के ग्रुण पर नहीं वरन्‌ 
विदेशी म॒द्रा की विभिन्न श्रेणियों की सापेक्षिक पूर्ति पर भी निर्भर रहेगा । 
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विदेशी मुद्रा को आवंटित करने की प्रक्रिया में व्यापार स्वत: ही 
नियन्त्रित हो जाता है। यह नियन्त्रण आयातकर्त्ता और निर्यातकर्ता दोनों 
के व्यापारों को प्रभावित करता हैं। आयात करने वाले देश में विनिपय 
नियन्त्रण द्वारा यहु छान-बीन की जाती है कि घरेलू उत्तादत की किन दिज्ञाओं 
को समुन्नत किया जा सकता है। यदि एक उलद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने 
योग्य है तो उसे आयात करने में प्राथमिकता दी जायगी और यदि दूसरा देश 
इतता योग्य नहीं है तो उसे प्राथमिकता नहीं दी जायगी । इस प्रकार विनिमय 
नियन्त्रण के माध्यम से कुछ उद्योगों को एक प्रकार से सरकारी सहायता 
प्रदान की जाती है यद्यपि यह सहायता अप्रत्यक्ष होती है।इस सहायता के 
परिणाम-स्वहप निश्चय ही यह उद्योग सम्पन्न और विकसित बन जायेंगे और 
घरेलू साधन स्लोत एवं मानव शक्ति इनकी ओर मुड़ने लगेगी । संक्षेप में 
विचिमय नियन्त्रण घरेल अथेव्यवस्था को ढालने का एक साधन माना जा 
सकता है। यह उस समय विशेष रूप से सच है जबकि घरेल अथं-व्यवस्था 
आयातित माल पर निर्भर रहती है । 

(५) भुगतान संतुलन सही करने के लिये (70 (०४7७८ 8 0560एॉ- 
प्राषशांप्रा ॥।  फ्र९ ऐश्लेब्राट2& ० ए4एआ7०॥५)--एक देश के विनिमय 
नियन्त्रण के प्रयास अन्य देशों को गम्भीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं । 
उदाहरण के लिये, विनिमय नियन्त्रण का प्रयोग करके एक देश अन्य देशों के 
साथ अपने व्यापार में भेद-भाव पूर्ण व्यवहार कर सकता है और ऐसा करते 
हुये वह कुछ मुद्रा वाले देशों को कम उदारता पृत्रंक देखे अथवा उन्हें विदेशी 
विनिमय के लिये पूर्ण रूप से अनुपयुक्त ठहराये । इस प्रकार व्यापारिक भे३- 
भाव विभिन्न देशों के बीच आर्थिक कड़ी बनाने के लिये अथवा विशेष देशों 
पर आथिक आश्वितता को कम करने के लिये किया जा सकता है। ग्रेट-ब्रिटेच 
ने द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद के वर्षों में विनिमय नियन्त्रण रगाया ताकि 
अपने आयातों को डालर क्षेत्र से पॉड क्षेत्रों की ओर मोड़ सके क्योंकि उस 
समय डाहछर क्षेत्र के साथ ब्रिटेन का व्यापार घाटे में चल रहा था और अन्य 
के साथ वह तुलनात्मक रूप से घाटे की स्थिति में नहीं था । 

(६) घरेल उद्योगों की रक्षा के लिये ( 7"0 7?7006०८ 70077०560 
ए00४४४४७)--विनिमय नियंत्रण द्वारा एक देश विदेशी मुद्रा का आवंटन 
उत्पादन देख कर करने में सक्षम होता है। इस प्रकार कुछ आयातों को 
अन्य की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब “आयातों को 
विभिन्नतापूर्ण दृष्टि से देखा जाता हैं तो जिन वस्तुओं का आयात कम 
' महत्वपूर्ण माना गया है उन पर वही प्रभाव होगा जो प्रशुल्क अथवा नियतांश 
का होता है। जब विशेष आयातों को बाहर रख दिया जाता है अथवा 
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उनके प्रवेश पर सजगता के साथ नियंत्रण रखा जाता है तो इससे प्रतियोगी 
घरेल उत्पादकों की रक्षा होती है । 

घरेल उत्पादको की रक्षा के लिये कई कारणों से इस प्रकार का 
नियत्रण लगाया जाता है :--- 


(अ) एक तक तो यह दिया जा सकता है कि कृषि सम्बन्धित अथवा 
औद्योगिक शिशु उद्योगों को यदि विकास का अवसर देना है तो उनकी रक्षा 
की जानी च हिये | इस उद्देश्य के लिये विनिमय नियंत्रण का प्रयोग करते समय 
कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिये। इसमें यह देखना चाहिये कि जिन शिशु 


उद्योगों को संरक्षण के लिये चुना गया है, वे दी्घ॑काल में उत्पादक के प्रयासों 
का गलत आवंटन न कर दे । 


(ञब) आयातों की मात्रा में कटौती को कभी-कभी घरेल उत्पादन 
और रोजगार की कुल वृद्धि का साधन माना जाता है। नियंत्रण की 
नीति का समर्थन करने वाले लोग इस सम्बन्ध में यह अन्तर चहीं कर पाते 
कि एक विशद्येष उद्योग एवं सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर इसका अलग-अलग क्‍या 
प्रभाव होगा । यह हो सकता है कि विनिमय नियंत्रण का प्रयोग करने से 
कुछ उद्योगों में उत्पादन और रोजगार बढ़ जायें किन्तु सम्पूण अर्थ- 
व्यवस्था के सम्बन्ध सें इसे निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। तथ्य 
यह है कि व्यापार पारस्परिक होता है और जब आधातों में कटौती करदी 
जाती है तो निर्यात में भी स्वतः ही कटौती होने लगती है । 

कभी-कभी विशेष घरेल उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये विनि- 
मय नियंत्रण के स्थान पर बहुविनिमय दर-व्यवस्था को अपनाया जाता है । 
यहां मेदभात्रपृर्ण व्यवहार केवल यही चहीं होता कि कुछ विदेक्षी मुद्राप्रों 
को स्वीकार किया जाय और कुछ को न किया जाय किन्तु इस प्रक्रिया में 
दो या अधिक विनिमय मुद्रा दरों को सी विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री के 
लिये प्रयुक्त किया जाता है। कुछ प्रकार के आयातों को अधिक अनुकूल दरों 
पर विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार कुछ विशेष प्रकार के निर्यातों 
को दूसरों की अपेक्षा बिक्री की अधिक अनुकहू दर प्रदान की जा सकती हैं । 
आयातों पर कम अनुकूल विनिमय दरें अप्रत्यक्ष प्रशुल्क मानी जायंगी। दो 
या दो से अधिक बिक्री दरों में अधिक अनुकूल दरों को निर्यात सहायता 
माना जा सकता है। अजेन्टा इतना और चिली जेसे अनेक अद्धविकसित देशों 
में 'बहुविनिमय दर” विनिमय नियंत्रण व्यवस्था की सामान्य विशेषतायें हैं क्योंकि 
ये अपने आथिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं । 

प्रारम्भ में जब विनिमय नियंत्रण शुरू किया जाता है' तो' इसका 
उद्दृश्य प्रायः घरेलू वस्तुओं की रक्षा करना नहीं होता | यह उद्देश्य कुछ समम्न 
बाद पंदा होता है। एक बार जब विनिमय नियंत्रण प्रारम्भ हो जाता हैं तो 
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उसके साथ विभिन्‍त हित जन्म ले लेते हैं और वे उसे समाप्त होने से 
रोकते हैं। विनिमय नियंत्रण की सुरक्षा के कारण जो नये उद्योग जन्म लेते 
हैं वे उसे जारी रखने पर जोर देंगे। इसके अतिरिक्त पहले से ही स्थापित 
उद्योग जब नियंत्रण के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करने लगेंगे तो वे भी नियंत्रण 
को हटाने का प्रयास करेंगे। दोनों स्थितियों में ही एक बार विनिमय नियंत्रण 
के कुछ समय तक लागू होने के बाद उसको हटाना भुश्किल हो जायगा । 


(७) राजस्व प्राप्त करने के लिये (70 &८०१एा7७ र०१शाए९ )--- 
विनिमय नियंत्रण का एक अन्य उहेश्य यह भी हो सकता है कि सरकार उसके 
माध्यम से राजस्व प्राप्त करता चाहे । अर्जेन्टाइना और चिली जैसे अनेक देश 
वितिमय नियंत्रण का प्रयोग किसी उद्योग के लिये करते हैं। उदाहरण के 
लिये चिली ने खरीददारी के लिये १२ विनिमय दरों को अपनाया है । सरकार 
द्वारा इस प्रकार जो राजस्व प्राप्त किया जाता है उसे देश के आथिक विकास 
के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है । 


(८) विनिमय दरों को स्थिर बनाने के लिए (7'0 509956 ॥॥6 
एचशाशा26 १88०७)--दिन-प्रतेदिन की घटनाओं एवं. सदर बाजी पूर्ण लेव- 
देन के कारण वितिमय दरों में गम्भीर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं) ये विश्व 
व्यापार के प्रसार के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। कुछ देश अपनी विनिमय 
दरों को एक निर्धारित स्तर पर बनाये रखने के लिए विनिमय नियंत्रण लागु 
करते हैं । 


(९) आवदयक वस्तुओं के आयात के लिए (7.0 ॥॥ए0०7 ॥0556॥॥9] 
(50०008)--जिस देश में विदेशी मुद्रा की कमी है वह प्रत्येक वस्तु का आयात 
नहीं कर सकता । उसे अपने सीमित साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना 
होगा और इसके लिए नियंत्रण की नीति अपनाना आवश्यक है। आरामदायक 
ओऔर घध्यगार की वस्तुओं के आयात को रोक कर आवश्यक वस्तुओं के आयात 
मैं अपने साधनों को कोई देश विनिमय नियंत्रण की नीति अपना कर ही रगा 
सकता है। अधिकांश विकासशील देश विनिमय नियंत्रण की नीति अपनाकर 
अपने सीमित साधनों का प्रयोग प्‌ूजीगत माल, तकनीकी ज्ञान तथा आवश्यक 
कच्चे माल की खरीद में कर रहे हैं। 

(१०) राष्ट्रीय प्रतिभूतियों की कीमत कम करने के लिए (7'0 0ज्क्ष' 
वी० छगॉ०6७ ० पिन्वांणाश 5००८६४०४)--कुछ राज्य विनिमय नियंत्रण 
का प्रयोग विदेशों में स्थिर राष्ट्रीय प्रतिभुतियों को खरीदने पर रोक लगाने 
के लिए करते हैं। ऐसा करके वे विदेशियों को इतच प्रतिभूतियों' की कीमत 
कम करने के लिए दबा सकते हैं । 
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(११) विदेशी ऋणों का भुगतान रोकने के लिए (70 2९:00 
शा९ ?ए१शशालाई ० 700९७ 20०005)--कभी-कभी विनिमय नियत्रण की 
नीति का प्रथोग इसलिए भी किया जाता है ताकि एक देश अपने राष्ट्रिकों 
को विदेशी ऋणों का भुगतान करने से रोक सके । इस उपलब्ध विदेशी 
वितिमय का प्रयोग वह सारकू और सेवाओं का आयात करने के लिए कर 
सकता है । । 
(१२) कजंदारों से भुगतान प्राप्त करने के लिए (70 0कांशांए 
छ98900॥6 [7०07 0७/०07)--ऋण द्वाता राज्य अपने कजंेदारों को प्रभावित 
करने के लिए विनिमय नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है ताकि वे अपने कर्ज 
का भुगतान.कर सकें । इस प्रकार प्राप्त मुद्रा का प्रयोग वह सेवाओं तथा 
साल की ख़रीदवदारी के लिए कर सकता है। 

(१३) सरकारी ऋणों को ख॒काने के लिए (प0 ए8₹ 80श/॥* 
07 4 000/5)--विदेशों से सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसका 
भुगतान करने के लिए भी विनिमय नियत्रण की नीति अपनायी जाती है। 
विदेशी ऋणों का भुगतान न किया जाता एक देश की सरकार के लिए 
अत्यन्त गम्भीर विषय है। एक बार यदि सरकार प्मय पर विदेशी ऋण ते 
चुका पाये तो भविष्य के लिए उसकी साख चली जाती है। इसके अतिरिक्त 
वहु देश दुनियां की नजरों में गिर जाता है। अतः सरकार आवद्यक विदेशी 
झुद्रा प्रात करने के लिए विनिमय नियंत्रण लगा देती है । 

(१४) आर्थिक नियोजन के लिए (7707-९९०००णाए८० ए]भाय॥ 8)--- 
आयात-निर्यातों की मात्रा तथा कीमतों में होने वाले अप्रत्याशित उतार-चढ़ावु 
घरेलू नियोजव को खतरे में डाल देते हैं। ये उतार-चढ़ाव किसी भी देश के 
नियंत्रण से परे हैं। विनिमय नियंत्रण की नीति द्वारा अस्थायी प्रकृति की बाहरी 
घटनाओं के प्रभावों पर रोक लगायी जा सकती है । 

(१५) व्यापारिक सोदेबाजी--विनिमय नियंत्रण की तीति को 
अपना कर एक राज्य भेतभाव पूर्ण व्यवहार कर सकता है। वह उन देशों 
को विनिमय रियायतें देगा जो उसे देने के लिए तैयार हैं और उनको नहीं 
जो उसे नहीं दे रहे। इस प्रकार वह प्रभावपूर्णं सौदेबानी करने की स्थिति 
में आ जाता है। 


विनिमय नियंत्रण के तरीके 
( री6त०व ५ ० #डटाक्राए82 (०7० ) 
विनिसय नियंत्रण के तरीकों को मोटे रूप से दो वर्गों में विभाजित 


किया जा सकता है->प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । दोनों के उप-विभाजनों का 
अध्ययन भिम्त प्रकार किया जा सकता है-- 


। 


२८६ अच्त राष्ट्रीय अथशात्न 


अप्रत्यक्ष तरीके 
(07९८ ९४०6४) 


(१) विदेशी व्यापार नियंत्रण--इस तरीके में सरकार द्वारा आयात 
और निर्यात पर कुछ कर रूणा दिए जाते हैं। आयात कर का उद्देश्य यद्यपि 
आयातित वस्त॒ओं की मात्र! को कम करना होता हैं फिर भी यह विनिमय 
नियंत्रण के रूप में प्रतिफलित होता है। आयात कर छग जाने के कारण 
आयातित वस्तुओं के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा के बदले देशी मुद्रा कम 
देनी पड़ेगी । यह नीति उस समय असफल हो जाती है जब दूसरे देश भी 
इसका अनुसरण करने लगते हैं। 

(२) ब्याज की दरों में परिवतंनच--जब एक देश ब्याज की दरों में 
परिवतंत कर देता है तो विनिमय दर प्रभावित होती है। ब्याज की दर 
अधिक होने पर विदेशी पूंजी शभ्राकर्षित होने लगती है ताकि वह अधिक 
से अधिक छाभ कमा सकें। इतके अतिरिक्त देशवासी भी अपनी सम्पत्ति को 
स्वदेश में ही रखना चाहते हैं। फछत: देश में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है 
और विनिमय दर ऊची होने छूगती है । 

वितिमय नियंत्रण की उपयुक्त रीतियां विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य 
को लेकर नहीं चछती वरन्‌ इनका मूल लक्ष्य देश की आन्तरिक स्थिति, 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पूंजी के आवागमन की परिस्थितियों को प्रभावित 
करना होता है। विनिमय को दर एर पड़ने वाला इनका प्रभाव प्रासंगिक 
होता है। यही कारण है कि इनको विनिमय नियंत्रण की परोक्ष रीतियां कहा 
जाता है। इनका प्रभाव सीमित होता है। आयात अथवा निर्यात को ये कैवल 
एक सीमित मात्रा में ही प्रभावित करती हैं । 
प्रत्यक्ष तरोके 
(70776९04 १९००४) 


विनिमय नियंत्रण के कुछ प्रत्यक्ष तरीके भी हैं जो प्राथः संकटकाल में 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप 
का सर्वाधिक अतिशयवादी रूप राज्य द्वारा किया गया व्यापार है। सरकार 
द्वारा निर्यात और आयात में व्यक्तिगत उद्यमों का स्थान स्वतः के लिया जाता 
है। सरकारी अभिकरण घरेलू व्यापारियों के उत्पादतों को देशी मुद्रा का 
भुगतान करके स्वयं खरीद लछते हैं। वे उन्हें विदेशों में विदेशी मुद्रा के बदले 


बचते हैं। इसी प्रकार थे सरकारी अभिकरण विदेशों से माल खरीदकर अपने 
देश में बेचते हैं। 
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इस प्रकार के हस्तक्षेप तथा स्वयं आयात-निर्यात के कार्यों को सम्पन्न 
करने की अपेज्ञा सरकार उसकी मात्रा निदिचत करने का काम भी अपने हाथ 
में ले सकती है। इस कार्य को राज्य प्रत्यक्ष नियमत द्वारा करता है । 

प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा जितने नियंत्रण रखे जाते हैं उनको ऐंपे 
गैर-सरकारी व्यक्तियों एवं फर्मों पर रखा जाता है जो विदेशी विनिमय के 
व्यय और प्राप्तियों का कार्य करते हैं ।. विदेशी विनिमय प्राप्त करने वाले 
लोग उप्ते सरकार अथवा इसके अधिकृत अभिकरणों को बंच देते हैं। सरकार 
द्वारा व्यय योग्य विदेशी विनिमय की मात्रा निर्धारित की जाती है। इसके 
अतिरिक्त सरकार मात्रा या मुल्य सम्बंधी प्रतिबध लगाकर विदेशी विनिप्रय 
के प्रयोग को निर्देशित करती है। प्रत्यक्ष तरीकों में कुछ महत्वपूर्ण निम्न 
प्रकार है :--- 

(१) हस्तक्षेप करना (7(शरश१ह०॥)--हस्तक्षेप करने की नीति 
द्वारा विनिमय की दर को प्राय: ऊंची अथवा नीची रखने का प्रयास किया 
जाता है। प्रायः यह नीति विभतिमय दर को ऊचा रखने के काम आती है। 
जब इस नीति का उद्देश्य मुद्रा के मुल्य को ऊचा रखना होता है तो यह ऊंचा 
टांगने (?०22708 ७७) की नीति कहलाती है। 

पहले प्रकार के अन्तर्गत सरकार विनिमय दर को एक उच्च स्तर 
पर निश्चित कर देती है जबकि दूसरे में विनिमय दर नीचे स्तर पर निधारित 
करती है। विदेशी विनिमय को ऊचे झरूतर पर बनाएं रखने में सरकार 
तभी सफर हो सकती है जबकि उपकी विदेशी मुद्रा का कोष पर्याप्त सम्पस्त 
हो । विनिमय दर को ऊचा टांगवा अधिक कठिनाईपूर्ण होता है क्योंकि इसके 
लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी होती है। कई बार विदेशी मुद्रा की पूर्ति 
विदेशों से कर्जा लेकर की जाती है किन्‍्तू यह तरीका ऋण की मात्रा एवं 
समय की दृष्टि से अनेक सीमाएं रखता है। इसके अतिरिक्त किसी अनुत्पादक 
उद्देश्य के लिए ऋण लेना उपयुक्त भी नहीं होता । रुपष्ट है कि एक सरकार 
विनिमय दर को केवल उतना ही ऊँचा ठांग सकती है जितने उसके पास 
विदेशी मुद्रा के कोष हैं। 

विनिमय दर को तीचे अठकाने की सीमाएं इतनी संक्रो्ण नहीं होती 
क्योंकि इसके लिए विदंशी मुद्रा का नहीं वरन्‌ दंक्षी मुद्रा का कोष पर्याप्त 
होना चाहिए। यह काम अपेक्षाकृत सरल होता है। यद्यत्रि सीमाएं इसमें, भी 
हैं क्योंकि देशी-मुद्रा को जनता पर कर लगाकर जनता से ऋण लेकर या नये 
नोठ छापकर बढ़ाया जा सकता है । ये तीनों तरीके असीमित नही हैं। यह 
सच है कि विनिमय दर को नीचे अटकाने की नीति उसे ऊंचा अटकाने की 
अपेक्षा कम कठिनाई पूर्ण होती है किन्तु पह खर्चीली अधिक ढोही है * 
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इसे स्थाई रूप से नहीं अपनाया जा सकता । यह नीति आय्िक परिणामों की 
दृष्टि से भयकर और अपने आप में खर्चीली होती है। इसे अपनाते समय पर्याप्त 
सजगता रखनी होती है । 

(२) विनिमय प्रतिबध (ऋरलाआ॥आ2० २ि०४४४८४०॥४)--जबव एक 
सरकार अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के आकारों और रचना को स्वतंत्र बाजार में 
निर्धारित होने देने के स्थान पर उसमें स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लैती 
है तो उसे उन प्रइनों का जवाब ढू ढ़ना होता है जिनको स्वतंत्र बाजार द्वारा 
स्वयमेव तय किया जाता रहा था अर्थात सरकार को यह तय करना होगा 
कि कौन-सा माल और सेवाएं आयात की जानी चाहिए ? प्रत्येक्ष आयात पर 
क्रितता खचे किया जाए ? पूजी का निर्यात किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
किया जाए ? इन सबका लेन-देन करने की अनुमति किप्ते दी जाए ? पूजी 
का प्रसार किन देशों को किया जाए ? आदि-आदि । 

कुछ देशों में इन प्रदनों के समाधानाथं विदेशी विनिमय का बजट 
बनाया जाता है। यह बजट प्रत्येक छः या बारह महीनों के बाद बनाया जाता 
है । अपने सरल अथ में विनिमय . प्रतिबंध की नीति वह है जिसमें एक देश 
अपनी मुद्रा की पूर्ति विदेशी विनिमय बाजार में कम कर देता हैं । जो सरकार 
विनिमय नीति अपनाती है वह सारे व्यापार को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिन्रियों 
द्वारा नियंत्रण में रखती है । इसके अतिरिक्त जब कोई व्यकित देशी मुद्रा के 
बदले विदशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयास. करता है तो उसे सरकार की भाज्ञा 

भलेनी होती है । प्रतिबंध की यह नीति सबसे पहले १६३६ में आस्ट्रिया-जमंनी 
ने लागू की थी। जमंनी को इस नीति का जनक कहा जाता है | 

प्रतिबंध दो प्रकार के हो सकते हैं-- मात्रागत और छागत सम्बन्धी । 
मात्रागत प्रतिबंधों द्वारा विदेशों में श्वच की जाने वाली या वहां से प्राप्त की 
जाने वालो मुद्रा की मात्रा पर संख्यात्मक सीमायें लगाई जाती हैं। दूसरो 
ओर, लागत प्रतिबधों पर विभिन्न लेन-देनों के लिये प्रयुक्त विदेशी विनिमय 
की अलरूग-अलग कीमतें वसूल की जाती है । 

मात्रागत प्रतिबंधों में सरकार यह निश्चित कर देती है कि किन 
उद्दंश्यों के लिये कितने विदेशी विनिमय का प्रयोग किया जायेगा ? इसे ज्ञात 
करने के लिये व्यक्तिगत लेब-देनों पर नियंत्रण रखा जाता है। आयात 
नियतांश, आयात लाइसेंस या विनिमय छाइसेंस के रूप में हो सकता है। 
एक नियतांश द्वारा आयात किये जाने वाले उत्पादन की कुल मात्रा की. सीमा 
निर्धारित की जाती है | इसके अनेक रूप होते हैं । 

विनिभग्न प्रतिबंध की नीति के कई रूप हैं। इनपें से अवरुद्ध खाते 

' [8009/60 &०००४७४४) और बहवितिमय दर (शवि०06 08508726 
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(१४०८) प्रमुख हैं। अवरुद्ध खाते की नीति में विदेशी मुद्रा की निकासी पर 
प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कैद््रीय बेंक में जमा की गयी रकम को विदेशी 
मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जाता उप्तको अवरुद्ध कर दिया जाता है। 
इससे विदेशी ऋणशताओं को पर्याप्त कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि 
वे अपनी मुद्रा का प्रयोग और कहीं नहीं कर सकते और मजबूर होकर 
सम्बंधित देश से ही उन्हें माल खरीदना होता है। खाते को इस प्रकार अवरुद्ध 
करते वाला देश पर्याप्त लाभ में रहता हैं। जब हिठकर के आंतकों से तंग 
आकर यहूदियों ने जमेनीं को छोड़ा तो वहां उनकी करोड़ों की सम्पत्ति रह 
गयी । जमेन सरकार ने उस समस्त सम्पत्ति को अवरुद्ध खाते में लिख लिया। 
यहूदी उसे इगलेंड में प्राप्त नहीं कर सकते थे । अवरोध की वीति कार 
बाजारी के अवसर खोलती है। मुद्रा को विदेशों में जाने से रोक दिया जाता 
है पा इससे विनिमय की दर में होने वाले उच्चावचन स्वतः ही रुक 
जाते हैं । 

(३) बहुधिनिमय दरें (४४90 डटाक्रा2९ 7१88९५४)--वितिमय 
प्रतिबंधों का तीसरा रूप बहु-विनिमय दरें हैं। इस प्रणाली के जन्म का श्रेय 
भी जम॑ती को ही दिया जाता है। स्ताईडर के कथनानुसार “बहुविनिमय दर 
का अथे विभिन्न प्रकार के अन्‍्तर्राष्ट्रीय केन-देनों की विभिन्‍न प्रकार की 
विनिमय दरों का प्रयोग करना है। इस प्रकिया द्वारा आन्तरिक मुल्य एवं 
आपके समायोजतों में परिवर्तत किए बिता ही आयातों को नियंत्रित किया 
जाता है और निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाता हैं | बहु विनिमय के तरीकों 
को सरल रूप में नियन्त्रित विनिमय बाजार में ही प्रयुक्त किया जा सकता 
है । आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अलग-अलग विनिमय दर 


निर्धारित करके आयातों को न्यूनतम और निर्यातों को अधिकतम' किया जाता 
है ताकि अधिक से अधिक विदेशी विनिमय कमाया जा सके । 


जिस देश में बहु विनिमय दरों को अपनाया जाता है वहां लाइसेंस 
अथवा मात्रागत प्रतिबश्धों की लगाने के आवश्यकता नहीं रहती । इस 
प्रणाली का दोष यह है कि इसके कारण विनिमय दरों का रूप अत्यन्त 
जदिल बन जाता है। इसके अतिरिक्त जब विनिमय दरों अथवा प्रत्येकु 
विनिमय दर पर आयात व निर्यात की जाने वाछी वस्तुओं को सदेव बदलते 
रखा जाता है तो देश में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
इस प्रणाली के अन्तगंत देश और विदेश के साधनों का प्रयोग अनाथिक रूफ 
से किया जाता है और इसलिये देश के नियोजित विकास में पर्याप्त बाधा 
पहुँचती हैं। अनेक वस्तुर्यें विदेशों से आयातित की जाती है भौर इसलिये 
देश आत्मनिभर नहीं रह पाता। जिन विभिन्न देशों में इस प्रणाली ।क 


२६० न्तर्राष्ट्रीय अथशास्त्र 


अपनाया गया उनको बहुत हानि उठानी पड़ी है। वहां कृषि उत्पादन का 
विकास अवरुद्ध हो गया है। 


(४) विनिमय निकाती समझौते (डटाश्ाए० टा6ब07॥? 32768- 
70॥7)-- यह ॒ अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की अधिक सरल एवं विस्तत पद्धति 
मानी जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक देश एक समझौता करता है कि व६ 
अपने केन्द्रीय बेंक में एक खाता खोलेगा और इस खाते के माध्यम से वह 
देश के सारे आयातों एवं निर्यातों का भ्रुगतान करेगा। यह प्रणाली विदेशी 
विनिमय की परवाह किए बिनः ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का 
प्रयास करती है । इस व्यवस्था में विदेशी मुद्रा का महत्व समाप्त हो जाता 
है । इसे १९३० के आर्िक संकट में अधिक अपनाया गया था। उस समय 
अनेक प्रतिबन्ध लगाने के बाद भी भुगतान सनन्‍्तुल्न में विषमता थी और 
यह विषमता इतनी अधिक थी कि इसे रोकने के लिये किये गये सारे प्रयास 
प्रभावहीन सिद्ध हो रहे थे । कई देशों ने इस स्थिति से तंग आकर अपने 
आपको दिवालिया घोषित कर दिया । तात्कालीन परिस्थितियों में विदेशों 
से ऋण लेने की सम्भावनायें भी समाप्त प्रायः हो चुकी थीं। इन सब 
कारणों से प्रभावित होकर जम॑नी ने इस प्रगाली का आविष्कार किया ! 

विनिमय निकासी समझौतों द्वारा छाल-फीताशाही की मात्रा पर्याप्त 
कम हो जाती है क्योंकि इनके बाद आयात छाइसेंस जारी करना और 
आयात या निर्यात के मृल्यों का परीक्षण करना आवश्यक नहीं रह 
जाता । 


इस प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। इसमें एक समृद्ध देश कमजोर देश 
की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसका शोषण कर सकता हैं । इसमें 
आयात केवरक उसी देश से किया जा सकेगा जिससे निर्यात किया 
जा रहा है। ऐसी स्थिति में सम्भव है कि एक देश को अनावश्यक वस्तुयें 
भी खरीदती पड़े। इस प्रकार से किये गये समझौतों का जब पूर्ण रूप से 
पालन किया जाता है तो विदेशी बाजारों की आवश्यकता नहीं रह जाती । 


(५) स्वर्ण नीति (600 ए0॥05४)--सरकार सोने की ब्रिक्री और 
खरीद पर प्रतिबंध रूगाकर तथा उनके नियमन द्वारा विनिमय को नियत्रित 
कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने १६९३३ में विनिमय नियत्रण 
की हृष्टि से स्वर्ण क्रय-कार्यक्रम को कार्यान्वित किया । इस प्रकार के उपायों 
को अपवाने का स्वर्ण बिन्दुओं पर प्रभाव होता है और इस तरह विनिमय 
दर भी प्रभावित होती हैं | 
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कुछ अन्य तरोके 
(50॥6 0007' १(९€(४00&) 

उपरोक्त प्रणालियों के अतिरिक्त विनिमय नियंत्रण के लिये कुछ 
अन्य प्रणालियां भी प्रयुक्त की जाती हैं। पाल एन्‍च्जिग ने विनिमय नियंत्रण 
की ४१ विभिन्‍न रीतियों का वर्णन किया है। उपयुक्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 
रीतियों के अतिरिक्त जो अच्य रीतियां इस दृष्टि से महत्व रखती हैं वे 
निम्नलिखित हैं -- 


(१) भुगतान समझौते (?4॥फण९॥/४ ४876० ए्०॥१६४)-- भुगतान 
समझौते के अन्तगंत साधारण विनिमय के तरीकों को ही काम में लिया 
जाता है। इनमें एक विनिमय नियंत्रित देश से स्वतन्त्र विनिमय वाले देश 
को जोड़ा जाता है। ये भुगतान समझौते दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार 
के समझौते ऋण के भुगतान में सहायता करते हैं जबकि दूपरे व्यापार के 
विकास के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं । 

(२) यथास्थिति समझोत्ते (5६8870-४0॥ &४76९७॥९॥६४४)---यह्‌ 
प्रणाली खाते अवरुद्ध करने की प्रणाली की विकल्प है। इसके अनुसार दो 
देशों के बीच सम्पति के आवागमन पर रोक छलगा दी जाती है। ऋणों के 
भुगत न को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है और इस प्रकार 
कजंदार देश को इतना समय दिया जाता है कि वह अपनी आ्थिक स्थिति को 
सुदृढ बना ले । इस प्रकार यह प्रणाली पारस्परिक सहयोग एवं पूजी के 
आवागमन पर रोक लगाकर विनिमय दर को नियन्त्रित करने का प्रयास 
करती है । 


(३) निजी मुआवजा समझोते ( शाम॑त्४० (०ाएफुशाइश्रा०0०7 
&४7/०९७॥९०॥४ )---ये समझौते वस्तुओं के आदान-प्रदान की भांति होते हैं । 
इस प्रणाली के अन्तगंत एक देश दूसरे देश को उतनी ही मात्रा एवं मूल्य की 
बस्तुएं निर्यात करता है जितना वह बदले में सम्बन्धित देश से आयात करता 
है। इस प्रकार आयातों का भुगतान निर्यातों द्वारा स्वयमेव ही कर दिया 
जाता है ओर किसी प्रकार का भ्रुगतान करता शेष नहीं रह जाता । इस 
व्यवस्था के अन्तगंत एक निर्यातकर्तता देश को आयातकर्त्ता और धायातकर्त्ता 
देश को निर्यातकर्तता भी होना चाहिए। इस प्रकार विनिमय दर के बीच 
साम्य बनाए रखा जाता हैं। 

(४) अव्यवस्यित भेदक दरें ( 50० ए७॥ए (7055९0 ६७९४ )-+-- 
विनिमय नियंत्रण केवल वहां लागू किया जाता है जहां द्विपक्षीय व्यापार हो 
रहा है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी विनिमय दरों के मध्य एक व्यवस्थापूर्ण 
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सम्बन्ध के स्थान पर अव्यवस्थित दरें भी निर्धारित हो जाती हैं। पहले जब 
विभिन्न देशों की मुद्राएं परिवर्तनशील थीं तो उनकी पारस्परिक विनिमय दरें 
प्रायः स्थाई होती थीं। उस समय विनिमय दरों में परिवत॑न की प्रवृत्ति को 
विनिमय का छाभ प्राप्त करने की क्रियाओं द्वारा प्रभावशील होने से रोक 
दिया जाता था किन्तु अब: विनिमय नियत्रण एवं अपरिवतंनीयता के कारण 
लाभ प्राप्त करने से सम्बन्धित क्रियाएं प्राय: असम्भव बन गयी हैं। आज 
भुद्रा की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और अनेक प्रतिबन्ध छूगा 
कर उसे बनाए रखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब तक विभिन्न विपरीत 
विनिमय दरों को हम व्यवस्थित ऐवं स्थाई रूप प्रदान न करें तब तक वे अव्य- 
वस्थित रहती हैं। अव्यवस्थित दरों में देश की मुद्रा का मूल्य व्यापार इातोँ 
की अनुकूछता ओर प्रतिकूलता के साथ घटता-बढ़ता रहता है। 


विनिमय नियंत्रण की उपयोगिता एवं श्रनुपयोगिता 
(76 &0एशा928९ शत 0540फश्ा(॥28०5 ० एडरलाना8९ (०॥००) 


विनिमय नियंत्रण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से कितना उपयोगी 
है और इसका महत्व क्या है इस प्रइन के सम्बन्ध में अथ॑ंशास्त्री बहुत समय 
से विवाद करते रहे हैं। अमेरिकी दृष्टिकोण के अनुसार वििमिय नियन्त्रण 
की नीति व्यापार के मार्ग को अवरुद्ध करती है। इसलिए ऐसे नियन्त्रणों को 
जितनी जल्दी हो सके हटा छेता चाहिये । दूधरी ओर ग्रेट-ब्रिटेन जैसे देशों 
की मान्यता है कि इप्त नीति ने अनेक मल्यवान सेवाएं प्रदान की हैं और 
इसलिए जब कभी इनको हटाया जाए तो पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए । 
दोनों ही पक्ष अपने समथंन में अनेक तक प्रस्तुत करते हैं। 

(१) विनिमय नियंत्रण द्वारा घरेलू अथं-व्यवस्था को बाहरी भांति 
से बचाये रखा जाता है। यह व्यवस्था चाल खाते के असन्व लन को बिना 
कीमत या आय का अवमल्यन किए या बिना विनिमय मन्दी का सहारा 
लिए ही सुधार सकती है। विनिमय नियन्त्रण के माध्यम से प्रसारवादी 
भौद्रिक एवं प्रशुल्क नीतियां भुगतान सम्तुलन पर विचार किये बिना ही 
संचालित की जा सकती हैं । 

(२) विनिमय नियंत्रण का एक छाभ यह है कि यह स्वचालित अथवा 
समायोजन से स्वतन्त्र बाजार की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा अधिक श्रोष्ठ है । 
नियन्त्रण करने वाली सत्ताएं यह चयन कर सकती हैं कि किस विशेष आय।त 
को कम करना है और किन विदेशी मुद्राओं की सबसे अधिक बचत करनी 
है ? इस प्रकार यह निर्णय लिया जा सकता है कि सामाजिक दृष्टि से उप- 
योगी अन्य वस्तुओं के अधिक आयात को बनाए रखने के लिए आरामदायक 
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चीजों के आयातों को हटाया जाय । दूसरी ओर स्वतन्त्र बाजार में आराम- 
दायक वस्तुओं का आयात बहुत कम प्रभावित होता है । 


(३) विनिमय नियन्त्रण द्वारा एक सर्वाधिक, निश्चित और प्रभाव- 
शील प्रकिया प्रदात की जाती है ताकि पूजी के आदान-प्रदाव के असत्त्‌ छन 
को कम किया जा सके । 

विनिमय नियन्त्रण के समर्थकों का कहना है कि स्वतन्त्र बाजार 
प्रणाली के सभी परिणाम उचित नहीं होते । इन विचारकों का मत है कि 
विनिमय नियन्त्रण द्वारा अर्थ-व्यवस्था के ब।हरी उपद्रवों को चाहे पूरी तरह 
मिटाया व जा सके किन्त्‌ उनकी विभिन्न समस्याओं का निदान भली प्रकार 
किया जा सकता है। विनिमय नियंत्रण द्वारा उस पू'जी के आवागमन पर 
नियन्त्रण रखा जाता है जो अ्मणशील एवं विषमताओं को बढाने वाली 
होती है । 

विनिमय नियन्त्रण के उक्त लाभों के अतिरिक्त उसकी कुछ हानियां 
भी हैं। सामान्य रूप से विनिमय नियन्त्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 
सरकारी बिनिमयों को स्वतन्त्र बाजार की शक्तियों के स्थान पर रख दिया 
जाता है। इस व्यवस्था में यह मानकर चला जाता है कि प्रत्यक्ष नियन्त्रण 
अधिक प्रभावशाली काये करेगा । इसमें अवांछनीय बातें कम होंगी और मूल 
आय के परिवर्तंत या विनिमय दर की विभिन्नताओं के कारण गलत प्रभाव 
चहीं पड़े गे । 

विनिमय नियन्त्रण के प्रति सबसे गम्भीर आथिक आपत्ति यह की 
जाती है कि इसके द्वारा अल्प संख्या में स्थित उत्पादन के साधनों के निर्धारण 
में कार्य-कुशछूता नहीं रह पाएगी । संद्धान्तिक रूप से नियन्त्रण प्‌ जी की गति 
की गलत स्थितियों को सेकने के लिए किए जाते हैं किन्तु व्यवहार में इन्होंने 
उत्पादन और व्यापार के रूप में प्रायः प्रत्येक बार उत्पादन के नियमों को तोड़ा 
है। स्वतन्त्र बाजार की व्वयस्थाओं में एक देश उस माल और सेवा को 
खरीदता है जिनकी उत्पदान छागत देश की अपेक्षा विदेशों में कम आती है । 
इस दृष्टि से उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक तिर्घारण करके विश्व 
की वास्तविक आमदनी को बढ़ा दिया जाता हैं। 

एक रुव॒तन्त्र विनिमय बाजार आन्तरिक और बाह्य छागतों तथा 
मूल्यों को जोड़ने वाली कड़ी है॥ यदि एक कड़ी टूट जाए तो लागत-कीमत की 
तुलना का आधार और साधनों के चिर्धारण का कुशल यंत्र नष्ट हो जाएगा। 
अधिकांश देशों में विनिमय नियन्त्रण का इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि 
ऐसी व्यवस्थाओं में यह कड़ी प्रायः टूट गयी है। एक स्वतन्त्र बाजार में व्यापार 
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की गयी वस्तुओं का मुल्य सभी देशों के अन्तर्गत एक जेसा रहेगा, उनके बीक्ष 
केवल यातायात की लागत का अन्तर होगा । विनिमय नियन्त्रण की स्थिति 
मरे ऐसा नहीं होता । जब आयात लाईसेंस जारी करके प्रतिबन्ध छग्ाा दिए 
बाते हैं तो. कीमतों को समान करने के सभी प्रयास असफल हो जाते हैं । 

विनिमय नियन्त्रण की यौजना में विनिमय की जो कृत्रिम दर एक 
देश में निर्धारित की जाती है उध्की अपेक्षा विदेशों में प्रायः सभी वस्तुएं 
सस्ती होती हैं। देश का निर्यात ऊंची कीमत पर होने के कारण प्रतिरबान्धत 
हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जिन साधनों को निर्यात 
करने वाली वस्तुओं के अधिक उत्पादन के छिए प्रयोग में लाया जा सकता 
था वे अब उन वस्तुओं के उत्पादन की ओर लगाई जाती हैं जो विदेशों 
में अधिक क्रुशछता पृवंक उत्पादित की जा सकती थी । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में श्रम विभाजन का लाभ अआधष्त नहीं हो पाता। इस व्यवस्था के 
अन्तगंत किसी देश में किए जाने वाले आधात का निर्णय इस आधार पर नहीं 
किया जाता कि वहां माठ सस्ता मिलेगा वरन्‌ इस आधार पर किया जाएगा 
कि वहां से माल मिल भी सकेगा या नहीं । इसके परिणामस्वरूप व्यापार न 
केवल कम कुशल रह जाता है वरन्‌ इसका आकार भी कम हो जाता है। 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पे योरोपीय देशों के बीच का व्यापार बहुत कुछ 
दिपक्षीय व्यापार एवं भुगताव समभझौतों के माध्यम से हुआ, जिनकी संख्या 
दो सौं से भी अधिक थी। इन पर अनेक व्यापक एवं कठोर विनिमय नियन्त्रण 
लगे हुए थे । इन्हीं के कारण मुख्य रूप से युरोपीय अर्थव्यवस्था न आत्म- 
निर्भर बन सकी न अपना विकास कर सकी । 

यहा विनिमय नियन्त्रण की नीति का विरोध किया जाता है किन्तु 
यह बिरोध तथा की गयी समस्त आलोचनाए उस समय महत्वहीन प्रतीत 
होती है जब हमारे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या इनके स्थान 
पर स्वतन्त्र बाजार की नीति को अपनाया जाए? आज प्रायः अधिकांश लोग 
इस बात से सहमत हैं कि यदि किसी देश के भुगतान सन्तुलन की विषमताओं 
को दूर करना है तो इसके लिए कुछ उपाय अवश्य अपनाए जाने चाहिए । 
असल में विनिमय को छु्थायित्व प्रदान करने के लिए विनिमय नियन्त्रण की 
सेवाए पर्याप्त महृत्वपर्ण होती हैं । 


विनिमय नियन्त्रण का व्यावहारिक रूप 
(4व 37०6 [0 ण॑ %रडक्षाभ्राएइु७ एणाए०) 


विनिमय नियन्त्रण से सम्बन्धित मूल सिद्धान्तों, रूपों तथा पक्ष और 
विपक्ष मे दिये जाने वाले तकोँ का अध्ययन करने के बाद यह उपयुक्त है कि 
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किसी देश विशेष में इसके व्यावहारिक अनुभव का अध्ययन किया जाय 
ताकि सम्बल्धित सिद्धान्तों को समझा जा सके । अपने अध्ययन के लिये हम 
ग्रेट-ब्रिटेन की चुनते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में विनिमध नियन्त्रण की व्यवस्था की 
ओर दो कारणों से विशेष ध्यान गया है । पहलल कारण यह है कि इस देश 
की सुद्रा पौंड स्‍्टलिंग (7200 8७778) अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार और वित्त 
में एक मुख्य स्थान रखती है। प्रेट-ब्रिटेन की मुद्रा होने के अलाबा यह दूसरे 
अनेक देशों की मुद्राओं का भी सहारा है। ग्रंट ब्रिटेन तथा उप्की मुद्रा से 
सम्बन्धित दूसरे देशों को मिलाकर पौण्ड क्षेत्र कहा जाता है। इस देशों में 
विश्व की जनसंख्या का लगमग एक तिहाई भाग रहता है। दूमरे, स्टरलिंग 
में किये जाने वाले व्यापार और वित्त की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है । यह 
विश्व के कुल व्यापार और वित्त का आधा भाग है। जब स्टलिंग जैसी किसी 
म्‌ द्रा के सम्बन्ध में विनिमय नियंत्रण लागू किया जाता है तो इस व्यवस्था 
का कुछ ज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए परमा- 
चदयक है । 

ग्रेट ब्रिटेन तथा स्टॉलिंग क्षेत्र के अन्य देशों में द्वितीय विश्व-पुद्ध के 
प्रारम्भ में ही विनिमय नियंत्रण छाग्र कर दिया गया था | यह कदम इसलिये 
उठाया भया ताकि प्रेट-ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देशों पर युद्धकालीन 
परिस्थितियों का प्रभाव न पड़े अथवा कम से कम पड़े । मूल रूप से ग्रेट- 
ब्रिटेन ने विनिमय नियंत्रण को इसलिये अपनाया ताकि वह अपने स्वर्ण और 
डालर के अपेक्षाकृत अल्प कोष को सुरक्षित बनाये रख पके या अपने कोष का 
अधिकतम प्रयोग कर सके । युद्ध से पूर्व स्टिंग क्षेत्र की जो मुख्य विशेषजायें 
थीं वे युद्ध के दौरान भी यथावत्‌ बनी रहीं | केवछ दो विकास हुये--प्रथम, 
यह कि स्टलिग क्षेत्र के :सभी देशों ने विनिमय नियत्रण लागू कर दिया और 
दूसरे, सभी सदस्य देश अपनी मेर-स्टलिम क्षेत्र की मुद्रा और सुवर्ण को लन्ददत 
में रखने को राजी हो गये। इस काल में भारत ने अपनी आवश्यकताओं से 
अधिक डालर कमाया। उसने इन डालरों को पौण्ड के बदले ग्रेट-ब्रिटेन को दे 
दिया। इस प्रक्रिया से ग्रेट-ब्रिटेन ने जितने डालर कमाये थे उनसे अधिक उसे 
मिल यये किन्तु अतिरिक्त डालर प्राप्त करने में उसे भारत को स्टिंग प्रदान 
करने पड़े। ग्रेट-ब्रिटेन को इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि वह अब गैर- 
रुटलिग क्षेत्र से अधिक मात में आयात कर सकता था । 

सम्पूर्ण स्टलिग क्षेत्र में विनिमय नियंत्रण को सामान्य बनाने और 
लन्इन में डालर एवं अत्य गेर स्टिंग क्षेत्रीय मुद्राओं को रखने का परिणाम 
यह हुआँ कि एक व्यापक नियंत्रण-विहीन क्षेत्र व्यापार के लिये खुल गया । 
किन्तु स्टलिग क्षेत्र के बाहर वाले देशों के साथ विद्येष प्रतिबन्ध लगाये गये । 
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युद्ध के बाद भी स्टलिंग क्षेत्र के देशों में विनिमय नियंत्रण की व्यवस्था! 
बनी रही । 


विनिमय नियन्त्रण का संचालन 


ग्रट-ब्रिटेन में विनिमय नियंत्रण १६३९ में प्रारम्भ किया गया। 
इसके बाद के वर्षो में अनेक परिवर्तंत व्यापक रूप से किये गये, किन्तु इसकी 
मूल बात॑ अपरिवर्तनीय रहों। १६४७ के विनिमय नियंत्रण अधिनियम के 
प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार थे-- 

(१) क्षेत्र (८0४४४४९)---यह प्रतिबन्ध स्टलिग क्षेत्र के अन्य देशों 
के साथ किये जाने वाले लेन देन पर लाशु नहीं होंगे । ये केवल उन्हीं के साथ 
किये जाने वाले-विनिमय पर छागू होंगे जो कि स्टिंग क्षेत्र से बाहर हैं । 

(२) विनिमय दर (डथाका8० दिक०)--यह व्यवस्था इकहरी दर 
व्यवस्था (57786 7२88७ $ए80७7)) है जिसमें समस्त लेन-देनों के लिये एक 
दर निर्धारित करदी गई है.। 

(३) प्रशासन (5ैपाए5079808)-- विनिमय नियंत्रण का प्रशासन 
राजकोष (7७०४४7०) की ओर से बेंक ऑफ इंगलेण्ड (877 ० ए78- 
[870 ) द्वारा किया जाता है। दिन-प्रतिदिन के अधिकांश कार्य कामशियछ 
बेकों द्वारा किये जाते हैं। ये सभी बेंक इन कार्यों को सम्पन्न करने का अधि- 
कार रखते हैं । 

(४) अनुनप्तियाँ (#०शाशंहड़)---विनिमय नियंत्रण के अधीन जब 
व्यक्तिगत लेखों पर आयात किया जाता हैं तो उसके लिये आयात अनुश्ष्ति 
की आवश्यकता होती है किन्तु सरकारी लूखे पर किये जाने वाले किसी 
आयात पर अनुज्ञष्तियां जरूरी नहीं होतीं। निर्यात अनुज्नप्तियां भी होती हैं 
किन्तु वे विनिमय नियंत्रण से सम्बन्ध नहीं रखती । सभी .प्रकार की अनुश- 
प्तियां व्यापार मडल (80970 ० 790०) से सम्बन्ध रखती हैं । 

(५) बिनिमय प्राष्तियां (प्डशाआए2० ६९९श४७७)---किसी भी 
विज्वेष म॒द्रा में होने वाली समस्त विनिमय प्राप्तियां एक अधिकार प्राप्त बेंक 
को बंच दी जानी चाहिये । ये बेंक गैर-स्टलि क्षेत्रों से प्राप्त मुद्रा के बदले 
पौष्ड प्राप्त कर लेंगे। 

(६) विनिमय भुगतान (>ड०ब्रा।8९ ?॥१ए९॥७)--ब्रिठिश विनिमय 
नियंत्रण की व्यवस्था वह तरीका है जिसमें वापसी को प्रभाव्रित किया जाता 
हैं। बंकों के माध्यम से किये जाने वाले सभी हस्तान्तरणों को कुछ प्रमुख 
दाषकों में वर्गीकृत किया जाता है और बेंक उनको स्थित विनिमय सम्बन्धा 
विनिभयों द्वारा संचालित करती हैं । ये प्रमुख शीषंक है-- 
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(१) निवासी लेखे (]२०४०७॥६ /०००४७7४७) 

(२) भमैर-निवासी लेखे ()९०४-४७०७४६४ 4300०४॥9) 

इनमें बाद वाले झीषंक को तीच मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा 
सकता है । ये हैं--- 

(१) अमेरिकी लेखे (87060080 8००००४(५) 

(२) परिवर्तंनीय लेखे (7:78॥8/67870]6 23 ०00फ़ा(8) 

(३) द्विपक्षीय लेखे (8984679] 2०००४॥६5) 

(७) व्यावसायिक वस्तुओं के आयात (४००॥०१॥६९७ [0708)--- 
स्टछिग क्षेत्र के दूसरे भागों से किये जाने वाले आयातों का भुगतान स्वतत्रता- 
पूवेक स्टिंग में या स्टलिग क्षेत्र की किसी भी अन्य मुद्रा में किया जा सकता 
है। स्टरलिग क्षेत्र के बाहर से किये जाने वाले जायातों का भुगतान आयात 
अनुज्ञप्ति व्यवस्था के माध्यम से स्वीकृति का विषय है। 

(८) अद्नंनीय (77579053)---अदर्श॑तीय व्यापारिक मदों का 
भुगतान करने के लिये एक विनिमय भअनुज्ञप्ति देना आवद्यक है । इस प्रकार 
की अनुज्ञप्तियां बिना किसी भेदभाव के दी जाती हैं । 

(९) पुजीगत स्थानान्तरण (2८8ए 7श्राई।७)--स्टलिग क्षेत्र 
के बाहर वाले देशों के लिये किये जाने वाले पूजी के सभी स्थानान्‍्तरण 
स्वीकृति की आवश्यकता रखते हैं। स्वीकृति के बाद ही इस प्रकार के स्था- 
नान्‍तरण किये जा सकेंगे । 

(१०) लक्ष्य ( 07७थ] 09]००7४७ )--उपयु'क्त विनिमयों का 
मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और डॉलर की रक्षा करना है। इस उद्दृश्य की प्राप्ति के 
लिए ऐसे प्रयास किये गये हैं कि व्यापार डालर क्षेत्र से दूसरी ओर मुड़ जाय 
तथा उन देशों की ओर प्रवृत्त हो जाय जो स्वटॉलछिग क्षेत्र में आते हैंया 
जिवके बीच स्टलिग सामान्य रूप से परिवत॑वीय है। प्रो० क्रॉज (?07, 
+79056) का कहना है कि “ब्रिटेन में विनिमय नियंत्रण का यही सुख्य 
उहदेदय था ।”” 


विनिमय नियंत्ररप बनास प्रशुल्क और नियतांश 
(६रलाश्राएइ७ एणाएण ५४५६, प्रथ्रा४ शाते (0088) । 
विचिमय नियंत्रण की भाँति प्रशुल्क और नियतांश भी प्रतिबन्ध के 
तरीके हैं। उल्लेखनीय है कि भुगतान संतुलन की कुछ मदों पर विभिमय 
नियंत्रण दूसरे प्रतिबत्धों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक रूप से लगाया जा 
सकता है | उदाहरण के लिए, सैलानियों का व्यय (7007980 ७5००॥0॥8076) 
इस पर कैवलरू तभी कर लगाया जा सकता है जब विदेशों में व्यय की गई 
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मात्रा ज्ञात हो। यह तब हो सकता है जबकि कठोर विनिमय नियन्त्रण 
रूगाया जाये और विदेशों में व्यय किये घन की स्वीकृति नियन्त्रणकारी सत्ता 
से ग्रहण की जाये । 

प्रतिबन्ध के दूसरे तरीकों की अपेक्षा विनिमय नियन्त्रण विशेषतापूर्ण 
है । इसकी महत्वपूर्ण विशेषतायें बिम्न प्रकार है-- 

(१) लोचशीछता (#१०57%॥॥759)--विनिमय नियन्त्रण का प्रशासन 
आम रूप से.कायंपालिका द्वारा किया जाता है इसलिए यह श्रशुल्कों की अपेक्षा 
अधिक छोचशील होता है जिनमें व्यवस्थापिका की स्वीकृति आवश्यक 
होती है । बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसका शीघ्र समायोजन 
किया जा सकता है। 

(२) भेदभाव का उच्चत्तर साधन ( 57एश707 हाइएपणशशाई 0६ 
एछ95०एंप्राश्ना ०)--मैदभाव की नीति को अपनाने के लिए प्रशुल्कों की 
अपेक्षा विनिमय नियंत्रण अधिक श्रेष्ठ हैं। प्रशुल्कों द्वारा वस्तुओं के केवल 
मोटे-मोटे वर्गों के बीच ही भेदभाव किया जा सकता है। विनिमय नियंत्रण 
अधिकारियों द्वारा प्रत्येक ऊून-देन की ऱुवीकृति दी जाती है। अत: वे देश्षों, 
वस्तुओं, आयातकर्त्ताओं और निर्यातकर्त्ताओं के बीच अधिक अच्छा भेदभाव 
बरत सकते हैं। एक विशेष बात यह है कि विनिमय नियंत्रण के अन्तगत 
यह स्पष्ट रहता है कि मेदभाव किया जा रहा है किम्तु इसके अस्तित्व को 
सिद्ध करने या व करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होता । 

(३) व्यापारिक सोदेवाजी का प्रभावशील साधन ( 77[7०९८(९० 
पा४ंरपराशाई ण (0णाशशटांबी छ्वाएचाआग8 )--वितिमय नियंत्रण 
प्रशुल्कों की अपेक्षा व्यापारिक सौदेबाजी के लिए अधिक प्रभावश्ञील होता 
है । इनके द्वारा आयातों को तूरन्त नियमित किया जा सकता है। विनिमय 
नियंत्रण के समझौते गुप्त रखे जा सकते हैं। प्रशुल्कों में व्यवस्थापिका की 
स्वीकृति आवश्यक होने के कारण उन्हें गुप्त नहीं रखा जा सकता । 

(४) व्यापक क्षेत्र (जंत७ 8009०)--विनिमय नियंत्रणों का क्षेत्र 
नियतांश अथवा प्रशुल्क्रों की अपेज्ञा पर्याप्त व्यापक होता है। इसमें सेवाओं, 
पर्यटकों के व्यय, कूटनीविक व्यय, पूजीगत गतियों इत्यादि को भी शामिर 
किया जा सकता है जो प्रशुल्कों एवं नियतांश के विषय नहीं होते । 


दिफिन योजना 
(नं ए]शा) 
द्विफिन योजना के अनुसार निर्यातकर्त्ताओं एवं आसानी से नियंत्रण योग्य 
ज्ोतों द्वारा कमाई जाने वाढ्ली समस्त विदेशी मुद्रा विनिमय की सरकारी 
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दर पर केन्द्रीय बेंक में जमा की जानी चाहिये | महत्वहीन तथा नियंत्रण से 
परे स्रोतों से प्राप्त विनिमय को ही स्वतंत्र विनिमय बाजार में खरीदा और 
बचा जा सकता है। 

विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाले सभी लेन-देनों को समाज के लिए 
उनके महत्व के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--(१) 
पूर्ण अनिवायंतायें और (२) आरामदेह वस्तुएं । प्रथप्त श्रेणी की वस्तुओं के 
लिए विदेशी मुद्रा निम्बतम दर पर प्रदाव॑ की जानी बराहिए ताकि आम 
जनता को उच्च कीमतों या उच्च जीवच-झतर की परेशानी व सहनी पड़े । 
इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शेष विदेशी मुद्रा को एक या कुछ 
नीलामी बाजारों में बेचना चाहिए ताकि आरामदेह वस्तुओं के आयात की 
एवं एसी ही दूसरी आवश्यकतायें पूरी की जा सकें । 

ट्रिफिन योजना को साधारण अनुज्ञष्ति व्यवस्था की अपेक्षा निम्न 
कारणों से श्रेष्ठ माना जा सकता है +-- 

(१) इसमें प्रशासनिक रूवेच्छा के स्थान पर कीमत संयंत्र की स्था- 
पवा की गई है और इस प्रकार भ्रष्टाचार, पक्षपात, रिश्वतखोरी एवं व्यापार 
की अनेतिकता आदि को कम कर दिया गया है । प्रशासतिक स्वेच्छा का 
प्रयोग विभिन्न श्र णियों में आयात की जाने वाली वस्तुओं को विभाजित करने 
के लिए किया जाता है। इसके सम्बन्ध में निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाते 
हैं जहाँ भ्रष्टाचार के अवसर अधिक महत्वपूर्ण वहीं होते । 

(२) यह योजना सरकार को राजरुव प्रदान करती हैं जिसे समाज 
के सामान्य कल्याण के लिए प्रयोग में छाया जाता है । 

(२३) यह धतवानों की क्रय-शक्ति को घटायेगी जो नीरामी में विदेशी 
मुद्रा खरीदते हैं। इस प्रकार मुद्रा संकुचन का मार्ग खुल जाता है । 

(४) व्यापार और विनिमय वियंत्रण के पीछे बोकरशाही प्रशासन 
ओर अन्तनिहित स्वार्थों का समर्थन रहता है। जो व्यापारी नियंत्रण से 
पर्याप्त लाभ प्राप्त करते हैं वे उपते जारी रखने में रुचि लेते हैं और प्रशासन 


को तदनुसार प्रभावित करने के लिए उचित और अनुचित सभी वरीके 
अपनाते हैं । 


गद्यपि ट्रिफित योजना के उपयुक्त लाभ हैं फिर भी इसमें सन्देह है 
कि योजना विशेष रूप से अंद्धविकसित देशों के लिए अधिक लाभदायक हो 
सकेगी । योजना की प्रमुख हानियाँ निम्न प्रकार हैं :--- 

(९) अड्धं-विकसित देशों में पूजीगत वस्तुओं, तकतीकी ज्ञान और 
आवश्यक कच्चे माल की खरीद कै छिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होडी है 
एसी स्थिति में ये देश आशधमदेह और गेर आवश्यक वस्तुएं नहीं खरीद 
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सकते । विकास के लिए इच्छुक देश अपने व्यय पर पूरा नियंत्रण रखता है 
और आवश्यकताओं के बाद बचाये गये एक पैसे को भी विकास कार्यों में 
लगाता है । जाणन, रूस और चीन के विकास का इतिहास यह सिद्ध करता 
है कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए नियंत्रण कितना आवश्यक हैं। यदि 
धनवान लोग गरीब-और मध्यम वर्ग के लोगों की अवहेलता करके आराम- 
देह चीजें खरीदने ूूग जायें तो गरीब लोग आर्थिक विकास के लिए आवश्यक 
कष्ट सहना अस्वीकार कर सकते हैं और ऊंची मजदूरी की माँग कर सकते हैं । 
प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देश अपनी अधिकांश विदेशी मुद्रा 
उन वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त करते हैं जो निर्धंत वर्ग के लोगों के परिश्रम 
का परिणाम है। ये लोग कभी यह पसन्द नहीं करंगे कि उनके पसीने की 
कमाई पर धनवान लोग मौज उड़ायें | यदि ये देश आरामदेह और गेर-आव- 
इयक वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते तो नीलामी का प्रद्व ही 
नहीं उठता । 

(२) योजना के कुशल संचालन के लिए आयात कर्त्ाओं में पर्याप्त 
प्रतियोगिता होनी चाहिये । अधिकांश विकासशील देशों में आयात कर्त्ताओं 
की संख्या बहुत कम होती है। वे आपस्त में मिलकर नीलामी के उद्धेश्य को 
मिथक बता सकते हैं, वे उपभोक्ताओं और सरकारी राजस्व के हितों को 
हानि पहुँचाकर अतिशय छाभ कमा सकते हैं । 


(३) सरकार योजना का दुरुपयोग करते समय आवश्यक वस्तुओं कीं 
श्रेणी से माल को मीलामी की श्रेणी में स्थानान्तरित करके अधिक से अधिक 
राजरुव प्राप्ति का प्रयास कर सकती हैं। भरद्धंविकसित देशों में इसकी 
सम्भावनायें अधिक है क्‍योंकि वहां सरकारें कमजोर होती हैं भर राजस्व 
एकत्रित करने के ऐसे तरीके तछाश करती है जिनका जनता' में कम से कम 
विरोध हो ! इसके फलस्वरूप बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का आरामदेह वस्तुओं की 
खरीदारी में दुरुपयोग होगा । 

(४) सभी आयातों को दो अथवा कुछ श्रेणियों में विभाजित करना 
वैज्ञानिक नहीं है । प्रत्येक आयात की श्रेणी में भिन्‍न प्रकृति और महत्व के 
विषय होते हैं। यदि श्रेणियों की संख्या बढ़ा दी जाये तो योजना की सरलता 
समाप्त हो जायेगी । 

(५) विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के अनुसार- बीलछाभी बाजार 
में विदेशी बिनिमय की दर समय-समय पर बदलती रहेगी और इसलिए कीमत 
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स्तर अध्थिर बन जायैगा । एक बार विदेशी मुद्रा नीलाम हो जाने के बाद 
आयातकर्ता कोई भी कीमत वसूछ कर सकते हैं क्योंकि बाद में कोई कीमत 
विपन्त्रण कहीं रहता । नीछामी के बाद होते वाले वरिवतों के सारे राम 
अथवा हानि का दायित्व उतहीं पर रहता है। इम प्रकार आयातरकर्ताओं का 
जोखिम बढ़ जाता है। 


(६) जहां तक भ्रष्टाचार का पम्बन्ध है, यह अवुज्ञण्ति प्रणाडी का 
अन्तनिहित भाग नहीं है। यह सरकारी यन्त्र के दोषों का परिणाम है। इच 
दोषों को दूर करते की अयेज्ञा अनुज्ञप्ति प्रयाडी का ही बहिष्कार करना तक॑- 
संगत प्रतीत वहीं होता । 


९० 


अन्तर्राष्ट्रीय पूजीगत आवागमन 
(पारा 3770५, €ए320श7वत74, ए0ए70थएारपा ) 


“पुूजी के आवागमन का अर्थ है कि जिन देशों के पास पूंजी 
की कमी है, वे विदेशी पुजी पर निर्भर रह सकते हैं ।” 


--चाह्से पी० किडलेबर्गर 
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ख्रन्तर्राष्ट्रीय पूजोगत आवागमन 
(छिएशाशाटघन्नों (च्रफ़ॉमो र0०एशा९ए) 


्किलीकीजीए पीफडी नीकचि चिी, हू विनीषतीजीएं ीडीजीी॑ीजीपी जी 
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अस्तर्राप्ट्रीय व्यापार का विषय माल (00009), सेवाएँ (5६7०088) 
और पू'जी (09970&) होती हैं। पूजी का आवायमन अनेक प्रकार से 
वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से भिन्नता रखता है। जब लाभपूर्ण व्यापार 
में एक देश के वर्तमान उत्तादन और गतिशील माल की खरीद तथा बिक्री 
की जाती है तो दूसरी बोर प्रतिभूतियों (3०८077065) का. व्यागार स्वामित्व 
और कजंदारी के प्रमाणों से सम्बन्ध. रखता है। जब माल को जहाज में भर 
कर एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है तो उसके प्रभाव तत्कालीन 
और प्रत्य# हीते हैं। निर्यातकर्ता देश की दृष्टि से जहाज में माऊठः छाइने का 
अथे हैं कि उसके देश में माल कम रह जाएगा और जायातर्र्ता देश की 
दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि उसकी मांगों को पूरा करने के अधिक साधन 
उपलब्ध हो सकेंगे । 


परिचयात्मक 


(४808700090८६0०7 ५) 

पृञी के आवागमन का प्रत्यक्ष झूएर से उत्पादन की उस प्‌ 
प्रभाव नहीं पड़ता जो कि एक देश के निवासियों को प्राप्त हो सकती हैं 
जो प्रतिभूतियां एक देश द्वारा! दूसरे देश को बेची जाती हैं उन्हें दुसरे 
किसी अन्य प्रकार से खाया अथवा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता । इस बिह्ी 
के कारण प्‌ जी का आयातकर्ता देश एसों किसे चीज से वंचित नहीं रहता : 
जो उपके प्राप्त उत्पादद को बढ़ा सकती है | दूसरी ओर उनकी खरीद 
छाभदायक नहीं होती । यद्यपि. इस प्रकार के लेद-देव से माल के बाजार 
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते किन्तु विशिन्न देशों के दाख बाजारों पर 
इनका असर पड़ता है। जब कभी पूर्जी का धायागमव हंता है तो दाल 
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की कीमत दा दूसरे दब्दों में ब्ययज की दर प्रभावित होती है ; इन प्रभावों के 
परिणामस्वरूप अन्य महत्वपूर्ण फल भी सामने आते हैं। 
पुजी के आवागमन और व्यापारिक आवागमन के बीच एक अन्य 
मख्य अन्तर यह है कि व्यापारिक आवागमन के लेन-देनों में भव्प्यि के लिए 
कोई वांछनीयता स्थापित नहीं की जाएगी जबकि प्रथम प्रकार के लेन-देनों में 
की जाती हैं । जब एक देश दुधतरे देश की प्रतिभतियां प्राप्त करता है तो विक्रो- 
कर्ता देश कर्ज का पुन: भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। कुल मिलाकर 
जब एक देश के निवासी विदेशी प्रतिभृतियों को प्रप्त करते हैं तो भविष्य में 
उनका हुछ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है जिसे विक्रीकर्ता देश को पहचानना 
चाहिए । जब विदेशी बॉण्ड एक देश के निवासियों द्वारा छिए जाते हैं तो 
व्ययक्रर्ता देश साधारणत:ः यह आज्या करता है कि उसे कुछ घन प्रतिवर्ष ब्याज 
के रूप में मिले । प्‌ जीगत आवागमन में कुछ भविष्य के उत्तरदायित्व निहित 
होते हैं और प्‌ जी का आयातकर्ता देश इन उत्तरदायित्वों का सम्मान करता 
है । यदि हम माछ के व्यापार (॥7806 ० 00770844068) थौर प्रति- 
भूतियों के व्यपार (77906 ० ६68४९४7४७७) के बीच स्थित अन्त का 
संक्षेप में उल्लेख करता चाहे तो यह कहना होगा क्रि प्रथम द्वारा माछ के 
बाजारों को प्रत्यल उप से प्रभावित किया जाता है जबकि इसरे द्वारा साख 
बाजारों (८7८०६ ]४७7८७४७) की किया जाता है। उच्तरे, द्िभुतियों का 
व्यापार कुछ दावों की स्थापना करता है अथवा यू' कहिए कि इससे एक देश 
के नियार्तियों को दूसरे देश के निवासियों के विरुद्ध स्वामित्व के अ्रधिकार 
प्राप्त होते हैं। माल के व्यापार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा । 
विदेशी प्‌ जी द्वारा विश्व के अधिकांश देशों में विकास में महत्वपूर्ण 

योगदान किया जाता है। मि० आशथेर लेविस (७७, 70077 [,८७॥७) के 
कथनानूसार “करीब-करीब प्रत्येक विकसित देश को उसके विकास के प्रारध्मिक 
स्तरों पर स्वयं की अल्प-बचतों को सहायता देने के छिए विदेशी सहयोग प्राप्त 
हुआ । इंगलेण्ड ने १७ वीं और १८ वीं शताब्दी में हॉल्ण्ड से उधार छिया और 
१६ वीं तथा २० वीं शताब्दी में इसने विश्व के प्रायः सभी देशों को उधार 
दिया । संग्ुक्तराज्य अमेरिका आज दुनिया का धनिकतभ्‌ देह तहै। उसने 
१९ वीं शताब्दी में बहुत उधार दिया। इस शताब्दी में वह प्रमुख ऋण 
दाता देश बन गया है ।” विदव में केवल जापान और सोवियत रूस ऐंसे 
उद्द हरण हैं जिल्होंने बिना किसी महत्वपर्ण विदेशी पू'जी के अपना विकास 
किया । जापाव में कुछ अनुकूल तत्व होने के कारण बिना विदेशी पूजी के 
उसका विकास सम्भव हो सक्रा, यह अनुकूछता सभी देक्षों में नहीं रह 
धपादी । 


श्ढ 
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दुनियां के विभिन्न भागों में श्रम, खनिज, जलवायु और तकनीकी 
ज्ञान आदि साधनों की भिन्न-भिन्न मात्राएं हैं! यही कारण है कि वहां जिस 
साधन की कमी रहती है उस्ते उस स्थान से पूर्ण किया जाता है जहां इसकी 
अधिकता रहती है। ह रण पूृजीगत आवागमलस सम्भव दनदा है। 
विकसित तथा अद्धंविकत्तित देयों के जीवन-स्तर के बीच दर्याष्प शप्हर रहुते 
हैं। ये अंतर विदव चान्ति के लिए एक चुनोती कहे जा सकते हैं। स्थाई दिदव 
शाबन्ति की स्थापना के किए यह आवश्यक है कि अद्ध -विकज्ञरित देतों का सीद्र 


ते से विक्रास किया जाए। अद्ध -विकसिब दे 
होते कि वे अपता तीद्र गति से रे 
अत्यन्त अल्प होती है । यदि बचत 
भी तीचे गिराता होगा जबके बह प 
के द्रत गति से विकास के लिए 
यदि “घरेठ 

लिए पर्याप्त हैं तो भी घ्ुगता 
लिए विदेशी प्‌ जी दाम में आ सकती है । 
भुगतान सन्तुरूत में घाटे की स्थिति का देती है। यह इश्नलिए होता है वे 
विकास कार्यों को क्रियान्चित करने के लिए तकनीकी ज्ञान, एप जीरन मा 
और आवश्यक कच्चे माल का पर्याप्व आयात करना होता है । इसके ८ 
पहले जिन चीजों का निर्यात किया जाता था अब उन्हें नव-विभिद धरे 
उद्योगों द्वारा उपयोग का विषय बताया जा सकता है। झल्य और पी 
प्रभाव भी भगतान सन्तुलून को घाटे की स्थिति में छाने का उल्लेखनीय कार्य 
करते 
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शुताब्दियों से अन्‍्तर्राष्द्रीय ऋण-दान प्रगतिग्ीकू देक्षों की विदेशी 
आर्थिक नीति का मूल तत्व रहा है! यही कारण हैं कि अच्तर्राष्ट्रीय " 'जी के 
घिद्धान्त और व्यवहार के बारे में पर्याप्त विचार किया जाता है। अद्ध-विकसित 
देशों के आथिक विकास में विदेशी प्‌ जी; के योगदान के सम्बन्ध में धषभ- 
शास्त्रियों के बीच विभिन्नता है। इस सम्बन्ध से दोनों प्रकार के कट 
किये जाते हैं। कुछ लोग विदेशी निवेश के नियंत्रित ओर प्रतिबंधित प्रसार 
'पर जोर दंते हैं जबकि दूसरे लोग इसे शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी प्रइदन बना लेते 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पृ जी के योगदान में सम्बंधित विभिन्‍न विचार न केवल राज- 
नैतिक विभिन्नताओं का परिणाम हैं वरन्‌ ये अन्तर्राष्ट्रीय पूजी के आवागभन 
के सिद्धान्तों में निहित भ्रम को अभिव्यकतत करते हैं । 

पृ*ुजी के आयात का अथ भोतिक मुद्रा का एक देश से दूसरे देश में 


इथानान्तरण नहीं होता और न ही इसका अर्थ हमेशा भौतिक प्‌जी का 


श्ध् 
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मशीन या साधनों के रूप में आयात होता है। पृ'जो के आयात के दो रूप 
हो सकते है-(१) मोद्रिक स्थावान्तरण (॥(०४०४४ए '+7०7867) और 
(२) वास्तविक स्थानान्तरण (२७४ ]79875667) । मौद्रिक स्थानानतरण के 
अन्तगंत ऋण लेने वाले देश को ऋण देने वाले देश में खरीददारी करने का 
अधिकार प्राप्त हो जावा है। इस प्रकार ऋण देने बारा देश अपनी बचत 
की हुई पूंजी को ऋण लेने बाल देश में व्यय करता है। यह निवेश केवल 

गी हो सकता है जब ऋण लेने वाला देश उधार में प्राप्त कोष को ऋण 
देने वाऊ़े दंश में माठ, सेजाओं तथा सोने की खरीद के छिए खबे करता है । 
पूजी के आयात का दूसरा स्वर वास्तविक स्थातालतरण है जो माल, सेवाओं 
ओर स्वर्ण का आयात है। पूजी के आयात में यह दूसरा स्तर क्‌छ समय के 
बाद ही आता है। कभीन्‍कर्वी यह तुरत्व आ संकता है किस्तु ऐसे भी उद्यहरण 
हैं जबक्रि माल ओर सेवाओं का जत्तिम स्थानान्तरण ऋण के सम्बन्ध में 
समझौत” हो जाने के बहुत समय बाद होता है। 


रे 


पुजी के भायात जौर वस्तुओ तथा सेवाओं के आयात के बीच 
घतनिप्ठ सम्बन्ध रठता है ! इन दोनों के बीच स्पृष्ट कारण-कार्य का सम्बन्ध 
स्थापित करना अत्यन्त कठिन है। पुजीगत जायाव वस्तुओं के आयात को 
प्रोत्माहन देते है इसका विपरोत असर भी सही है। असल में दोनों का सम्बन्ध 
पारस्परिकता का हे ! 


अन्तर्राष्ट्रीय प्‌ जीगत आवागपनों के लिए आ्थिक साहित्य में पर्याप्त 
अमृत विचारधाराएं प्रतिपादित की गयी हैं। एक महत्वपर्ण तक॑ यह दिया 
जाता है कि गू यो अन्तर्राप्ट्रीप स्तर पर प्‌ जी की उत्पादिता के सीमान्‍्त के निम्न- 
स्तर वाल देशों से उच्च-स्वर वाल देशों की अर गति करती है। ऐसी स्थिति 
में सीमांत उत्पादित। को दिश्य भर में सदाव करने की प्रवृति जागुत होती 
है । इसे एक स्वस्थ »वति माना जाता हे क्योंकि इससे पूु'जीगत साथतों 
के अधिकतद उपयोग »ो प्रोत्ताहुतन मिराता है । वेसे सत्य तो यह है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय पुजी के आवागम्नत की गत्यात्मकता इसनी जटिल है कि वह 
इस सम्बन्ध में किये गये किसी भी जमूर्त और सरल विश्लेषण के औचित्य 
को अनत्य बचा देती है । अच्तर्राष्ट्रीय पुजीगए आवागमन को विभिन्न देशों 
के ब्याज या लाभ की दर के अन्तर के रूप में ही परिभाषित नहीं करना 
चाहिए वरन्‌ इसे ऋणदाता और ऋण “ने वाले देशों से पारस्परिक छाभों 
के रूप में भी परिभापित करना चाहि 
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अन्तर्राष्ट्रीय प्‌ जी के आवागमन का इतिहास 
(प्रांईण'प ० वराहश्याबजाडईी एब्वएॉगो १०फशाशाह5) 


मि० स्‍्नताईडर के कथवातुसार “१६वीं और २०वीं शताब्दी के 
प्रथम १५ वर्ष गेर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यय से सम्बन्धित क्रियाओं के 
सुनहरी युग माने जा सकते हैं।” यह अनुमाच रूगाया जाता है कि १६१४ 
तक प्रमुख व्यापारी देशों के दीषंकालीन विदेशी व्यय का कुछ योग ४१ हजार 
मिलियन डालर था। व्यक्तिगत दीघेकालीन अन्तर्राष्ट्रीय पुजी का प्रवाह उस 
समय के वाद से १६१४ के पूर्व की स्थिति तक आज भी नहीं पहुँचा है । 

१९१४ से पू्व प्रमुख व्ययकर्ता देशों में प्रंट-ब्रिटेन, फ्रांस और 
जम॑नी प्रमुख थे। पग्रेट-ब्रिटेन के व्यय की मात्रा कुक योग का ४० प्रतिशत 
थी । इस काल में संयुक्तराज्य अमेरिका की स्थिति पर्याप्त आलोचनात्मक 
थी। वह विदेशों में अपने दीघ॑कालीन व्यय की दृष्टि से चौथे नम्बर पर 
आता है। १६१३ में संयुक्तराज्य अमेरिका की विदेशी सम्पत्ति ६,८ 
मिलियन डालर थी और इसके परिणशाम-स्वरूप वह झुद्ध रूप से एक कर्ज 
देने वाला नहीं वरन कर्ज लेने वाला था। 

बीसवीं शताब्दी के मध्य में अधिकांश पूजीगत निर्यात जमंत्री और 
आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की ओर प्रेरित थे। इस काल में आकर 
जमनी एक पूजी निर्यावकर्त्ता देश बन गया | यह उचभ्मीद की जा सकती थी 
कि पश्चिवमी यूरोप के विकसित देश उन देशों को कर्जा देंगे जिन्हें मुख्य रूप 
से इसकी आवश्यकता है किन्तु उस समय के अनुभव ने इस मान्यता का 
समर्थन नहीं किया । पूंजी का आवागमन विक्रत्तित और अद्धं-विकमसित देशों 
के बीच होने की अपेक्षा केवछ विकसित देशों के बीच होने ऊगा । व्यापार 
करने वाले देश केवल सम्तुलन की स्थिति में ही व्यापार करते थे । यद्यपि 
उन्होंने दूसरे देशों को सम्पत्ति का निर्यात किया किल्‍्नू साथ ही दूसरे देशों से 
सम्पत्ति के आयात को भी आकर्षित किया। विदेशी पूजी प्रायः उन देशों 
की ओर गयी जिनकी आबादी कम थी और प्राकृतिक साधन बहुत थे । थे 
देश अपने व्यापारिक निर्यात को आसानी से बढ़ा सकते थे। पू'जीगत 
आयातों से अन्य देश, विशेष रूप से सुदूर पूवे और अफ्रीका के देश बहुत , 
प्रभावित हुए । संयुक्त राज्य अमेरिका १६१४ से पूर्व वर्षों से ऋण लेने वाला 
देश रहा किन्तु १६१४ के पांच वर्ष बाद उसकी स्थिति उल्लेखनीय रूप से 
परियर्तित ही गयी । 

फ्रांस और जमंतरी १९वीं शताब्दी के अन्त तक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
ऋणादाता नहीं बन पाए। इसके अतिरिक्‍त फ्रांस हारा दिए जाने वाले क्ज॑ 


्ँ 
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राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावित होते थे । यही बात जम॑ती के विदेशी 
व्यय के सम्बन्ध में थी । इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की एक अध्ययत्त- 
कर्ता संस्था ने यह विचार प्रकट किया कि युद्ध से पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यय 
की प्रकृति को एक्र वाक्य में संक्षिप्त किया जा सकता है। फ्रांस और जमंनी 
द्वारा राजनेतिक एवं सेनिक उद्देश्यों से दिए जाने वाले कुछ ऋणों के अति- 
रिक्त व्यय का मुख्य भाग अविकत्तित देशों की ओर संचालित था जो 
प्राथमिक वस्तृओं का उत्पादन करते थे। इनमें प्रमुख कर्ज लेने वाले वे थे 
जो कि सर्वोच्च प्रतिदान दे सकें ।) 

प्रथम विदव-युद्ध के दोरान पुजी का आवागमन 

(€४फॉशि ०एशाशाह& ताएं।र 6 फाएडा ७००४-७४7) 


प्रथम विद्व-पुद्ध ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सम्बश्धों को पूर्ण रूप से बदल 
दिया । बुद्ध में हुए खर्चे को पूरा करने के लिखे प्रःथ: सभी प्रमुख कर्जदाता 
देश समुद्र पार के अपने व्यय के अधिकांश भाग को बेचने के लिये दाध्य हो 
गए। इस प्रकार स्ताइडर का यह कहना सही है कि प्रथम विद्व्युद्ध 
अतेक देजझ्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय पूजी स्थिति में उल्लेखनीय परिवतेन लाया । 
इसने पू जीगह', भावागमन के इतिहास में एफ नये श्रुग को प्रारम्भ किया। 
युद्ध का तत्कालीन प्रभाव यह पड़ा कि संग्ुक्तराज्य अमेरिका अन्चर्राप्ट्रीय 
व्यापार में एक कर्जदार की स्थिति से ऊपर उठकर कजंदाता बन गया। 
अधिकांश यूरोपीय देशों का विदेशी व्यय पर्याप्त घद गया । बहूं तक्क कि 
जगनी -थादि देणों में तो यह इतना घटा कि वे कर्ज ग्रहण करने वाले 
देश बन गये । फ्रांस के अनेक अत्तर्राप्ट्रीय व्यय कम हो गए तथा बुद्ध के 
विष्वंच के कारण उनमें से अनेक मृल्यहीन बन गए; इनमें से अनेक बाद में 
होने वाली क्रांति एवं सामाजिक परिवतंनों हारा जब्त किये गये । अनुमान 
है कि इस काल में फ्रांस को लगभग चार मिलियन &ालछर की हामि उठानी 
पड़ी | 
संपुक्तराज्य अमेरिका की स्थिति अप जच्छी ह४ गयी । सुद्धकाीव 
अतिरिक्त आयातों की वित्तीय व्यवस्था के लिए मित्र राष्ट्रों को अपने व्यय 
संट्तराएप अमेरिका में करने पड़े। संयुबद्रशज्य अमेरिका के बुद्ध में 
सम्मिलित होने तक ग्रेट-ब्रिटेन और फ्रांस बादि का कर्ज केवल व्यवितगत 
 खत्रोतों तक ही सीमित था। उसके वाद अमेरिकी सरकार ने बुद्ध के अपने 
4, रि०0ए४ ॥7508607068 एस [6807800798] 29॥735, ६6 ?700]6075 


७ 09 पराउशा॥84008] ॥08ए6७092967॥, 7.0700॥ : 0ऐडाणत 
ए7स्‍ए७७8४॥ए 97655, 937, ९६26 20, 


अन्तर्राप्ट्रीय पृ जीगत आवागमन ३११ 


साथियों को युद्ध सम्बन्धी कर्ज दिए। संयुक्तराज्य अमेरिका ने अनेक उन 
अमरीकी प्रतिभूतियों को वापस खरीद लिया जो कि व्ययकर्तताओं ने ग्रेट-ब्रिटेन 
या फ्रांस में लगा रखी थी। संय्ुक्तराज्य अमेरिका ने युद्ध के दौरान और युद्ध 
के बाद राहत रूप में जो सहायता प्रदान की वह करीब दस मिलियन डालर 
गरी । युद्ध के बाद जमंनी ने क्षतिपूृति देने का वायदा किया । यदि वह इस 
वायदे के अनुसार सारी क्षति पूर्ति मित्र राष्ट्रों को दे देता तो परिचमी यूरोप 
के देश संयुक्रत राज्य अमेरिका के उस कर्ज को चुका सकते थे जो कि उन्होंने 
युद्ध के काल में लिया था । 


युद्धोत्तर दक्षाब्दि 
(४४९ 205६ ५७४॥००0९९००६८) 

बुद्ध के कारण न केवल युद्ध करने वाले देशों की अत्तर्राष्ट्रीय पूंजी 
की स्थितियों में गम्भीर परिवर्तेत आए वरन इससे भावी अन्तर्राष्ट्रीय पुजी 
आवागमन भी प्रभावित हुआ | युद्ध के परिणाम-स्वरूप विदेशों को कर्ज देने 
की क्षमता पुन: विकसित की गयी और अब दीघेकालीन पूजीगत परिवर्तत का 
मुख्य स्रोत ग्रठ-ब्रिटेन से हटकर संयुकतराज्य अमेरिका बह गयदा। इस सबके 
अलावा यूद्ध के बाद दिए गए कर्जो की प्रकृति और विहृत्र की अ्थं-व्यवस्था' 
पर उनके प्रभाव युद्ध-पूर्व की अपेक्षा पर्याप्त भिन्न थे । 

प्रथम विदव-युद्ध के वाद की प्रधम दशावदी में संयुकतराज्य अमेरिका 
के विदेश। दीघंकालीत कज मुख्यतः दो प्रकार के थे। प्रथम |, उत्त बड़े ऋणों 
को सम्मिलित किया जा सकता है जो राहत और पुनर्वास के उद्देश्य से 
दिये गये थे । इन देशों में प्‌ जी की कमी अस्थाई प्रकृति की थी । इनमें से" 
अधिकांश देश दीघंकालीन कर्ज की अपेक्षा विदेशी विनिमय की पति चाहते 
थे, ताकि युद्ध के बाद की संकटपर्ण स्थिति का मुकाबछा कर सके। दूसरे 
प्रकार का महत्यपर्ण कर्मा दीघ्रदालीन प्‌जीगत आवश्गपत के उदश्य से 
गया था | » इजें उ८ देशों को दिये गये ऊझो कभी जनेंती को छो 
ब्‌ज॑दातदा देग रह चुई थे । 

युद्धोत्तर काल के प्रारम्भ मे रावुक्तराज्य अमेरिका से लिया गया 
अधिकांश विदेशी कर्ज मुख्य रूप से पुर्नवाद के छिए था। १३१६ में पूजी के 
प्रवाह के अन्धर्गंत बहुत कुछ भाग अमेरिकी सरकार द्वारा इगा उद्देश्य के 
लिए दिउ गए कर्ज से पूर्ण था। १६४२ तक अमेरिकी सरक्षारी क्भिकरण 
विदेशी ऋष के व्यापार से अलग हटा दिये गये और इसके बाज प्‌जीगत 
आवागमनन व्यक्तिगत लेखों पर किया गया। इस काल में सबसे भारी 
व्यक्गित ऋणदान १६२४ से लेकर १६२६ तक हुआ। इसके लिए अनेक 
कारण उत्तरदायी थे । 


३१२ अन्तर्राष्ट्रीय अथंदास्त्र 


इस कार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अल्पकालीन पूजी- 
गत आवागमनों का सम्पूर्ण लेन-देन में उल्लेखनीय योगदान रहा । सन १६२० 
में अन्य देशों को जो फ्रांसिसी झम्पत्ति निर्यात की गई थी वह अल्पकालीन 
प्रकृति की थी । ये अल्पकालीन आवागमन इतने महत्वपूर्ण थे कि अमेरिका 
और ग्रेट-ब्रिटेन जेसे प्रमुख पू जी निर्यातकर्त्ता देशों ने भी अल्पकालीन लेखों 
प्र भारी कर्जा लिया | कहा जाता है कि १६२४ से १६२७ तक अश्पकालीन 
पूजीगत प्रवाह अमेरिका में एक विलियन से भी थोड़ा ज्यादा था। ग्रेट 
ब्रिटेन में इसकी मात्रा और भी अधिक थी। यद्यपि पूजी को उरल्नाणलीन 
आधार पर उधार में लिया गया था किन्तु कुछ देशों ने इसे अपने दीघफालीत 
विकास में प्रयुवत किया । इसके प्‌ रणामस्वरूप पर्याप्त अध्तिरता आ गयी । 
जब एक वार महान्‌ आयिक मनन्‍्दी ने वित्तीय बाजारों को प्रभावित 
किया तो उधार लेने वाले देशों ने व्प वित्त उप4र-कत्ताओं को साउच्धित देशों 
द्वारा घरेल कठिनाइयों के कारण इप वात के लिए प्रभावित किया गया कि 
वे विदेशों ले अपनी सम्पत्ति को वापिस ले छे। अल्पकाछोन बागदों को 
समाप्त करने के लिए फहा गया । प्रना सबके परिणामस्वरूप उधार पेने वाहन 
देशों में अनेक आर्थिक उलझने आ गयी । १९६३० के दोरान दीप॑फालीन 
अन्तर्राष्ट्रीय ऋण वी मात्रा एवं प्रभाव बढ़ा | प्रायः पंसार का पत्येक देश 
इस प्रकार के ऋण से प्रभावित था; कितु कुछ देश तुलनात्मक रप ने ऋधिक 
प्रभावित थे । कनादा, आस्ट लिया, अर्जेटाइग। आदि देश दीघंकाऊ।न कर्ज- 
दारी मे प्रमुख थे किन्तु चीन, भारत, जमंती और ब्राजीक भी प्रसात कर्ज- 
दाग्थे। 


१९३० के पुजीगत आवागमन 
((8७793] 0४९४॥७॥६ $8 ६४8४ 930) 


१९३० के दोरान स्थिति पहले की अपेक्षा असाधारण पते गयी । 
इस काल की आर्थिक मनन्‍दी ने विश्व की अर्थ-आवस्था पर भणव5 गाव 
डाला । द्वितीय विशवनयुद्ध से एक दशाब्दी पुत्र. की इस विश्व ठद्ागक आधिक 
मन्दी मे आ्थिक सम्बन्धों को पर्याप्त अ्सन्तुलित बना दिया और जाने वाले 
उुद्ध के लिए आधार भूमि तयार की। १६३० में दीघेकालीन भग्पर्राष्ट्र।य 
पृजी के आवागमन अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गये । आगे के कुछ वर्षों 
में बरीजगारी बढ़ी, अवशूल्यत हुआ और अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आकार 
घटा । इसके परिणामस्वरूप अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक् यन्त्र का विधटन हुआ, 
व्यापार और विनिमय का नियंत्रण किया जाने छगा, प्रशुल्क एवं अच्य 
विभिन्न बाधायें सामने जाने रगी और इन सबके परिणाम-ध्वरूप राजनैतिक 
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अस्थिरता बढ़ी । इन सभी विकासों के कारण नवीन दीघेकालीन अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यय प्रायः रुक गये । 

आर्थिक मन्दी के काल में विभिन्न कर्दाता देश भी कजंदार बन 
गए । उदाहरण के लिए संयुवत राज्य अमेरिका ने १६९३४-१६९४४ के बीच 
लगभग ६ बिलियन डालर का कर्ज लिया, जबकि इस काल में प्रेट-ब्रिटेन ने 
१३ विलियन डालर का कर्ज लिया। स्विट्जरछंड ने पुजी का न तो आयात 
किया, न ही निर्यात १६३० से प्रारम्भ होने वाली दश्ाब्दी में विदेशी 
कर्जदारों ने ब्याज और घूलधन का भुगतान भहीं क्रिया । 
द्वितीय विदव-युद्ध के दौरान पृ जी का आवागमन 
( 07 १0ए७॥0९॥5 0०पर|ाष्ट 6 56000 9०३३-७४ ) 

यह कहा जाता है कि द्वितीय विद्व-युद्ध के दौरान आशर्थिक क्षेत्र में 
कई प्रकार से प्रथम विध्व-४द्ध की बातों को दोहराया गया है। यूरोप के 
कर्जदार देशों ने, विशेष रूप से ग्रेट-ब्रिटेन ने अपने विदेशी व्यय के अधिकांश 
भाग को समाप्त कर दिया | यूरोपीय देशों में जो विदेशी विनिमय स्थित थे 
वे या तो सैनिक कायवाही द्वारा अथवा केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोत में होने वाले 
राजनैतिक विकासों द्वारा नष्ट कर दिए गए। एशिया में किये गये व्यय के 
कारण भी इनको हानि उठानी पड़ी। इन सवा अन्तिम परिणाम यह हुआ 
कि अधिकांश यूरोपीय देश जो कि युद्ध के मध्यकाल में प्रमुख ऋणदाता थे वे 
अब शुद्ध रूप से कर्जदार बन गए। उदाहरण के लिए, पहले ब्रिटेन ने भारत, 
भिस्र और कुछ लेटित अमेरिकी देशों को कर्जा दे रखा था किन्तु अब वह 
स्वयं एक कर्जदार दंश बन गया । 

युद्ध के कारण संयुक्तराज्य अमेरिका की स्थिति में प्राय: कोई 
परिवर्तंत नहीं आया किन्तु विद थ्षों में उसके दीर्घकालीन व्यय बढ़ गए । 
संग्र॒क्तराज्य अमेरिका को छोड़कर प्राय: सभी युद्ध करने वाले दंशों में धन 
का विनाश हुआ था । इससे न केवल करू-कारखातने एवं प्रसाधन और कच्चे 
माल तथा अन्य काये करने वाली पू जी के विद जी भण्डार ही नप्ट हुए वरन्‌ 
विदंशी व्यय भी प्रभावित हुए । 

यह जरूरी समझा गया कि यदि यूरोप अपनी उत्पादन क्षमता को 
बनाए रखना चाहता है और युद्ध के पूर्व के अपने जीवन स्तर को प्राप्त करना 
चाहता है तो उसे अपने पूजीगत साधन बढ़ाने चाहिये। इस समय प्‌ जी का 
एक मात्र स्नोत संयुवतराज्य अमेरिका था, जिसकी उत्पादन क्षमता न केवल 
युद्ध से क्प्रभावित रही वरन्‌ असर में वह बढ़ गयी। यह माना जाता था 
कि जितने डालर का कर्ज यूरोप के लिए जरूरी था, उसके लिये वह पुन: 
भुगतान नहीं कर सकेगा क्‍योंकि युद्ध के बाद प्रारम्भिक काल में लिये गये 
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कर्ज का अधिकांश भाग प्‌ जीगत पुनः रचना में लगाना था। युद्ध के बाद 
क्योंकि प्‌ जी की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी और इसमें से अधिकांश 
पूजी उपहार के रूप में दी जाती थी, इसलिये इस काल में पू जी के निर्यात" 
प्राय: सरकारों के बीच हुए । द 
द्वितीय विदव-युद्ध के बाद पू जो का आवागसन 
( एन रि०रशा९०॥5 आं॥९6 ॥86 5९९20००0 छ०70-५997 ) 

द्वितीय विश्व-पुद्ध के बाद जो राजनेतिक असुरक्षा पैदा हुई, उसके 
परिणामस्वरूप व्यक्तिगत पुजी के आवागमन पर्याप्त नहीं हो सकें। जो भी 
आवागमन हुये वे मुख्य रूप से अमेरिकी सरकार द्वारा विभिन्न यूरोपीय देशों को 
दिये जाने वाले कर्ण और अनुदान के रूप में थे | व्यक्तिगत व्यय अन्य दंशों में 
जिस क्षेत्र में हुआ था, उसमें मध्य पूर्व के विभिन्‍त क्षेत्रों की तेल कम्पनियों 
का नाम लिया जा सकता हैं। 

उपय्रु कत विवरण से यह स्पष्ट है. कि अन्दर्राष्ट्रीय प जी का आवागमन 
प्रथम विद्व-गुद्ध द्वारा स्थापित राजनीतिक अस्थायित्व के पूर्व किस प्रकार 
होता था। उप्तके पश्चात्‌ १६२० की असुरक्षाओं में, अन्य महायुद्ध के समय 
में और १६४० की अस्थायित्वपूर्ण परिस्थितियों में प्‌ जी का आवागमन किस 
प्रकार हुआ ? प्रथम विद्व-बुद्ध से पूत्रं करोड़ों डाकर के पूजी के निर्यात 
उस समय की पर्याप्त संख्या का प्रतिनिधित्व करते .हैं। यघ्च॒पि ये निर्यात 
प्रथमिक अथ॑-व्यवस्थाओं (ऐ7787ए 2607076७) की ओर संचालित नहीं 
थे, जिन्हें विद शी पू जी की सबसे अधिक आवश्यकता थी, बरन्‌ इन्होंने पर्याप्त 
स्रोतों वाले और अपेक्षाकृत्त मुरज्ञित एवं स्थायी राजन तिक दृष्टिकोण 
वाले दंशों को अपना विकास ज्यीघ्र करने के छिये प्रोत्साहित किया । इससे 
अन्य दे शों की भी विकास का अवसर मिला । 

प्रथम विश्व-पुद्ध के बाद जो -अस्थायित्व आया और आर्थिक मन्दी के 
साथ कर्ज लेने ओर देने वाले के बीच जो सम्बन्ध स्थापित हुये उनके बारे 
में यह नहीं कह! जा सकठा कि इसका कारण पूजी का आवागनन ही था । 
जो देश पुजी की सख्य आवश्यकता महसूस कर रहे थे उनको यह अनुभव 
हुआ कि इसे प्रदान करने बाला कोई नहीं है। जो देश पहले दूसरे देश! को 
कर्ज देने की क्षमता रखते थे वे अब विरेश्ी कजं प्राप्त करने में अनिच्छा 
प्रदशित करने लगे। पू ्ज!बत आवागमनों ने इन वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से आथिक 
विकास के क्षेत्र में बहुत कम योगदान किया । 

द्वितीय बिखव-युद्ध के वाई बाव्यफ्ारी दिवालियेत की श्थिति,आई । 
इस काल में जो. कंज दिये गये उनका आधार अद्धं-शताब्दी पू््रं दिए गए 
कर्णों से /भिन्‍न था ै। गेर,सरकारी. कर्जों का कोई महत्व नहीं रहा। इसः 


अन्तर्राष्ट्रीय पू जीमत आवागमन ३२१५ 


प्रकार वतमान काल में पूजी के आवगमन की दिद्या को स्थापित करने में 
राजनतिक विचार-विमशं भी पर्याप्त प्रभाव डालने लगे । पिछला इतिहास 
यह पघ्िद्ध करता है कि विभिन क्षेत्रों का आर्थिक विकास, पूजी के आवागमन 
की मात्रा, दिशा एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। 


अ्रन्तर्राष्ट्रीय प्‌ जी की गतिशीलता के कारण 

(१6९850॥8 ० ॥8शप्राभ्रा0गनत्रों (97 ४0०४४४7७४) 

पुृजी की गतिशीछूता का क्‍या कारण हैं और एक देश से दूसरे देश 
में पूुजी का आयात और निर्यात क्‍यों होता है ? यह प्रइत पर्याप्त महत्व 
रखता है । इस प्रइन का जवाब देने के बाद ही हम पूजी के आवागमनों की 
वास्तविक प्रवृतियों के बारे में कुछ निर्णय ले सकते हैं और तभी हम इस 
बात का सुल्यांकन कर पाएंगे कि सर्वाधिक वांछतीय किसे माना जाए । 

माल और सेवाओं का व्यापार इसलिए होता हैं क्योंकि इससे खरीद- 
दार को आयात करने में छाम रहता है। जब एक देश को दूसरे देश में 
स्थिति पूत्ति के स्नोत से सस्ता माह प्राप्त हो सकता है तो वह उसी विदेशी 
माल की माय करेगा और इस प्रकार व्यापार का जन्म हो जाएगा। एक 
समय था जब पृजी का आवागमन इसलिए होता था क्‍योंकि खरीदार 
विदेशी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में स्वयं ही एक विधेयात्मक 
और सक्रिय ति्णय लेता था । ऐसी स्थिति में वह अपने स्वार्थों को देखने के 
वाद स्वतंत्रता पूवंक कोई निर्णय लेता था । 

पूजी के आवागमन सरकारी और गेर-सरकारी दोनों प्रकार के 
होते हैं ओर इनके लिए उत्तरदायी कारण भी प्रायः अलूग-अरूग होते हैं, अतः 
इनका अलूग-अरूग अध्ययत्त किया जाए तो अधिक उ्युक्‍त रहेगा । 
पुजी के गर-परकारी आवागमन के कारण 
(॥6९ ।२९४४0०8 04 हर 6 पाए श्त0ताएओ (2064) ४0एश7६४६) 

पुजी के आवाग जिन प्रतिशृत्तियों का दाम लिया जाता है 
उनका ए% व्यापदः क्षर्थ है, इसे ते केवल बाणइस एवं स्ट॒प्ह ही अते हैं बरत्‌ 
अल्यकादीन नोट, जमा लेखे झोर विदेशों भ॑ सियत वाब्तदिक सम्पत्ति अ 
भी आदी हैं। जिम प्रक्तार विशेश में स्थित रम्पते की खरीदार को पूजा 
का निर्यात माना जाता है, उसी प्रकार देग में स्थित विदंशी पृ जी की खरीद- 
दारी को भे पूजी का निर्यात माना जाएगा यदि एक व्यवतित लंदन में 
स्थित अमेरिकी रेलवे कम्पतती के वाए्इस खरीतता है दो बह स> 
स्वयं के दशा में स्थित रहते हुए भी पू'जी का निर्यात कही जाएगी) आयात के 
प्रसंग में यहां यह बात मुख्य है कि खरीदारी दबरे दंश के निवासियों से की 
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जा रही है। दूसरी ओर विदेशों में स्थिति स्वदेशवासियों से यदि किसी 
सम्पत्ति को खरीदा जाता है तो इसे पुजी का निर्यात नहीं कहा जायगा। 
यहां विदेशी प्रतिभूति से हमारा अथी एसी प्रतिभूति से है जो अपने पूवे- 
स्वामित्व के कारण विदेशी होती है। केवह विदेशों में स्थित होने के कारण 
ही हम इसको विदेशी नहीं कह सकते । 

विदेशी प्रतिभूतियों को कुछ उदेश्यों की पूति के लिए खरीदा जाता 
है । जब हम इप प्रइदन पर विचार करते हैं कि एक अमेरिकन व्ययकर्ता 
किसी कनाड़ावासी या अंग्रेज या-पश्िया निवासी से प्रतिभृतियां क्‍यों खरीदता 
है तो हम पाएंगे कि यह निर्णय उसने कीमतों के आकर्षक होने के कारण 
लिया है | पूजी का बहुत कुछ आयात-निर्यात कीमतों के बीच पाए जाने 
वाले धन्तर के कारण होता है। 

पूंजी के आवागमन से सम्बन्धित व्यापक सहमति के लिए हम एक 
उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक पूर्णतः 
सुरक्षित बाण्ड पर विचार कर । इस प्रकार का बाण्ड प्रत्येक वर्ष एक निश्चित 
घन के भुगतान का वायदा करता है । मानलीजिए यह ५०० रुपये हैं, 
इसके परिपक्व होने पर वह मूल घत का भुगतान करेगा। मानलीजिए बह 
दस हजार रुपए हैं। वत्तमान समय में दी गयी ब्याज की मात्रा को कितना 
महत्व दिया जायगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि ब्याज की दर क्या 
है? यदि ब्याज की दर नीची है तो भविष्य में चुकाये जाने वाले धन की 
मात्रा पर्याप्त मूल्यवान वन जाएगी और यदि ब्याज की दर ऊची है तो 
उसको कम महत्व दिया जाएगा । ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी प्रति- 
भूति का मुल्य उतना ही नीचा होगा और दर जितनी तीची होगी उसकी 
कीमत उतनी ही ऊची होगी । 

पूजी के आयात-निर्यात का न होना ब्याज की एक जेसी दर का 
आवश्यक परिणाम नहीं है । एक देश में ब्याज की दर बहुत कुछ उन नीतियों 
पर आधारित रहती हैं जो उस देश के बंकों तथा मौद्रिक संस्थाओं द्वारा 
अपनाई गयी हैं । इन नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाता 
है। इनको कोई अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता निर्धारित नहीं करती, यह हो यकता है कि 
एक समय में एक देश धन से सम्बन्धित सरक नीति अपनाएं । ऐंधी स्थिति 
में उस देश में ब्याज की दर कम होगी । दूसरा देश उसी समय प्रतिरोध की' 
नीति अपना सकता है और इसलिए वहां ब्याज की दरें अधिक होंगी । 
न यदि एक स्थिति में दो देशों के समस्त व्ययकर्त्ताओं को एक जैसा 
जोखिम उठाना पड़ता है तो ब्याज की दर में किसी प्रकार का अन्तर भी 
कात्तर्राष्ट्रीय पृ जी के आवागमन का कारण बन जाएगा। ब्य[ज की उच्च-दर 
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वाला देश, दूसरे दंश से प्‌ जी का आयात करेगा और उस समय तक करता 
रहेगा जब तक कि परिस्थितियां न बदल जाएं । दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि पू्‌जी को उस दे में आकर्षित किया जाएगा जहां वह उच्च 
ब्याज की दर कमा सके । 

कुछ लेखकों का कहना हैं कि उपयुक्‍त स्थिति पर्याप्त अवास्तविक 
है । यदि प्‌ जी के प्रवाह को विचा प्रतिबन्ध लगाए रखा गया तो दो देशों में 
ब्याज की दर एक जेसी बन जाएगी क्योंकि पूजी के निर्यातकर्त्ता देश के 
बेकों का सुरक्षित भण्डार धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा और इसलिए वे 
भी कुछ समय बाद व्याज दर बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे | दूसरी ओर प्‌ जी 
के आयात करने वाले देश के बेकों का सुरक्षित भण्डार बढ़ जाएगा, इसके 
फलहबरूप वह देश ब्याज की दर बढ़ाने के लिए चाहे वाध्य न हो किन्तु फिर 
भी इस दृष्टि से सोच सकता है । 

जोखिम--जिन बॉण्डस्‌ को प्रत्येक देश द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित माना 
जाता है, उतके सम्बन्ध में सी दृष्टिकोण का अन्तर रह सकता है। व्ययकर्ता 
के जोखिम का सम्बन्ध न केवल प्राप्त किए जाने वाले व्याज से रहता है 
वरन्‌ इससे भी रहता है कि यदि भविष्य में कभी वह अपने बॉण्ड को बेचना 
चाहे तो उसकों क्या कीमत मिऊ सकेगी ? यह हो सकता है कि संयुक्‍तराज्य 
अम्नेरिका की सरकार द्वारा प्रगरित बॉण्ड के प्राप्तिकर्ता ब्याज के भुगतान 
और मूछधन के पुनभ्ुगतान में पूर्ण रूप से सुरक्षा का अनुभव करें किन्तु वे 
उस बॉण्ड के परिपक्व होने से पहले किस कोमत पर बेच सकते हैँ । इस सम्बन्ध 
में अलग-अलूग मत हो सकते हैं | कुछ उप्रयकर्ता यह सोच सकते हैं कि भविष्य 
में वाजार अपरिवर्तित रहेगा और कछ भी यही भाव रहेगा जो आज है। 
इस प्रकार भविष्य में कीमतों की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है अतः 
व्ययकर्ताओं का दृष्टिकोण एकरूप नहीं होता । उनके मध्य स्थित दिभिन्नता 
के कारण प्‌ जी के भावागमन में अन्तर जा जाता है । 

कोनतें--दव पू जी का आवागमच कीमतों के अन्तर के कारण होता 
है तो ऊची कीमतें एक विक्रेता को प्रतिभूति छोड़ने के लिए प्रेरित करती 
हैं। पूजी के आवागमन को जारी रखने के लिए विक्रेता देश की दृष्टि से 
कीमतें मिरन्तर बढ़ती रहनी चाहिए । दूसरी ओर खरीददार देश की दृष्टि से 
कीमतों को कम से कम होना चाहिए । इस प्रकार विक्रेता देश में कीमतों के 
बढ़ने और खरीददार देश में कीमतों के घटने की प्रवृत्ति रहती है तभी उनके 
बीच प्‌ जी का जावागमन हो पाता है। जब कौमतें एक दूसरे के अत्यन्त 
निकट आ जाती हैं और सस्ता खरीदने और महंगा बचने से प्राप्त होने वाले 
लाभ के शदसर कम हो जाते हैं तो पृ जी का भावागमन दक जात! है । 


३१८ अन्तर्राष्ट्रीय अथृशास्त्र 


दृष्टिकोण का परिक्षतेत--उकत विच।र-विमश के बाद हम इस महत्व- 
पूर्ण मिध्कर्पं पर पहुँचते हैं कि यदि हम ऐसी समतुल्य स्थिति से प्रारम्भ करें 
जिधमें कि ५ जी का कोई आवागमन नहीं हो रहा है तो मोद्विक नीति में 
अथवा व्ययकर्ताओं के दृष्टिकोण में किसी प्रकार का भी परिवतंन होने से 
प्‌ जी का आवागमन प्रारस्भ हो जाएगा। यदि एक देश के व्ययकर्ता अधिक 
आधावादी दृष्टिकोण अपना ले और विदेशों से प्रतिभुतियां खरीदने पर उनके 
ऊपर कोई प्रतिबंन्ध न हो तो वे पूजी के आवागमन को सम्भव बचा देंगे । 
पजी का निर्यात केवछ उन्हीं, देशों को किया जाता है जिनके व्ययक्वर्ता 


अधिक आशाचादी होते हैं। इूमरे देशों से पूजी का केत्रल आयात किया 
जाता है; पूजी का आवागमन इसलिए भी प्रारम्भ होता है क्योंकि बेंक 
व्यवस्था की तीति के परिणामस्वरूप एक देश में ब्याज की दर कम हो जाती 
है और दूसरे में वे ज्यों की त्यों बदी रहती हैं।इस भ्रज्ञार के प्‌ जीगत 
आवागमन से उप देश से प्‌ जी का निर्यात किया जाएगा तथा उस देश में 
प्रतिभुतियों ःग आयात किया जाएगा जिसमें ब्याज की दर अम हैं । 
भव्यियवाणिया-- मतों के परिवतंनों के सम्बन्ध में भविष्यवाणियां 
पर्याग्ठ महत्वप्‌र्ण होती हैं। सदटेबाज इस दृष्टि से पर्याप्त नहत्व रखते हैं। 
वे आज इस आजा में व्यापार करते या खरीददारी करते हैं कि कल वे ऊंची 
बीमतों मे बिक्री कर सकेंगे । इस प्रकार के व्ययकर्त्ताओं को उनसे भिन्न माना 
जाएगा जो प्रतिभुतियों की प्राप्ति केवल आकर्षक व्याज अथवा छाभांश के 
कारण करना चाहते हैं। बैपे अनेक व्ययकर्ता सदटेवाजों की मनोभावता से 
प्रभावित रहते हैं । 
प्रतिभुतियों के प्रकार--अस्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिन प्रतिभृतियों का 
व्यापार किया जाता है उनका प्रकार भी पर्याप्त महत्व रखता है । इस दृष्टि 
से बाण्डस का ताम उल्लेखतीय है । इतके अतिरिक्त स्टाक, प्रमाण-पत्र आदि 
भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं । यदि एक व्यापारी कि्ती स्टाक के एक सो 
अंश खरीदतवा हैं तो वह अपनी खरीददारी ब्याज की भाशा से नहीं करता 
क्योंकि वह अपना धन उधार नहीं दे रहा है वरन्‌ वह एक फर्म के रू ब्रामित्व 
को खरीद रहा है ! उसको मिलने वाला प्रतिदात ब्याज के रूप में नहीं वरन्‌ 
लाभांश के रूप में होगा । यहां मूलधन के लोटने का प्रइन ही नहीं उठता। 
दस प्रकार की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, बॉण्डसू से प्राप्त होने वाली 
आय से सुरक्षित होती हैं क्योंकि लाभांश की दर के सम्बन्ध में कोई गारन्टी 
नहीं दी जाती वरन्‌ यह कुछ प्रतिबन्धों के साथ निर्देशकों के निर्णय पर निर्धा- 
रित होती हैं । 
प्रतिभूतियों के बोच स्थित पर्याप्त अच्तर भी पूजी के आवागमन का 


अन्तर्राष्ट्रीय ५ जीग/ आवागमन ३१६९ 


कारण बनता है। एक्क देश में प्रतारित प्रतिधृतियाँ दूसरे देश में प्रसारित 
प्रतिभूतियों से भिन्न हो सकठी हैं । हो सकता है कि संयुक्तराज्य अमेरिका 
में प्रसारित प्रतिमुतियों तथा क्रिसी भी अद्ध-विक॒सित देश की प्रतिभूतियों 
के बीच महान अन्तर हो। यह अन्तर प्रतिभूतियों की स्वोकृति में पर्याप्त 
महत्वपूर्ण बन जाता हैं। उनकी दर चाहे कुछ भी हो किन्तु इस अन्तर के 
कारण कई बार प्रतिधृतियां स्वीकृत या अश्बीक्षत बन जाती हैं। अमेरिका 
के व्ययकर्त्ता इप प्रकार की विदेशी प्रतिभृतियों को प्राप्त करने में प्रायः रुचि 
नहीं लेते । 

पूुजी के आवागमन को दृष्टि से यह बदन पर्याष्त महत्व रखता है 
कि व्ययकर्ता की भारनाओं में परिवर्तन केसे आ सकता है? विभिन्‍न विकास 
व्ययकर्ता की आकांक्षाओं को परिवर्तित कर देते हैं। इनको दो शीष॑ंकों के 
अन्तर्गत बर्गीक्षत किया जा बकता हैं । प्रथम भाग के अन्तर्गत उत्त परिवत॑तों 
को लिया जा सकता है जो विदेशी व्यय से होने वाली कुछ प्राध्तियों से होते 
हैं और दूमरे भाग में वे परिवर्तन आते हैं जो देश में बे कल्पिक व्यय के फल- 
स्वरूप होने वाली प्राप्तियों से होते हैं 


पूजी के आवागमन को प्रभावित करने वाले अनेक कारणों में से कुछ 
प्रमुख तिम्म प्रकार हैं :--- 

(१) राजनंतिक विकास (?0]02८६ 08४ए४९०७॥७॥)---राजने तिक 
विकासों का महत्वपर्ण प्रभाव होता है। यदि एक देश में राजन तिक स्थापित्व 
को चुनौतो प्राप्त होती है तो दूसरे देश के व्ययकर्ता को उस देश की प्रति- 
भूतियों के सम्बन्ध में निराशापूर्ण हष्ठिकोण अपनाना होगा। उदाहरण के 
लिए, उसे यह भी डर हो सकता है कि उसकी प्रतिभूतियों को जब्त कर 
लिया जाएगा। सम्भवत्त: यह सबसे वड़ी बाधा है जिसके कारण वर्तमान समय 
में कुछ अद्ध -विकसित अथं-व्यवस्थाओं में प्‌ जी का भरी निर्यात नहीं किया 
जाता । इन देशों में प्‌ जी के आयात का स्तर बहुत नीचा होता है। इसके 
परिणामस्वरूप राजन तिक अस्थिरता के खतरे और भी अधिक गम्भीर बन 
जाते हैं। इस प्रकार के आयातों के बिना देश का आर्थिक विकास अत्यन्त 
धीमा हो जाता है । इससे भारी असन्तोष पेदा होता है और सम्भावित 
व्यवकर्ता के लिए कम आकर्षक वातावरण तैयार होता है। इस प्रकार के 
विकास -के कारणों को रोकने के लिए जब तक कुछ नहीं किया जाता स्थिति 
,निरन्तर बदतर होती जाती है। 

(२) मत परिवर्तेत (88765 |॥ 0फ%7900)---इप दृष्टि से एक 
अन्य महत्वप्ण बात विदेशी बाजारों से सम्बन्धित मतों के परिवतंन से 
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सम्बंध रखती है । उदाहरण के छिए, जब एक देश के लोगों में यह भावना 
बढ़ती है कि दूसरे देश की मुद्रा के दाम गिर रहे हैं तो उस देश के व्यय- 
कर्ता अपने व्यय में कभी कर देते हैं; दूसरे देश के विनिमय की बदतर स्थिति 
भी एक देश के पूल्यों को गिरा देती हैं और इस प्रकार उन्तके बीच प्‌'जी 
का आवागमन रुक्त जाता हैं। इस स्थिति में यह भय बढ़ जाता है कि व्यय- 
कर्त्ता को अपने घन का उचित प्रतिदान नहीं मिल पाएगा और उसका व्यय 
निष्फल रहेगा। यदि इस प्रकार का डर व्यापक बन जाए तो इसके परिणाम- 
स्वरूप एक देश दूसरे दंशों को-अपनी सम्पत्ति का निर्यात नहीं करेगा। 
हुमरे देशों में भी जब इस प्रक्रार का भय उत्पन्त हो जाएगा तो वे पजो का 
आयात नहीं करेंगे । 

(३) साधन स्रोतों को खोज (7॥6 09758८0एशए 04 ॥२९४०ए४७९४)-- 
जब अन्य द्ों में साथतों की खोज की जाती है तो भी एक देश के व्यय- 
कर्ताओं को पर्याप्त लाभ प्रास्त होता हैं। विदेशों में व्यय करने से छाभ' की 
सम्भावनाएं प्रायः उस समय बड़ जाती हैं जब दूसरे देशों के साधनों 
की खोज से लाभ उठाने की तीति को जाना जा सके। उदाहरण के लिए 
जब पश्चिमी कनाड़ा में संबतते पहले पेट्रोल के सुरक्षित भण्डारों का पता 
लगाया गया तो अमेरिको व्ययकर्ताओं को पर्याप्त आशा बच्ची और उन्होंने 
कनाड़ा की प्रतिभृतियां खरीडइने में रुचि प्र्दाशत की । 

(४) विश्व माँग में परिवर्तत ((॥#करा8०5 ॥70 ए/४07]0 शाश्ाा6ह)--- 
जब विदृब की भांग में परिवर्तंत होते हैं और इनके स्थायी रहने की आशा 
रहती है तो इनसे विभिन्न देशों पर पड़ने वाले प्रभावों का कुछ अनुमान लगाना 
सम्भव होता है तो उससे पृजी का आवागमन भी प्रभावित हो सकता है 
वर्योकि गससे उत्पादव की आर्काक्षांओं की प्रवृत्तियां प्रभावित होती हैं। जब 
एक लम्बे समय तक संनिक्त उत्पादत की मांग पर्याप्त उच्च बनी रहती हैं 
तो तांबा, यूरोनियम, टिन आदि साधनों से सम्पन्न देशों की कुछ फर्मों को 
अधिक लाभ प्राप्त होता है और तब इन उद्यमों में धन लगाना बुद्धिपृर्ण 
समता जाएगा । 

(५) भण्डार के बाजार (776 80९८४ शिक्वा:र४)--एक देश के 
भण्डार में होने वाले विकास भी दूसरे देशों के व्ययकर्ताओं के दृष्टिकोण को 
प्रभावित करते हैं। बाजार चाह गिरे अथवा उ5, प्रवृत्ति हमेशा यह रहती 
हैं कि परिवततन को संख्यागत होवा चाहिए। उदाहरण के छलिए,, यदि लन्दन 
में बाजार उठ रहा है तो अमेरिकी व्यापारी यह सोच सकता है कि वहाँ 
अधिक से अधिक प्रतिभूतियां खरीदी जाएं । जब एक बार श्षीप॑ के स्तर को 
ज़्मावित कर दिया जाए तो अन्य दिशाओं में भी यह प्रवृति बढ़ती 
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(६) कर नौतियों में परिवर्तत ((॥9॥98०8 ॥ 785 ?0॥00९५$)--- 
जब कर नीतियों में परिवर्तत किया जाता है और इस परिब्त॑त द्वारा 
भेदभाव की नीति को अपनाया जाता है तो इससे विदेशी व्ययकर्तता का 
मार्ग या तो अवरुद्ध हो जाता है या सुगम बन जाता हैं। ऐसी स्थिति 
में पु जी का अआवायमन पर्याप्त वदल जाता है। यदि एक देश व्यापार 
के समस्त कछाभों पर एक सी दर से कर लगाता है तो वह उच्च नियमों के 
लाभों पर मी कर लगाएगा जो कि विदेशियों द्वारा नियन्त्रित है। वह उन 
लाभांशों प्र भी कर लगा देगा जो गेर निश्वुसियों को मिलने वाले है। 
एसा करने से विदेशी व्ययकर्ताओं की जाशाओं पर पानी फिर जाएगा 
और वे उस देश में अपने व्यय से होने वाके छाभो के सम्बन्ध में पुनः 
विचार करंगे। 

(७) घरेल्‌ स्थिति (90778870 8]/78/0॥)---जब घरेल स्थिति 
कम अनुकूल रह जाती है तो इसके परिणामस्वरूप देश में प्रतिभूतियों की 
खरीददारी के सम्बन्ध में निराशावादी दृष्टिकोण का प्रभाव हो जाता हैं। इस 
दृष्टिकोण से प्रभावित होकर विदेशी व्ययकर्ता भी प्रतिभृतियां नहीं खरी- 
दते । जब घरेल नियमों पर कर की दर की वृद्धि दूसरे देशों की बढ़ी हुई 
दरों से काफी आगे हो तो इसके परिणामस्वरूप पुजी का चिर्यात होगा 
क्योंकि जब इस देश में करों की मात्रा अधिक है तो विदेशी निगम के भंडार 
अधिक आक्ंक बन जाएंगे । 

(८) कुछ अन्य कारण ( 507स्‍6 0वश' 7९४५०॥$ )->पूजी के 
आवागमन को कुछ अन्य कारणों द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता है | वस्तुओं 
ओर सेवाओं के व्यापार के साथ प्‌ जीगत आवागमन स्वत: होने लगता हैं । 
जब एक देश में कोई आयात करता है तो उसे कुछ न कुछ निर्यात करने का 
भी प्रवन्ध करता होगा । यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसे खरीदी गई चीजों 
के दाम देने पड़े गे। संभवत: यह भी हो सकता है कि वह निर्यातकर्ता ले साख 
प्राप्त करले अथश अपने बंक से ही आवश्यक विदेशी विनिमय या मोना प्राप्त 
करले । प्रत्येक स्थिति में प्‌ जी का आयात करना पड़ेगा | जब एक देदधा अपने 
निर्यात को बढ़ाएगा तो उसका आयात भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। 
व्यापार से सम्बन्धित आयात बढ़ने पर पूजी का आदागन्न जन्म लेता है और 
उसे कोई भी प्रतिबन्ध नहीं रोक सकता | 

जिस प्रकार माल और सेवाओं के व्यापार में सतल्तुलन स्थापित करने 
के लिए पूजी के आवागमन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार दूभरे देशों 
से प्रतिभुतियों की खरीददारी एवं बिक्री भी आवश्यक वन जाती है। जब 
एक देश के व्ययकर्सा दूसरे देश की प्रतिभुतियां खरीदने की ओर प्रेरित होते 
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हैंतो ऐमा करने के लिए या तो उनको अपने देश के विदेशी विनिमय 
भण्डार कम करने होते है अथवा अपने देश की मुद्रा दूसरे देश के निवासियों 
के हाथ मे देनी होती हैं | दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है किये 
खरीददार या तो इन प्रतिभूतियों के लिए भुगतान करेंगे अथवा नही करेगे। 
यदि वे भुगतान करते है तो किसी न किसी प्रकार पुूजी का आवागमन होक्र 
रहेगा और यदि वे भुगतान को भविष्य के छिए छोड़ देते है तो भी पूजी 
का आवागमन होता है, यद्यण् यह आवाग्मद निन्‍न प्रकार का होता है। 
एक देश माल, सेवाओ एवं प्रतियृतियों का निर्यात करते समय भी पूजी के 
आवागमन को प्रोत्साहन देता है । 

उक्त प्रकार के प्‌ जी के आवागमन एक प्रक्नार से सन्तु»ुद स्थापित 
करने के लिए होते हैं। यदि एक देग के आयात उपक्ते कु निर्यात से आगे 
बढ़ जाते है तो उनके बीच सन्तुलून स्थापित करने के छिए पूजी का आयात 
किया जाता है। यदि सम्बन्धित देश पूंजी के आयात की अनुमति न दे तो 
विदेशें से खरीद करने के इच्छुक आयातकवर्ताओं को यह महसूस होगा कि 
वे भुगताव करते में थस समर्थ है। ऐसी रिथ्ति में आयातो वा अतिशय, 
उनकी प्‌ दो के आयात द्वारा सल्दुलित करता चाहिए। 

से 


(4: 


कभी-कभी सुविधा की दृष्टि से भी संतुलन करने वाले पूजी के 
आवागमनों का झूप निर्धारित किया जाद। हैं। उदाहरण के | एक देश 
के नियातकर्ता यह मात सकते है कि उततोी रिदेशी उपक्नोकताओं की आज्ाएं 
उस समये तक प्राप्त सही होंगी जब तक कि वे अपनी साख को यथार्थ मे 
प्रसारित न करे। इस प्रश्ञार जायातकर्ता देग के लिए यहु धावदपक्र बन 
जाता है कि वह अपने विदेशी विभिमय अपर सोने के सुरक्षित भण्डारों को 
काम में छाए। यदि इसे निर्यातकर्तानों की दृष्टि से दंखा जाए तो ज्ञात 
होगा कि वे इस साख को आयातऊर्त्ताओं तक प्रसारित करने का प्रवन्ध 
करते हैं। उनके द्वारा जब पर्याप्त बाजारों को ढुढने के लिए ४ कठिनाई 
का अनुभव किया जायेगा तो वे भुगतान की तारीख को बदल देंगे। आय।त- 
कर्ता को खरीददारी करने के छिये सुविधाजनक राख की दार्नों का प्रबन्ध 
करना पड़ता है और इस प्रकार निर्यातकर्ता अथवा बंक द्वारा जह्पकाडीन 
'ए जी के आवागमन को प्रारम्भ किया जाता है। दूसरी ओर आयातकर्त्ता 
भी समय-समय पर निर्यातकर्ता को साख वो सुविधाएं प्रदाव करता है। 
निर्यातकर्ता भी अपने उत्पादन की लागत को पूण करने के लिये धन उधार 
ले सकता है। यदि लागतकर्सा वस्तु के प्राप्त होने से पहने ही भुगतान कर 
दे वा 'है तो इसे भी प्‌जीगत आवागमन समझा जायेगा । 
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प्‌जीगत आवागमन कभी-कभी स्वेच्छापृर्ण होते हैं जब कि दूसरे 
समय में वे इतने स्वेच्छापर्ण नहीं होते । एक देश के व्यापारी समय-समय पर 
यह अनुभव कर सकते हैं कि जिस देश में उन्होंने व्यय किया है वहां से 
वे उस धन को वास न ले पाएंगे और न ही वे अपनी प्रतिभूतियों के ब्याज 
का - भुगतान प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति १६३३ के बाद 
जमं॑नी में पैदा हुई थी। उस समय जिन अमेरिकियों के फस जर्मती की 
प्रतिभूतियां थी, उनको यद्यपि जमंची की मुद्रा (१४७7६) में ब्याज छूगातार 
मिल रहा था किन्तु फिर भी वे इस मुद्रा को जमेरिकी डालर में परिवर्तित 
करने के लिए स्वतन्त्र नहीं थे । ऐसी स्थिति में इन अमेरिकी व्यापारियों को 
जितना ब्याज प्रतिवर्ष प्राप्त होता था उतना ही वे जमंत्री को कर्ज में दे 
देते थे । इस प्रकार ये कब इच्छायु्ण नहीं वरन्‌ बाध्यक्रारी थे। यच्चपि ये 
व्यापारी चाहते थे कि प्राप्त की गई जमंन मुद्रा को डाहूर में बदल दें किन्तु 
वे ऐसा करने में असफल थे । 

कभ्नी-क्ती व्यापारिक विचार-विभर्थण की अपेक्षा दबावों के कारण भी 
पूजी का आवागमन सम्बब बनता है । एक कज लेने बाला देश अपने कर्ज 
का एक भाग किसी निश्चित तारीख को छुकाने के लिये सहमत होता हैं 
और जब समय आता हैं तो वह उनकः निर्यात करते के लिए बाध्य होता है 
किन्तु इस प्रकार का निर्यात जाय प्राप्ति की आश्ञाओं से या पूंजी प्राप्त 
करने अथवा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं किया जाता वरन्‌ 
उप्तकी मजबूरी होती. है । 

ऊपर प्‌, जी के जिने आवागमनों का वर्णन किया गया है उनकी ग्रक्ृति 
गैर-सरकारी है किस्तु अंधुनिक समय में अनेक प्‌ जीगत आयात-निर्यात 
सरकार द्वारा संचालित किये जाते हैं । 
पुजी की सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय यति के कारण 
( ॥96 ए९4४छ075 0 (6 (0।680498] उधाश'एक्का] 0॥9] 
(8एफ (4) १०प९॥९८४६ ) 

सरकार द्वारा जिस पूजीगत आवागमन की पहलू की जाती है वह 
१६४५ के बाद के व्यक्तिगत प्‌ जीगत झ्रावागमन की »पेक्षा बड़े आकार का 
है। यद्यपि व्यक्तिगत लेन-देन को प्रभावित करने वाली शक्तियों का विस्तार 
के साथ वर्णन किया जा सकता है किन्तु सरकार द्वारा प्रेरित तथ्यों के बारे 
में अधिक कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। ह 

सरकारी नीति के निर्धारण की कठिनाइयां--सरवार की नीतियों 
का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना सरल नहीं है। जिस प्रकार हम व्यक्ति- 
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गत व्ययकर्ता के बारे में वहते हैंकि वह आर्थिक प्राप्ति चाहता है, सर- 
कार के उद्देश्यों को इतनी भमिश्चितता के साथ हम नहीं कह सकते, यद्यपि 
उनका महत्व भी कुछ कम नहीं होता, छाभ ओर हानि की माध्यताएं बहुत 
कुछ निश्चित होती हैं शोर इनको आसानी से समझा जाता है किन्तु सामान्य 
कल्याण जो कि सरकारी व्यय का एक उद्देश्य बताया जाता है, उत्तना 
निद्चत नहीं होता । सामान्य कल्याण के अन्तगंत जो विभिन्‍न बातें आती 
हुँ उनको पृथक से न तो जाना जा सकता है और न ही उनकी व्याख्या की 
जा सकती है। इसके अन्तगंत हम जनसंख्या के आर्थिक कल्याण, आक्रमण 
से सुरक्षा और राजनेतिक स्थाथित्व आदि बातों को ले सकते हैं किन्तु इनमें 
से प्रत्येक उद्देश्य अपने आय में जटिल है। जनता के आथिक कल्याण में 
हम सभी के लिये उच्च आमदनी, आय की दर में उपयुक्त वृद्धि, आय का 
न्‍्यायपूर्ण वितरण और बेचे गए माल का उपयुकत्र प्रहार आदि बातों को 
सम्मिलित कर सकते हैं। ये सभी उद्देश्य अपेक्षाकृत सामान्य हैं और इनको 
संक्षिप्त रूप से इंगित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सरकार की 
क्रियाओं के सम्बन्ध में ये विभिन्न रुपष्टीकरण अधिक साथंक प्रतीत नहीं होते। 
सरक्षार द्वारा जिस पूंजी के आवागमन को प्रोत्साहित किया जाता है, 
उसके पीछे कई कारण होते हैं और इतको समझने के वाद सम्भवतः विषय 
अधिक स्पष्ट हो जायेगा । 

सरकारी ऋण के कारण 

((808688 ० ?ए70]0८-7ऐ७१०६४$) 


सरकार के द्वात॒ जब दूसरे देशों को ऋण प्रदाव किए जाते हैं तो 
इसके लिए.अनेक कारण उत्त रदायी होते हैं। उदाहरण के लिए, उस सरकार 
को यह डर रह सकता है कि यदि ऋण न दिया गया तो दूसरा देश उसके 
उहपादन को नहीं खरीद पायेगा। एक देश की सरकार अपने देश के 
उत्यादन का आयात करने के छिए दूसरे देशों को प्रोत्साहित करती है। 
आशिक मन्दी के समय सरकार द्वारा बाजार के आकार को बढ़ाने में विशेष 
रुचि प्र्दाशित की जाती है क्‍योंकि इससे देश के उत्लादत, आय, छाभ और 
रोजगार में वृद्धि होती है। यह तक व केवल आ्िक मन्दी के समय बरतन्‌ 
साधारण समय में भी महत्व रखता है, यद्यपि सम्पन्नता की स्थिति में बाजारों 
की रचना इतनी अधिक तत्कालिक नहीं होती, किन्तु फिर भी आने वाले 
भविष्य में इसका पर्याप्त 5दृत्त होता है । 

सरकार हारा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार के 
ऋण, दिये जाते हैं। उदाहरण के लिए, १६३४ में स्थापित अमेरिकी आयात- 
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निर्यात बेंक का प्रारम्भ में उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए 
निर्यातों को बढ़ावा दें | 

कभी-कर्भी एक सरकार अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए केवरकू इसे 
लिए कर्जा नहीं देती कि उसे बाजार की आवश्यकता है बरत्‌ इसलिए देती है 
कि ऋण लेने वाले देश को आयात करता चाहिए । उदाहरण के लिए, वह 
राजनेंतिक या सेनिक कारणों से उधार छेने वाले देश की आर्थिक शब्रित को 
उच्च बचाने का प्रयास कर सकती है। इसके अतिरिवत्र जब एक बार के 
लेने वाला देश विकास के सन्तोषजनक स्तर परे पहुंच जाएगा तो वह कर्ज- 
दाता देश के लिए कच्चे माल तथा अन्य सामग्रियां आसानी से भेज सकेगा । 

पूजी के निर्यात करने की स्थिति में रहने वाली सरकार मित्रतापूर्ण 
विचारों अथवा अतीत के छाभों से प्रेरित होकर भी पूंजी का निर्यात कर 
सकती है। एक देश की सरकार को कभी-कभी यह भी डर छगता है कि 
यदि दूसरे दश में स्थित सरकार का पतन हो गया तो उप्तके स्थान पर आने 
वाली सरकार कम मंत्रीपूर्ण हो सकती है, अतः वह उपस्तका समर्थन करके उसे 
पतनोन्‍्मुख होने से बचाती है । 


कभी-करत्ती एक सरक्वार दूसरे देश को इप्रलिए भी पूजी भेजती है 
कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो दूसरे देश द्वारा ऐसे आथिक निर्णय लिए 
जा सकते हैं जो उसके लिए नुकसानदायक होंगे । वे सम्भवतः सम्भावित 
कजंदारों पर बुरा प्रभाव डालेंगे । एक देश के पामने ऐसी स्थिति उपस्थित 
हो सकती हैं कि वह आवश्यक आयातों के लिए भुगताव न कर सके । ऐसा 
करने के लिए उसे या तो अपनी मूद्रा का मूल्य घठाना होगा अथवा कम 
महत्वपृर्ण आयातों की संख्या को एकदम कम करना होगा । इस प्रकार के 
प्रयास दूसरे देशों के लिए कष्टदायक्र होते हैं और इसीलिए वे सफलता प्राप्त 
कर छेते हैं, किन्तु दूसरे देश भी बदले की ऐसी नीतियां अपना सकते हैं और 
ऐसा होने पर ये तीतियां फलहीन बन जायेंगी । जब इस प्रकार की ग्दंनतोड़ 
प्रतिदन्द्रिता विभिन्‍न देशों के बीच कायम हो जायेगी तो किसी देश को छाम 
नहीं होगा। इस प्रवृत्ति के प्रारम्भ होने से पहले ही रोकने के छिए पूजी के 
आवागमन का सहारा लिया जायेगा । 

विकास और विनिमय स्थायित्व के उद्देश्यों के बीच बहुत कम अन्तर 
रहता है । १६४५ के दौरान संयुक्तराज्य अमेरिका ने ग्रेट-ब्रिटेन को जो 
कर्ज दिये हैं वे इन दोनों की ही पूर्ति करते थे । अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप 
के अन्य देशों को युद्ध के बाद जो सहायताएँ प्रदान की वे भी इस प्रकार के 
योगदान के उदाहरण हैं। ये विभिन्‍न कर्जे इन अर्थ॑न्व्यवस्थाओं की पुनः 
रचना में सहायता करने के उद्देश्य से दिये गये | ई०आर०पी० (छ8प70988॥ 
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]२2९०0ए९7ए ?7087877776) के अन्तर्गत सम्बन्धित देशों की अर्थ-व्यवस्था को 
पुनः सुधारने के लिये भारी मात्रा में घत को व्यवस्था की गई, क्योंकि युद्ध 
अथवा सेनिक कार्यवाही के कारण इन देशों की अथं-व्यवस्था पर्याप्त बिखर 
चुकी थी | 

सरकारी एवं गेर-प्तरकारी प्ररणाओं के बीच अन्तर--सरकारी 
व्ययकर्ता की रुचि एवं व्यक्तिगत व्ययकर्ता की रुचि के बीच उहेश्यों की 
विभिन्‍नता होती है। व्यक्तिगत व्ययकत्ता कभी-कभी तो सरकार द्वारा 
प्रेरित होते हैं किन्तु प्राय: उनको सरकार से कोई प्रेरणा नहीं मिलती । 
कभी-कभी व्यक्तिगत व्ययकर्त्ताओं के हित परिस्थिति की आवश्यकताओं के 
ठीक विपरीत विद्ध होते हैं। एक सरकार को जिस बात को भय रहता है 
उसी बात को प्रेरित करने के लिये कई बार व्यक्तिगत व्ययकर्तता अपनी 
नीतियों को संचालित करते हैं । 

एक सरकार के कार्यों की प्रेरणाएं वे भी हो सकती हैं जो कि 
व्यक्तिगत व्ययकर्ता की नहीं होती । एक देश अपनी सरकार के माध्यम से 
एक ऐसे देश में पर्याप्त पृ जी भेज सकता है जिसकी मुद्रा अवसुल्यल के नजदीक 
पहुंच गयी थी । यदि अवमुल्यन से एक देश को कोई भय नहीं है तो भी वह 
सम्बधित देश की सहायता कर सकता है । 

कई कारणों से एक सरकार व्यक्तिगत व्ययकर्ताओं के हाथ में निर्णय 
की दवित छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही प्‌ जी के आवागमन के सम्बन्ध में निर्णय 
लेती है। उदाहरण के लिए, यदि एक देश आथिक संकट का अनुभव कर 
रहा है जिसे वह विदेशों में अपने वाजार का प्रसार करके दूर कर सकता है 
तो इस तथ्य की जानकारी के बाद उसके पड़ौसी देशों के व्ययकर्त्ता उसे ऋण 
प्रदान करके बाजारों की रचना का प्रयास नहीं करेंगे क्‍योंकि इसमें 
जोखिम है । 

सरकार जब पूजी के आवागमन को प्रोत्साहन देती है तो उसका 
स्पष्ट उद्देश्य यह नहीं होता कि वह केवल लाभ प्राप्ति के लिए ऐसा करे। 
दूसरी ओर व्यक्तिगत व्ययकर्ता हमेशा सम्पन्नता और छाभ को ध्यान में 
रखकर ही जागे बढ़ता है। सरकार राजनैतिक मित्रता के लिए तथा दूपरे 
देशों के साथ सेनिक सन्धि का निर्वाह करने के लिए भी प्‌ जी के आवागमनों 
में रच ले सकती है। सरकार के सामने ऐसी अनेक परिस्थितियां आ जाती 
हैं जबकि उसे पू जी के आवागमव का प्रबन्ध करना होता है। यदि बहु 
इन परिस्थितियों में इस कार्य को व्यक्तिगत व्ययकर्त्ताओं के हष््य में छोड़ 
दे तो इसके फलस्वरूप कोई कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि उपयुक्त 
प्रेस्णाओं के अभाव में व्यक्तिगत व्ययकर्ता कोई रुचि नहीं बेंगे | 
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सरकार जिस प्रकार के पु जीगत आवागमन में भाग लेती है उसके 
कई रूप हो सकते हैं। कभीकभी इसका रूप प्रत्यक्ष कर्ज होता है। इस 
प्रकार के कर्ज प्रायः दीघंकालीन होते हैं और सरकृू शर्तें पर प्रदान किये 
जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिकी आयात-निर्यात बेंक ने पुनः रचना 
के लिए कर्जे दिये तो कर्ज लेने वालों को पुनः भुगतान के लिए. २०या 
३० वर्ष की छूट दी गई तथा उनसे बहुत कम ब्याज की दर (३%) प्राप्त की 
गयी । 

कर्ज और अनुदान दो अलग-अलग चीज़ें हैं और इनके बीच पर्याप्त 
अन्तर होता है । अनुदान प्राप्त करने वाला देश उसके ब्याज या मूलधन का 
भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता । एसी स्थिति में यह प्रश्न उठनों 
स्वाभाविक है कि एक सरकार इन दार्तों पर पुजी का निर्यात क्‍यों करती है ? 
सरकार धन को पूरी तरह से छोड़ने की अपेक्षा उसे वापिस लेने का प्रयात्त 
क्यों नहीं करती ? इन प्रश्नों का उत्तर उस देश के भावी स्वार्थ में पाया 
जाता है। अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि यदि एक देश की आर्थिक 
स्थिति मजबत नहीं है और विदेशी कर्ज का भ्रुगतान करने का भार भी 
उसके ऊपर डाल दिया जाए तो वह पर्याप्त कमजोर हो जायगा । जब युद्ध 
के दौरान दो देश सेनिक दृष्टि से मित्र होते हैं तो वे अपनी मित्रता को सैनिक 
लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी प्रयुक्‍्न कर सकते हैं । 
उदाहरण के लिए बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए ये परस्पर सहयोग 
कर सकते हैं । 

एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को पू्‌'जी का निर्यात करने 
की अपेक्षा अन्य प्रकार के प्रबन्ध को भी अपना सकती है। पूजी का निर्यात 
करने वाले देश की सरकार स्वयं कर्जा देने की अपेक्षा अपने देश के व्यय- 
कर्त्ताओं को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सहृती है। इसके लिए वह 
कर्जदाताओं को यह गारन्टी प्रदान करंगी कि कर्ज लेने वाले अपने घरेलू 
वित्तीय बाजार पर दबाव डाहऊकर दूसरी सरकार कौ आवश्यकताओं को 
पूरी करने की वांछनीयता पर जोर दे सकती है। 

कभी-कभी सरकारी के बीच कर्ज का प्रबन्ध अन्य वरीकों से भी 
किया जाता है । एक सरकार पुद: रचना और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बेंक 
([प्रॉच्णा/0748] ऊ्रेश्ञाए 07 र९००॥४४प०007 & ए08ए९४0०0977श7 5) : 
जैसे अन्तर ष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यप्त से प्रतिभूतियां खरीद सकती है अथवा 
अनुदानु दे सकती है। यह अभिकरण दूसरे देशों को घन उधार 
देगा । इसी प्रक्रार एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण व्यक्तिगत व्ययकर्ताओं से घन 
प्राप्त करके उन्हें किसी सरकार को देने की अपेक्षा व्यक्तिगल उद्यमों में हीं. 
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लगा सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारों के बीच पूजी का 
आवागमन कई प्रकार से प्रभावित हो सकता हैं। पूजी उधार देने वाली 
सरकार घंकी० आर्थिक, राजन तिक या युद्ध कौशल सम्बन्धी विभिन्‍न कारणों 
से प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त अनेक मानवीय कारण भी इस 
पर प्रभाव डालते हैं। आजकल व्यवितगत व्ययकर्त्ताओं की अपेक्षा सरकार की 
पहल द्वारा किए. गये पूंजी आवागमन अधिक दिखाई देते हैं। इस 
प्रकार का विकास कोई आशचय की बात नहीं क्योंकि व्यक्तिगत छाभों को, 
अपेक्षा सरकारी व्ययक्रर्ता की प्ररणा के स्रोत अनेक होते हैं। व्यक्तिगत 
व्ययकर्ता के सामने रण-कौशल सम्बन्धी राजनेतिक या मानवीय आदि विभिन्न 
कारण नहीं होते । 


पृ जीगत श्रावागमन का वर्गोकरण 


( टीइ5घर९ब्रा।णा ० (9एशिो १0 एशाशा। ) 


पृ जीगत आवागमन के कई रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसमें 
एक देश दूसरे देश का कर्णदार बन सकता है अथवा एक देश को कुछ वस्तुओं 
का स्वामित्व प्राप्त हो सकता है। पूजीगत आवागमन का जन्म साधारण 
व्यापारिक लेन-देन से भी हो सकता हैं अथवा इसलिए भी हो सकता है कि 
कुछ लोग इसमें अपना लाभ देखते हैं। इसके द्वारा विभिन्‍न सरकारों के बीच 
अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों के बीच अथवा अद्ध -सरकारी व्यक्तियों के बीच 
के प्रबन्धकों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि दो प्‌ जीगत आवागमनों के बीच विभिन्‍नता के अनेक कारण हैं और उनके 
अनुसार वे कई प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं । 


प्‌ जीगत आवागमन के कुछ वर्गीकरण सैद्धान्तिक रूप' से अपेक्षाकृत 
स्पष्ट होते हैं फिर भी कभी-कभी उनको लागू करना कठिन होता है। इस 
प्रकार के वर्गीकरणों को व्याश्या प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। प्‌जीगत 
आवागमन को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। 


(१) प्रथम आधार समय की रूम्बाई है जिसके लिए ऐसे आवागमन 
किए गये हैं--जब एक कर्जा दिया जाता है तो इसके साथ ही यह भी 
निर्शारित किया जाता है कि यह कितने समय में वापस छिया जाएगा। हो 
सकता है कि एक कर्जे का भुगतान करने का प्रबन्ध ६० दिन की अवधि में 
हो । इस प्रकार का कर्जा अल्पकालछीन कर्जा कहलाता हैं और जब यह राष्ट्रीय 
सीमाक्षों को छांचघ जाता है तो इसको अत्पकालीन प्‌ जीगत आवागमन कह 
देते हैं। दूसरी ओर जो कर्जा एक वर्ष से पहले चुकाना नहों होता उसे दीघें- 
कालीन प्‌ जीगत आवागमन कहते हैं । 
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प्‌ जीगत आवागमन को अल्पकालीन या दीघंकालीन के रूप में वर्गी- 
कृत करना अधिक उपयोगी सिद्ध इसलिए नहीं होता क्योंकि हम खरीदी गयी 
वस्तु को देखकर ही निश्चित रूप से यह पता नहीं लगा सकते कि खरीददार 
का वास्तविक इरादा क्या हैं? खरीददारी और विक्रेताओं के वास्तविक इरादों 
को जानने के पश्चात्‌ ही निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि प्‌ृजीगत 
आवागमन दीघ॑-आवागमव को वर्गीकृत करेगा तो वह केक्‍्ल यह देखेगा कि 
अगर प्रतिभूतियां एक वर्ष से कम समय में परिपक्व हो जाती हैं तो वे अल्प- 
कालीन हैं वरना वे दीघंकालीन हैं। इस प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या करते 
समय हमको पर्याप्त सजगता रखने की आवश्यकता है क्योंकि इससे स्पष्टत: 
प्‌ जीगत आवागमन का काल ज्ञात नहीं हो पाता । 

(२) पूजी के वर्गीकरण का एक अन्य आधार यह है कि भाग लेने 
वाले दंशों के बीच एकरूपता रहती है। पूजी की गतिशीलता या आवागमन 
ग्रायः गेर-सरकारी व्यक्तियों या व्यापारिक फर्मों के बीच होता है। कुछ अन्य 
प्‌'जीगत आवागमनों में सरकारी निकाय जैसे कन्द्रीय बेंक आदि भी हो सकते 
हैं । प्‌ जीगत आवागमनों को हम सम्बन्धित-पक्षों की प्रकृति के आधार पर 
वर्गीकृत कर सकते हैं । 

(३) इसका तीसरा आधार पूजी का आयात करने वाले द श द्वारा 
अपनाये गए उत्तरदायित्वों की प्रकृति है। य्दि व्ह दंश विदशों को 
बाण्डस बेचता है तो वह सामयिक रूप से ब्याज का भुगतान करेगा और समय 
पूरा हो जाने पर मूल-धन को वापिस करेगा। एसा भी हो सकता है कि 
सम्बन्धित दंश को समय-समय पर भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े 
अथवा मूल-धन को लछोटाने की जरूरत न पड़े क्योंकि किए जाने वाले भुगतान 
की मात्रा उस लाभ के आकार पर निर्भर करेगी जो सम्पत्ति के ध्वामियों 
द्वारा कमाया जाता है। इस प्रकार यह उत्तरदायित्व कम कठिन है। वैसे 
कभी-कभी भुगतान किये जाने वाले धव का आकार इतना अधिक हो जाता 
है जो मुलडधन से भी आगे निकल जाता है। 

पूजी के आवागमन के विभिन्‍न रूपों को हम निम्न प्रकार वणित कर 
सकते हैं-- 

(१) दीधघेकालोन पुजीगत आवागमन 
(गाए एशा। एशएंबिों श०फशाशऑ$ ) 

पूजी के दीघंकालीन आवागमव सरकारी, गेर सरकारी या मिलेजुले 
किसी भी*प्रकार के हो सकते हैं। इनमें स्वामियों की समानता था जमा 
कर्त्ताओं के दावे भी निहित रह सकते हैं । इस प्रकार के लेन-दनों की कुछ 
अन्य विशेषताएं भी होती हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि ईस अथे- 
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व्यवस्थ। के व्यक्तिगत उद्यम में एक दंश का निगम दूसरे दंश के वित्तीय 
बाजारों में बॉण्ड्स का व्यवताय करता है। इस प्रकार का व्यवसाय प्रायः 
देश के वित्तीय केन्द्र द्वारा संचालित किया जाता है। जो बॉण्डस विदेशी 
बिक्री के लिए प्रसारित किए जाते हैं वे खरोदने वाले अथवा उधार लेने बाले 
देश की मुद्रा में भी अभिव्यक्त होते हैं । 


यद्यपि अधिकांश महत्वपूर्ण दीघंकालीन गर-सरकारी पूजी के आवा- 
गमन राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रतिभृतियों की बिक्री का रूप धारण करते 
हैं किन्तु इसके अतिरिक्त एक एया रूप भी है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण 
है और जिस पर क्षधिक दिचार करना उपयुक्त है। तकनीकी रूप से इस 
प्रकार की खरीदारी प्रतिभूतियों की खरीददारी से भिन्न होती है किन्तु 
आर्थिक दृष्टि से दूसरा महत्व समान होता है । इस प्रकार के प्रबंध को प्रत्यक्ष 
व्यय कहते हैं जिसमें वित्तीय वज।र की अवहेलना की जाती हैं। एक देश 
के निवासी दूसरे देश में स्थित वास्तविक सम्पत्ति था व्यापारिक फर्म को 
खरीद लेते हैं और उमका प्रबंध या तो वे स्वयं करते हैं या अपने एजेस्टों द्वारा 
करवाते हैं | द्वितीय विश्व-युद्ध के दोरान अमेरिकी फर्मो ने दूसरे देशों में अपनी 
अनेकों शाखाएं खोली । अनेक कारणों से इस प्रकार का व्यय दुसरे व्यय की 
अपेक्षा अधिक आक्रषंक रूगता है। यद्यपि इस प्रकार का व्यय कुछ उद्योगों 
अथवा देशों तक ही सीमित रहता है फिर भी लंयुक्‍त्राज्य अमेरिका के 
द्वारा अधिकांश गे र-सरकारी व्यय इसी प्रकार से किया गया । इस प्रकार के 
पुजीगत आवाममनों का अभिनेख रखना अत्यन्त कठिन होता है। जब तक 
ये सम्पत्तियां बाजार की प्रतिभूतियों का रूप धारण ने करते उस समय तक 
इनको रजिस्टर में छिखना कोई सरल काम नहीं है । 


(२) सार्वजनिक पु जीगत आवागमन 
(?एत6९ (३७७) १॥0ए९॥९॥७) 


प्‌ जीगत आवागमन केवल गेर-सरकारी व्यक्तियों, त्तिग्मों या बंकों 
के बीच होने वाले लेव-देन का परिणाम ही नहीं हैं। कई बार एक सरकार 
द्वारा अन्य सरकार को भी ऋण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के प्रबन्ध 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से बहुत महत्वपूर्ण बन गये हैं। कभी-कभी इस 
प्रकार के कर्जे थोड़े समय के लिए होते हैं किन्तु प्राय; ये दीघक्ालीन कर्ज होते 
हैं । यदि हम अल्पकालीन प्‌ जीगत आवागमनों का उदाहरण लेना चाहें तो 
हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जायेंगे जहां कि एक देश के कैन्द्रीय ब्रेंक द्वारा 
दूसरे देश के केन्द्रीय बेंकों को थोड़े प्तमय के लिए कर्जा दिया जाता हैं १ 
बुयाक का संज्ीय् रिजत्रे बेंक, इंगलेण्ड के बंक के छिए डालर के रूप में 
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ऋण द॑ सकता है। ऐसा होने पर इंगलेण्ड का बेक न्यूयार्क के संघीय रिज॒त 
बेंक-से उतने ही डालर निकाल सकता है जितने उसे कज में प्रदान किये 
गये थे । 

सरकारों के बीच जो प्रबन्ध होते हैं वे प्रायः दीघंकालीन प्रकृति के 
होते हैं। ये कर्जे २५ वर्षों अथवा उससे भी अधिक समय के हेतु लिए जा 
सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देव में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वह 
प्राय/ वही होती है जो व्यक्तितमत वित्तीय ब्लेन-देनों में अपनाई जाती है । 
एक सरकार दूसरे देश के राजकोष से प्रत्यक्ष कर्जा प्राप्त कर सकती है और 
तव कर्जदार देदा के सामान्य बजट में उस कर्ज में ली गयी राशि को रखा 
जाता है। कर्जो लेने वाले देश का राजकोष या वो अपने ही खाते के अनुसार 
चल सकता है और या इस प्रकार लिए गये कर्जों की वित्तीय व्यवस्था का 
स्वयं प्रबन्ध कर सकता है अथवा अपने देश की जनता को कर्ज में ली गयी 
प्रतिभुतियों को वह बेच सकता है । 

कुछ समय से संयुकतराज्य अमेरिका विश्व का आर्थिक केन्द्र बन गया 
है । यह विश्व के अधिकांश देशों को ऋण देता है। इस कर्ज का रूप या तो 
राजकोष के लिए होता है अर्थात अमेरिकी राजकोष प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश 
के राजकोषों को धन कज में देता है अथवा वह कर्जदान ऐसी उंस्थाओं के 
द्वारा भी किया जा सकता है जिन पर सरकार का स्थामित्व है तथा सरकार 
द्वारा ही जो प्रारम्भ की गयी हैं। इस प्रकार के कर्ज प्राय: उन सरकारों को 
दिये जाते हैं जितके बॉण्ड्स गेर-सरकारी बाजार के लिए अपेक्षाकत कम 
आकर्षक होंगे । 
ह द्वितीय विद्व-युद्ध के बाद एक नये प्रकार का सरकारी तथा गर- 
सरकारी पूजीगत आवागमन अस्तित्व में आया है। इनका एक श्रेष्ठ 
उदाहरण पुनर्रचचा एवं विकास के लिए विश्व बेंक द्वारा किये जाने वाले 
प्रबन्धों में प्राप्त होता है। इसका कार्य यह है कि अपने सदस्यों को कर्ज 
लेने में सुविधा प्रदान करे । इसके लिए यह बैंक सरकारों को पुनः भुगतान 
की गारंटी प्रदान करता हैं। इस प्रकार के पूजीगत आबागमनों में कुछ 
विशेषतायें सरकारी होती हैं और कुछ गैर-स रकारी होती हैं और इस प्रकार 
ते तो वे पूर्ण रूप से व्यक्षितगत होते हैं और न अव्यक्तिगत । 
(३) अल्पकालीन प्‌ ज्ञीगत आवागमन 
(8007 व€या (9ए४)] *ै०फशाशा() 

» अल्पकालीन प्‌ जीगत आवागमन भी सरकारी, गर-पसरकारी या मिले 

जुले तीतों प्रकार के हो सकते हैं। इचका सम्बन्ध सम्पत्ति के स्वामी की अपेक्षा 
प्राय: विभिन्न दावों अथवा ऋण से रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि 
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वास्तविक सम्पत्ति की सारी बिक्री को दीघंकालीन प्‌'जीगत आवागमन के 
रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। अह्पकालीन पृ जीगत आवागमन द्वारा 
जो विभिन्न दावे किये जाते हैं उनके अनेक रूप हो सकते हैं। सामान्य रूप से 
एक देश के विवासियों के अल्पकालीन कर्जों में किसी प्रकार की वृद्धि जो अन्य 
देश के पक्ष में होती है, उसका अर्थ यह होगा कि प्रथम प्रकार के देश ने प्‌ जी 
का आयात किया था। इसी प्रकार दूसरी ओर यदि एक देश के निवासियों 
द्वारा लिया गया अल्पकालीन कजे थोड़ा बहुत घठता हैं तो इसका अथे यह 
होगा कि दूसरे देश ने अल्पकालीन पूंजी का आयात किया है । इसी प्रकार 
यदि एक देश के आयातकर्त्ता विदेशों से की जाने वाली अपनी खरीददारी 
को बढ़ा देले हैं और इस कार्य के लिए वे निर्यातकर्ता से अधिक साख प्राप्त 
करके वित्तीय व्यवस्था करते हैं तो आयातकर्त्ता देश भी प'जी का आयात 
करता है । 


अल्पकालीन प्‌ जीगत आयात और निर्यात कां एक अन्य रूप यह भी 
है कि एक देश का केन्द्रीय बेंक विदेशी मुद्रा के अपने भण्डार को घटा लेता 
है। इसी प्रकार जब एक देश के व्यावसायिक बेंक दूसरे देश के केंकों में 
अपनी जमा रकम घटा लेते हैं तो प्रथम देश को अल्पकाछीन आधार पर प्‌ जी 
का आयातकर्त्ता माना जाएगा। इन विभिन्न रूपों में पूजी का आयात व 
तिर्यात अल्पकालीन आधार पर होता रहता है । 

अल्पकालीन प्‌ जीगत आवागमन कई कारणों से अस्तित्व में आता 
है। यह कहा जाता है कि वस्तुओं के लेखे में होने वाले सभी लेन-देन अल्प- 
कालीन प्‌ जीगत आवागमन को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक 
आयातकर्त्ता विदेशों से कोई माल प्राप्त करता है तो निश्चय ही उसे उसकी 
कीमत चुकानी होगी | इसके लिए या तो वह प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर सकता 
है अथया निर्यावकर्ता से साख प्राप्त कर सकता हैं। यदि वह प्रत्यक्ष रूप से 
भुगतान करना चाहता है तो इसके लिए उसे विदेशी मुद्रा चाहिए अथवा वह 
निर्यातकर्ता को, या निर्यातकर्ता देश के किसी व्यक्ति को उसके लिए राजी 
करेगा कि वह आयातकर्त्ता देश की मुद्रा ग्रहण करे । इन विभिन्न सम्भावनाओं 
को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि या तो आयातकर्ता देश को अपने 
विदेशी विनिमय का भण्डार कम करता होगा अथवा निर्यातकर्ता देश को अपना 
भण्डार बढ़ाना होगा। यह भी हो सकता हैं कि निर्यातकर्ता देश आयातकर्ता 
देश के रिए अतिरिक्त साख प्रदान करे । आयातकर्त्ता देश की दृष्टि पे इनसे 
प्रत्येक लेन-देव अल्पकालीन प्‌ जीगत भायात की रचना करता है। माल'अथवा 
सेवाओं का प्रत्येक आयात अल्पकालीन प्‌ जी आयात के छिए एक अवसर बन 
जाता है | 
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यद्यपि वध्तुओं एवं सेवाओं का बव्यायार अलकाडीन प्‌ जीगत आबा- 
गमनों के लछिए एक महत्वतृर्ण अवसर है किन्तु फिर भी यही एक मात्र कारण 
नहीं है। आधुजिक समय में अधिकांश महत्वपूर्ण प्‌ जी-प्रावागमन कुछ भिन्न 
कारणों से अस्तित्व में भार हैं। उदाहरण के लिए, जब एक्र फ्रांसीस्ी अपनी 
मुद्रा के बदले डालर खरीदता है तो यह जरूरी नहीं कि वह अमैरिकी कार 
खरीदने के लिए ही ऐसा कर रहा है । इसका कारण यह भी हो भ्कता है कि 
बह उसके धन को अमेरिकी बेक में जमा के रूप में अधिक सुरक्षित समझे । इस 
प्रकार अल्पकालीन पूजी आवागमन अछ्तित्व में आ गया, किन्तु भिन्‍न 
कारणों से । 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भो हो सकती हैं जो व्ययकर्ता 
को अपने धन को दूसरे धन में बदलने के लिए प्ररित करती हैं। कुछ प्राप्त 
करने की आशाएं कभी-कभी कुछ खोने के डर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाह़ी 
बन जाती हैं। यदि हम अभीवणित परिवतंनों का प्रबन्ध कर दें तो प्राप्ति 
के अवसर बढ़ जाते हैं । जब हम यह देखते हैं कि हमारे देश की अपेक्षा अन्य 
देशों में ब्याज की दर अधिक है तो हम उस देश को अधिक धन उधार देने में 
लाभ का अनुभव करंगे। 


पुजी के आवागमन के अ्रभिलेख की कठिनाइयां 


(7796 008000065 0६ 76007 0072 ८४७६७] ॥80ए९श॥6॥॥) 


यह कहा जाबा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार की व्याख्या 

करना पृ जी के आवागमन की व्याख्या करने से अधिक कठिन होता है। यह 
कहना सत्य है किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि पूजीगत आव्रगमन की 
सही मात्रा का अभिलेख रखना एक अत्यन्त कठिन काम हैं। जब कोई माल 
अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके निकलता है तो उसका पत्ता आसानी से 
लगाया जा सकता है क्योंकि प्रायः अधिकांश देशों में उनकी सीमाओं पर 
चुगी कर प्रशासव सक्रिय रहता है जो प्रत्येक वस्तु के आने और जाने 
को पंजीकृत करता रहता है। जब हम सीमाओं के पार सेवाओं की गति का 
अनुमान छगाने का प्रयास करते हैं तो मापने का कार्य अधिक कठिन हो 
जाता है। व्यापार के ये अपरिहाये भाग इस प्रकार की प्रकृति के होते हैं कि 
इनको रोकना कठित होता है। जहाज से सम्बन्धित सेवाएँ कुछ आसानी ब्से 
मापी जा सकती हैं क्योंकि जहाज की कम्पनियां अपेक्षाकृत कम होती हैं और 
जो जहाज सेवा प्रदान करते हैं उनकी देखा जा सकता है तथा आसानी से 
उन परबननजर रखी जा सकती है किन्तु विदेशों में यात्रियों द्वारा यात्रर पण 
कितना खर्च किया जाता है इसका अनुमान लगाना बड़ा कठित है यद्यपि 
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यात्रियों की संख्या अधिक नहीं होती फिर भी उनके द्वारा किया जाने 
वाला व्यय कुछ ऐसा जठटिलतावृर्ण होता है जिसका अनुमान लगाना सम्भव 
नहीं होता । 

इसी प्रकार ब्याज के घुगतान को गिवना और भी कठिन होता है 
बयोकि हो सकता है कि वे सीमाओ को पार भी न करे और किसी विदेशी 
बेक में प्राप्तिकर्ता के खाते में जोड़ दिए जाएं । जब कभी उतको डाक 
द्वारा एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता हैं तब भी वे अवरोध से बच 
सकते हैं। इस प्रकार दो दें के बीच जो सेवाओ का लेन-देन होता हैं 
उसका अनुमान छगाता कठिन है फिर भी वे कठिनाइया उन कठिनाइयों से 
अत्यन्त अल्प होती हैं जो पूजी के आवगमन का सद्दी-सही अनुमान छगाने 
में उत्तन्‍्त होती है। इस प्रकार के अनुमान बहुत सावधानी के साथ लगाने 
चाहिये । पर्याप्त सावधानी बरतने के बाद भी अनेक कारणों से ये अनुरान 
पूर्ण-हपेण सही नहीं हो सकते । 

पु जीगत आवागमन के अनुमान के तरीके 

(भशहाप्क्‍र०(5 ०६ 5६श/ग्रक्षांतए ए४फञाशों ०ए९शश॥।) 

पू'जी की गतिगीछता का अनुमान लगाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
दोनों तरीकों को काम में छाया जा सकता है। जब प्रत्यक्ष तरीके को 
अपनाया जाता दे तो यह प्रास्‍्तवेक पृ जी के लेन-देव का अभिलेख रखता हे । 
इस प्रकार के पूर्ण अभिलेख में विभिन्‍न वाधायें आती है। कुछ देशों मे इस 
बात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता कि एक देश के निवासी विदेशों 
में कितनी प्रतिभूतियां प्रसारित करते है। अधिकाश देश उस धन का अनुमान 
लगाने में पर्याप्त कठिनाई का अनुभव करते हैं जो कि उन्होने बिदेशों में 
स्थित अपनी सम्पत्ति पर लगाया हुआ हैं। अधिकाँश देश इस बात का भी 
सही-सही अनुमान नही छगा पाते कि उतके घरेलू बेकों मे विदेशियों की जमा 
के अन्तगंत क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, ऐसे अनेक तरीके हैं जिन्हें अपना- 
कर पू जी एक देदा से .दूसरे देश में सांख्यिकी अधिकारी वी नजरों से 
बच कर जा सकती है । असल मे जब सरकार इस प्रकार के आवागमन को 
रोकना चाहती है तो उसके द्वारा साल्यिक्ी अधिकारियों के स्थान पर पुछिस 
अधिकारी नियुक्त कर दिये जाते हैं । इब अधिकारियों की पर्याप्त सजगंता 
के बाद भी काली पूजी का आवागमन चलता रहता है । इस प्रकार पूृ'जी 
के आवागमत का अनुमान लगाने के प्रत्यक्ष तरीके अनेक सीमाओं के विषय' 


होते है 5 ९ 
हि अनुसार के कुछ ल्षन्य तरीके भी हुँ जिनका प्रयोग सामान्य हूप से 
किया जाता है और जिनके आधार पर अधिक सही परिणाप्रों तक पहुँचने 
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की कोशिश की जाती है। इनको हम अप्रत्यक्ष तरीकों का नाम देते हैं। 
अप्रत्यक्ष अनुमान इस तथ्य पर आधारित होते हैं कि जब एक देश निर्यात 
की अपेक्षा अधिक माल और सेवायें आयातित करता है तो इस अन्तर का 
स्पष्ठीकरण ऋण के आधार पर किया जा सकता है जो कि वह देश अन्य 
देशों से ग्रहण करता है । दूसरी ओर, जब एक देश आयातों की अपेक्षा अधिक 
माल और सेवाओं का निर्यात करता है तो वह देश आव्रश्यक रूप से एक 
कजंदाता या अन्‍य देशों को पू जी का निर्यातकर्ता बन जाएगा। जब हम एक 
देश के चाल खाते में यह पाते हैं कि उत्तने पाँच लाख रुपये का निर्यात और 
चार लाख रुपये का आयात किया है तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस 

श ने उस काल में एक हाल रुपये की पूजी का निर्यात किया होगा। ये 
अप्रत्यक्ष तरीके प्रत्यक्ष तरीकों की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं प्रभावशील 
होते हैं । 

उपयोगिता होते हुए भी पूजी के आवागनन लगाने के अप्रत्यक्ष तरीके 
की सीमायें हैं। इनके द्वारा वह सब कुछ नहीं जाना जाता जो हम जानना 
चाहते हैं। इनके द्वारा पूजी के आवागमन के रूप का उल्लेख नहीं किया 
जाता । इनमें यह नहीं वताया जाता कि पू जी का आवागमन अल्पकालीन है 
या दीघंकालीन, वह सरकारी है अथवा गे रूसरदारी । 

पुजी के आवागमन का अठुमान छगाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों 
ही तरीकों की सीमाओं के कारण इनके अनुमान में सामान्य रूप से यह 
मिद्धान्त अपनाया जाता है कि पूजी के जिस आवागमन के सम्बन्धों में अधिक 
निब्चित आंकड़े आसानी से प्राप्त किए जा सकें, उनके लिए प्रत्यक्ष अनू मान 
का प्रयोग किया जाए और अन्य पूजीगत आवागमनों के लिए अप्रत्यक्ष 
तरीके का प्रयोग किया जाए। 

१९३० की महान भ्राथिक मनन्‍्दी से पहले पूजी के आवागमन का 
अतुमान लगाने की कठिनाइयां विशेष रूप से महत्ववृर्ण थीं। इस सरलता 
के युग में कोई भी व्यक्ति अपनी मुद्रा को इच्छाठुसार किसी भी विदेशी 
मुद्रा में बदलने के लिए स्वतन्त्र था |उस पर न कोई प्रतिबन्ध था और न 
ही उसको किसी को सूचना देती पड़ती थी बविन्‍्तु उस समय भी पूजीके 
आवागमन के सही आंकड़े प्राप्त करना असम्भव था। आर्थिक मन्‍्दी औरू 
उसके बाद के काल में अधिकांश देझों में विनिमय-नियंत्रण की किसी न किसी 
प्रणाली को अपना लिया गया । आज अधिकांश देशों में वहां के विवासियों 
को विदेशी प्रतिभृतियां अथवा सम्पत्ति खरीदने से या तो रोक दिया जाता ' 
है अथवा उनकी खरीददारियों को सरकार द्वारा अभिकेखित किया जाता 
है । इसका अये यह नहीं होता हि प्रत्येक्त खरीददारी का अभिलेख रखा 


३३६ अंबर्राष्ट्रीय अथवास्त्र 


जाएगा फिर भी अधिकाश आवागमनों पर वियत्रण और प्रतिबन्ध छगाए 
जाएगे। परिणामस्वकह्त आजकल पूजीगत आवागमन के अनुमान पहले की 
अपेक्षा कुछ अधिक सही बन गए हैं फिर भी सामान्य रूप से यह विश्वास 
किया जाता है कि आज भी पूजी के आवागमनों के अनुमान पर्याप्त अनिश्चितता 
रखते है । 

अन्तर्राष्ट्रीय पु जी के आवागमन का सूल्यांकन 

(व 3997459) ०६ ॥70४00984999) (89॥89] /।07९॥॥6॥49) 

अन्तर्राप्ट्रीय पु जी के आवागमन से सम्बन्धित उपर क्त विचार-विभरों 
के बाद यह कहा जा सकता है कि अन्‍्तराष्ट्रीय व्यापार का एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण पहल है। इसके द्वारा व्रिश्व के उत्पादन की मात्रा को बहुत कुछ 
बढ़ा दिया जाता है। इसे अपनाकर ऐसा प्रयास किया जाता है कि विभिन्न 
देशों के बीच पुजी का अधिक से अधिक वितरण हो सके । विभिन्‍न देशों के 
बीच पूजीगत कोषीं को क्रिम प्रकार वितारेत किया जाय ? यह एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण प्रदत है । इस सम्बन्ध मे कई अन्य प्रश्न भी उत्ते हैं जेसे क्या 
अरद्ध-विकसित देशों को सम्पूर्ण पूंजी का केवल एक भाग मात्र ही प्रदान 
किया जाए ? क्या पश्चिमी योरोप तथा उत्तरी अमेरिका को सबसे बड़ा भाग 
प्रदान किया जाए ? दूसरा प्रइत यह भी है कि विकासशील अथंज्यवस्थाओं में 
पू'जी के आयातों की कीमते ऊची रखी जाए और विकसित देशों में इन्हें नीचा 
रखा जाए ? इन प्रइनों का उत्तर दूढना पू जीगत आवागमन के वास्तविक 
मूल्यांकन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 

जो कर्जों दिए जाते है वे प्रायः दो उद्देश्यों की पूति करते है:ः--(१) वे 
उपभोक्ताओं को वह सब खरीदने के योग्य बना सकते है जो वे अन्य प्रकार 
से नहीं खरीद सकते क्योंकि उतकी जाय सीमित होती है । (२) इनके द्वारा 
उत्गइत में सत्ती प्रकार के सावतों का प्रयोग कर सकते है तथा उत्पादन कम 
कीमत पर और अच्छा हो सकेगा। यदि हम कर्ज को उपभोक्ताओं की दृष्टि 
से देखें तो यह कहना होगा कि सबसे अच्छा निर्धारण उस समय प्राप्त किया 
जा सकता है जब समस्त उपभोवता एक जैसी कीमत का भ्रुगतान करे। कजे 
का सर्वश्षेष्ठ वितरण वह होता है जिममें प्रत्येक कर्ज छेगे बाला उपभोक्ता 
स्रान दर्तों के ऊरर करने ले सके | यदि सभी उपनोकता कर्जदारों के लिए 
ब्याज की दर बराबर न हो तो इसका जब यह होगा कि कुछ उपभोक्ताओं: 
को अन्य की अपेक्षा खरीदे गये मा के लिए अधिफ भुगतान करना होगा । 
'इससे यह लिष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उपशोकताओं 
के बीच वितरण इतना कुशल नहीं होता जितना कि यह होना चाहिए । यदि 
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माल सभी उपभोक्ताओं को समान मुल्यों पर प्राप्त कराया जा सक्के तो 
कल्याण मैं वृद्धि होती है। यही बात व्यापारिक उद्यमों पर भी लागू होती है। 
यदि हम यह चाहते हैं कि व्यापारिक उद्यमों के वीच पृ जीगत कोषों को अधिक 
से अधिक मात्रा में निर्धारित किया जाए तो इसके लिये यह आवश्यक है कि 
सभी व्यापारिक उद्यमों के लिए पूजीगत कोषों की कीमत एकसी होनी 
चाहिए । 
विभिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं में पूजी का आदर्श-वितरण वह माना 
जाएगा जिसके अन्तगंत कुछ मूलभूत मापदण्डों को आधार मान कर चला 
जाए । विभिन्न देशों में धन की जो आवश्यक्रता होती है उसकी व्यापकता के 
आधार पर ही घन का वितरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
विभिन्‍न देशों में ऋण लेने से सम्बन्धित जोखिम की मात्रा को भी ध्यान में 
रखना होगा। उसके आधार पर ही ब्याज की दर को निर्धारित किया 
जाएगा। ब्याज की दरों में समय-समय पर परिवतंव भी किया जा सकता 
है । जब आय का छोटा सा भाग कुछ देशों को जाय और दूसरे देश उससे बहुत 
कुछ कमाने लग जाएं तो ब्याज की दरों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी 
अनेक तत्व हो सकते हैं। कुछ देशों में ऐसी चीजें अधिक उत्पादित की जाती 
हैं जिनका सामाजिक मूल्यांकन बाजार के युल्यांकन की अ्रपेक्षा अधिक होता 
है। इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्याहित या हवोत्माहित करने 
के लिए सरकार द्वारा या तो सहायता दी जाती है अबबवा अधिक कर 
लगाए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राय: ऐसा ही होता है । जिस देश 
में उपयुक्त उत्तादन किया जा सके उप्र देश के छिए कर्जा विशेष रूप से 
आसान हछर्तों पर दिया जा सकता है। 
त्तर्राष्ट्रीय कर्जों द्वारा एक देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा 
मिलता है। यदि कर्जा शीघ्र किसी रचता करने के उद्देश्य के लिए दिया 
जाता है तो कर्ज लेने वाले देश की अथे-व्यवस्था को इससे अनेक लाभ प्राप्त 
होंगे। जब ऐसी व्थिति बनाली जाती है जिपमें ब्याज की दरें समान हों तो 
इसके परिणामस्वरूप एक अथं-व्यवस्था का प्रसार पर्याप्त प्रोत्माहित रूप से 
होता है। ब्याज की एक दर विभिन्न देशों के वीच पू'जी के वांछवीय वितरण. 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। यह दर प्रायः हमेशा एक-हप नहीं 


होती वरन्‌ इसके विपरीत यह देशों के बीच विभिन्नता भी स्थापित 
करती है। 


[४ 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विदव बेक एवं 
उसकी संयुक्त संस्थाय 
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“अन्तर्राष्ट्रीय झुद्रा कोष का उदय अन्तर्राष्ट्रीय मोद्िक क्षेत्र में 
अधिक व्यवस्थित आचरण को प्रोत्साहित करना था और इस 
प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद उस अव्यवस्थित मुद्रा 
और विनिमय दर की स्थिति को दोहराने से 
“रोकना था जो युद्ध के बीच के काल की 
विशेषता थो ।* 


--वाल्दर कॉज 


“महत्व इस भात का नहीं है कि बकू स्वयं क्‍या उधार देता है 
किन्तु उन तरीकों का है जिनमें यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
रूप से निवेश के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। 


-““यूगेन आर० ब्लेक 
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द्वितीय विश्व-यरुद्ध और प्रथम विश्व-युद्ध के मध्यवर्ती काल से संसार 
के देशों ने यह महसूस किया कि अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सहयोग जरूरी है $ 
इसके अभाव में एक देश अपना सम्मुचित आथिक विकास करने में प्रायः 
असमथ रहता हैं। १६३६ में युद्ध छिड़ने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त 
के क्षेत्र में अस्तव्यस्त स्थिति उत्पन्त हो गयी थी और इसलिए यह अनुभव 
किया गया कि विहव बाजार में आई हुई कठिताईयों को दूर करने के लिए 
कोई महत्वपूर्ण काये किया जाए। इस काल में संसार के देशों ने अपनी 
आ्थिक अस्थिरता एवं अन्य गम्भीर परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए 
भ्रनेक सम्मेलन बुलाएं । तात्काछलीन परिस्थितियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 
प्रारूप तेयार करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला । 


अन्तर्राष्ट्रीय सुद्राकोष की पृष्ठभूमि 
(छि्टापटए०ए्ञा68 0 ॥78९0080079] 'शिणए्)त€श्ाप 7एा0) 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म जिस पृष्ठमूमि का परिणाम है, 
उसने इसके प्राहप को निश्चित करने में महत्तपूर्ण योगदान दिया है | 
१६३० की आ्थिक मनन्‍्दी के परिणाम-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कुछ 
क्रम हो गया था क्योंकि विदव के विदेशी विनियम बाजारों में विभिन्‍न मुद्राओं 
की मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में गम्भोर परिवतेंन हो गये थे। मुद्राओं की 
मांग पूति की असन्तुलित परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सरका रों-ने 
इच तीन में से किसी एक को अपनाया--- 

(१) जिस देश में पर्याप्त सोने और विदेश्षी मुद्रा का भण्डार था 
उसने इन्हीं के रूप में बड़े-बड़े भुगतान किए ताकि स्थायी विनिमय दर को 
प्राप्त किया जा सके 

(२) विनिमय दरों को मन्द एवं लोचहीन बनने दिया जाए, और 
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(३) विनिमय की खरीद ओर ब्रिक्री पर अनेक प्रतिबन्ध रूगा दिए 
गए। इन तीनों प्रक्रि[ओं को क्रमिक रूप से काम में लिया गया। जब 
सुरक्षित भण्डार समाप्त होने लगता था तो विनिमय दरों को छोचशील होने 
दिया जाता था अथवा विनिमय प्रतिबन्ध लगाए जाते थे ! 


अनुकूल परिस्थितियां:--(१) जिन देशों में सोने अथवा विदेशी 
विनिमय के भण्डार अधिक थे, उनकी स्थिति काफी मजबत थी इसलिए उनकी 
विदेशी विनिमय की दर में स्थायित्वः बना रहा । संयुकतराज्य अमेरिका 
और फ्रांस आदि को ऐसे देशों का उदाहरण माना जा सकता है। इन देशों 
के अतिरिक्त दूसरे देशों में विदेशी विनिमय की दरों का स्थायित्व नहीं रह 
सका । यही कारण है कि विभिन्‍न देशों को यह महसूस होने लगा कि मुद्रा 
के बड़े भण्डार न केवल राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए वरन्‌ संकटकालीन स्थिति 
में देश को विदेशों की असाधारण मांगों का सामना करने के लिए तथा 
विनिमय दरों को स्थाई बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। समय- 
समय पर इन सुरक्षित भण्डारों की सहायता के लिए विदेशी कर्ज और साख 
की भी सहायता ली जाती है किन्तु इस सहायता का पहले से अधिक महत्व. 
नहीं रहता । ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जसी संध्या की आव- 
इयकता महसूस की गयी । 


(२) दूसरी परिस्थिति यह थी कि प्रथम विश्वन्युद्ध के बाद विभिन्‍न 
देशों ने आथिक एिथिरता और रोजगार के क्षेत्र में जो नीति अपनाई वह 
स्वर्ण मान (000 808॥0470) के अनुकूछ नहीं थी। युद्ध के कारण विभिन्‍न 
देशों के स्वर्ण कोष कम हो जाने से अपरिवतंन' पत्र मुद्रा को प्रारम्भ किया 
गया । इसके परिण[म-स्वहय सुल्यों में भारी उतार-चढ़ाव आने छगे और 
अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर्याप्त असुविधाजवक बन गया। ऐसी स्थिति में विभिन्‍न 
देशों द्वारा पारस्परिक समझौतों के माध्यम से मुद्राओं की दरें तय की गयीं । 
उदाहरण के लिए,, सितम्बर, १६३६ में अमेरिका, फ्रांत और ग्रेट-ब्रिटेन ने 
एक दूसरे की सहमति के बिता अपनी विनियम दरों में किसी प्रकार का 
परिवतन नहीं किया । 

(३) आर्थिक अस्थिरता की स्थिति में विभिन्न देशों के बीच गला काट 
प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गयी । जब कोई देश मुद्रा का अवमुल्यन करके अपने 
निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास करता था तो दूसरे देश द्वारा उसके उद्योगों 
को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयातकर हरगा दिए जाते थे। इसके परिणाम 
स्वरूप भी विनिमय दर पर्याप्त अस्थिर बत गयी और सभी देक्षों का विदेशी 
व्यापार घटने छगा । 
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(४) द्वितीय विश्व-्युद्ध ने विभिन्‍न देशों की अ्थं-व्यवस्था को और 
भी सराब बना कर स्थिति को बदतर कर दिया । 

(५) युद्ध के कारण पुनर्वास एवं पुनत्रनिर्माण की जो गम्भीर सम- 
स्याएं उत्पन्न हुई उनको सुलझाते के लिए अच्तर्राष्ट्रीय आथिक सहयोग 
आवश्यक था । विदेशी व्याप।र के सन्‍्तुलित विकास एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के 
सम्तुलित प्रवाह द्वारा ही ये समस्थाएं सुलझाई जा सकती थीं । 

१९३० की आर्थिक मन्दी से छुटकारा पाने के लिए विभिन्‍न देशों ने 
विदेशी विनिमय की बिक्री और खरीद पर अभेक प्रतिबन्ध रकगाए। इनका 
उद्ददय विनिमय का स्थायित्व प्राप्त करता एवं राशन व्यवस्था के माध्यम से 
मूलभूत आयातों के लिए वितिमय प्रदान करना था । विनिमय सम्बन्धी प्रति- 

बन्चों केपरिणाम सुवरूप कुछ देशों के माल के प्रति स्वाभाविक रूप से असमानता 
स्थापित हो गयी । जिनके पास विदेशी घुद्रा की कमी थी उनके विपक्ष सें व 
जिनके पास नहीं थी, उनके पक्ष में तीतियां अउताई गयीं। इन प्रतिबन्धों 
द्वारा घरेल उद्योगों की रक्षा भी की जा सकती थी तथा राजनीतिक एवं 
अन्य प्रकार के लक्ष्यों की साधना भी | विनिमय प्र लगाए गये प्रतिबन्ध 
इतने दोषपूर्ण थे कि उनके स्थान पर अन्य प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय उपाय की 
आवश्यकता महसूह करना स्वाभाविक था; यद्यपि किसी भी अन्य उपाय हारा 
समस्त बुराइयों को दूर करने की आशा नहीं की जा सकती थी। 

१६३० के दोरान विभिन्न देशों में यह व्यवहार अपनाया ग्रया कि 
लेन-देनों के लिए अलग अलूग विनिमय दरें छागू करने की पद्धति अपनायी 
गई । कुछ घूलभूत आयातों के रिए उपयुक्त दरें और आरामदायक वस्तुओं 
के लिए अनुपयुक्त रखी गयीं । इस प्रक्रिया में भी अनेक बुराइयों के पैदा होने 
की सम्भावना थी । इनको अपनाने से व्यापार में पर्याप्त जटिलता पैदा हो 
गयी और एक जैसी दर पर आधारित स्वतंत्र विनिमय व्यवस्था पर छोटना 
अश्नम्भव बन गया । 

१६३० के परवर्ती काल में प्रशुल्क्रों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
पर अनेक नये प्रतिबन्ध और सीमाएं रूगाई गयीं। व्यापार की समस्याएं 
विभिन्‍न आथिक समस्याओं का एक रूप बन गयीं। संक्षेप में यहु कहा जा 
सकता है कि १६३० के दौरान जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घटा और उसमें 
विभिन्‍न समस्याएं आई तथा उन समस्याओं को सुलझाते के लिए विभिन्‍न 
सरकारों ने जो तरीके अपनाए उनके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय भ्रुगतान यंत्र के 
उपयुक्त कार्य की आवश्यकता स्पष्ट हो गयी । भुगतान सन्तुलल की गरूत्‌ 
व्यवस्था के कारण ओर कुछ मुद्राओं की अपरिवर्तंतीयता के कारण भी विश्व 
उत्पादन और व्यापार कम हुआ । जब भुगतानों की समस्याओं के फलस्वरूप 
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'झाल का व्यापार कठिन हो गया तो उसका उत्पादन भी अनावश्यक समझा 
गया । जब कोई एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को इकाई नहीं थी तो भ्रुगतानों की 
बहुल व्यवस्था को जरूरी समझा जाने लगा | निर्यातकर्त्ताओं एवं व्यय*कर्त्ताओं 
को आश्वासन दिया जाना जरूरी था कि वे बिना अधिक कठिनाई के विभिन्‍न 
कोषों को अपती मुद्रा में परिवर्तित कर सकें । यदि अन्‍्तर्राष्टीय व्यापार में 
एक व्यापारी को एसी म॒द्रा प्राप्त हंती है जिसे वह अपनी मद्रा में परिवर्तित 
नहीं कर सकता तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति उसकी अभिरचि कम 
हो जाएगी | ऐसी स्थिति में एक ऐसे वित्तीय यंत्र की स्थापना को आवश्यक 
समझा गयो जो अन्तसरकारी सहयोग एवं संग्रुक्त कायंवाही पर आधारित हो। 


ब्र टनव॒डस्‌ सम्मेलन 
( 376079007६४ (07/2/९७॥०८९ ) 

द्वितीय विश्व-्युद्ध से पूत्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के क्षेत्र में 
असन्तोषजनक स्थितियों को देखने के बाद विभिन्‍न विचारकों ने स्थिति को 
सुधारने की दृष्टि से गम्भीरता (वंक विचारने की आवश्यकता का अनुभव 
किया । संयुक्तराज्य अमेरिका ने युद्ध से पूर्व ही अन्य देशों की सरकार के 
साथ मिलकर नवीन अन्‍्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रचना के बारे में ऐसी 
योजनाएं बनाना प्रारम्भ कर दिया जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यय के 
अधिक एवं स्वतन्त्र' प्रवाह के लिए-रचना प्रस्तुत कर सके | संयुक्तराज्य 
अमेरिका में मि० हेरी डी० ह्वाइट (777 0. ७४१४०) तथा मि० 
हल (प्रणव) आदि के नेतृत्व में पुतरेचना एवं विकास के लिए, बेंक जैसे 
विभिन्न विषयों पर पर्याप्त विचार-विमश किया गया । 

जिस समय संप्रुक्तराज्य अमेरिका में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक एवं वित्तीय 
समस्याओं पर विचार-विमर्श चल रहा था उसी समय ये समस्याएं भी प्रेट 
ब्रिटेन में विचार का विषय बनी हुई थी । अगस्त १६४२ में वाशिंगटन स्थित 
ब्रिटिश दूतावास में राज्य एवं कोष विभागों को एक योजना की प्रतिलिपियां 
वितरित की गयीं जो एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ के प्रस्तावों से सम्बन्धित थी । 
ये प्रस्ताव जॉन में नाडंकीनन्‍्स (7007 )४३४ व ००१४७) द्वारा तेयार 
किए. गए थे इसलिए इनको कीन्स योजना (०४७॥५ ?९]थ॥7॥) के धाम से जाना 
गया । संयुवतराज्य अमेरिका के प्रस्तावों को छ्वाइट योजना (४४॥४० 7?]9॥) 
के नाम से जाता गया । इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अमेरिकी एवं ब्रिटिश 
लकनीकी विशेषज्ञों के बीच अनेक विचार-विमदं हुए। इन दोतों योजनाओं 
के अतिरिक्त एक कनाड़ा द्वारा चछाई गयी कनेडियन योजना भी थी। इन 
तीनों में प्रथम दो महत्वपूर्ण थी । 
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कोन्स योजना (76९४॥९५ ?]4)--लाड जे० एन० कीस्स ते ८ अप्रेल, 
१९४३ में अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ ([एा(७77480079]  (0॥0९87क्‍72. 
ए%0०09) के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किये | इन प्रस्तावों में एक ऐसी प्रणाली 
को स्थापित करने को कहा गया जिसके आधार पर स्वर्ण एक सामान्य मापकर 
के रूप में काय. करे और आवश्यकतानुप्तार विभिन्न देशों की मुद्राओं का 
सापेक्षिक मूल्य मालूम किया जा सके । दूसरे, जो विनिमय अवमृल्यन प्रति- 
स्पर्डा के कारण हानिप्रद होता है उसे दूर करने के लिए एक ऐसा व्यवस्थित 
एवं सवंसम्मत तरीका निकाला जाए जिसके आधार पर विभिन्‍न देशों की 
मुद्राओं का सापेक्षिक मूल्य निर्धारित किया जा सके | तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय 
बेकिंग की पद्धति को अपनाकर दीघ॑कांलीन पू जी के विनियोग की व्यवस्था 
की जाये । 

व्हाइट योजना (९४४६6 ?]8॥)--इस योजना द्वारा अमेरिकी सरकार 
का दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया । मि० व्हाइट मौद्रिक शोध के राजकोष 
विभाग के सम्भाग के सदस्य थे । इन्होंने अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित 
विभिन्‍न समस्याओं पर विचार करने के बाद दिसम्बर, १६४१ में एक स्मृति 
पत्र प्रस्तुत किया जिसका शीषंक था “संयुक्त शपष्ट्र स्थायित्व कोष के लिये 
अमेरिका के सुझाव” (ए. 8. ?7090528]8 #07 8 589म24007 पप6 
० ए9॥8०0 870 /5$50078०0 ७075) । इस योजना को १० जुलाई, 
१९४३ में प्रकाशित किया गया। इसमें पुनरंचना और विकास बेक की 
योजनायें तथा व्यापारिक नीति एबं वसतू समझौतों से सम्बन्धित प्रस्ताव 
सम्मिलित थे । 

उपयुक्त दोनों योजनाओं में अनेक समानतायें हैं किन्तू कुछ महत्वपूर्ण 
मामलों में वे भिन्‍न भी हैं। दोनों का मुख्य लक्ष्य विनिमय दरों को स्थायित्क 
प्रदान करना था । दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि विनिमय दरों में जो 
भी परिवतंत किए जांय वे प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के बाद ही किये जाने 
चाहिये। इन योजवाओं के अन्तगंत व्यक्तिगत देशों को उनकी आत्तरिक 
वित्तीय एवं प्रशुल्क सम्बन्धी नीति निर्धारित करने की स्वतन्त्रता को मान्यता 
दी गयी । 

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत सोने के रूप में परिभाषित एक अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा इकाई की व्यवस्था की गयी । कीन्स योजना में इसे बेकर (887007» 
और. व्हाइट योजना में इसको यूुतीटास (007/95) कहा जाता है। इसके: 
झतिरिकत प्रत्येक सदस्य को उसके आर्थिक महत्व के आधार पर नियतांश 
देने की बात कही गयी । प्रस्तावित संगठन के स्रोत क्या हों और सदस्यों को 
ये किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे, इस सम्बन्ध में दोनों योजनायें भिन्‍न-भिन्‍न 
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थी । अमेरिकी योजना में एक योगदान के रूप में कोष प्रदान करने की व्यवस्था 
की गयी जिसमें प्रत्येक सदस्य अपने दिये गये नियतांश के आधार पर साधनों 
का अंश प्रदान करेगा । यदि किसी सदस्य के सामने भगतानों के सन्तुलूम में 
घाटे की अस्थाई स्थिति उत्पन्न हो जाये तो उत्का मुकाबला करने के लिये कुछ 
दर्तो के अधीन इन ख्रोतों को काम में ले सकता था । दूसरी ओर, ब्रिटिश 
योजना का आधार भिन्न था और इसमें यह कहा गया कि व्यापार करने वाले 
देश चाल अन्तर्राष्ट्रीय खाते पर अपने क्जदारों से समाशोधन संघ की किताबों 
पर साख सन्‍्तुलन प्राप्त करंगे जो नवीन म॒द्रा इकाई (8970०07) के रूप में 
होगा । बंकर को सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया जाना था और वे 
उसे आसानी से हस्तान्तरित कर सकते थे । इस दृष्टि से एक कजंदार देश 
अपने आयातों के लिये संगठन की पुस्तक में अपने विरुद्ध ऋण सब्तुलन के 
द्वारा भगतान कर सकता था। अपने मौलिक रूप में ब्रिटिश प्रस्ताव ने व्यापा- 
'रिक देश द्वारा प्रसारित साख की मात्रा पर कोई सीमा नहीं रूगराई। इस 


प्रस्तात् का संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा विरोध किया गया। उसके सुझाव 
प्रेट-ब्रिठेन ने अस्वीकार कर दिये । 


कीन्स योजना (००7८४ ?]%॥) के अनुसार जिस साख सन्‍्त्‌ छून 
को कुछ समय तक काम में नहीं छाया जाता वह अपने आप ही रद्द हो जाता 
है। इस प्रकार यदि एक देश अपने चाल खाते में आयात की अपेक्षा भारी 
निर्यात करता रहेगा तो उप्रके पास साखों का संग्रह होता रहेगा किन्‍्त्‌ उसे 
यह साख एक निश्चित तारीख से पूर्व खे कर देनी चाहिये नहीं तो वह 
इतकों खो देगा । इसका कारग यह बताया गया है कि अन्तर्शाष्ट्रीय लेखों को 
सन्त्‌ छित बनाये रखने के लिए समायोजन का भार कर्ज देने वाले पर पहिले 
की अपेक्षा ज्यादा डाला जाना चाहिये। संग्ुक्तराज्य अमेरिका ने कौन्स 
योजना को अस्वीकार कर दिया । 

उपयुक्त दोनों योजनाओं के अन्तगंत जो प्रमुख भेद थे उनको मिलाने 
के लिये १६९४४ में दोनों दंक्षों के प्रतिनिधियों के बीच कई बढ़कों का 
आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त रूगभग बीस अन्य देशों के प्रतिनिधियों 
से भी विचार-विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
बुलाने की योजना बनाई गयी ताकि एक मौद्रिक संस्था तथा सम्भवतः एक 
बेक के बारे में सहमति प्राप्त की जा सके । अमेरिका और ग्रेट-ब्रिटेन ने यह 
माना कि यदि इस प्रकार के सस्मेलनों को वे सफल बनाता चाहते हैं तो 
उन्हें स्वयं सभी प्रमुख मसलों पर समझौता करना होगा | फलतः दो'छों देश' 
के प्रतिनिधियों के बीच वाशिंगटन में अनेक छोठकें हुईं । ब्रिटिश दर का 
विश्वास था कि प्रस्तावित संस्था के एक सदस्य को यहु अधिकार होना 
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चाहिये कि वह अपने नियतांश के अनुसार संस्था से घन ले सके । ब्रिटिश दक 
का नेतृत्व ला कीन्स ने किया था। दूसरी ओर संग्रुक्तराज्य अमेरिका का 
प्यह विश्वास था कि संस्था को समप्त लेनदारियों पर नियन्त्रण रखना चाहिये 
ताकि यह देखा जा सके कि साधनों का प्रयोग सही उद्देश्यों के लिए किया 
जा रहा है अथवा नहीं । 

दोनों देशों के बीच अन्य विचारणीय विषयों में एक देश का अपनी 
ओर से विनिमय दर को बदलने का अधिकार, स्वर्ग में भुगतान योग्य निय- 
तांश की मात्रा, कोष से लिये जाने वाले ऋण का पुनभुगतान आदि-आदि 
थे । ग्र ट-ब्रिदेन तथा अन्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका में आथिक मन्‍्दी और 
व्यापक बोरोजगारी से भयभीत थे । उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि दे 
अपनी मुद्रा को स्वर्ण अथवा डालर से जोड़ देंगे तो वे आशथिक मन्दी का 
विरोध करने में अपमर्थ बत जायेंगे और इ4 प्रकार वे अपनी आय को अमे- 
रिकी पतंग की प्‌छ से बांध ऊूंगे। इसी कारण उन्होंने विनिमय दरों को 
बदलने के सम्बन्ध में लोचशील उपबन्धों की इच्छा प्रकट को । 

संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन और अन्य कुछ प्रमुख देशों के 
बीच समझौता अब्व ल, १९४४ में हुआ । इसको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 
'स्थापना के बारे में विशेषज्ञों का संयुक्त वक्‍त॒ब्य (06 उ0०एह6 8शाशा( 
#%ए 65७७४ ०॥ 46 8४80॥5#79060 0 &॥  [7(80॥80078 'श0॥+ 
8६879 ४#प्रा0) कहा जाता है । इसमें उत्त योजना को रूपरेखा थी जिसे 
बाद में ब्र टन बृड्स (370000॥ ए४०००७) में पूरी तरह से क्रियान्वित किया 
गया । जुलाई, १९४४ में आयोजित किये गय्रे एक सम्मेलन के लिये राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने ४४ देशों को प्रतिनिधि भेजने के हेतु आमंत्रित किया | यह सम्मे- 
लन संयुक्त वक्तव्य पर आधारित एक योजना पर विचार करने के लिये ब्रे ठन॑ 
बुड्स, न्यू हेमिस्फियर में होने वाला था । इससे पूर्व ही सत्रह देशों के प्रति- 
निधि कुछ अनसुलभे प्रइनों पर विचार करने के लिये अटलांटिक नगर में 
'मिले । बटेन वृड्स सम्मेलन में विभिन्न देशों ने यथासम्भव अधिक नियतांश 
प्राप्त करते सें विशेष रुचि दिखाई क्योंकि नियतांश द्वारा ही ऋण लेने के 
अधिकारों एवं मत देने की शक्ति का निर्धारण क्रिया जाता था । नियतांश 
'का आकार एक देश के आर्थिक महत्व का मापदण्ड बन गया और इसडियें 
राष्ट्रीय सम्मान का प्रदन बता दिया गया । 

दो सप्ताह तक विभिन्न प्रहार के मतों में समझौते के प्रयास किये 
जाते रहे और अन्त में सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते के 
अनुच्छेद तैयार किये । इन अनुच्छेदों ने कोष का सूद चार्टर तैयार किया । 


इनके प्रभावशाली होने से पूर्व व्यवस्थापिका निकायों की औपचारिक स्वीकृति 
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आवश्यक शी । जुलाई, १६४५ को अमेरिकी कांग्रेस ने इस कोष में संग्रुक्त- 
राज्य अमेरिका के सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान कर दी । २७ दिसम्बर. 
१६४५ को तीस देशों द्वारा इन अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर कर दिये गये। बाद 
में अन्य देश भी इसमें सम्मिलित हो गये और इस प्रकार कोष औपचारिक 
रूप से अस्तित्व में आया । ब्रेटन वुइम के सम्मेलन में दो अस्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
संस्थाओं की रचना की गयी। प्रथम तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दसरी 
अन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण तथा विकास डढॉक अथवा विश्व छोंक थी। यंग 
( 0१०पा९,) के कथनानुमार “अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का विकास भी कोष के 
साथ-साथ हुआ और इसके समझौते के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर भी उसी समय 
हो गये ।””१ इस प्रकार अन्तर्राप्ट्र 4 मुद्रा कोष दिसम्बर, १६४४ को अत्तित्व 
में आया । 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लक्ष्य 
(706 07९८४ ० 3. 'श %.) 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कई उहेश्यों को छेकर चला | उसका मुख्य 
उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार की सन्तुलित प्रगति को समायोजित 
करता था। साथ ही इसे विनिमय की अत्थाई दरों के कुप्रभावों से बचाना 
और विदेशी विनिमय के प्रतिबन्धों को ढीला करना था । इसके अतिरिक्त 
यह प्रत्येक देश में वास्तविक आय एवं रोजगार के उच्च-स्तरों की स्थापना 
के लिए भी प्रयत्तशील था । 

समझौते के अनुच्छेद--१ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विभिन्न रूक्ष्यों 
को रुपष्ट किया गया । इसमें मुख्यतः तीन लक्ष्यों को मान्यता प्रदान की 
गई है । 

(१) विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहन देना, सदस्यों के बीच व्यवस्थित 
विनिमय प्रबन्धों की स्थापना करता और प्रतिस्पर्धापूणं विनिमय मनन्‍्दी की 
स्थिति को दर करता । 

(२) सदस्यों के बीच चालू लेन-देन में भुगतान की बहुपक्षीय 
प्रणाली की स्थापना में सहायता करना तथा साथ ही विदेशी विनिमय के 
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उन प्रतिबन्धों को समाप्त करना जो विश्व व्यापार की प्रगति को 
'रोकते हैं । 

(३) पर्याप्त सुरक्षाओं के आधीन सदस्यों को कोष के साधनों को 
उपलब्ध कराना और इस प्रकार उनमें निश्वास की भावना जागृत करना ॥ 
इम प्रकार विभिन्‍न देशों को राष्ट्रीय अथवा अस्तर्राष्ट्रीय सम्पध्नता के लिए 
हानि पहुँचाने वाले प्रयासों को अपनाए बिना ही उनके भुगतान सन्‍्तुछनों की 
अव्यवस्था' को सुधारने का अवध्तर देना । 

मुद्रा कोष द्वारा उपयुक्त लक्ष्यों की पूर्ति के अतिरिक्त भुगतान 
सच्तुलन की विंषमता को दूर रहने के लिए, असन्तुझन की अवधि व अंश को 
कम करने के लिए, लाभदायक उद्योगों में दीपंकालीन पूंजी की सहायता 
प्रदान करने के लिए, अल्पकालीन मौलिक सहायता प्रदान करने के लिए 
तथा ऐसे ही अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्‍न प्रयास किए 
जाते हैं । 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मल सिद्धान्त 
(8950 ?770०ए७905 0०044, 'श कफ.) 

अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्‍न सिद्धान्तों के आधार पर अपने छक्ष्यों 
की प्राप्ति का प्रयास करता है। इन सिद्धांतों का अध्ययन हम निम्न प्रकार 
से कर सकते हैं । 

(१) कोष के सभी सदस्य-दरेश अपनी विनिमय दरों को यथासम्भव 
स्थाई रखने का प्रयात किया करते हैं। वे विनिमय दरों के परिवर्ततों को 
एक संकीर्ण सीमा के अन्तग्रंत करते हैंजो उनके द्वारा स्पष्ठ कर दी 
जाती है। वे उस समय तक अपनी दरों में कोई परिवर्तत नहीं करते जब 
तक कि यह परिवतेन एक मौलिक असमतुल्यता को सुधारने के लिए 
आवश्यक न हो। 

(२) एक विनिमय दर का किसी भी प्रकार का समायोजन कोष से 
विचार विमर्श किए जाने के बाद ही किया जाना चाहिए। छोटेन्मोटे परि- 
बतनों के अलावा यदि दरों का समायोजन करना है तो वहु केवल कोष की 
सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए । 

(३) सदस्यों की मुद्राओं के मूल्य सोने के रूप में अभिव्यक्त किए 
जाते हैं। लेखों को सुलझाने के लिए सदस्यों द्वारा स्वर्ण को स्वीकार किया 
जाता है । 

(४) कोष के पास वित्तीय स्रोत होते हैं जो सदस्यों द्वारा दिए 
गये योगदान पर आधारित रहते हैं। यह योगदान उतके लए सौंपे गये 
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नियताश पर आधारित होता है। ये स्रोत कुछ सुरक्षा पूर्ण शर्तों के अन्त्गंत 
किसी भी सदस्य को प्रदान किए जाते है ताकि वह्‌ विनिमय की अपनी अस्थाई 
कमी को पूरा कर सके । 


कोष के स्रोतों को लेने के लिए एक सदस्य अपनी मुद्रा को वांछित 
विदेक्षी मुद्रा में बदल लेता है। कोष के स्नोतों का लक्ष्य एक देश की सहायता 
करना है ताकि वह अपने चाल अन्तराष्ट्रीय खातों में अस्थाई घाटे की 
व्यवस्था का सामना कर सके और हस प्रकार विदेशी विनिमय के स्थायित्व 
को बनाए रख सके । उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि एक देश की 
फप्तल खराब हो जाने के कारण उसका कृषि सम्बध्धी निर्यात कम हो जाए । 
ऐसी स्थिति में उस देश के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय के स्रोत नही रहेंगे 
जिनसे वह अपने आयातों का भ्रुगतान कर सके । कोष उस सदस्य देश को 
विदेशी मुद्रा की कुछ मात्रा खरीदने की अनुमति दे देगा वह सदस्य-देश अपनी 
मुद्रा के बदले में डालर, पौंड या फ्रांक आदि बदल सकता है । 

कोष के साधनों का उद्देश्य यह नहीं है कि वे विनियोग के लिए प्‌ जी 
प्रदान करे अथवा अन्य दीघेकालीन उद्देश्यों के लिए प्‌जी दें वरन्‌ वे सदस्यों 
को इसलिए दिये जाते हैं ताकि चाल लेन-देनों में भुगतान करने के लिए 
सदसुयों की सहायता की जा सके । इन स्रोतों द्वारा भुुगतानों के सन्‍्तुरून में 
चालू या गर-सरकारी प्‌ जी के मदों में परिवर्तत की व्यवस्था की जाती है। 
मुद्रा कोष के स्रोतों में से कर्ज लेने का एक सदस्य का अधिकार उसके नियताश 
के प्रकार से सम्बन्ध रखता है। असाधारण परिस्थितियो को छोड़ एक सदस्य 
एक वर्ष के अन्तर्गंत अपने नियतांश से २५ प्रतिशत से अधिक नहीं के सकता 
और न ही कोष में एक सदस्य देश की म्‌द्रा उसके नियतांश के २०० प्रतिशत 
से अधिक रखी जा सकती है। 

कोष से उधार लिए गये घन पर ब्याज दिया जाता है।यह 
ब्याज ऋण की मात्रा और भुगताच के समय के अनुसार बढ़ता हैं। इस 
प्रकार प्राप्त घन से कोष अपने कार्य संचालन के खर्च का निर्वाह करता हैं. । 

(५) कोष का एक प्रमुख उद्देश्य यह हैं कि विनिमय के लेने-देनों पर 
से-प्रतिबन्धों को समाप्त करे, भुगतानों की अपेक्षा ऐसी स्व॒तन्त्र बहुपक्षीय 
व्यवस्था कायम करें जहाँ किसी भी मुद्रा को आसानी के साथ दूसरी 
मुद्रा में बदला जा सके | यही कारण है कि सदस्य- देश इस सम्बन्ध में सहमत 
होते हैं कि वे समझौते की शक्ति के बिना या कोष की स्वीकृति के बिना चालू 
अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों के भुगतानों पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध छाग्र नहीं 
करेंगे। युद्ध के बाद संक्रमण काल में उन विनिमय प्रतिबन्धों को बने रहने 
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की अनुमति दी गयी जो पहले स्थित थे, किन्तु यह कहा गया कि इनको 
ज्यों ही मौका मिले त्यों ही समाप्त कर देना चाहिए। पूजीगत हस्तांतरणों 
पर प्रतिबन्धों की स्वीकृति दी गयी । यदि कभी एक विदंश्ञी मुद्रा की मांग 
बहुत अधिक बढ़ जाए ओर कोष उसकी पूर्ति में अपने आपको असमर्थ पाए तो 
वह औपचारिक रूप से उस मुद्रा की कमी की घोषणा कर सकता है । ऐसाः 
होने पर सदस्य देश अस्थाई रूप से उस कम घोषित मुद्रा में लेन-देनों पर 
प्रतिबनन्‍्ध लगा सकते हैं । 

(६) सदस्य-देश उस बात पर सहमत थे कि वे .कोष में अपनी सुद्रा 
की मन्दी नहीं आने देंगे । इस प्रकार वे कोष के द्वारा अपनाई गयी अपनी 
मुद्रा के स्वर्ण-मूल्य को बनाए रखने के बारे में सहमत होते हैं। वे आवश्य- 
कता पड़ने पर अतिरिक्त मात्रा की पूरतति भी कर सकते. हैं । 


(७) कोष केवल सरकारों एवं उनके अभिकरणों से ही सम्बन्ध 
रखता है उप्तका विदेशी विनिमय बाजारों के साथ कोई प्रत्यक्ष-सम्बन्ध 
नहीं होता । 

(८) कोष को १४ कार्यंपालिका निर्देशकों द्वारा प्रशासित किया जाता 
है । ये निर्देशक कोष के मुख्य कार्यालयों में निरत्तर अधिवेशन करते रहते हैं । 
इतमें से पांच की नियुक्ति उन देशों द्वारा की जाती हैं जो सबसे अधिक 
नियतांशों से युक्‍त हैं अर्थात्‌ संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन, चीन, 
फ्रांस और भारत | शेष का चुनाव अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है # 
गवन रों के मण्डल में एक गवंनर तथा एक उसका विकल्प होता है। इनकी 
नियुक्ति प्रत्येक सदस्य द्वारा की जाती है । ये वाधिक बेठक करते हैं + 


उपयुक्त विचार-विमश के बाद संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीष की स्थापना करके, एक ऐसी संस्था की स्थापना 
और ऐसी परिस्थितियाँ पेदा करने का प्रत्यन किया गया जिनसे अस्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार का आकार बढ़ सके और घरेल सम्पन्तता तथा पुरा रोजगार प्राप्त 
किया जा सके | द्वितीय विवव-युद्ध से पूर्व जो नीति सम्बन्धी विवाद एवं 
राष्ट्रीय प्रयास अपनाए जाते थे उनके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग 
एवं विचार-विमशं की स्थापन की गयी । म्‌द्रा कोष द्वारा विनिमय स्थायित्व 
का सामान्य नियम बनाने का प्रयास किया गया और जब असनन्‍्तुलन को 
सुधारने के लिए किए गये अन्य प्रयास्त देश की सम्पन्तता या व्यापार की 
स्वतन्त्रता के प्रयास को चुनौती प्रदान करने रूगे तो अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
द्वारा स्वीकृत एवं समन्वित विनिमय दरों के समायोजनों की स्वीकृति दी गयी । 
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सुद्रा कोष का संगठन एवं प्रबन्ध 
(086 078थए॥/$क0०॥ भाव ६932९०0९॥ ० .0/,%9,) 


कोष का प्रबन्ध एक गवनेर मण्डल (80876 ०तञ (00४९१7078), 
कार्यकारी संचालकों की समिति (80870 ० &56०एए४७ 9०००४), 
प्रवन्ध संचालक ((8॥88॥78 /07600078) एवं अन्य स्टॉफ की सहायता से 
किया जाता है। गवरनंरों के मण्डल में प्रत्येक सदस्य-देश की ओर से एक 
गवर्नर होता है । कार्यकारी संचालकों की समिति के २० संचालकों में से ५ 
उन देशों के होते हैं जितका सबसे अधिक नियतांश होता है शेष १५ देशों के 
प्रतिनिधि तिर्वाचित किए जाते हैं। प्रबन्ध संचालक को कोष के दिन-प्रतिदिन 
के कार्य के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। वह कार्यकारी संचालकों कौ 
समिति का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक सदस्य देश २५० भत देने का अधिकार 
रखता हैं। संचालक मण्डल द्वारा कार्यकारी संचालकों के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां 
हुस्तांतरित नहीं की जा सकती; जैसे नये सदस्यों की भर्ती करना, नियतांश 
का संशोधन करना, सभी सदस्यों की मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तत करना, 
किसी सदस्य को निकालना आदि-्आदि। 


कोष में सभी सदस्यों को समान मत दने का अधिकार नहीं है, 
जैंपे कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हुआा करता है। कोष में सदस्यों को 
साभार मत प्रदान करने का अधिकार होता है । २५० मत प्रदान करने के 
अतिरिक्‍त प्रत्येक १ लाख भ्रमेरिकी डालर के लिए एक अतिरिक्त मत प्रदान 
करने का अधिकार और भी मिल जाता है। इस मत प्रणाली के परिणामस्वरूप 
मुख्यतः दो देशों के हाथ भ॑ शक्ति का केम्द्रीयकरण हो गया है जो सबसे 
अधिक निथतांश वाले हैं। ये हैं--प्रेट-ब्रिटेन और संथयुकतराज्य अमेरिका। 
ये देश जिस किसी प्रस्ताव के बारे में सहमत होते हैं उसे आसानी से पास 
करा सकते हैं क्योंकि कुल मतदान शक्ति के ४० प्रतिशत पर इनका अधिकार 
रहता है । 


रे 


द्‌ 
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कोष की सदस्यता एवं नियताँश प्रणाली 
( पल ९४॥क्‍शकछ्लराँफ 2080 0४0/8 99४शा ० ॥,0 कफ. ) 


कोष का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक उस देश को उपयुक्त माना 
गया है जो कि इसके समझौते-पत्र (&7006४ ० 2४ 8०थ787ा) को 
स्वीकार करता है। कोष के सदस्यों को सामान्य सदस्य और मौलिक सदस्य 
दो भागों में विभाजित किया गया हैं। जो देश ब्र टन वुड्स के सम्मेलन में 
उपस्थित थे और जिन्होंने ३१ दिसम्बर, १९४५ से पहले ही संघ का सदस्य 
बनना रवी २ कर लिया था, उन्हें कोष का मोलिक सदस्य भाना जाता है + 
इनके अतिरिक्त जो सदस्य बने हैं, उनको सामान्य सदस्य की संज्ञा प्रदान की 
जाती हैं। १९६५ तक कोष के सदस्यों की कुल संख्या १०३ हो गयी । 
जब कोई सदस्य-देश कोष से अलहूग होना चाहता है तो वह इसके लिए 
लिखित रूप में सूचना देता है। कोष को यह अधिकार नहीं है कि वह त्याग- 
पत्र को अस्वीकार कर दे। इसके अतिरिक्त जब कभी एक देश कोष के 
नियमों का उल्लंघन करता है तो रवय॑ कोष भी उसको सदश्यता से वंचित 
कर सकता है । 

सोवियत रूस इस कोष का सदस्य नहों हैं। कोष की समस्त पू जी 
उसके सदस्यों के नियतांशों के कुछ योग के बराबर होती है। सदस्यों की 
संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों कोष की पुजी भी बढ़ती है। एक व्यवस्था 
के अनुसार कोष के द्वारा प्रति पांचवें वर्ष सदस्थ देशों के अभ्यंद्ों के बारे में 
विचार किया जाएगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उनमें पुनविचार का 
प्रस्ताव कर सकता है। इसी प्रावधान के अनुसार कोष ने १९५८ की अपनी 
दिल्‍ली बेठक में सदस्यों के अम्यंशों की ५० प्रतिशत की धृद्धि का निर्णय छिया ॥ 
इस वर्ष कोष की कुल राशि १५ विलियन डालर थी। १६६६ में जब पुनः 
विचार किया गया तो प्रत्येक सदस्य-देश के नियतांद्र में २५ प्रतिशत की वृद्धि 
करके कुल मात्रा को २१ बिलियन डालर कर दिया गया। प्रत्येक देश को 
अधिकार है कि वह अपने अभ्यंश में आवश्यकता के अनुसार कभी या वृद्धि 
कर ले। एक देश कमी की' अपेक्षा बृद्धि करने में ही अधिक रुचि 
लेता है। 
... अम्यंश अथवा नियतांश कोष की कार्मवाही तथा संगठन की. दृष्टि से 
बर्याप्त मह॒त्व रखते हैं। नियतांशों के आधार पर ही यह तिश्चित किया 
- जाता है कि एक सदस्य-रेश कोष के साधनों में कितना योगदान करेगा ? इस 
प्रकार कोष के साधनों की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाएगा । यदि कोष 
के साधनों की मात्रा को बढ़ाना है तो इसके लिए सदस्य देशों के नियतांश में 
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बुद्धि करनी होती है। नियतांशों का एक अन्य दृष्टि से भी महत्व है और वह 
इसलिए है क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई भी 
सदस्य-देश अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी रकम कितने समय में निकाल 
सकेगा ? साथ ही एक सदस्य के मताधिकार का निर्धारण भी सदस्य के 
निय्ताश की मात्रा द्वारा किया जाता है। 


उन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय उस देश में होता है जो 
इसमें सबसे अधिक तनियतांश प्रदान करे । आजकल यह ॒संथुक्तराज्य अमेरिका 
में हैं। इस कोष की शाखाएं किसी भी ददस्य देश में खोली जा सकती हैं ॥ 
कोष के कुल स्वर्ण का आघा अमेरिका में रखा जाता है तथा शेष ४० प्रतिशत 
उन अन्य चार देशों में जिनका वियतांश सबसे अधिक है और बाकी का स्व 

अन्य देश्षों में जम! किया जाता है । 

नियतांशीं का निर्धारण कई आधारों पर किया जाता है। उदाहरण के' 
लिए, एक देद्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य, व्यापार का संगठन एवं 
विभिन्नता, कजंदाता एवं कर्ज लेने वाले की स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
प्रतिभुतियों का आकार, राष्ट्रीय आय, विदेशी व्यापार का सापेक्षिक महत्व, 
राजन टिक स्थिति एवं अन्य ऐसे ही अनेक तत्व । विभिन्न सदस्य देशों के 
नियतांजों का निर्धारण करने के लिए जिस सूत्र को काम में लिया जाता है 
““ऊऋ बोषणा कभी भी कोष द्वारा नहीं की गयी । 


सुद्रा कोष की कार्य प्रणाली 
( ॥फ्९ जभ़०ष्णताए 5ए४शा॥ ० 7. शै, के. ) 


मुद्रा कोष के समभोते पर दिसम्बर, १६४५ में हस्ताक्षर किए गए और 
१९४६ के बसच्त से कोष ने अपना काये प्रारम्भ किया। कोष को अपने विषर्या 
की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कार्य करने थे । जसे--- 

(१) समता दरों का निर्धारण (छडाक्ांडशशशाई णएण॑ एश्नाए 
(७००४)--स्ताईडर के कथनानुसार “कोष के इतिहास में प्रथम प्रमुख 
कदम इपके सदस्यों की मुद्राओं के प्रारम्भिक समता दरों पर कोब एवं 
सदस्यों के बीच सहमति थी | आगे की कार्यवाही करने से पहले यह 
जरूरी था कि सदस्य देशों की मभुद्गाओं को प्रारम्भिक समता दरों पर निर्धारण, 


4, 'शुफ्र6 छा एरा688078 869 थ 6 प्रात/5 मल्राईताए जझा85 
६86 827660767 96फ़6७॥ ६6 [7076 800 [६8 एरधाफएटटा5 05 
6 ग08] 7987 ए०[068 ०0 ॥8 कछराद्याएशाई 0एाादाए65,7 

“7 >6९8067६ 2, 80067, 09. 28४, ?०928-39. 





३५६ अंतर्राष्ट्रीय अथे शास्त्र 


कर दिया जाता । यह कार्य जितना आवश्यक था, उतना ही कठिन भी था । 
विहव युद्ध ने अर्र्राष्ट्रीय व्यापार को अस्त-व्यस्त कर दिया था और तत्का- 
लीन परिस्थिलियों में विभिन्‍न देश विनिमय दरों को समायोजित करने के 
लिए तत्पर नहीं थे। इन दरों को अवास्तविक मान लिया गया था। कुछ 
लोगों का यह विश्वास था. कि यदि दरों में किसी प्रकार का समायोजन कर 
दिया गया तो इससे पनर॑ंचना के कार्य में सहायता मिलेगी । अवमल्यन की 
प्रणाली राजनीति की दृष्टटि से बदनाम हो चुकी थी। यह विश्वास किया 
जाता था कि अवमल्यन से जो राजनोतिक अव्यवस्था पैदा होती है, वह 
साम्यवादी सरकार की रचना का मार्ग प्रशस्त करती है। कोष के सम्मुख यह 
कोई सरत्न समस्या नहीं थी क्योंकि कोष अभी नवयुवक था ओर उसकी सत्ता 
अपरीक्षित थी । कोष ने यह माना कि कुछ समायोजन होना चाहिए फिर भी 
इपने उन सभी समता दरों को स्वीकार कर लिया जो इसके सम्मुख प्रस्तुत 
की गई थीं। इस सम्बन्ध में कोष के सम्मुख दो विकल्प थे प्रथम, कोष द्वारा 
इस प्रकार के विनिभय दरों का निर्धारण किया जाना ताकि सभी सदस्य देशों 
के भुगतान सन्तुरूत दीघेकाल में साम्य की स्थिति में जा जांए, यह उस 
समय सम्भव नहीं था। दूसरे, कोष उस समय स्थित विनिमय दरों को 
स्वीकार कर लेता और ऐसी व्यवस्था' कर लेता कि भविष्य में जरूरत के 
अनुसार वे परिवर्तित की जा सके । कोष ने बाद वाले विकल्प को अपनाया । 

दिसम्बर, १९४६ में कोष ने वितिमय दरों को प्रारम्भिक स्वीकृति 
प्रदान की । इस समय ३२ देशों की विनिमय दरों में निर्धारण किया गया । 
एक देश जब कोष का सदस्य बनता है तो वह अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में 
अथवा धरमरिकी डारूर में व्यक्त करता है। अब तक प्रारश्भिक विनिमय 
दरों में अनेक समायोजन किए गए हैं। सदस्य देशों का यह दायित्त्र होता है 
कि वे सब जब कभी अपनी दरों को समायोजित करें तो कोष के साथ 
विचार-विमर्श करें और यदि परिवतंत एक विशेष मात्रा से अधिक है तो उस 
पर कोष की स्वीकृति भी प्राप्त करें। कुछ अपवादों को छोड़कर विभिरत 
देशों ने इस नियम को अपनाया है। कोष द्वारा स्वर्ण के ऋष-विक्रय के लिए 
एक अधिकतम और निम्नतम सीभा निर्धारित की जाती है। इस सीमा के 
बीच कोई सदस्य अपनी मुद्रा का अवमल्यत या अधिमूल्यन कर सकता है। 
इस प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप विनिमय दरों में अधिक उतार-चढाव नहीं हों 
पाते और अवमल्यन का डर भी मिट जाता हैं। 

घप्ितम्बर, १९४६ में जो प्रमुख, अवमृल्यनों ने कोष के यन्त्र को एक 
करसौंटी पर रख' दिया ; उस समय जब पौण्ड स्टालिंग एवं अन्य अनेक मुद्राओं 
का अवमृन्‍्यत हुआ तो कोष के साथ विचार-विमश किया गया और कोष के 
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साथ विचार करने के बाद कोष को इसके सदस्यों के साथ निकट रहकर 
काय करना पड़ा। इस सम्बन्ध सें जो भी निर्णय होता था वह सदस्यों की 
राय से होता था । कोष का काय तो केवल उस निर्णय को स्वीकृति प्रदान 
करना था । इस समय एक साथ ही अनेक अवमृल्यनों की घोषणा की गयी 
किन्तु फिर भी वे अवसूल्यन बहुत कुछ व्यवस्थित रूप में हुए | यदि कोष नहीं 
होता तो वे इतने व्यवस्थित रूप में कदापि नहीं हो सकते थे । अवमृल्यन के 
समय ओर दर के चयन के समय कोष का जो महत्व अनुभव किया गया, 
उससे भी अधिक वह अवमुल्यय के बाद किया गया । नये सदस्यों के 
सम्बन्ध में कोष ने कई बार ऐसी समता दरों को मान्यता प्रदान चहीं की 
है जो उप्ते अनुपयुक्त लगी । इस सम्बन्ध में सदस्यों के बीच पर्याप्त 
विचार-विमश हुआ और तब अन्तिम निर्णय लिया गया । 

स्पष्ट हुँ कि वास्तविक व्यवहार में कोष द्वारा समता दरों से 
सप्बन्धित किसी भी ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो 
सदस्यों द्वारा सुआया गया है। असल में कोष विनिमय दरों के स्थायित्व को 
अधिक महत्व देता हैं! विनिमय दरों की रचना की उपयुक्तता को इतना अधिक 
महत्व नहीं देता । 

(२) अल्पकालीन सहायता (5॥07-07॥ 559568॥06)--१६४७ 
के मार्च में प्रारम्भ होने के बाद मुद्रा कोष उन सदस्यों के साथ मुद्रा के छेन-देख 
की ओर उन्मुख हुआ जहां श्रुगतान संतुलन की कठिताइयां थी। प्रारम्भ से 
लेकर जून, १६९५४ तक इसने अपने २६ सदस्य-देशों को ११४८,६ डाढकर 
मिलियन की मुद्रा बेची । इस बिक्री में मुख्य भाग अमेरिकी डाछूर का था 
और, बेल्जियम के फ्रांक, ग्रेट-ब्रिटेत के पौण्ड आदि की भी कम मात्रा सें बिक्री 
की गई । कोष की मुद्रा की बिक्रो का एक बड़ा भाग १६४७, १६४८ ओर 
१९५३ में पूरा हुआ। तीचों वर्षों में सदस्यों द्वारा की गई कुल खरीद की 
मात्रा क्रश: ४६८, २०८ तथा २२९ मिलियत डालर थी। १६४६९ के 
दोरान खरीददारी केवल १०० मिलियन डाहर ही बढ़ी । 

भुगतान संतुलनों के घाटे की व्यापकता और काल पर विचार करते 
हुए यदि कोष द्वारा प्रबन्धित मुद्राओं के छेन-देव पर विचार किया जाय तो 
भारी अल्प रूप में दिखाई देगा। मुद्राओं के केन-देव की मात्रा अधिक नहीं थी? 
इसके लिये तीच कारण उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं:-- 

(१) कोष के अधिकारियों ने सदस्यों को स्रोत उपलब्ध कराते में 
प्रतिबन्धों से काम लिया। मौलिक अभिप्राय यह था कि अस्थाई भुगतान 
संतुलन के घादे का अनुभव कर रहे सदस्यों को स्वत: ही कोष के स्रोत प्राप्त 
हो जायेंगे । थोड़े समय बाद ही कोष के अधिकारियों ने सदस्यों के मुद्रा 
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लेने के अधिकार पर निकट का पर्यवेक्षण प्रारम्भ कर दिया । मुद्रा की बिक्री 
कैवल तब तक ही की जाती थी जब पहले कार्यपालिका निर्देशक सम्बन्धित 
परिस्थितियों की तिकट से परिक्षा करें, और यह सिफारिश कर की सदस्य 
देश थोड़े ही समय में अपनी भुगतान' सम्बन्धी कठिनाइयों से पार पा लेगा । 
अधिकारियों द्वारा कोष के स्रोतों पर जो कड़ा निषनन्‍्त्रण रखा जाता था 
उसक कारण सदस्यों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता था फि वे 
अनिश्चित काल तक विनिमय प्रतिबन्ध लूगाये रखें । 

(२) संयुक्तराज्य अमेरिका विभिन्‍न देशों को व्यापक रूप से डालर 
की सहायता देने के लिए इच्छुक था और इसलिए कोष पर से अतिक्ति बोझा 
हलका हो गया । उदाहरण के लिए, परिचमी यूरोप के भुगतान संतुलन के घाटों 
को दूर करने के लिए संयुकतराज्य अमेरिका ने माशंल योजना प्रारम्भ की 
जिसके माध्यम से १९४८-५१ के काल में करोड़ों डाहर की सहायता प्रदान 
कर दी गई। माशंलक् योजना में भाग लेने वाले देश अपनी डालर की आव- 
ध्यकताओं को अमेरिकी ऋण और अलुदानों से पूरा कर सकते थे इसलिए यह 
कहा गया कि थे देश कोष से अमेरिकी डालर की खरीद के लिए केवल अप- 
वाद रूप में अथवा अकल्पित परिस्थितियों में ही प्राथंना करें । माल योजना 
ने १९४९ - ५२ के वर्षो में सर्वाधिक सहायता प्रदान की थी और इसी कारण 
ये वर्ष कोष द्वारा की जाने वाली मुद्रा की बिक्री के लिए सबसे कम महत्व- 
पूर्ण थे। कोष द्वारा इन वर्षो में बहुत कम मुद्रा बेची गई । 

(३) युद्धोत्तर काल में संतुलन के घाटे बढ़े भी थे | अत्त: निरष्तर 
ऐसी स्थिति में कोष के साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था । 
कोष के साधन केवल तब ही प्रयुक्त किये जा सकते थे जब सम्बन्धित देश 
के सामने भुगतान संतुलन की घाटे की स्थिति अस्थाई हो । १६४४७ ओर ४८ में 
कोष के स्रोतों का जो व्यापक प्रयोग किया गया वह इसी आधार के विद्वास' 
पर किया गया था कि कठिनाइयां केवल अल्पकालीन प्रकृति की हैं किन्तु 
१९४६ तक ये अस्थाई प्रकृति की दिखते वाली कठिनाइयां दीधंकालीन प्रकृति 
की दिखाई देने रगी। कोष के सिद्धांत के अनुसार दीधकालीन घाटे की स्थिति 
का मुकाबला मुद्रा का अवमूल्यन करके करना चाहिये व कि छगातार कोष से 
मुद्रायं खरीद कर। युद्धोत्र वर्षों में भुगतान संतुलनों में घाटे की स्थिति 
रहने के कारण वितिमय नियन्त्रण छगाना आवश्यक बन गया और इसलिये 
कोष से मुद्राओं को खरीदने की आवद्यक कम' हो गई । 

कारण चाहे कुछ भी रहा हो किन्तु परिणाम यह है कि कोष ने जो 
अआज्ञायें की थीं वे पुरी न हो सकी । कोष का लक्ष्य था कि वह अपने सदस्यों 
की विनिमय नियन्त्रण हटाने में सहायता करेगा और इस प्रकार वह उनको 
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बहुपक्षीय आधार पर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिसमें मुद्रा 
सम्बन्धी प्रतिबत्ध न हों । कोष अपने प्रयासों के बावजूद भी इस उद्देश्य को 
प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका । 

(३) विनिमय दर समायोजन (7ंडलाशाए6 28६6० 8 6[प्रड॑शशाई)--- 
कोष द्वारा विनिमय दर के समायोजन की दृष्टि से भी कायें किया जाता 
है। इस दृष्टि से कोष ने जो कार्य किये उनमें दो मामले उल्लेखनीय हैं :--- 
प्रथम, १६४८ में फ्रांस ने फ्रांक का अवसूल्यन कर दिया। दूसरे, १६४६ 
में प्रेट-ब्रिटेन ने पौण्ड स्टलिंग का अवमूल्यन कर दिया। 

(१) द्वितीय विश्व-युद्ध के तुरन्त बाद फ्रांस की बढ़ती हुई अवस्फीति 
के कारण उसकी अन्तर्राष्ट्रीय आथिक स्थिति बिगड़ गई। दूसरे देशों की 
क्षेक्षा यहां कीमतों का स्तर बढ़ा तो निर्यात घठे और इसलिए मुद्रा विनिमय 
नियन्त्रण के होते हुये भी अत्यन्त अल्प रह गईं। ऐसी स्थिति में देश को 
अपनी मुद्रा का अवशूुल्यन करना पड़ा । इसके अतिरिक्त इसने मेदन्भाव पूर्ण 
बहुल विनिमय दर अपनाई । यह इसलिय्रे किया गया था ताकि डालर क्षेत्र से 
आयात को हतोत्साहित किया जा सके और निर्यात को प्रोत्साहित किया जा 
सके । कोष ने मुद्रा के अवमल्यव का तो विरोध नहीं किया, किन्तु मेद-भाव पूर्ण 
विनिमय दर का विरोध किया, क्योंकि इससे अन्य देशों को भी ऐसा ही कदम 
उठाने की प्रेरणा मिल्ल सकती थी । कोष द्वारा अधिकृत रूप से मना करने 
पर भी फ्रांस ने जनवरी, १६४८ में अवमृल्यत कर दिया तो कोष ने तुरन्त 
ही यह घोषणा की कि फ्रांस अपनी मुद्रा में अताधिकारी परिवतंन करने का 
दोषी है । 

फ्रांस में अवमल्यन के दो परिणाम हुये । प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका 
से आयात घटे और निर्यातों को प्रोत्साहन मिले। दूसरे, इसके कारण एक 
अव्यवस्थित भेदक दरों की स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण अमेरिकी 
खरीदार ब्रिटिश माल को उस समय अधिक सस्ता खरीद सकते थे जबकि वे 
सीधे प्रेट-ब्रिटेन से न खरीद कर फ्रांस के माध्यम से खरीदते । इपका परिणाम 
यह हुआ कि ग्रे ट-ब्रिटेन और अन्य देशों की डॉलर की आय मारी गई और 
वे डॉलर के स्थाव पर फ्रांक (78708) खरीदने की स्थिति में आ गये । 

(२) कोष के जन्म के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अवमुल्यन ब्रिटिश पौष्ड 
हटलिंग का हुआ। २८ गैर-डॉलर देशों और प्रदंशों की तुछना में स्टरलिंग का 
मूल्य बदल दिया गया । यह अवशमुल्यव मुद्रा कोष की स्वीकृति के बाद हुआ था 
१९४८ में संचालक मंडल को प्रस्तुत किये गये मुद्राकोष के प्रतिवेदत में यह 
कहा गया था कि ब्रिटेन को गैर-डालर क्षेत्रों में कीमतें बढ़ा लेनी चाहिये, 
ताकि एक संतुलन स्थापित हो सके और डालर की कमी को पूरा किया जा 
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सके । ब्रिटेन, कनाड़ा तथा अमेरिका के अधिकारियों में विचार-विमर्श होने के 
बाद १८ सितम्बर, १६४६९ को पौण्ड का ३०.५ प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया 
गया । उसके बाद विभिन्‍न देशों में अवमृल्यन हुये | ये देश विश्व व्यापार 
के कुल योग का रूगभग ६५ प्रतिशत थे। इस दांदम को उठाये जाने के 
बाद अन्‍्तर्राष्ट्रीय भुगतानों का तरीका अधिक संतुछित हो गया। वैसे 
भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में दूसरे कुछ तत्वों ने भी महत्वपूर्ण 
योगदान किया है । 

(४) कोष के ज़ोत का प्रयोग (706 एछ५6 ० 7प74 7१6९६४०४९९६)- 
कोष के पास जो भी साधन स्नोत होते हैं उनका प्रयोग विभिन्‍न सदस्य देशों 
द्वारा किया जाता हैं ताकि वे अपने भुगतान संतुलन में पंदा हुई अस्थाई 
घाटे की व्यवस्था को पुरा कर सके । यदि कोष द्वारा ऐसी स्थिति में सहायता 
न दी जाए तो वहु विनिमय दर में कमी करते अथवा विनिमय नियन्त्रण के 
उपाय अपनाने के लिए बाध्य हो सकता हैं। कोष के साधन ख्रोतों का प्रयोग 
किस प्रकार किया जाए ? इस प्रश्न पर पर्याप्त वाद-विवाद रहा है। जब एक 
देश कोष के साधन ख्रोतों को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है तो उस 
प्र कित मापदण्डों का प्रयोग करना चाहिए इस प्रश्न पर अलग-अलग मत 
प्रकट किये गये । 

युद्धोत्तर वर्षों में जो विशेष अस्त-व्यस्तता कायम हुई, उसमें कोष के 
साधन-स्रोतों को कितना प्रग्ु॒क्त किया जाता चाहिए ? यह अब तक विवाद का 
प्रदन बना रहा । एक पक्ष का यह कहना था कि सहायता के मापदण्ड उदार 
होने चाहिये और सदस्यों को सहायता प्राप्त करते का अधिक्वार बिना किसी 
शत के होना चाहिये । तर्क दिया गया कि एक सदस्य को सहायता प्राप्त 
करने का अधिकार अपनी मुद्रा की प्रतिभुति का ही एक भाग मानना 
चाहिये । यह कहा गया कि कुछ कम से कम मापदण्ड ऐसे निर्शारित कर देने 
चाहिये जिनके आधार पर तुराहयों के विरुद्ध कोष की रक्षा की जा सके, 
किन्तु फिर भी कोष के सांधघन स्रोत सामात्य रूप से सभी सदस्यों के लिए 
मुक्त होने चाहिये, क्योंकि सदस्य देश ही समझौते-पत्र द्वारा निर्धारित 
सीमाओं में अपनी मांग को निश्चित कर सकता है। व्यक्रितिगत रूप से कोष 
से मद्रा निकालने पर कोष को बहुत कम स्वेच्छा प्रदान की जानी चाहिए । 

इस सम्बन्ध में दूसरे समूह का कुछ भिन्न विचार है। संथुक्तराज्य 
अमेरिका आदि विभिन्‍न देशों का विचार है कि भुगतानों के सन्तुलन को 
व्यापक एवं स्थाई अव्यवस्था में कोष के साधनों का प्रयोग पर्याप्त सावधानी 
के साथ करना चाहिये ताकि साधन स्रोत समाप्त न हो जांये और कोष को 
प्रवाइहशीलता बनी रहे । इस विचार को ध्यान में रखते हुये ही धन निकालने 
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के समस्त प्रार्थवा-पत्रों की सावधानी से छानबीन करनी चाहिये और यह. 
देखना चाहिये कि क्‍या वे समझौते-तत्र द्वारा प्रस्तावित मापदण्डों को पूरा 
करते हैं ? इस प्रकार संयुक्तराज्य अमेरिका ने केवछ अस्थाई सहायता का 
समर्थन किया । 


जब समझौतेन्पत्र का प्रारूप बनाया गया तो यह नहीं सोचा गया 
कि सदस्य-देश अपने भ्रुगतानों के सन्तुऊन में लगातार भारी घाटे की 
स्थिति में रहेंगे । यह माना गया था कि सच्ुलन की स्थापना के लिए तुरन्त 
व्यवस्था की जायेगी और अस्थाई संकटकालीन स्थिति के लिये आवश्यक 
सहायता प्रदान की जायेगी। यदि कोई मौलिक असमतुल्यता है तो उसके 
लिये उपयुक्त समायोजन, जेसे, अवमुल्यत आदि किया जायेगा और कोष के 
साधन स्रोतों का प्रयोग नहीं किया जायेगा | इसके अतिरिक्त घाटे की व्यवस्था 
का मुकाबला करने के लिये विनिमय प्रतिबन्धों द्वारा आयातों की कटोती 
जैसे प्रयासों को भी उपयुक्त नहीं समझा गया था। युद्ध के बाद विभिन्न 
देशों में घाटे की व्यवस्था उत्पन्न होती रही। इसका कोई मौलिक उपचार 
करने की अपेक्षा अधिक से अधिक आयात तियन्त्रण लगाये गये । 


उस समय आयातों एवं निर्यातों को बहुत कुछ सरकारों द्वारा विनि- 
यमित किया गया था । आर्थिक मन्दियों को बहुत कुछ सरकारी निषणयों पर 
आधारित कार्यक्रमों का परिणाम माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि 
कोष के साधन स्रोत समस्त सरकारों के लिये खोल दिये जाते तो विभिन्‍न 
देशों की सरकारें उन्हें उस समय तक प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहुती 
जब तक कि वे समाप्त व हो गये होते। भुगतान सन्तुलन में स्थित घाटे 
की व्यवस्था संकटकालीन प्रकृति की नहीं होती जो अल्पकालीन हो और 
जिसे अतिरिक्त धनद्वारा सुलझाया जा सके। किन्तु कभी-क्रभी तो इसे 
सन्तुलन की स्थापना के लिये जान-बुझकर चुना अथवा अपनाया जाता है। 
विभिन्न देश अपने सन्तुलित लेखों की अपेक्षा आयात कार्यक्रमों को अधिक 
महत्व प्रदान करते हैं ताकि मन्दी की व्यवस्था के लिये धन का प्रबंध किया 
जा सके । जब कभी घाटे की स्थिति बहुत संकटकालीन बन जाती है तो 
आयात-नियन्त्रणों को कठोर कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा करना अवसुल्यन « 
की अपेक्षा सरल होता है। 


कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोष के सामने प्रमुख 
समस्‍या यह थी कि उस समय की परिस्थितियों में वह कैसे कार्य करे ? ये 
परिस्थित्रियां उनसे भिन्‍त थी जिनकी कल्पना समझौते के पत्र को स्वीकार 
करते समय की गई थी । 
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कोष ने सदत्यों के लिये अपने साधन स्रोत केवछ सीमित रूप में ही 
उपलब्ध कराये। धन को निकालते की अनुमति कै वर उन्हीं सदस्यों को दी 
गई जिन्हें विशेष आवश्यकता हो या जो रचनात्मक कदम उठाने वाले हों 
अथवा जो घाटे की स्थिति को कम करने में तत्पर हों । ये विभिन्‍न प्रयास 
आयातों में प्रतिबन्ध से कुछ अधिक थे । यद्यपि कोष ने काफी सहनशीलता से 
काये किया और विभिन्न सदस्यों को पर्याप्त सहायता प्रदान की फिर भी जो 
धन निकाला गया वह अपेक्षाकृत कम था और इसलिये कुछ देश असनन्‍्तुष्ट 
हुये । बाद में कोष की उपयोगित्न। बढ़ाने के लिये तथा इसके बेकार स्रोतों का 
अधिक से अधिक प्रयोग करने के लियग्रे कोष ने तत्कालीन परिस्थितियों में 
अपने साधन स्रोतों से सम्बन्धित समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया । बसे 
अभी तक कोष किसी ऐसे समाधान पर पहुँचने में सफल नहीं हो सक्ता है जो 
सभी सदस्यों के छिए सन्‍्तोषजनक हो । 

कोप के साधन ख्रोतों के सन्तोषजनक रूप से प्रयोग करने के मार्ग में 
अनेक प्रश्न उठते हैं। उदाहरण के लिए, कोष द्वारा जो ऋण दिया जाता है 
उस पर ब्याज कितना लिया जाए और वह किस प्रकार उगाया जाय ? इसके 
अतिरिक्त दुलभ मुद्रा के सम्बन्ध में क्‍या प्रबन्ध किया जाय ? पू जी के आवा- 
गमन के लिए क्या व्यवस्था की जाय ? आदि-आदि । 


'फकोष के ऋण पर ब्याज : 

सदस्य देशों द्वारा जब कोष के साधनों का प्रयोग किया जाता है तो वह 
उसके लिए कुछ ब्याज के रूप में वसूल भी करता है ताकि अपना खर्चा चला 
सके । कोष द्वारा संग्रह किए जाने वाले ख्चों तथा ब्याजों को कई भागों में 
वर्गीकृत किया जाता है। जब एक देश अपनी मुद्रा के बदले में. कोष से दूसरे 
देश की मुद्रा खरीदता है तो कोष उस मुद्रा के एक प्रतिशत का हूँ भाग 
#याज के रूप में प्राप्त करेगा। कोष को यह शवित दी गईं है कि वह इस 
ब्याज को एक प्रतिशत तक बढ़ा सके अथवा आधे प्रतिशत तक घटा सके । 
जब कोष से सोना खरीदा अथवा बेचा जाता है तो भी सम्बन्धित देद से 

इसका मेहनताना प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख ब्याज की दर निम्न 
प्रकार हैं :०+« 

(अ) यदि ऋण की मात्रा नियतांश के २५ प्रतिशत तक है तो उस पर 
प्रथम तीन मास तक कोई ब्याज नहीं लिया जावेगा । आगे नौ मांस के लिये 
प्रतिवर्ष आधे प्रतिशत के द्विताब से लिया जायेगा और उसके बाद प्रतिवर्ष 
आधा प्रतिशत ब्याज बढ़ता जायेगा । 

(ब) जब लिया गया ऋण नियतांश के २५ और ५० प्रतिशत के बीच 
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में है तो आने वाले प्रत्येक वर्ष में आधा प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लिया 


जायेगा । ह 

(स) नियतांश से अधिक छिये जाने वाले धन की मात्रा जितनी 
अधिक है उसमें प्रत्येक २५ प्रतिशत अधिकता पर प्रथम वर्ष आधा प्रतिशत _ 
और आने वाले प्रत्येक वर्ष में अतिरिक्त आधा प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा। 


इस प्रकार ब्याज की दर ऋण की मात्रा एवं उसके काल दोनों पर 
निर्भर करती है। ज्यों-ज्यों मात्रा एवं काल में वृद्धि होती जाती है त्थो- 
त्यों ब्याज की दर भी बढ़ती जाती है। ब्याज ५ प्रतिशत तक लिया जा 
सकता है। यह कहा गया हैं कि जो सदस्य-देश कोष के साधनों का उपयोग 
करता है वह अपने द्वारा खरीदी गयी विदेशी मृद्रा का जल्दी से जल्दी 
ध्रुगतान कर दे। यह पुनभु गतान तीन साल से केकर पांच साल के बीच 
में हो जाना चाहिये। पुनभ्ु गतान न होने की दक्षा में ब्याज की दर बढ़ती 
चली जाती है। जब यह दर चार प्रतिशत हो जाती है तो कोष सदस्य-दंश 
से पुनभु गतान की प्रार्थना मात्र करता है। इस प्रा्थंभा की अवहेलना होने 
'पर कोष द्वारा उस देश को समस्त सहायतायें देना बन्द की जा सकती 
>है । आवश्यकता के अनुस/र कोष और सदस्य देश के बीच पुनभु गतान के ऊपर 
समझौता होना परमावश्यक है | यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोष को यह शक्ति 
दी गई है कि वह जेसे उपयुक्त समभे वेसे ब्याज की दर में वृद्धि करे | पुनभु ग- 
धान एवं ब्याज के सम्बन्ध में ये समस्त कठोर शर्तें इसलिये रखी गई हैं ताकि 
कोई एक देश कोष के साधनों का अधिक मात्रा में अधिक समय तक बार- 
बार दुरुपयोग न कर सके । 

कोष द्वारा लिये जाने वाले समस्त ब्याज का भुगतान स्वर्ण के 
रूप में होता है। यदि किसी देश के फास मौद्विक प्रतिभुतियां (](०7९७7ए 
ह२८४०:४९८७) उसके कुल तियतांश के आधे से भी कम है तो वह स्वर्ण में केवल 
कुछ भाग का भुगतान करेगा और शेष का भुगतान वह अपने देश की मुद्रा 
में करेगा । 
डुलेभ सुद्रा : 

यदि कोष यह अनुभव करे कि एक विशेष मुद्रा दुलभ ($0876) 
बनती जा रही है तो वह अपने सदस्यों की सूचित कर सकता है और उस 
दुल भता के कारण की व्याख्या करते हुये एक प्रतिवेदन प्रसारित कर सकता 
है । प्रतिवेदन तैयार करने में उस सदस्य-देश का प्रतिनिधि भाग लेगा जिसकी 
'मुद्रा कम होने वाली है । जब कोष के द्वारा एक मुद्रा को दुलेभ घोषित किया 
जाता है तो सदस्य देशों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता हैं कि वे कोष की 
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सहमति से उस मुद्रा के उपयोग के बारे में नियंत्रण लगा सकें | नियंत्रण लगाने 
का यह अधिकार उस समय समाप्त हो जाता हैं जब कोष पुनः उस मुद्रा के 
दुलभ न होने की घोषणा कर देता है। 

कोष को अधिकार है कि वह इस प्रकार से दुलंभ घोषित की गयी 
मुद्रा की पूति दो उपायों से करें (१) कोष यह मुद्रा उस सदस्य राज्य से 
अथवा उसकी अनुमति से अन्य स्रोत से उधार ले सकता है!। वैसे कोई सदस्य 
राज्य कोप को अपनी मुद्रा उधार देने के लिये अथवा अन्य स्रोत से उधार 
लेने की स्वीकृति देने के लिये बाध्य नहीं है। (२) कोष उस्त सदस्य को उसकी 
मुद्रा सोने के बदले बेचने के लिये भी कह सकता है । 


जब कोष यह अनुभव करे कि एक मुद्रा की मांग इतनी बढ़ चुकी 
है जिसकी पूर्ति वह नहीं कर सकता तो उस म॒द्रा को दु्भ घोषित करने के 
बाद विभिन्न सदस्यों के बीच उप्तकी पूति करते समय सदस्यों की सापेक्षिक 
आवश्यकताओं, सामान्य अन्तर्राप्ट्रीय स्थितियों तथा अन्य सम्बन्धित बातों का 
ध्यान रखेगा। 


कोष एवं विनिमय प्रतिबन्ध 
(एफ 4, श., 8 200 एद५०७आ402९ 8९६४४९060॥5) 


मुद्रा कोष के सदस्यों का यह दायित्व हैं कि वे चालू विनिमय के 
लेन-देन से प्रतिबत्धों को हटाए और बहु मुद्रा एवं असमानतापूर्ण मुद्रा सम्बन्धी 
व्यवहारों को दूर रखे | युद्ध के बाद जो संक्रमण काल आया, उसमें इन 
दायित्वों के पालन में छूट दी गयी फिर भी विभिन्न दंक्षों से यह कहा 
गया कि ऐसे प्रतिबन्धों को यथानीघ्र हटा लें और यदि कायम रखता चाहें 
तो कोष से परामाश करें । यद्यपि विभिन्न देशों ने अपने विनिमय सम्बन्धी 
व्यवहार के बारे में कोष से परामशं किया किन्तु कोष ने इस सम्बन्ध में 
पर्याप्त उदारवादी इष्टिकोण अपनाया । कोष के विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रयुक्त 
बहुम॒द्रा प्रयासों के क्षेत्र में बहुत कम प्रगति की गयी । 

समझौते-पत्र के अनुसार कोष का एक प्रमुख उद्देश्य विदेशी विनिमय 
के उन प्रतिबन्धों को समाप्त करता है जो विश्व के व्यापार की प्रगति 
को प्रतिबन्धित करते हैं। कोष ने अपने दिन-प्रतिदित के कार्यों में यह अनुभव 
किया कि इस उहेह्य को प्राप्त करना कठित है । मि० यंग के कथना- 
नुसार, “विभिन्न देशों के अधिकारियों ने विनिमय प्रतिबन्धों को भुगतान 
सन्‍्तुलन में आये घाटे की स्थिति का समाधान करने के लिये एक तके- 
संगत साथत माना । विनिमय नियंत्रणों को प्रायः बहुत कुछ स्थाई प्रयास 
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माना जाता हैं और विभिन्न देश उनमें छूट देने का विरोध भी करते 
रहते हैँ ।*! १ 

१६५० के प्रारम्भ से कोष ने वाधिक रूप से विभिभय प्रतिबन्धों 
पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रसारित करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार के 
प्रतिवेदनों की व्यवस्था समझौते-पत्र में कर दी गयी थी । १९५० के 
प्रतिवेदन में यह कहा गया कि प्रतिबन्धों को मिटाने की दिशा में बहुत थोड़ी 
प्रगति की गयी है। मई, १६५१ में प्रसाश्ित दूसरे प्रतिवेदन में भी प्रगति की 
दर के प्रति असन्तोष व्यक्त किया गया । इस प्रतिवेदन में यह कहा गया कि 
ध्रुगतान सन्तुछुन की परिस्थितियों में सामान्य सुधार की दृष्टि से प्रतिबंधों को 
हटाया जाना अत्यन्त आवश्यक है | इस प्रतिवेदन में कोष के सदस्यों को यह 
याद दिलाया गया कि समझौते-पन्न के अनुच्छेद >9 के अनुसार कोष के कार्ये 
प्रारम्भ करने (मार्च, १९५२) के पांच वर्ष बाद भी यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 
शत] सम्भाग २, ३ या ४ के विपरीत प्रतिबन्धों को बनाए रखता चाहे तो 
उसे इसके लिये कोष से घिचार-विमर्श करना होगा । इस प्रावधान के अनु- 
सार कौष का अपने सदस्य-देशों के साथ मिरंतर सम्पर्कों बना रहेगा। 

कोष विनिमय दर के समायोजतों पर भी विचार करता है। अवमल्यन 
को प्राय: राजनीतिक दृष्टि से गलत माना जाता है और इसलिये यह एक 
सुलझा हुआ प्रश्न है। यदि एक देश बिना किसी विनिमय अथवा आयात 
प्रतिबन्ध के अन्तर्राष्ट्रीय लेखों को सन्तुलित करता चाहता है और मुद्रा को 
बदलने योग्य बनाना चाहता है तो उसके लिये अवमुल्यनत परम आवश्यक बन 
सकता हैं। इन विभिन्न कार्यों के क्षेत्र में कोष अभी भी युवक संस्था है जिसे 
शक्ति और सम्मान प्राप्त करना है । इसकी वतंमान प्रगति पर्याप्त कठिन 
परिस्थितियों के आधीन हो रही हैं । 


सदस्यों के सामान्य दायित्व 
(छशाशबा 0फराएथा075 0० शिशा0९'४) 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपने सदस्यों 
पर विभिन्‍व प्रतिबन्ध लगाता है। इन प्रतिबन्धों का पालन करना सभी सदस्यों 
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का सामान्य दायित्व है । कोष के सदस्यों के प्रमुख दायित्व निम्न 
प्रकार हैं--- 

(१) जो राशि कोष से उधार ली जायेगी, उसका प्रयोग उन उद्देश्यों 
की पूति के लिये किया जायेगा जिनके लिये कोष की स्थापना की गयी है । 

(२) यदि कोई देश अपने चाल अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों पर विनिमय 
प्रतिबंध लगाना चाहता है तो इसके लिये उसे कोष की आज्ञा लेनी होगी । 

(३) प्रत्येक देश द्वारा स्व का क्रय और विक्रय उप्ती दर पर 
किया जायेगा जो कोष ने निर्धारित की है। 

(४) यदि कोई देश अपनी मुद्रा नीति में परिवर्तत करना चाहता है 
तो इसके लिये उसे कोष से जाज्ञा प्राप्त करनी होगी । 

(५) एक देश मुद्रा के सम्बन्ध में विभिन्‍नतापूर्ण नीति अर्थात्‌ बहुपक्षीय' 
मौद्रिक व्यवहार केवल तभी अपना सकता है जबकि या तो समझोते-पत्र में 
ऐसी व्यवस्था हो अथवा कोष द्वारा मान्यता प्राप्त करली गयी हो। यदि 
वे प्रतिबन्ध कोष के अस्तित्व में आने से पहले ही कायम थे तो सम्बन्धित 
सदस्यों को इन प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में कोष से विचार-विमर्श करना 
होगा । कोष ने बहुविनिमय दरों को सरल बनाने में कुछ प्रगति की है । बहु- 
विनिमय दरों द्वारा प्रशुल्कों एवं अन्य व्यापारिक विषयों पर समझौता- 
वार्ताओं को जटिरक बना दिया जाता है। 

(६) प्रत्येक देश के द्वारा विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रम उसी दर 
पर किया जायेगा जो कोष द्वारा निर्धारित की गयी है। 

(७) कोष के सदस्यों का एक यह भी दायित्व है कि वे कोष के 
आदेशों का पालन करें और उसके द्वारा मांगी गयी समस्त सूचना भेजने का 
प्रयास कर । 

सुद्रा कोष के कार्य 
( 06 एग्रष८(ए078 ०६ १. शशि, %#.) 

अन्तर्राष्ट्रीय म॒ृद्रा कोष ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्ये 
“किए हैं । इसने १ मार्च, १६९४७ से मुद्रा के लेन-देत का कार्य प्रारम्भ किया । 
तभी से कोष ने आवश्यकतानुक्षार विभिन्न राष्ट्रों को अल्पकालीन ऋण प्रदान 
किए हैं ताकि वे अपने जुगतान शेषों के अस्थाई असन्तुलन को दूर कर सके । 
कोष की स्थापना के ट्विषक्षीय समझौते की संख्या बहुत कम हो गयी है। 
इसके अंतिरिक्त विनिमय नियंत्रणों की प्रयृत्ति को भी काफी कुछ रोका गया 
है । आज़ कोष के आधे से अधिक देश अपनी मुद्राओं का परिवतंन विदेशी 


लक 
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मुद्रा में कर सकते हैं; यह कोष के ही प्रयासों का परिणाम है। इसके 
परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय बाजारों क्री अस्त-व्यस्तता कुछ समाप्त हो 
गयी है । 

ऋ्रय-विक्रर-- कोष ने मुद्राओं के क्रय-विक्रय में उल्लेखनीय कार्य 
किया । ३० अप्रेल, १६९४८ से ३० अप्रेल, १९६५ तक कोष ने अपने सदस्यों 
को जो मुद्राएं बेचीं उनकी मात्रा ६,३६८.७८ मिलियन डालहर थी। कोष 
वित्तीय वर्ष के अन्त में विभिन्न देशों के साथ ऋणु-बचत समभौते भी करता 
है । विभिन्न सदस्यों द्वारा इस काल के दौरान जो पुनः बिक्री की गयी, वह 
५८०२.६८ मिलियन डालर थी । १ अप्रेल, १६९६४ से ३० मार्च, १९६६ तक 
भारत सहित २७ सदस्य देशों ने कोष से लगभग २,६३२,८० मिलियन डारूर 
की मुद्राएं खरीदी । 

अक्टूबर, १९६६ से उधार लेने की सामान्य व्यवस्था (0०47 
५ कगशध्याथं ६४0 50770) प्रारम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत दस 
सदस्य देश इस बात के लिए सहमत हुए कि ६ मिलियन डाहकूर मूल्य की 
अपनी मुद्राएं कोष को उधार देगे। इस व्यवस्था के अन्तगंत कोष ने इंगलेंड 
को ऋण प्रदान किया । इसने स्वर्ण के बदले विभिन्न देशों की मुद्राओं को 
खरीदा। दिसम्बर, १६६४ में इस प्रकार खरीदी गयी मुद्राओं की मात्रा 
२५०.० मिलियन डालर थी जबकि मई, १६६५ में यहु ४००,० मिलियन 
डालर हो गयी । 

तकनीकी सहायता--अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न सदस्य देशों को 
उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं प्रदान करता 
है। एक सदस्य देश आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में अपनी किसी भी समस्या 
पर कोष सें विचार-विमश करता है। इसके अतिरिक्त विश्व की भुगतान 
सन्‍्तुलन की समस्याओं को भी विचार का विषय बनाया जाता है। विभिन्न 
समस्याओं पर यह विचार-विमर्श कोष के प्रधान कार्यालय में होता है। इसके 
अतिरिक्त कोष सदस्य देशों में अपने प्रतिनिधि भेजकर वहां आवश्यक सहायता 
देने की व्यवस्था करता है। 

कोष अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता दो प्रकार से प्रदान करता 
है | प्रथम, कोष के कमंचारी सम्बन्धित देश में एक सप्ताह से लेकर एक वर्ष 
या अधिक समय तक रहते हैं ताकि उस देश की समस्या के सम्बन्ध में परा- 
मं दे सके । दूसरे, कोष अपने कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहरी विशेषज्ञों की 
सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है | 

कोष का प्रशिक्षणालय--भअन्‍्तर्राष्ट्रीय भुद्रा कोष द्वारा सन्‌ १६५१ 
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से ही अपने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य 
सम्पन्न किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण अच्तर्राष्द्रीय भुगतान, आथिक विकास, 
वित्तीय व्यवस्था, अक संकलन एवं विश्लेषण आदि के क्षेत्र में दिया जाता है 
मई, १६६४ में इस प्रशिक्षण के कार्य को अधिक व्यापक बनाने की गरज से 
एक प्रशिक्षणालय स्थापित किया गया। प्रशिक्षणालूय ने जुलाई, १६६४ से 
दिप्तम्बर, १९६४ तक के समय में ६ सप्ताहों वाली दो विचार गोष्ठियां 
आयोजित की, इससे रूगभग १६ देश लाभान्वित हुए । यह प्रशिक्षण अंग्रेजा 
और फ्रन्‍्च दोनों भाषाओं में प्रदान किया जाता है । 


श्र तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मृल्यांकन 
(एएथप्रशञा0॥ ० 7. शं, 7.) 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कुछ दिशाओं मे पर्याप्त सफल रहा हैं और 
उसके कार्य वहां पर्याप्त सन्‍तोषजनक रहे हैं किन्तु दूसरे क्षेत्रों में उसकी 
सफलता इतनी अधिक उल्लेखनीय नहीं रही है तथा वहां उसे पर्याप्त निराशा 
का सामना करना पड़ा है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ मुझ रृक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं । 
अन्तर्राप्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं पर विचार-विमर्श एवं सहयोग के हेतु एक यंत्र 
प्रदान करने के लिए एक स्थायी संस्थ। स्थापित कर ली गयी है। इसके अति- 
रिक्त प्रतिस्पर्डापर्ण मच्दी का बहिष्कार और दर स्थायित्व आदि सिद्धान्तों 
को सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है। अव्यवस्थित विनिमय सम्बन्धों 
को कम करने की दिशा में भी कुछ सफव्ता प्राप्त की गयी है। 

कोष अपने मूल लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रायः असफल रहा है। अन्त- 
सष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में अभी तक वही व्यवस्था कायम है जो कोष ने कैवछ 
संक्ररण काल के लिए स्थापित की थी। अभी तक न तो भ्रुगतानों की बहु- 
'पक्षीय व्यवस्था स्थापित हो पाई है और न ही विध्व व्यापार की प्रगति भें 
बाधा डालने वाले विदेशी विनिमय के प्रतिबन्ध अधिक कम हो पाए हैं। 
इसके विपरीत युद्ध की समाप्ति के बहुत वर्षों के बाद तक मुद्राएं सामाध्य 
रूप से अपरिवर्ततशील बनी रही और अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान व्यापक 
विनिमय तनियंत्रणों द्वारा द्विपक्षीय कृत्रिम प्रवाह में बहता रहा। भ्रुगतानों 
की बाधाओं को कम करने और बहुपक्षीय' भुगतानों के सन्तुछून का क्षेत्र 
प्रसारित करने में जो भी थोड़ी सफलता प्राप्त हुई है उसका श्रेय स्वयं 
कोष को नहीं वरन्‌ कोष के बाहर किये गये कार्यों को है । 

मुद्रा कोष का मूल्यांकन दो बातों के आधार पर किया जा सकता 
है, कुछ लोगों के अनुस्तार कोष की आवध्यकता ही नहीं थी। जब से 
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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बेंक ३७१ 


यह बना है इसने अन्तर्राष्ट्रीय संतुलन को प्रोत्साहित करने का अम पैदा 
किया है जब कि वास्तविकता यह हैं कि यदि कोई देश इस उदय की 
प्राप्ति में सफल होता है तो इसके लिये उत्तरदायी वे कारण होते हैं जो कोष 
के क्षेत्र से बाहर हैं। यह तक मूल मुद्रा तके (९ए2टफ्रशा०एए 27870 
7767/) कहा जाता है । दूसरी मान्यता यह है कि कोष लाभदायक सिद्ध हो 


सकता है। 
(१) प्रथम तक के मानने वालों के अनुसार, सामान्य मुद्रा स्थायित्द 


केवल तव ही रह सकता है जब प्रमुख मुद्राओं (अमेरिकी डारूर और ब्रिटिश 
पोण्ड) मे स्थायित्व हो । इन मुद्राओं का स्थायित्व यूछ रूप से सम्बन्धित 
देशों के आ्थिक स्वास्थ्य पर निभर करता है । इसके विपरीत छोटे या कम" 
महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा का स्थायित्व दूसरे प्रमुख देशों की मुद्रा के स्थायित्व 
पर आधारित होता है । जब यह प्रश्न सभी देशों की अपेक्षा केवल कुछ 
देशों से ही सम्बन्ध रखता है तो इसके लिए मुद्रा जेसी किसी अच्तर्राष्ट्रीय 
संस्था को रचना करना ठीक नहीं है। कोष द्वारा हस्तक्षेप करने की" 
बजाय प्रमुख देशों के बीच ही घनिष्ठ सम्पंक स्थापित किया जाय और 
दूसरों देशों को रुवतंत्र छोड दिया जाए कि वे प्रमुख देशों के साथ अपनी 
मुद्रा को जेसा चाहें समायोजित कर सके | इस व्यवस्था में डालर तथा' 
स्टिंग की दर निर्धारित की जाएगी, किन्तु इससे अन्य देशों को यह सुविधा 
रहेगी कि वे उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी मुद्राओं के साथ 
समायोजित कर सकेंगे । 

प्रमुख मुद्रा वाले देशों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्रा कोष की स्थापना 
से पहले और पीछे पर्याप्त विचार किया गया । सुर विचार इसलिए उपयोगी 
था क्‍योंकि इसने प्रमुख अरथ॑-व्यवस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय योगदान पर जोर 
दिया । इस दृष्टिकोण के अनुसार कही गयी बातें द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद 
के अनुभवों में साकार हुई । 

(२) कोष की आलोचना करते हुए दूसरी बात यह कही जाती है 
कि इसका प्रमुख उदय भुगतानों की बहुपक्षीय व्यव॒स्थाओं की स्थापना और 
विदेशी विनिमय के उन प्रतिब्रश्यों को समाप्त करना था जिनसे विश्व 
व्यापार का विकास अवरुद्ध होता है। इस लक्ष्य को प्रोत्साहित करने में कोष 
से कठिनाई का अनुभव कियरा। इसके अधिकांश सदस्य विनिमय प्रतिबन्धों 
पर अवलूम्बित रहे । युद्ध के कुछ दिनों बाद तक इत प्रतिबन्धों का रहना 
कोई अकल्पनीय बात नहीं थी । सामान्यतः कोष ने आशज्यावादिता के साथ- 
साथ सज्णा रहने की भी बात कही । १६५१ के अपने प्रतिवेदन में कोष ने 
बताया कि “उसके विश्वास के अनुसार विभिन्न देश इस स्थिति में हैं कि 


बे अन्तर्राष्ट्रीय अभैशास्त्र 


मेद-भाव पूर्ण व्यवहार को समाप्त कर सकें और भेद-भाव-विहीन प्रतिबन्धों 
को कम कर सके ।”” दूधरी ओर कोष ने यह भी स्वीकार किया कि प्रति बन्धों 
'को हटाने के मार्ग में कुछ बाधाएं भी हैं । प्रमुख बाधायें ये थीं :--- 

(अ) भय था कि यदि प्रतिबन्धों को हटा दिया गया तो वे केवल 
'कुछ समय तक ही चल सकंगे। एसी स्थिति में प्रतिक्षा करो और देखो 
(२४०व६ 200 86७) का दृष्टिकोण विकसित हो गया । उस समय की स्थिति 
अनिश्चितापूर्०ण थी भौर इसलिए विनिमय प्रतिबन्धों को हटाना अधिक 
उपयोगी नहीं समझा गया । 

(ब) विनिमय नियन्त्रणों की उपस्थिति के कारण कुछ अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापारिक सस्बन्धों को लाभ रहा और इसके फलस्वरूप वे उसे जारी रखने 
'पर जोर देने छगे । इस बात को स्वयं कोष ने स्वीकार करते हुए बताया 
पफकि भावी भुगतात सनन्‍्तुलन को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं के 
“अतिरिक्त अनेक अनाथिक अवरोध भी हैं जो कोष के उद्देश्यों को प्राप्त होने 
'से रोकते हैं । इन अवरोधों में महत्वपूर्ण संरक्षण की नीति में छोगों के 
निहित स्वार्थ हैं जिनके कारण वे विदेशी प्रतियोगिता से बच जाते हैं। इन 
निहित स्वार्थों के कारण प्रतिबन्धों को हठाना आथिक कारणों से जरूरी 
होते हुए भी कठिन हो जाता है। 

(स) कुछ देशों ने यह बताया कि संयुक्त राज्यअमेरिका अपने 
बाजारों में विदेशी प्रवेश को अवरुद्ध कर रहा हैं। इपलिए उनके पास 
इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है कि वह विनिमय प्रतिबन्धोी को जारी 
रखें । 

(द) कुछ सदस्यों ने भुगतान संतुरून से सम्बन्धित अपनी कठिनाइयों 
को दूर करते के लिए ग्रह उचित समझा कि विनिमय प्रतिबन्ध लाश रखे 
जाएं । 

हे इस प्रकार अनेक तत्वों ने मिलकर मुद्रा कोष द्वारा विनिमय प्रति- 
बन्धों को हटाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया | कोष 
का विचार था कि प्रतिवन्धों को हटाने के मार्ग में उस समय तक अवरोध 
रहेगा जब॒ तक कि घाटे की स्थिति और अतिरेक वाले देशों की मोढिक 
ज्ञीतियों की ओर अधिक ध्यान महीं दिया जाएगा । वस्तु-स्थिति को सुधारने 
के लिए कोष द्वारा कुछ प्रयास किये गये | घाटे की व्यवस्था वाले देशों में 
मौद्रिक एवं प्रशुल्क सम्बन्धी नीतियां प्रारभ की गई और इस प्रकार भुगतान 
सल्तुलनों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया । अतिरैक-वाले देशों 
में अधिक उदार आयात तौतियां अपनाई गयीं ताकि घाठे की स्थिति वाले 
देश उचित घरेल नीति अपना सकें । 
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संक्षेप में बहु कहा जा सकता है क्वि विभिन्‍न कारणों ने मिलकर 
विनिमय प्रतिबन्धों को हटाने में देशी कर दी। असल में मुद्रा कोष की 
स्थापना करने वाले देदय युद्ध के बाद की स्थिति को ठीक प्रकार समझ नहीं 
पाए थे । उन्होंने यह अनुमान लगाया कि युद्ध के बाद वही स्थिति रहेगी 
जो पहले थी, जिसमें अधिकाँग देशों के भुगतान सन्तुछनों में न तो दीघे- 
कालीन अतिरेक रहेगा और न ही घाटे की व्यवस्था रहेगी | असमतुल्यता 
को एक ऐसी समस्या समझा गया जो किसी अवसर पर एक देश में ही 
उत्पन्न हो सकती थी। युद्धोत्तर-बआातावरुण कोष की इस कल्पना से भिन्न 
था । असमतुल्यता एक समय में न तो एक देश तक सीमित रही और न ही 
उसकी प्रगति सूलत: अल्पकालीन थी। इसके विपरीत युद्ध के बाद की 
असमतुल्यता सामान्य तथा स्थाई थी। इन परिस्थितियों में कोई भी एक 
देश विनिमय प्रतिबन्धों को हटाने के लिए सुरक्षित रूप से कार्य नहीं कर 
सकता था जब तक कि दूसरे भी ऐसा न करें । कोष के पास इतने साधन 
स्रोत भी नहीं थे कि वह सभी देशों द्वारा एक साथ विनिमय प्रतिबन्धों को 
हटाने १२ उनकी सहायता कर सके । इस प्रकार कोष के सम्मुख असमंजप्त 
की स्थिति थी । बैसे हम अतीत की असफलताओं को भविष्य की सफलताओं 
का प्रतिरोध नहीं मान सकते । अत: भविष्य के बारे में आशावादी दृष्टिकोण 
अपनाया जा सकता है। 

(३) कोष की आलोचना का आधार कोष के उस उद्देश्य को 
बनाया जाता है जिसके अनुसार उसे विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहन देना था । 
असल में कोष को इस दृष्टि से परखा नहीं गया | एक और जहां विनिमय 
स्थायित्व प्राप्त किया गया है वहां दूसरी ओर विनिमय प्रतिवन्ध भी सामान्य 
रूप से जारी है। कोष को सद्स्य-देशों की घरेलू मौद्धिक और प्रशुल्क 
सम्बन्धी नीतियों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई शक्तियां नहीं दी गयी थी, इसलिए 
प्रार्म्म में बह स्वीकार कर लिया गया कि विविमय नियन्त्रणों से स्वतन्त्र 
विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहित करना कठिन है। 

सदस्य देश स्वतन्त्र और असमायोजित मौद्रविक एवं प्रशुल्क सम्बन्धी 
नीतियां अपनाने के लिए स्वतन्त्र हैं। व्यवहार में कुछ सदस्य-देशों ने मुद्दा- 
सुफीति की नीतियां अपनाई; अन्य ने स्थायित्व को प्रोत्साहित करने का 
प्रयास किया और दूसरों ने मुद्रा संकुचन को अपनाया। ऐसी स्थिति में 
यह अपरिहाय था कि कुछ देश अपने भ्रुगतान सच्तुलनों के घाटे की स्थित्ति 
को दूर,कर लें। कुल मिलाकर कोष में कोई ऐसा प्रावधान नहीं थः 
जिसके आधार पर उसके सदस्य भुगतान सन्तुूनों की कठिनाइयों को सुधार 
सके । इसके अतिरिक्त यदि एक सदस्य के भुगतान सन्तुलून के घाटे की स्थिति 


३७४ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


दीघंकालीन बन जाए तो वह अवमूल्यन कर सकता है। इस प्रकार का 
अवमुल्यन केवल तभी किया जा सकता था जब कि पहले सदस्य द्वारा प्रस्ताव 
रखा जाए और बाद में कोष द्वारा विचार-विमर्श किया जाए। इस प्रकार 
आलोचकों के अनुसार कोष को जिस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया गया 
था, उसका निर्वाह करने के लिए उसे दाक्ततियां नहीं सौंपी गयी। राज्यों की 
सम्प्रभुता की मान्यता को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
विभिन्न सदस्य-देश अपनी स्वतन्त्र घरेल मौद्धिक तथा प्रशुल्क नीतियों पर 
सीमाएं लगाएं । कुछ परिस्थितिथों में मुद्रा का स्थायित्व उस समय तक 
असम्भव बन जाता हैं जब तक उसे विनिमय नियन्त्रण की अनुमति न 
दी जाय । 


कोष ने अनुसंधान और परामश ं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं सम्पन्न 
की हैं। सदस्य-देशों को विश्निन्न त्रिषयों के बारे में कोष को सुचना देनी 
होती है| वे अपने भुगतान सन्तुलन, स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के भण्डार, 
अन्तर्शाष्ट्रीय निवेश, राष्ट्रीय आय, कोमत स्तर आदि के बारे में कोष को 
सूचित करते रहते हैं ताकि वह अपनी नीतियों को निर्धारित कर सके | इस 
प्रकार की सूचना का प्रकाशन उन अध्ययन-कर्त्ताओं तथा अन्य लोगों के लिए 
पर्याप्त उपयोगी रहता है जो अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में रुचि लेते हैं। यह उनके 
लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्‍न देशों का तुलनात्मक अध्ययन 
करना चाहते हैं। इन सबके अतिरिक्‍त कोष का स्टॉफ ऐसे अनेक विषयों 
करा अध्ययन करने के लिए. उत्तरदायी है जो सदस्य-देशों की रुचि के विषय' 
हैं। मुद्रा कोष की ओर से वाधषिक रूप से भुमतान सन्तुलन की वाषिकी एवं 
विधतिमय प्रतिबन्धों का एक प्रतिवेदन निकाला जाता है। एक मातिक वित्तीय 
सांख्यिकी भी निकाली जाती हैं। अबसरगत रूप से स्टॉफ के पन्र और अन्य 
प्रकाशन भी तिकछते हैं। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्‍न 
देशों को अपने तकनीकी मिशन भेजता है। ये मिशन आथिक सुधारों के लिए 
आधार का कार्य करते हैं । 


अध्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मौलिक कमजोरी इस तथ्य के कारण रही' 
कि इसको एक ऐसे वातावरण में काये करने के लिये बाध्य किया गया जिसके 
लिए यह बनाया नहीं गया था । कोष की स्थापना मुझ्य रूप से १६३० में 
स्वतन्त्र विदव भ्रुगतानों के खण्डित होने के दुख-पूर्ण परिणाम के उत्तर के 
ऋूथ में की गयी थी । कोष के निर्माता एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए दृढ़ 
संकल्प थे जो दीघंकाक्नीत विनिमय स्थायित्व की स्थापना कर सकें। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बार जो भुगतान सम्बन्धी समस्‍यायें आई वे प्रुद्ध के पू॑ की 
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"समस्याओं के अनुरूप नहीं थी । युद्ध के बाद भुगतान सम्तुझन की असमतुल्यता 
का मुख्य स्रोत महत्वपूर्ण व्यापारी देशों की आय में उतार-चढ़ाव नहीं था 
जता कि १६९३० के दौरान था। इसके विपरीत मुख्य कठिवाइयां मौद्धिक 
अपमतुल्यता और रचना सम्बन्धी गलत समायोजन से पैदा हुई । 

इसके अतिरिक्त कोष का संगठन इस मान्यता पर आधारित था कि 
असमतुल्यता एक समय में केवल एक या कुछ देशों में रह सकती है जबकि 
वस्तु-स्थिति यह है कि अच्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के सन्‍्तुलन की सामान्य स्थिति 
किसी भी व्यक्तिगत देश की समस्याओं पर विचार करते समय पर्याप्त प्रभाव 
डालती है। 

असल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक ऐसी स्थिति का सामना 
करना पड़ा जो सामान्य असमतुल्यता की थी। इसमें अधिक मूल्य वाली 
विनिमय की दरें तथा व्यापार एवं विनिमय के व्यापक विनिमय थे। ऐसी 
स्थिति में नियन्त्रण में ढील किसी एक देदझ्य द्वारा सुरक्षित रूप से नहीं दी 
जा सकती थी । यह सभी देशों द्वारा एक साथ किया जाना था किन्तु इस 
प्रक्रिया के लिए कोष को संगठित नहीं किया गया था और न ही यह ॒प्रभाव* 
शाली रूप से इसे संचालित कर सकता था । 

श्रस्तर्राष्ट्रीय पुनननिर्मारण एवं विकास बेंक 
(्राशाबरं०णाडों ठिजक्लांए [07 रि९००॥३(प९८ए०ा 20९ 700ए९॥0ए9एशाई) 

अन्तर्राष्ट्रीय पुत्तिर्माण तथा विकास बेंक, जिसे कई बार विश्व बेंक 
भी कहकर पुकारा जाता है, की स्थापना जुलाई, १६४४ में ब्रटन बुडस 
सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही कर दी गयी । कोष की स्थापना 
का ऊद्ष्य सदस्य-देशों की भुगतान सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना था किस्तु 
विश्व बेंक की स्थापना इसलिए की गयी ताकि युद्ध के कारण उत्पन्न सदस्य- 
देशों की आथिक अव्यदृस्था की स्थिति को दूर किया जा सके और विकासशीर 
एवं अविकसित देशों को दीघ॑कालीन ऋणों के रूप में सहायता दी जा सके 
ताकि वे प्रगति के पथ पर बढ़ सकें। इस सम्बन्ध में स्नाइडर का कहना 
है कि “बेंक और कोष दोनों अत्तर्राष्ट्रीय संस्थायें थी, जो अनुपुरक कार्यों 
से युक्त थी तथा जिन्हें अस्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्बन्धों के क्षेत्र में सहकारी कार्ये 
को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था ।!/* 
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विश्व बेंक के उद्द व्य 
(४९ 079]०९०४९5४ ०६ ७००९ 8थआ:) 

विद्व बेक भी कोष की भांति अतीत के असनन्‍्तोषजनक अनुभव की 
उपज थी । यह उन युद्धोत्तर परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण संगठित 
की गयी जिनको तत्कालीन व्यवहारों और संस्थाओं द्वारा ससच्तुष्ट नहीं किया 
जा सकता था। इस समय विशेष रूप से एक भोर तो उन अच्तर्राष्ट्रीय अनु- 
दानों के दुर्भाग्य पूर्ण परिणामों की याद ताजा थी जो प्रथम विश्व-युद्ध के बाद 
प्रथम दशाब्दी में किये ग0। दूसरी ओर द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पुनरंचना 
और विकास में सहायता करने के लिए अन्तर्राप्ट्रीय प्‌ जी की स्पष्ठ आवश्यकता 
थो । ऐसी स्थिति में दो आवश्यकताओं के कारण कुछ कदम उठाना जरूरी 
बन गया । (१) विदव-युद्ध के बाद की जटिड आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए अल्पकालीन पुजी प्रदान की जाय जिसे व्यक्तिगत पूजीया तो 
पूरा नही कर सकती अथवा पूरा करना नहीं चाहती, (२) व्यक्तिगत 
अनुदान कोषों के व्यापक अत्तर्राप्ट्रीय प्रवाह को दीघषकालीन रूप में प्रेरित 
किया जाय । 


यह सोचा गया कि इन' उद्देश्यों की प्राप्ति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पूर्ण 
क्रिया के माध्यम से की जा सकेगी । इस प्रकार एक स्थाई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
की रचना की गयी, जिसकी बनावट और संगठन बहुत कुछ अच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष से मिलता हुआ था | ब्र टन वुड्स के सम्मेलन में जिन ४४ देशों ने प्रति- 
निधित्व किया उन सभी ने विश्व बेंक को स्वीकार नहीं किया । सोवियत रूस 
इसका सदस्य न बना । १६५३ के अन्त तक इस बेंक में ५४ देश सदस्य 
बन गये । 

विदव बेंक मुख्य रूप से चार उद्देश्यों को लेकर संगठित की गयी--- 

(१) देशों का पुनर्ति्माण और आर्थिक विकास -- विश्व बेंक का एक 
उद्देश्य यह था कि युद्ध में सदस्यनदेशों की जो क्षति हुई है उसे सुधारने 
के लिए नवनिर्माण एवं विकास की दृष्टि से सहायता प्रदान की जाय। 
विभिन्न देशों को तकनीकी एवं मुद्रा सम्बन्धी सहायता प्रदान करके बेंक 
'ह्वारा इन देशों के आथिक विकास की गति को तीत् बनाने का प्रयाक्त किया 
गया । 


(२) पुजी के विनियोग को प्रोत्साहुन-विश्व बेंक व्यक्तिगत विनियोग- 
कर्त्ताओं को अविकसित देशों में उत्पादन काये के लिए पूजी का” विनियोग 
करने के लिये प्रोत्साहित करता है । इसके लिये वह इस विनियोग-कर्त्ताओं को 
उनकी पूजी की गारन्टी देता है अथवा उनके विनियोग या ऋण में हाथ 
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बंटाता है। जब इस कार्य के लिये व्यक्तिगत विनियोग उचित दर्तो पर तंयार 
नहीं हो पाते तो बेंक उचित जरतों पर इन देशों के उत्पादन कार्यों के लिये 
ऋण देता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बेंक द्वारा सदस्यदेशों 
में निजी एवं अन्य संस्थागत ऋण पूजी का विश्तार किया जाता है । 

(३) दीघंकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहत---विश्व बेंक द्वारा 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्धाहन दिया जाता है।यह अपने सदस्य देशों 
के उत्पादन के साधनों का विकास करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों को 
प्रोत्साहन देता है ताकि सम्बन्धित देश में रोजगार आय तथा जीवन-स्तर 
आदि ऊचा उठाया जा सके । 

(४) शान्तिकालीन अर्थ-व्यचस्था की स्थापनए7-युद्ध के समय देश की 
आवदध्यकताओं की प्रकृति शांतिकारू की अपेक्षा भिन्न होती है। युद्ध के बाद 
यह आवश्यकता हुई कि उस समय की अधथ-व्यवस्था को शान्तिकालीन 
अथे-व्यवस्था में परिणित किया जाये । यह कार्य विश्व बेक को सौंपा गया । 


विदव बेंक का संगठन 
(6 07श१शा5340 0 06 ४००१४ 87) 
जो देश ३१ दिसम्बर, १६४५ तक अच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य 

बने केवल उन्हीं को विश्व बेंक के मूल सदस्य माना गया। कोई देश 
दो शर्तों पर विश्व बेंक का सदस्य बन सकता है। प्रथम, उस देश के प्राथंना- 
पत्र को सदस्यों की मतदान शक्ति के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाये और 
दूसरे, वह देश अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होना चाहिए। यद्दि कोई 
सदस्य कोष की सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो विश्व बेंक' से भी उसकी 
सदस्यता समाप्त हो जाती है । कोष की सदस्यता त्यागने पर भी एक देश को 
ऐसी स्थिति में बेंक का सदस्य बनाये रखा जा सकता हैं जबकि उसके तत्का« 
लीन सदस्यों में से ७५ प्रतिशत उत्तके पक्ष में मत प्रकट करें। बेक की 
सदस्यता कैवल तभी तक बनी रहती हैं जब तक कि सम्बन्धित देश उसके 
तियमों का पालन करता रहे। बेंक की सदस्यता का परित्याग एक लिखित 
सूचना के आधार पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार त्याग-पत्र देने से 
पू्व॑ सदस्य देश को चाहिए कि वह ऐपा करने से पूर्व बेंक के सारे दायित्वों का 
भुगतान करें। ३ अगस्त, १९६६ तक बेंक़ की सदस्य संख्या १०४ तक पहुंच 
गयी । 

० बेंक की शक्तियां संचालक मण्डल में निहित होती हैं जिसके अन्तर्गंत- 
समस्त सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है! बेंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का 
संचालन कार्यपालिका संचालकों द्वारा किया जाता है जिनकी शक्तियां संचालक 
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भणइल् द्वारा हस्तांतरित की गई होती हैं। अध्यक्ष के अधीन अच्तर्राष्ट्रीय 
कमंचारियों का एक स्टॉफ कार्य करता है। यह स्टॉफ अध्यक्ष के निर्देशन के 
अधीन कार्य करता है। अध्यक्ष का चयन कार्ययालिका संचालकों द्वारा किया 
जाता है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भांति बेंक भी एक विशेष संगठन है। इसने 
दुनियां के अधिकांश राज्यों को पहली बार एक साथ मिछाया है। 

परम्परागत रूप से प्रायः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों को ही बेंक का 
गवर्नर नियुक्त किया जाता है। बेक की सभाओं में भाग लेने के लिए स्थाना- 
पश्च गबनंर भी नियुक्त किये जाते हैं किन्तु वे मतशन का अधिकार नहीं 
रखते। बंसे सेद्धान्तिक दृष्टि से विश्व बेक की सारी शक्तियां गवर्नर प्रण्डल 
में निहित हैं किन्तु वप्रवहार में इसके अधिकांश अधिकारों का प्रयोग संचालक 
मण्डल द्वारा किया जाता है । 

प्रशासकीय संचालक मण्डह की सदस्य संख्या कम से कम बारह होती 
'हैं। इनमें से पांच की नियुक्ति वे देश करते हैं जिनके चन्दे की मात्रा सबसे 
अधिक है। प्रत्येक संचालन का कार्यकह्नाल दो वर्ष होता हैं और प्रतिमास 
इसकी सभाएं आयोजित की जाती हैं। संचालकों द्वारा किसी भी व्यक्ति को 
अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाता है जो उतकी सभाओं का सभापतित्व करता 
है। बह अध्यक्ष ढौंक का प्रमुख अधिकारी है। उसे मताधिकार प्राप्त नहीं 
'होता, किन्तु वह निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है । 

बेंक की एक सलाहकार समिति होती है जो उसकी सामान्य नीति 
'के सम्बन्ध में परामश देती है। इप समिति के सदस्यों की संख्या कम से 
कम ७ होती है। समिति की सभा का वर्ष में एक बार आयोजन होना 
'जरूरी है । 

संचालक मण्डल द्वारा एक अन्य समिति भी नियुक्त की जाती है जिसे 
ऋणगण समिति कहा जाता है । जब कोई देश ऋण के लिए कहता है तो उसकी 
उपयुक्तता को जांच इस समिति द्वारा की जाती है। इसमें ऋण के लिए 
प्राथेना करने वाले देश का भी एक सदस्य बैठता है। विश्व बेंक का प्रमुख 
कार्यालय वाशिंगटन में है। इसके अतिरिक्‍ा न्यूयाक, लन्‍्दन तथा पैरिस में 
भी इसके कार्यालय हैं । 

आधारभुत सिद्धांत 
(४6 3380९ ९ए#7९८॥576४) 

विश्व बेक जिस रूप-रचना के अम्तर्गत का. करता है वह समझौते 

थन्न में तिर्धारित की गयी है और संचालक मण्डरू द्वारा उसकी व्याख्या को 
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गयी है। जिन युछ विद्धान्नों पर बेंक्र आध।रित है वे मुख्य रूप से निम्त 
'प्रकार हैं: --- 
बेक के स्रोत (०४०प/०९४ 06 (४४ 34॥:)--बेंक के प्रत्येक सदस्य- 
देश को बंक की पूजी में कुछ योगदान करना होता है जिसकी मात्रा उसके 
सदस्य बनने से पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। मात्रा निर्धारित करते 
'समय देश की सापेक्षिक अ/थिक दृष्टि को ध्यान में रखा जाता है। बेंक में 
दिए गए योगदान से सम्बन्धित देश को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता । 
“उप्ते केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होता है।* बेंक की कुल अधिकृत जमा 
'पूजी दस हजार मिलियन डालर है किन्‍त्‌ आवश्यकतानुसार इसे कभी भी 
बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए सदस्यों के ३/४ बहुमत का समर्थन 
प्राप्त किया जाएगा। १६५३ के अंत तक्र बेंक के ५४ सदस्य देशों द्वारा जो 
'पूजी वास्तव में दी गई थी वह नो हजार मिलियन डालर से अधिक थी । 
'इनमें ३२७१५ मिलियन डालर भाग संयुक्‍त्रराज्य अमेरिका का है। 
विभिन्न सदस्य-देशों के योगदान को दो भागों में विभाजित क्रिया 
'जाता है। इसका २०% भाग पूजी के रूप में अदा किया जाता है 
ओर शेष ८०% भाग गारन्टी के रूप में रहता है जिसे उप्ती समय मंगाया 
'जाता है जबकि बेंक़ को अपने कर्जे अथत्रा गारन्टी से सम्बन्धित दायित्वों का 
“निर्वाह करने के लिए इसकी आवश्यकता हो। जो २० प्रतिशत भाग पू'जी 
'के रूप में अदा किया जाता है उप्का १८ प्रतिशत सदस्य देशों की सुद्राओं 
'के रूप में होता हैं तथा २ प्रतिशत सोने अथवा डालर के रूप में होता है । 
जो १८ प्रतिशत योगदान सदस्यों की मुद्रा में क्रिया जाता है उसे सम्बन्धित 
'देश की स्वीकृति के बाद कर्ज के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 
इस प्रकार बंक की ऋण देने योग्य सम्मत्ति में दो प्रतिशत सोना 
'या अमेरिकी डालर होता है तथा १८ प्रतिशत सदस्य-देशों क्री मुद्रा होती 
'है। इसके अतिरिक्त बंक का शुद्ध छाभ होता है। अपने कोष में से प्रत्यक्ष 
'रूप से कर्ज देने की अपेक्षा बेंक उस कोष में से भी कर्ज दे सकती है जो 
'उसके दारा उधार लिया गया है। ऐसा करने के लिये उस देश की 
'स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है जिसके बाजार में कोष एकत्रित किए गए हैं 
और जिसकी मुद्रा में वह कज लिया गया हैं। दूसरे, बेंक कर्जों की गारन्दी 
दे सकता हैं । 
१९५८ के अन्त तक विश्व बेंक के बकाया ऋणों की राशि दो अरब 
अमेरिकी डालर हो गयी। अक़्टुबर, १९५८ में जब नयी दिल्ली में बेंक 
के गवनर मण्डल की बैठक हुई तो बेंक की पृ जी को बढ़ाने के बार में विचार 
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किया गया । कार्यकारी संचालकों ने २२ दिसम्बर, १६५८ को अ' ने सुझाव 
प्रस्तुत किए जिनके अनुसार बेक की पूजी को दो गुदा करने का निर्णय 
लिया गया । बैंक की पूजी उसके बाद से बढ़ती गयी भौर ३० जून, १६९६६ 
को इसकी स्वीकृत पूजी की मात्रा २२४२६४ लाख अश्रमेरक्ती डाढूर होः 
गयी । बंक में विभिन्‍न देशों के योगदाव पर हृष्टिषांत करने से ज्ञात होता 
है कि सर्वाधिक अंश वाले पांच देश संयुकतराज्य अमेरिका, फ्रांस, पश्चिमी 
जमंनी, इंगलेंड और भारत है। विश्व बेक की जो पृ जो बढ़ाई गयी है, उसका 
भुगतान १ प्रतिशत स्वर्ण अथवा डालर में और € प्रतिशत सदस्य-देशों की 
म॒द्रा में किया जाएगा । 


व्यक्तिगत पुजी के साथ प्रतिस्पर्डा का अभाव 
( है०0भ्ा९०७ ० (ए०फुशां।तगा ज्ञात शाीफ््वां८ एफ ) 


समझौते-पत्र के अनुच्छेद १ में औपचारिक रूप से विदृत्र बेक के' 
उद्देश्य का उल्हेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य 
गारस्टियों या कर्जों में भाग लेकर गेर-सरकारी व्यक्तिगत पूंजी एवं 
विनियोगों को प्रोत्साहित करना है। जब व्यक्तिगत पूजी उपयुक्त शर्तों 
पर प्राप्त न हो सके तो बेंक द्वारा अपनी स्वयं की पूजी में से गे र-सरकारी 
विनियोग-कर्ताओं को उत्पादन के उद्देश्य के लिए सहायता दी जाती है। 
समझौते-पत्र के अध्य भागों में यह व्यवस्था की गयी है कि जब बेंक को यह 
विश्वास हो जाए कि कर्ज लेने वाला देश तत्कालीन,बाजार की परिस्थितियों में 
कर्ज प्राप्त नहीं कर सकता तो बेंक स्वयं ही कर्ज अथवा कर्ज की गारन्टी 
देता हैं। इस प्रकार विश्व बेक अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग को सुविधा एवं 
प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास करता हैं किन्‍्तू इसका अर्थ यह नहीं है कि 
वह गर-सरकारी विनियोग के साथ प्रतियोगिता करेगा अथवा उसका स्थान 
ग्रहण करेगा यदि बिना बेक के योगदाव के गर-सरकारी पूजी पर्याप्त 
भात्रा में तथा उपयुक्त दर्तों के आधार पर आने हछगे तो बेंक के अस्तित्व का 
आधार ही समाप्त हो जाएगा। बेक की रचना इसी कारण में की गई क्योंकि 
पुद्ध के तृरन्त बाद यह असम्भव था। बेंक द्वारा गलतियों के जोखिम को दूर 
कर लिया जाता है और इसलिए गेर-सरकारी व्यक्ति एव व्यापार विदेशी 
निवेश में अधिक रुचि लेने लगते हैं। बेंक द्वारा अपने अथवा उधार लिए हुए. 
कोष में से केवल तभी उधार दिया जाता है जब बेक् की गारन्टी के ब्रिना 
गर-सरकारी कोष उपयुक्त प्रोजेक्टों की वित्तीय व्यवस्था करने में असमर्थ 


रहते हैं । 
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लेक की पूृजी की सुरक्षाएं 
"( 8468 (वाज्वा 0६ 06 0॥8 88॥:£-7१९४०४7०९5 ) 

बेंक हारा सदस्य-देश के क्षेत्र में किसी भी व्यापारी उच्चम अथवा 
सरकारों को कर्ज की गारन्टी दी जाती है। उनमें अंशदान किये जाते हैं 
अथवा स्वयं कं दिए जा सकते हैं। जब बेंक ने अपना कर्ज सरकार अथवा 
उसके किसी राजनैतिक उप-सम्भाग को नहीं दिया है भऔर किसी गेर-सरकारी 
प्रोजेक्ट को दिया है तो जिस देश की सीमा में वह प्रोजेक्ट स्थित है उस 
देश सरकार उस कज्जें के पुनभुगतान अथवा ब्याज के भुगतान की पूरी-पूरी 
गारन्टी नहीं दे सकती किन्तु इसका अथे यह नहीं होता कि बेंक की पूजी 
डब जाएगी । 

बैंक के स्रोतों की रक्षा के लिए तथा उनके उपुक्त प्रयोग की 
व्यवस्था के लिए चार अतिरिक्त सुरक्षाएं स्थापित की गयी हैं । 

(१) कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऋण केवल पुनरंचना तथा 
विकास के विश्येष प्रोजेक्टों को ही दिया जाना चाहिए। बेंक द्वारा 
किसी प्रकार का कर्जा या गारन्दी दी जाए उससे पहले विशेषज्ञों द्वारा इस 
बात की सावधावीपूतंक जांच की जानी चाहिए कि उस्त विशेष प्रोजेक्ट को 
आवेदित घन प्राप्त किया जाए अथवा नहीं । बेक को यह देखना चाहिए कि 
उसके कोष का प्रयोग उत्पादन के लिए किया जावे, बेकार अथवा कम 
महत्व के विषयों में उनको न लगाया जाय । 


(२) बेक यह देखता है कि कर्ज लेने वाला अथवा उसकी गारन्टी 
देने वाला देश कर्ज के दायित्वों को निभाने की स्थिति में हो। पहले जो मैर- 
सरकारी ऋणदाता थे वे प्रायः यही देखा करते थे कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति 
ब्याज देने और पुनभ्नुगतान करने के योग्य है! अथवां नहीं है। उस समय हस्तां- 
तरण की समस्या पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। एक अन्तर्राष्ट्रीय कर्जे 
के शुद्ध पुनभु गतान के लिए यह जरूरी है कि कजं लेने वाले देश के भुगतान 
सन्‍्तुलन के चालू लेखे में अतिरेक हो और कजं॑ देते वाले' देश माल तथा 
सेवाओं के आयात अतिरेक की स्थति में हों । ये शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, 
यह बात सामान्यत: अपनाई गयी आशिक, मौद्रिक एवं व्यापारिक नीतियों पर 
निर्भर करती है। इसके अलावा प्रभावशील उ्यापार चक्र का स्तर तथा अन्य- 
ऐसे ही चक्र भी प्रभाव डालते हैं जिन प्र निजी कर्जंदार भथवा कर्जदाता 
का कोई नियंत्रण नहीं है । 

वैसे कोई भी निश्चय के साथ इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर 
सकता कि अन्तर्रा'द्रीय कर्ज या उत्के भुगतान में क्या-क्या कठिनाइयां आएंगी 
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यहां तक कि बेक का विशेषज्ञ भी इससे अनभिन्न रहता है। यदि कर्ज लेने 
वाला देश गम्भीर रूप से विनिभय के प्रभाव से पीडित है तो बेक उसके कर्ज 
पर ब्याज की हातों को हल्का कर सकता है। यह भी हो सकता है कि तीन 
वर्ष तक ब्याज का भुगतान सदस्य-देश अपनी मुद्रा में करे । इस काल में उस 
देश के सामने विनिमय की समस्या नही रहेगी । 

(३) बेंक से लिए जाने वाले कर्ज की एक अन्य सुरक्षा का यह प्रावधान 
है कि इम प्रकार प्राप्त स्रोतों का प्रयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया जाएगा 
जिनके लिए कर्ज दिया गया है । 

(४) बेक द्वारा दिए गये कर्ज सामान्य रूप से उसी विदेशी म॒द्रा का 
प्रबन्ध करते है जो सम्बन्धित प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है । किसी भी प्रोजेक्ट 
का स्थानीय मुद्रा का व्यय उस कोष से ही पूरा किया जाना चाहिए जो उस 
देश में प्राप्त किया गया है। इसका अपवाद वह स्थिति हो सकती है जब 
आवद्यक स्थानीय मुद्रा उपयु कत श तो पर कजंदार द्वारा प्राप्त न की जा सके । 


बेक की कारये प्रणाली 
( [06 एपए्॥८ए 078 ७ 6 899४ ) 

विश्व बैक द्वारा मुख्य रूप से विकास योजनाओं के लिए. ऋण प्रदान 
किया जाता है । यह एक देश को केवछ तभी ऋण देता है जबकि उसे यह 
विश्वाप्त हो जाए कि सदस्य-देश ऋण लेने के योग्य है और अन्य साधनों से 
उसे उचित शर्तों पर ऋण प्राप्त नही हो रहा है। 

विदव बैक द्वारा अपनी प्रूजी में से प्रत्यक्ष रूप से ऋण दिए जाते है । 
कई बार यह उधार ली गयी पू जी मे से ऋण प्रदान करता है। यह स्वयं 
गारंटी देकर भी ऋण दिला सकता है। इस प्रकार की गारसन्‍्टी देते से पूर्व 
बैंक यह देख लेता है कि ऋण देने की ३ तें' उचित तथा न्यायपुर्ण हैं, जिस 
कार्य के लिए ऋण लिया जा रहा है वह उचित है, ऋण लेने वाला देश उसे 
वापिस कर सकता है तथा सम्बन्धित देश की सरकार भी उस ऋण की 
गारन्टी दे रही है । 

बैक द्वारा जो ऋण देते समय एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती 
है । विश्व बेक का स.बधच या तो सदस्य देश की सरकार अथवा उपके केन्द्रीय 
बेक से रहता है वह सदस्य देश की गैर-सरकारी संस्थाओं से सम्बन्ध नहीं 
रखता । विदव बेक किसी भी गेर-सरकारी सस्था को केवछ तभी ऋण प्रदान 
करता हैं जबकि उस देश की सरकार अथवा केन्द्रीय बेक उत ऋण*“के मूलधन, 
ब्याज, एवं अन्य खर्चों के भुगतानों की गारन्टी प्रदान कर सके । 
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विश्व बेक द्वारा दिये गये ऋण की राशि को सम्बंधित-देश के केन्द्रीय 
बेक में जमा किया जाता है और वहां से कर्ज लेने वाली संस्था अपनी आव- 
इ्यकता के अनुसार धत ले सकती है । 
ऋण की मात्रा और गारन्टी आदि के निर्धारण का कार्य स्वयं वेंक 
द्वारा किया जा सकता है। 
विदव बेंक ऋण देते समय ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि 
ऋण देने वाले देश में ही खर्च किया जाए। 
ऋण लेने वाला देश प्राप्त राशि को केवल उसी विकास योजना के 
काम में छा सकता है जिसके लिये ऋण लिया गया है। -विद्व बेंक निरी- 
क्षण का भी अधिकार रखता है। 
विदव बैंक के पास जितनी प्राथित पूजी और संचित निधि होती है 
वह उसप्ते अधिक ऋण न तो स्वयं दे सकता है और न गारल्टी देकर कियी 
से दिला सकता है। 
जब विश्व बेंक किसी को गारन्टी दिलाकर कर्ज दिलाता है तो कर्ज 
लेने वाला भुगतान करते समय स्वयं अथवा उसी मुद्रा को काम में छेगा जिसमें 
कर्ज दिया गया था । 
जब बेक स्वयं गारन्टी देकर ऋण दिलाता हैं तो उस पर श या १३ 
प्रतिशत कमीशन लेता है । यह कमोशन एक विशेष कोष में जमा किया जाता 
है । जब कोई कज देने वाला कज॑ का भुगतान नहीं कर पाता तो विश्व बेंक 
इसी कोष में से उसका भुगतान करता है । 
सप्षिद्धान्त रूप से बेक एक अन्तिम ऋणदाता है। सामान्य नियम यह 
है कि बेंक केवल उसी समय हस्तक्षेप करेगा जबकि उसे यह सनन्‍्तोष हो जाये 
कि सदस्य-देश ऋण लेने योग्य है और उचित श्ञर्तों फर वह अन्य कहीं से भी 
ऋण प्राप्त नहीं कर सकता । इस प्रकार बेक वर्तमान साख-सुविधाओं को 
केवल सहायता प्रदान करती है, उनके ऊपर उठकर सहयोग नहीं देती । साख 
के अन्य स्रोतों के साथ इसकी प्रतियोगिता नहीं है ।॥ बेंक के उधार देने की 
क्षमता, कुछ योगदात एवं सुरक्षाओं अथवा अतिरेकों को मिलाकर बनती है। 
बैंक अपने कुछ योगदान में से केवक्ल २० प्रतिशत ही उधार दे सकता है । 
यह स्वयं के बॉण्डस की बिक्री करके उधार दे सकता हैं अथवा ऋणोीं की 
गारंटी देकर निजी ऋण दान को भी प्रोत्ताहित कर सकता है । ऋण दान 
सम्बंधी निम्न कार्यों का अध्ययन करने के बाद हमें बेंक के कार्यों का स्पष्ट 
ज्ञान हो सकता है-- 
० (१) बेंक के कोष में से प्रत्यक्ष ऋण (फ/62८ ॥,0क॥ [707 6" 
फल्ला77१5 0ज॥ 7एछ05)--बेंक के पास उसके सदस्यों द्वारा दिया गधा धन 
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रहता है । इसके अतिरिक्त कुछ सुरक्षित भण्डार एवं अतिरेक भी रहते हैं ! 
इन सब में से बैंक २० प्रतिशत उधार दे सकता है। इस बीस भ्रतिश्ञत में से 
दो प्रतिशत स्वर्ण के रूप में होता है जिसका प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिये 
किया जा सकता हैं। शेष १८ प्रतिशत भाग जिम्र देश की मुद्रा में दिया जा 
रहा है उसकी स्वीकृति आवश्यक है। यह प्रावधान सदस्यों द्वारा दिये गये 
ऋण पर उनके नियम को लागू करता है। एक बार उधार देने के बाद सदस्य 
को यह अधिकार नहीं होता कि वह कजंदार से धन प्राप्त करने में नियंत्रण 
रख सके । 


ब्याज और मूल धन का जो भुगतान किया जाता है वह मुद्रा के उसी 
मुल्य में होता है जो उधार देने के समय था। समझौते-पन्न में कहा गया है 
कि “ये भुगतान समझौते के उन शुगतानों के मूल्य के बराबर होंगे जो कर्ज 
देने के समय था | यह भुगतान उस मुद्रा में होगा जो बेंक़ के कुल मतदाताओं 
के ३/४ बहुमत से इस उद्देश्य के लिये निर्दिष्ट किया जायगा। इस प्रावधान 
के अनुसार पुनभुगतान अवमुल्यित मुद्रा में नहीं किया जा सकता |”! 


(२) बेंक द्वारा उधार लिये गये कोष में से पत्यक्ष ऋण देना 
(छ०ल ॥,0॥5 [707 [एाए5 00770 60 99 (॥४ छश्वा:)--जेंक को यह 
शक्ति दी गई है कि वह अपने बण्ड प्रसारित कर सके । इसके बॉण्ड सामा- 
न्‍्यतः घिहृव बैंक के बॉण्ड के रूप में जाने जाते हैं। बेक द्वारा जिस देश के 
बाजार के लिये बॉण्ड प्रसारित किये जाते हैं वह उस देश से पहिलले स्वीकृति 
प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त यदि बॉण्ड के अतिरिक्त किपी मुद्रा में 
ऋण दिया जा रहा है तो उस मुद्रा वाले देश की स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक हैं। इस स्वीकृति के प्रभाव में हो सकता है कि सदस्य देश माल 
और सेवाओं के उन दावों को स्व्रीकार न करें जो बेंक के साख कार्यों से जन्म 
लेते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ली गई मुद्रा को स्वतंत्रता पूरक परि- 
वतित किया जा सकता है। 


बैंक अपने उधार लिये गये कोष में से उतना ही ऋण दे सकता है 
जितना उसने स्वयं उधार लिया है। उदाहरण के लिये, यदि बेक अपने बॉण्द्प 
बेच कर १.० विलियन डालर प्राप्त करे तो वह इतवा कर्जा नहीं दे सकता 
एके इसकी मात्रा १.० बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ जाय। इस प्रावधान 
द्वारा उन देशों के भ्रुगतान संतुलन की रक्षा करते का प्रयास किया 
जाता है जितको बेंक द्वारा छी गई मात्रा से अधिक मात्रा में भुगतान 


करना पड़े । 
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अब तक बेंक से अधिकतर डॉलर की मांग की गई है और इस माँग 
को पूरा करने के लिये उसने अपने बॉण्डस (80705) अमेरिकी बाजार में 
बेचे हैं। बॉण्डस के खरीददार ढ़ ढना कोई मुश्किल काम नहीं है। 


(३) गारंदीज (57श॥॥/6९४)--जो कर्ज लेने वाले उपयुक्त दर्तों 
पर दूसरी जगहों से कर्ज प्राप्त नहीं कर पाते वे बेंक से प्रार्थना करते हैं और 
थदि बेंक इप प्रार्थना को स्वीकार करते तो यह अपने कोष में से कर्ज दे देती 
है अथवा कर्ज लेने वाले का ध्यान निजी पूजीगत बाजार की ओर इगित 
कर देती है; किन्तु ऐसा करते समय वह पूर्ण अथवा आंशिक रूप से गारंटी 
प्रदान करती है। बेंक द्वारा ऐसे ऋणों के लिग्रै केवल तभी गारंटी प्रदान की 
जाती है जब वह पहले उन देशों की स्वीकृति प्राप्त करले जिनके बाजारों से 
कोष एकत्रित किया जायगा तथा जिस देश की मुद्रामें वह ऋण दिया 
जायेगा । एक बार स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद सम्बन्धित देशों का वापिसी' 
के सम्बन्ध में कोई नियंत्रण नहीं रहता। प्रारम्भ में यह विद्वास किया गया 
था कि निजी ऋणों की गारंटी देना, बेंक का मुख्य कार्य रहेगा; किन्तु अनुभव 
से यह सिद्ध नहीं हुआ । 
बेक के कार्यों का लेखा-जोखा 
(490 8&0०९०००४६ 0० ह6 एग्लराट075 06 ७४०एातए 8475) 

विश्व बेंक द्वारा अअनी स्थापना से अब तक किये गये कार्यों में सबसे 
अधिक महत्वप्रणं व उल्लेखनीय काये ऋणों से सम्बन्धित है। २५ जून, १६४६ 
को इस बेंक ने अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की थी किन्तु € मई, १९४७ को 
इसके द्वारा सबसे पहला ऋण फ्रांस को २५ करोड़ डालर का दिया गया । 
पुनर्निर्माण के लिए दूसरा ऋण १६.५ करोड़ डालर का ७ अगस्त, १६४७ 
को नीदरलेड की सरकार को दिया गया । तीसरा ऋण डेनमार्क और चौथा 
ऋण लक्सम्बग को दिया गया।ये चारों ऋण इन की अथ॑-व्यवस्थाओं के 
पुर्तनिर्माण के लिए दिये गये थे | इसके बाद में दिए जाने वाले ऋणों का 
उद्देश्य विकास कार्यों में सहायता देना था। 


विश्व बेंक विकास कार्यों के छिए धन की व्यवस्था करने के अलावा 
भद्धंंविकसित तथा अविकस्ित देशों को तकनीकी एवं औद्योगिक सहायता भी 
प्रदान करता है । १श्चिमी यूरोप, अमेरिका के विभिन्न देशों तथा जापान ने . 
जो अद्वितीय सम्पन्तता प्राप्त की है उसका श्रेय बहुत कुछ विश्व बेंक को दिया 
जा सकता है । गरीब देशों की अथ-व्यवस्था को सुधारने में शोर अद्ध विकसित 
देशों के उत्पादन को दुगुना करने में विश्व बेंक का काफी सहयोग रहा है । 
बैंक के १९६५-६६ के वाषिक प्रतिवेदद के अनुसार १६६६ तक बेंक द्वारा 
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६५८ ३६ करोड़ डालर की विशाल राशि के (४६१) चार सौ इकसठ कर्जों 
दिये जा चुके थे । इन कर्जो का अधिकांश भाग एशिया और भध्यपूर्व के देशों 
को दिया गया। औद्योगिक दृष्टि से इनमें से अधिकांश ऋण विद्युत शक्ति 
परिवहन एवं उद्येगों के विकास के लिए दिए गये ) बेक कृषि के विकास के 
लिए भी पर्याप्त ऋण प्रदान करता है । 
ब्याज की दर 
(70॥6 7१५(९ ० ॥7(९0/९४() 

बेक द्वारा दिए जाने - वाले कर्ज पर जो ब्याज लिया जाता है उसकी 
मात्रा इस बात पर निभर करती है कि बेंक को स्वयं अपने ऋणों पर कितना 
ब्याज देना पड़ता है ? बेक के ब्याज की दर ५ से लेकर ६ प्रतिशत तक रहती 
हैं । फरवरी, १६६५ में विश्व बेक ने यह निर्णय लिया था कि जो देंश बाहर 
से भी अपनी पू जीगत आवश्यकताओं को पूति कर सकते हैं उनसे अपेक्षाकृत 
अधिक ब्याज लिया जाय | 

बैंक द्वारा दिए जाने वाले कर्णों की अयधि उन कार्यों की प्रकृति के 
अनुसार होती है जिनके छिए ऋण दिया जा रहा है। बसे औसतन यह अवधि 
२० वर्ष होती है । यदि ऋण लेने वाला देश चाहे तो इस अवधि को बढा कर 
३५० वर्ष भी कर सकता है। 

साधारण रूप से विश्व बेक विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करता है। इसलिये 

बह इसी मुद्रा में उनके पुनभु गताव की आशा करता है। इस सम्बन्ध में बेंक 
कोई कठोर नोति नहीं अपनाता । यदि ऋण लेने वाला देश संकट ग्रस्त है 
और वह पुनभुवतान की अवधि की बढ़ाने की प्रार्थना करता है तो बेंक उसे 
स्वीकार कर सकता है। विदेशी विनिमय के संकट से ग्रस्त देश को यह सुविधा 
दी जा सकती है कि वह अपनी ही म॒द्रा में भुगतान करे। इस प्रकार की 
सुविधा केवल तीन सार के लिये दी जा सकती है । 
तकनीकी सहायता 
(४6९ 7७९०ाएं ८ 4559 9॥06) 

विश्व बेक बाहरी पूजीगत सहायता देने के अतिरिक्त विकासशील 
देशों को तकनीकी परामर्श एवं सहायता भी उपलब्ध कराता है। विनियोग 
के लिए कोषों का उपलब्ध होता उस समय तक बहुत क्रम महत्व रखता है 
जब तक कि पूृजीगत सुविधाओं को संचालित करने के लिये आवश्यक 
तकनीकी सुविधा उपलब्ध ने हो। स्नाईडर के क्थनानुसार “गरीबी और 
तकनीकी ज्ञान का अभाव दोनों साथ-साथ चलते है ।/”7 आकड़ों से पता चलता 


6, “906 बणातद ०: 0० एटामांएशए। ॥(70960286 80 0 
ध876 | ॥870..7'....20, ७, 80087, 09 (! ?, 437. 
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है #ि १६९३० के दोरान जिन देशों में प्रति-व्यक्षि आय सबसे अधिक थी 
'उनमें १० वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले अशिश्चितों की संख्या ५ प्रतिशत | 
से भी कम थी । 

विदव बेक द्वारा जो तकनीकी सहयोथ ५:यंक्रम किये जाते हैं उनका 
उद्देश्य यह है कि विकसित देशों के पात जो तकनीकी ज्ञान और कुशलता है 
'उसका प्रयोग विश्व के दूसरे देशों में भी किया जाय । अनेक राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आधीन तकनीकी सह्रायता अविकसित देशों को 
'प्रदात की जाती है। संयुक्तराज्य अमेरिका की तथाकृथित चार सूत्री योजना 
( #0फए 270287877776 ) इसी का एक उदाहरण है। जनवरी, १९४९ के 
अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति ट्रमेन ( 77०॥॥87 ) ने यह विश्वास प्रकट 
किया कि संयुकतराज्य अमेरिका को आने वाले वर्षों में अपने अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों में चार बातों पर विशेष जोर देना चाहिये। उनके कथनानुसार, 
चौथी विशेष बात यह थी कि वैज्ञानिक प्रगतियों एवं आथिक उननतियों का 
लाभ अद्ध-विकसित क्षेत्रों के विकास एवं प्रगति के लिए उपलब्ध कराने हेतु 
नया कार्यक्रम बनाया जाय । राष्ट्रपति ट्र मेन के हो शब्दों में “हमें अपने 
तकनीकी ज्ञान के भण्डार का लाभ शान्तिश्रिय देशों की जनता के लिए उपलब्ध 
कराना चाहिए, ताकि एक श्र ५ठ जीवन के लिए उनकी अआ'कांक्षाओं को साकार 
करने में सहायता दी जा सके ।” इसी कार्यक्रम के अधीन अमेरिकी कांग्रेस 
ने जून, १६५० में व्यवस्थापत किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह घोषित 
किया गया कि संयुक्तराज्य अमेरिका की तीति आथिक रूप से अद्ध -विकसित 
क्षेत्रों की जनता के उन प्रयासों में सहायता प्रदान करना होगा जिनसे वे अपने 
साधन-श्रोतों को विकसित कर सर्के और तकनीकी ज्ञान एवं कुशलता के विभि- 
भय को प्रोत्साहित करके कार्य तथा जीवन-स्तर को सुधार सके । 


तकनीकी सहायता की दृष्टि से विदृव बेंक अद्ध “विकसित देक्षों को 
प्रभावशाली विकास संस्थाओं की रुथापना करने, विभिन्‍न योजनाओं एवं 
प्राथमिकताओं का निर्धारण करने, विभिन्न समस्याओं का हल ढू ढ़ने, विकास 
की नीतियां निर्धारित करने तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों को करने भें 
मदद करता है। 


विश्व बेंक़ द्वारा सदस्य देशों की प्रा्थेना पर व्यापक आश्थिक सर्वेक्षण 
किए जाते हैं ताकि उन देशों के प्राकृतिक साधनों की मात्रा, आर्थिक एवं 
औद्योगिक सम्भावनाओं और यातायात के साधनों की पृर्ण जानकारी की जा 
सके | १६६६ तक बेक ने इस प्रकार के लगभग २५ आर्थिक सर्वेक्षण किए | 
बैंक द्वारा विनिन्त देशों की योजनाओं में सहायता प्रदान करने के लिए 
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_ विशेषज्ञ भेजे जाते हैं जो आथिक, वैज्ञानिक तथा प्रावधिक क्षेत्रों में सम्बन्धित 
देशों की सहायता करते हैं। 
विव्व बेंक द्वारा समय-समय पर विभिन्‍न देशों को आशिक मिशत्त 
भेजे जाते हैं। इनका उद्देश्य सदस्य देशों की विभिन्‍त आर्थिक समस्याओं तथः़ 
विकास की सम्भावनाओं का बेक को ज्ञान कराना होता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय बित्त निगम 
( पाशिाबाांणानी काब्ालंश (07907480॥ ) 

इस निगम की स्थापना १६५६ में की गयी । इसका उद्देश्य अविकसित 
देशों के निजी उद्योगों को आथिक सहायता प्रदान करना है। यह अपने सदस्य 
देशों में निजी क्षेत्र की उन्नति पर विशेष ध्यात देता है। १९६६ तक तिगम 
की अधिकृत पूजी ११ करोड़ मिलियन डालकर तक पहुंच चुकी थी । निगम 
के सदस्यों की संख्या ८ जुलाई, १६६६ को ८२ थी। निगम का उद्देश्य यह्‌ 
है कि विशेष रूप से कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के उद्योगों में निवेश 
किया जाय । ३० जून, १६६६ तक निगम ने ३४ दंशों के १०० उद्योगों में 
१७-२३ करोड़ डालर धनराशि के निवेश क्रिए । 


अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था 
( पाशाब्राणानओों 007९0फञाश॥ई 45802ंम00॥ ) 

इस संस्था की स्थापना १६६० में की गयी थी, इसका अधिकतर 
श्रेय संयुक्तराज्य अमेरिका को है। इस संस्था द्वारा प्रदात किए गये साख 
की शर्तें पर्याप्त उदार थीं ताकि कम ब्याज पर अद्ध०विकसित या कम 
विकसित देशों को ब्याज दिया जा सके । इसमें साख की अवधि ५० वर्ष रखी 
जाती है और ब्याज नहीं लिया जाता। विश्व बेंक के सभी सदस्य इस 
संस्था के सदस्य बन सकते हैं। इसकी सदस्य संख्या जून, १६६६ तक ६६ 
हो गयी थी । 


श्र/तराष्ट्रीय समस्याश्रों का समाधान 
( ॥॥#6 80ए॥ं0णा ० परशाश्णाबन्राणाओं ए'00॥0॥5 ) 
विश्व बेंक का एक उद्देश्य यह भी है कि अस्तर्राष्ट्रीय आथिक 
समस्याओं को सुलझानें में वह निष्पक्ष संगठन की तरह कार्य करे। सदस्यों 
के बीच के यह झगड़े आथिक विकासों में रीड़ा बन जाते हैं ओर इसलिये 
इनको दूर, करता जरूरी बन जाता है। इस प्रकार की समस्या उदाहरण 
के रूप में भारत-पाकिस्तान के बीच नदियों का जहू-विवाद लिया जा 
सकता है। १९ जनवरी, १६९६० को बेंक की सहायता से इस विवाद को 
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सुलझा दिया गया | दूसरे स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का विवाद भी विश्व 
बेंक के विचार-विमश का विषय बना । इसने ६ महीने तक पूरा विचार कर- 
लेने के बाद दोनों देशों के बीच समझोता करा दिया। इस प्रकार हम यह 
कह सकते हैं कि विदव बेंक् ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग की स्थापना 
के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग दिया हैं । 
बेक के अन्य कार्य 
(0॥ाश' 320 एं86९६४ ० ७४००6 87६) 

उपयु कत कार्यों के अतिरिक्त विश्व बेंक़ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 
के क्षेत्र में दूसरे अनेक महत्वपणं कार्य भी करता है। विश्व बेंकर आवश्यकता- 
मंद देशों को न कैवल स्वयं सहायता देता है! वरन्‌ अन्य विकसित देशों से 
भी उनको सहायता दिलाने का प्रयाग करता है। उदाहरणाथ, भारत सहायता 
वलब और पाकिस्तान सहायता क्लब आदि का नाम लिया जा सकता है। 
विश्व बेक ने इस प्रकार के लगभग नौ समूह संगठित किए हैं । 

विद्व बेंक द्वारा निवेश विवादों ( [7ए९७४८४87( 06859प७$ ) के 
बीच समभझौता कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है। बेंक हारा एक 
योजना तेयार की गयी है जिसके अनुसार अद्धविकसित देशों में निजी विदेशी 
निवेशों को होने वाली हांनि के विरुद्ध गारन्टी प्रदान की जाती हैं । 


विदव बेक के कार्यो का मल्याँकन 
(एप्न्रोाएशाणा णए तार फ्शाटाणाई "० ए४०ए०१ 8थआाए) 

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना में विश्व 
बेंक सर्वाधिक सफल और उपयोगी रहा है। इस सम्बन्ध में प्राय: सभी 
सहमत हैं । बेक ने विद्यत शक्ति की खुविधायें प्रदान करने, रेल मार्ग और 
सड़के बनवाने, सिंचाई की व्यवस्था करने, बाढ़ रोकने, कृषि सम्बन्धी एवं 
ओऔद्योगिक प्रसाधनों को प्रदान करने तथा अनेकों प्रोजेक्टों ( ?70]202(5 ) की' 
अरथ॑-व्यवस्था में महत्वपूणं॑ योगदान किया है। यह सच है कि बेंक की अनेक 
उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं मौर आ्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों को विकसित 
होने में सहायता दी फिर भी हम यह रुवीकांर नहीं कर सकते कि ढोंक की 
कुछ कमजोरियां तहीं रही हैं। वॉक के कार्यों की अनेक प्रकार से आछोचनायें 
“प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें से प्रमुख निम्त प्रकार हैं-- 

(१) डौंक निजी निवेश्ञों को प्रोत्साहित करने में असफल रहा । इसकी 
स्थापना के समय यह आज्ञा की गयी थी कि अद्ध-विकसित देशों में विदेशी 
 श्र'जी का प्रवाह बढ़ेगा क्योंकि ढौंक द्वारा गर-सरकारी ऋणों को गारण्टी 
प्रदान की जा रही थी। इसके अतिरिक्त हेंक सुवयं प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय 
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व्यवस्था करके या ऐसा करने में भाग लेकर विदेशी व्यक्तितगत पृ'जी के लिए 
“निवेश के तये अवसर प्रदान करेगा । ये दोनों आशायें पूरी नहीं हो सकी ।* 
इसका कारण यदू बताया जाता है कि बैंक ते निजी १ जी को बड़े पैमाने पर 
गारण्टी नहीं दी। यह आवश्यक बना लिया गया था कि जिस प्रदेश में ढौंक 
के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट की आशिक व्यवस्था की जा रही है तो वहां 
की सरकार द्वारा ऋण)ं की गारण्टी प्रदाव की जानी चाहिए | इपसे निजी 
उद्योगों के द्वारा ऋण लेने की प्रतिक्रिया हतोत्साहित हुई। व्यक्तिगत ऋण 
लेने वालों को यह भवत्र हुआ कि इस प्रकार की गारण्टियां देने वाली सरक्षारें 
उनके व्यागर में हस्तलेव कर सकती हैं | व्यवित्गत रूप से ऋण लेते बालों 
की उस बाधा को हटाने के लिए तथा अथे-व्यवस्था में समानता छाने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम को प्रस्तावित किया गया, जो बिता सरकारी 
गारणिटियों के कर्जा देने की शक्ति रखे और व्यक्तिगत उद्यमों में निवेश से 
सम्बन्धित समानता स्थाउति करे। बंक ने तिजी पूृजी को बड़े पैमाने पर 
गारन्टी नहीं दी । 


(२) बेंक द्वारा दिए गए ऋणों की मात्रा पर्याप्त नहीं थी।* बैंक 
द्वारा दी जाने वाली पूजी को दो उहेश्यों की पूति करनी थी । (१) यह ऋण 
लेने वाले देश की उत्पादिता को बढ्ाण और (२) व्यक्तिगत व्यपकर्त्ताओं के 
लिए लाभप्रद अवसरों में वृद्धि करे | बंक ने जो भी अथ॑-व्यवस्थायें की वे 
मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त सीमित थीं। प्रथम ६ वर्षा में बेंक ने जो कुछ 
पू'जी के में प्रदान की उसकी मात्रा ८ सौ मिकछियत डालर थी, जबकि 
संयुक्त राष्ट्रसंध के विशेषज्ञों का यह अनुमान था कि अद्ध -विकत्तित देशों के 
प्रति-व्यक्त आय को एक-दो प्रतिशत बढ़ाना है तो १० हजार मिलियन डालर 
का प्रतिदर्ष का कर्ज दिया जाना चाहिये । इस दृष्टि से देखा जाय तो बेंक 
द्वारा प्रदान की गयी सहायता खाली बतंन में एक बूंद के समान थी । 
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(३) बेक द्वारा दिये गये ऋणों पर छी गयी ब्याज की दर अधिक है । 
जब अविक््षित देशों को ५२ से लेकर ६ प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है 
तो इन देशों पर ऋणों के भुगतान का भार बहुत बढ़ जाता हैं। बेंक द्वारा 
एक प्रतिशत का कमीदान भी लिया जाता है जिसे कई लेखकों ने एक गरूत 
परम्परा माना है। यह सुझाव दिया जाता है कि ब्याज की दर निर्धारित 
करते समय देश की विकास की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए | यहां एक 
बात उल्लेखनीय यह है कि बेंक स्वयं भी ब्याज देकर ऋण लेता है और वह 
दिए जाने वाले ब्याज से कम ब्याज किसी भी हालत में मंजर नहीं करेगा। 
इसके अतिरिक्त बेक के द्वारा जो प्रशासनिक ध्यय किया जाता है उसे भी 
वसूल करना आवश्यक है । 


(४) बेंक ऋण देने से पहले सम्बन्धित देश को ऋण भुगताच क्षमता 
का अध्ययन करता है और उसके बाद ही ऋण देने का निर्णय लेता है। 
आलोचकों का कहना है कि यदि देश में भुगतान करने की क्षमता होती तो' 
वह कर्ज लेने के लिए प्रार्थना क्यों करता। ऋण लेने के बाद जो आर्थिक 
विकास होगा उप्तसे ही देश की उत्पादिता बढ़ेगी और उसकी भुगतान क्षमता 
बढ़ सकेगी । ऐसी स्थिति में भगतान क्षमता का अध्ययन ऋण देने से पूर्व 
नहीं किया जा सकता है; केवल बाद में ही किया जा सकता है। 


(५) बेंक द्वारा जब एक देश को ऋण दिया जाता है तो इसमें 
पर्याप्त समय लग जाता है। बंक से ऋण प्राप्त करने के लिए एक देश जब 
प्राथंना-पत्र देता है और जब वास्तव में उसे ऋण प्राप्त होता है--इन दोनों 
कालों के बीच पर्याप्त दूरी रहती है। जो ऋण उचित मात्रा में एवं उचित 
समय पर नहीं दिया जाता उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है । 


(६९) एक अन्य आलोचत्ता यह भी की जाती है कि ऋण देने एवं 
सम्बन्धित अधिकारियों की नियुक्तित करने में पर्याप्त पक्षपात किया जाता है। 
सामान्य रूप से यह माना जाता है कि विश्व बेंक पर संयुकतराज्य अमेरिका 
और उनके मित्रों का प्रभाव है और उन्हीं के हितों का ध्यान विशेष रूप से 
रखा जाता है। विश्व बेंक के उच्च पदों पर स्थित अधिकारी प्राय: इन्हीं 
देशों से लिए. जाते हैं। बेक द्वारा प्रारम्भिक काल में यूरोप और अमेरिका 

"के देशो को जो सहायता प्रदान की गयी थी बहु इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण है । 

यह आलोचना सत्य होते हुए भी पक्षपातपुर्ण लगती है क्योंकि उच्च 
पदाधिकारियों के लिए जिस अनुभव, प्रशिक्षण एवं योग्यता की आवश्यकता 
है वह प्राय: भ& “विकसित दुंक्षों में नहीं मिल पाती । इतने पर भी बेंक ने 


हे 


कई 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदव बेंक 


अद्ध विकसित देशों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम 
सम्भाल लिया है। इसके अतिरिक्त ऋपणों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त उदार 
नीति अपनाई जा रही है । 


विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद भी इसमें कोई शक नहीं है कि 
विश्व बेंक एक उपयोगी और महत्वपूर्ण संस्था है । बेंक के भूतपूव॑ अध्यक्ष 
ब्लेक का मतथा कि विद्व बेंक अद्धं-विकत्तित देशों के लिए एक अपूर्वे 
सहारा है। बेंक का उरृश्य एक ऐसी विचारधारा और व्यवस्था का निर्माण 
करना हैं जिसमें सम्पन्नता और बहुलता केवछ एक कल्पना या स्वप्त न रह 
कर एक साकार सत्य बन जाय | 


विश्व बंक के नये श्रध्यक्ष राबठं सेकनामारा 
(#०ण6 8शथा४?४ १र९फ़ ?7९४00॥ 7, ११०७९७ िवणाक्षशधा 4) 

विश्व बेक के तये अध्यक्ष राबट सेकतामारा ने वाशिगदन में 
३ सितम्बर, १६९६८ को प्रमुख नीति सम्बन्धी घोषणा की | * उन्होंने बताया 
कि अगले ५ वर्षों में बेक़ का ध्यात एशिया की अपेक्षा अफ्रीका और दक्षिणी 
अमेरिका की ओर अधिक आकर्षित हो जाएगा। अतीत काल में बेंक ने 
अपने प्रयासों को दक्षिणी एशियाई महाद्वीप में केन्द्रित रखा है। इतने १र भी 
यहां बहुत कुछ करना बाकी है। इस क्षेत्र में इन्डोनेश्विया जेप्ते देशों को बेक 
ने कभी धन उधार नहीं दिया। मेकनामारा विद बेंक के गतनरों की 
वाषिक बंठक को सम्बोधित करते हुए बोल रहे थे । उन्होंने बताया कि ““बेंक 
अगले पांच वर्षों में विकासशील देशों के लिए अपनी सहायता को दुगुनी कर 
देगा ।!* यह इसलिए सम्भव हो सकता हैं कि विकसित देशों की अथं-व्यवस्थः 
की क्षमता अत्यन्त व्यापक हैं । 

बेंक आगे आने वाले समय में कृषि और जनमंख्या की समस्या पर 
अधिक ध्यान देगा। उनके मतानुसार औद्योगिक क्रान्ति के अनुसार होने 
वाले विकासों से अब तक क्ृषि सम्बन्धी वर्तंम न क्रांति पर्याप्त उल्लेखनीय 
है । इसके अतिरिक्त विदव बेंक विकासशील देशों को यह बतायेगा कि उनकी 
जनसंख्या का तीव्र विकास उनकी सस्भावित प्रगति को किस प्रकार धीमा 


., ॥76 8607070 7५068, ४०76 ५३३7॥ २०, [46, 
0०००७, !9 68, 28286 [. 

2. *] 0७०॥८९७ 4068६ 20099879ए ६४॥० 885 8707० श0०प्रांत तप्राणड _ 
३6 765६ ए6७ ए७७७ ]800 जएञ08 858 ग्रापए) 88 07008 (॥6 
765६ 7476 ५७४॥७. «-].00., 
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बना देवा है। मकताम।रा की घोषणा के' अनुसार बेंक लगभग ११,४०० 
मिलियन डालर विकासशील देशों को अगले पाच वर्षों में उधार देगा । यह 
मात्रा उनके द्वारा पिछले २२ वर्षों में उधार दिये गये धन के बराबर है । 

जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाने के अतिरिक्त बेंक क्ृषि उत्पादन 
में द्रतगति से विकास करने का उद्देश्य अपनाएगा। इसके लिए गेहूं और 
चावल के अच्छे बीज उपलब्ध कराने का प्रयास क्रिय। जाएगा और सिंचाई, 
खाद, कृषकों की शिक्षा आदि की दृष्टि से विभिन्न प्रयास किए जायेंगे । 

विदेशी सहायता की वर्तमान स्थिति में उन्‍होंने अपना अप्तन्तोष व्यक्त 
किया और बताया कि सम्पन्त देश यह सोचते हैं कि उन्होंने गरीब देशों के 
विक्रास के लिए अरबों डालर बिता किसी सन्‍नोषजनक्ष परिणाम के दे दिए । 
दूसरी ओर गरीब देश यह सोचते हैं कि आवश्यकता के अनुस्तार पर्याप्त घन 
नहीं दिया गया। मि० मंकतनामारा की राय थी कि दी गयी सहायता बेकार 
नहीं गयी बरत्‌ वह पर्याप्त लाभप्रद सिद्ध हुई है। वेसे धतवान देश अपनी 
क्षमता के अनुसार और अधिक सहायता दे सकते हैं। १६६० से अब तक इन 
देशों की वास्तविक वाधिक आय लरूगभग ४ लाख डालर बढ़ गयी है। यह 
वृद्धि की मात्रा एशिया, अफ्रीका और लेठिन अमेरिका के गरीब देशों की कुछ 
वापषिक आय से अधिक है । 


आर्थिक सहायता के अनुसार परिणाम प्राप्त न होने का दोष न कैवल 
धनवान्‌ देशों की कन्ज॒बी को दिया जा सकता है वरन्‌ सहायता प्राप्त करने 
वाले देश भी इसके लिए समान रूर से दोषी हैं। अथ-व्यवस्थाओं का कुप्रबंध, 
अभावपूर्णं साधनों का राष्ट्रवारी युद्धों में लगाता, सामाजिक संगठन की 
भेद-भावपूर्ण व्यवस्था और आय का असमान वितरण इन देशों का एक प्रमुंख 
दोष रहा है । इस स्थिति को दूर करके ही विदेशी सहायता का वॉछनीय 
लाभ प्राप्त किया जा सकता हैं। बेंक की इस बेठक में ११० गवर्नार तथा 
उनके विकल्ा उपस्थित थे। इनमें से अधिक्रांश सदस्य देशों के वित्त मन्‍त्रो 
अथवा केन्द्रीय बे के गवन र थे । मेकनामारा का मत है कि बनी और निर्धन 
देशों के अन्तर कौ कम करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किये 
जाने चाहिए । 


है 


ब्रन्तरष्ट्रीय_ तरलता को समस्या 
दवा ता ए२08,80 07 एा।एरार७77054., 7॥0 0०00९) 


“यदि हम तरलूता का अथ्थ एक व्यक्षि अथवा एक 
समूह की स्थिति से लूपाएं तो हमें इसको 
व्याख्या तुरन्त भुगतान करने की क्षमता 

के रूप में करनी होगी। 


--फ्रिज मेकलप 


अन्तराष्ट्रीय तरलता की इह्छ्णश्या 
( 36 ए/कताहशा 0 वाहणाभांणातओ व णंए ) 





आजकल अत्तर्राष्ट्रीय तरलता की चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय बन गई 
है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के अन्तर्गत प्राय: उन सभी वित्तीय साधवों एवं 
सुविधाओं को शामिल किया जाता है जो व्यक्तिगत देशों के मुद्रा सम्बन्धी 
अधिकारियों के लिए भुगतान शंष की पूर्ति करने के हेतु उपलब्ध रहते हैं ॥ 
दूसरे प्रकार से इसे यों कहा जा सकता हैं कि जब खाते को अन्य निधियों से 
सन्तुल्ति न किया जा सके तो बची हुई रक्रम का भुगतान विदेशी मुद्रा में 
किया जाय । अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में जिन मुद्रओं को शामिल किया जाता हैं, 
उनका कोष अन्य देशों में भी होता चाहिये। भारतीय रुपया अन्तर्राष्ट्रीय 
तरलता का आधार केवल तभी बन सकता है जब यह न केवल भारत के पास 
वरन्‌ विश्व के अन्य देशों के पास भी हो । 


तरलता के श्र्थ 
(6 (श६९॥४४02 66 70700॥07) 
तरलता के अथ्थ के सम्बन्ध में एच० डब्ल्यु० आनंठ ([प्त, श्र. 
2 770॥ )) तथा फ्रिज मेककप (प॥2 (७०४००) आदि ने अपने महत्वपूर्ण 
विचार प्रकद किए। मेकछूप के कथनानुसार “यदि हम तरछता का अर्थ 
एक व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति से लगाएं (चाहे उसका आकार सम्पूर्ण 
राष्ट्र से लेकर सम्पूर्ण संसार तक, कितना ही क्‍यों न हो) तो हमें इसकी 
व्याख्या तुरन्त भ्रगतान करने की क्षमता (0892८६ए ६0 एकए 97णाएञर्ए) 


4, #. एव, 8४06६ : [४6७ ००७० ० एाव्णताप यंत्र परांहान | 
प&4008॥ (00०६४7ए 6०7०,” ए€एां०्फ़ 0 80008077स्‍0 
5६90658, ५०४४४ 5 (947-948) ?.?, 20-26. 
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के रूप में करनी होगो ।” इसके अतिरिक्त एक निरि्चित समय के लिए 
आवश्यक कोषों के लिए जमा किए जाने योग्य कोषों के अनुपातों के रूप में 
इसकी अभिव्यक्ति की जाती है।. यहां समस्या यह पेंदा होती है कि हमारः 
अथे किस कोष से किस चीज के भुगतान करने की किस क्षमता से है ? इनमें 
से प्रत्येक प्रशन अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह शब्द अनेका्थंक 
है । इसके सही अथ को जानने में हमारे सामने अनेक कठिनाईयाँ आती हैं ॥ 
विचारकों का मत है कि तरलता के मत की अनिद्िचतता ही इस शब्द की 
लोकप्रियता का कारण है। 


तरलता का सही अर्थ जानने के लिए तीन मुख्य प्रइनों का उत्तर देता 
जरूरी है :--(१) कोष के सम्भावित स्रोत क्या-क्या हो सकते हैं ? (२) कोष 
के उपयुक्त प्रयोग क्या-क्या होंगे ? और (३) भ्रुगतान करने का किसी 
क्षमता से हमारा क्या अर्थ है ? फ्रिज मेकलूप से कोष के सम्भावित दस स्रोतों 
का उल्लेख किया है। इनमें कुछ स्रोत तो व्यापक और अनिश्चित हैं, विशेष 
रूप से वे जहां विषथगत निर्णय का महत्व है; अर्थात जहां गम्भीर हानियों 
ओर बुद्धिपूर्ण शर्तों या वस्तुओं की आवश्यक खरीददारी आदि का उल्लेख 
किया गया है। 

फ्रिज मंकलप ने १९ ऐसे विषयों का उल्लेख किया है जिनमें सम्भावित 

रूप से कोष का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त १६ ऐसे 
सम्भावित विषयों का उल्लेख किया है जो भुगतान करने की क्षमता 
रखते हैं | 

जब हम यह जानना चाहते हैं कि एक फर्म की तरलरूता क्‍या है 
अर्थात्‌ तुरन्त भुगतान करने की उसकी क्षमता क्‍या है? तो इसके लिए पहले 
यह देखना होता है कि कोष के किन स्रोतों एवं प्रयोगों को ध्यान में रखा 
जाना चाहिये ? जब हम दोया दो से अधिक फर्मों की कुछ तरछता की 
जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे सामने धारणा सम्बन्धी कठिनाईयां 
आती हैं । ध्य हू समस्या पंदा होगी कि वंया हमको उस समूह में एक फर्म द्वारा 
दूसरे फर्मों से खरीदी गई चीजों को सम्मिलित करता चाहिये ? क्‍या हमको 
एक फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाऱे और दूसरी फर्म द्वारा प्राप्त किए 
जीने वाले लेखों को सम्मिलित करना बाहिये ? इन प्रश्नों का उत्तर सरल _ 
रूप में तहीं दिया जा सकता | समूह के अस्तगंत एक-दूसरे को भुगतान करने 
की फर्मो की क्षमता एक दूसरी चीज है और समूह के बाहर फर्मों को भुगतान 
करता दूसरी चीज है। उतकी सम्मिलित तरलूता के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करना प्रश्त का पूरा अथ समझे बिना अर्थहीन रहेगा । 
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कई स्थितियों में ऐसा रूगता हैं कि ततरलता शब्द का प्रयोग न किया 
जाए किन्तु ऐसी स्थिति में म्रम पैदा होने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं। यदि 
इसके लिए हम अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द प्रायः ऐसा नहीं 
होता जो अपने अर्थ को निश्चित रूप से अभिव्यकत कर सके । विचारकों 
का मत है कि पहले शब्द बना लेना और फिर अर्थ ढू ढना एक अर्थहीन चीज 
है जबकि होना यह चाहिये कि किसी एक निश्चित अर्थ के लिये उपयुक्त पद 
ढू ढ! जाए। जब हम उपयुकत्र शब्द ढू ढ लेते हैं तो इससे मौखिक या डिखित 
विचार-विमर् में समय की पर्याप्त बचत हो जाती है, किन्तु इस सुविधा को 
प्राप्त करने के लिए हमें शब्द अन्य अर्थों से ग्रहण नहीं करना चाहिये क्‍योंकि 
इससे भ्रम पंदा होने का अंदंशा बढ़ जाता है । 

तरलता का एक घरेल क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त उप्तका अन्त- 
राष्ट्रीय रूप भी होता है। जब निजी केन्द्रीय बेंक अपने कोष में से विदेशी 
दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उत्तरदायी होता है और इस उत्तरदायित्व 
को वह तुरन्त पुरा करने की क्षमता रखता है तो हम इसे केन्द्रीय बेंक की 
तरलता का नाम देंगे। समस्या उस समय पंदा होती है जब कुछ या सभी 
केन्द्रीय बंकों को एक सम्‌ह मानकर उनकी परस्पर भुगतान करने की क्षमता 
का मल्यांकन किया जाता है | दूसरी पमस्या यह है कि केन्द्रीय बेंकों के 
आकस्मिक विदेशी दायित्व न केवल उनके विदेशी कर्जे से वरन्‌ उन देझों की 
फर्मो तथा व्यक्तियों के कर्जों और खरीदारियों से उत्पन्न होते हैं जिनका 
घरेलू धन इन केन्द्रीय बेकों द्वारा नियंत्रित या प्रत्ारित किया जाता है । 

जब सुरक्षित मुद्रा वाले देशों के दायित्व का प्रयोग दूसरे केन्द्रीय बंकों 
की विदेशी निधि के रूप मे किया जाता है तो उसे संक्षेप में स्वर्ण विनिमय 
मापक की कमजोरी ओर शक्ति दोनों हो कहा जा सकता है। इस व्यवस्था 
के अन्तगंत केन्द्रीय बेंक की निधि के रूप में प्रयुक्त सम्पत्ति की कुल मात्रा 
बढ़ जाती है किन्तु यदि इस बढ़ी हुई मात्रा को हम अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
व्यवस्था की तरलता कह दें तो इससे केवल भ्रम ही बढ़ेगा और समस्या का 
किसी प्रकार का समाधान नहीं होगा । अच्छा यह होगा कि जिस प्रकार 
बेंकरों और जमा-कर्त्ताओं की तरलताओं को एडीटिव (8&060॥9५6) नहीं 
माना जाता उसी प्रकार बंकर देशों और जमा-कर्त्ता देशों की तरलताओं को 
भी एडीटिव ने माना जाये । राष्ट्रीय-स्तर पर एक बेंक की तरलूता के भाग 
के रूप में उसकी उधार लेने की क्षमता और वापस करने की क्षमता को 
सम्मिलित,किया जाता है। उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जानता 
चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर स्थिति यह होती है कि बेंक केवल वही उधार 
ले सकता है जो दूसर बेंक़ द्वारा दिया जा रहा है और स्वयं उतना ही माल 
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उधार दे सकता है जितना दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाए। इस दृष्टि से 
देखने पर हम पायेंगे कि यदि कर्ज लेने वाले और विक्रेताओं की तरलूता बढती 
है तो उधार देने वालों और खरीददारों की तरलूता कम होती है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तरलूता का एक महत्वपृर्ण खोत है क्‍योंकि 
इसके द्वारा विभिन्न देशों को अपनी निजी सम्पत्ति में से पूजी प्रदान की 
जाती है और इसके अतिरिक्त यह विभिन्‍न शर्तों के आधार पर अध्य साख 
सुविधायें भी प्रदान करता है। मुद्रा कोष के अतिरिक्त दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थायें भी साख सुविधाओं भौर ह्विपक्षीय रामझौतों के भाध्यम से तरलता 
प्रदान करती है । 

मुद्रा कोष की स्थापता मुख्य रूप से इसलिए की गयी थी ताकि वह 
स्वर्ण एवं चलन की निधि रखे और इनके द्वारा वह सदस्यों की सहायता कर 
सक्रे । विभिन्न सदस्य देश अपने भुगतान सस्तुलन के घाटे की पूर्ति कोष द्वारा 
दी जाने वाली अस्थाई सहायता द्वारा करते हैं। प्रत्येक सदस्य-देश को यह 
सुविधा प्रदात की गई है कि वह अपनी मुद्रा के बदले बिना किसी श्षतं के 
कोष से उतनी मुद्रा उधार ले सके जितनी उसकी स्वर्ण निधि है। यदि वह 
उससे अधिक लेना चाहता है तो सभते रूप में वह ऐसा कर सकता हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राफोष द्वारा जो तरलता प्रदान की जाती है वह मूल 
रूप से दो भागों में विभाजित की जा सकती है। (१) शतं>रहित तरलूता 
और (२) सशत॑ तरलता प्रथम में उधार लेने की सीमा स्वर्ण निधि की मात्रा 
तक रख दी गयी है जबकि दूसरे की सीमा साख निधि तक रखी गई है। 
सशते तररूता को उसकी शर्तों के कारण अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि इससे भी एक देश अपनी भ्रुगतान सन्तुलन की विषमताओं को दूर 


करने का प्रयास करता है। हे 
तरलता का निर्माण मुद्रा कोष के अतिरिक्त साधनों से भी किया 


जाता है | युद्ध के बाद विधव की तरलता में जो वृद्धि हुई है, उसका बहुत कुछ 
श्रेय स्वर्ण उत्पादन एवं अमेरिकी भुगतान सन्तुरून के घाटे को दिया जा सकता 
है। जब अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन में घाटा रहता है तो 

य देशों की केन्द्रीय बेकों कै पास डालर निधि बढ़ जाती है। संयुक्तराज्य 
अमेरिका से अन्य देशों के सुद्रा अधिकारी प्रार्थना करें तो वह स्वर्ण के 
बदले में डालर देने को तुरन्त तेयार हो जाता है। जब एक देश अमेरिकी 
डालरों को स्वर्ण के रूप में परिवर्तित कर लेता है तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय 
तरलता में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि दूसरे देशों को जो स्वर्ण मिला वह 
अमेरिका द्वारा ही प्रदान किया गया था | ऐसी स्थिति भें अमेरिका कै स्वर्ण 
कोष कम हो जायेंगे । 
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निधि-निर्माण के तरीकों की सीमायें--एक देश अपनी निधि के 
निर्माण में जिन तरीकों को काम 'में रछाता है, उत पर अनेक सीमायें लगी 
रहती हैं । प्रथम सीमा, स्वर्ण-परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप उत्यन्न होती है। 
जब एक देश डालर को सोने के रूप में बदलने का प्रयास करता है तो इसके 
कारण अमेरिका के स्वर्ण कोष बहुत कुछ कम हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त 
एक अन्य सीमा यह भी है कि जब दूसरे देशों की डालर निधि बढ़ जाती है 
तो अनिरिचतता का वातावरण बनता है। ऐसी स्थिति में जो भी डालर के 
स्वामी हैं वे यह सोचने लगेंगे कि अपने डालरों को स्वर्ण में परिवर्तित 
कर दें | ऐसी स्थिति में अमेरिका की डालर धिधि और भी बढ़ जाएगी। 
फलत: यदि संयुक्तराज्य अमेरिका में घाटे की स्थिति आती है तो इससे विश्व 
तरलता में कमी आ जाएगी । यदि संयुक्तराज्य अमेरिका हमेशा ही अपने 
भुगतान सन्तुलन में घाठे की स्थित रखेगा तो यह न तो विश्व के छिए 
लाभदायक है और न स्वयं उसके लिए ही । ऐसी स्थिति में इसे समाप्त क्रिया 
जाना उपयुक्‍त समझा जाता है । 


तरलता की पर्याप्तता 
(77४6 40९6702८ए ० ॥0ए76॥₹) 

अन्तर्राष्ट्रीय तरकता की मात्रा को कव पर्याप्त कहा जाए और कब' 
उसे अपर्याप्त माना जाए यह एक मौलिक समस्या है। इसका निर्णय करना 
अत्यन्त कठिन है। सिद्धान्त रूप में सम्भव्॒तः प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय 
नीतियों का पालन करते हुए अपने आपको अन्‍्तर्राप्ट्रीय खातों में सन्‍्तुलित 
पाता है। यदि हम व्यावहारिक इृष्ठि से देखें तो पायेंगे कि विभिन्‍न देशों 
का भुगताव शेष हमेशा सन्चुलित नहीं रहता है और प्रायः वह घाटे की स्थिति 
में रहता है। इस घाटे की पूर्ति करना परम आवश्यक है। धाटे की स्थिति 
न रहने पर भी एक देश को यह विश्वास होना चाहिये कि यदि कभी उसप्ते 
घाटे की स्थिति का मुकांबला करना भी पड़ा तो घाटे की वितीय-व्यवस्था 
उसे उपलब्ध हो सकेगी जिपके आधार पर वह एक तिश्चित समय में पुनः 
सन्तुलन प्राप्त कर सके । विश्व-व्यापार की मात्रा बढ़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय 
भुगतान बहुत कुछ असन्तुलित बन जाते हैं। जब तक लरलहता का विशेष 
स्तर नहीं बनाया जाता तब तक विदत-्व्यायार का विस्तार एवं संसार की 
अथ॑-व्यवस्था का विकास दोनों ही रुक जाते हैं । 

तरलूता के पर्याप्त स्तर को तय करना अत्यन्त कठिन है। १रिणाम 
को देखकर ही इसके सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय तरलता 
को पर्याप्तता का बिन्दु वहां माना जा सक्रेता सकता है जहां से नीचे गिरने 
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पर संपघार के विभिन्‍न देश अपने खाते को सन्तुलित करने के लिए राष्ट्रीय 
८वं अन्तर्राष्ट्रीय विकास की लागत पर निर्भर रहते हैं और जिप्से ऊचे' 
उठने पर संसार के विभिन्‍न देश भ्रुगतान सस्तुऊन में लगातार घाटा सहन 
करते रहते हैं। यह घाटे की स्थिति विदेशों मे प्रसार की स्थिति को प्रोत्साहन 
देती है । 

असल में हमारे पास अभी तक आंकड़ों की कोई ऐसी कसौटी नहीं 
बन पाई है जो निःसन्देह रूप से यह बता सके कि तरलता की एक मात्रा 
पर्याप्त है अथवा नहीं । एक ही देश की तरलता के बारे में कुछ लोगों का 
विश्वास होता है कि यह अत्यधिक हैं जबकि दूसरों का विचार होता है कि 
यह आवद्यकता से कम है। अन्तर्राष्ट्रीय तररूता की मात्रा एवं रूप के सम्बन्ध 
में जटिल समस्या का एक अस्य कारण यह है कि प्रत्येक देश इसे अपने दृष्टि- 
कोण से देखता है । अपनी आर्थिक स्थिति और 'राष्ट्रीय तरलता के अनुभवों से 
प्रभावित होने के बाद वह विश्व तरलता के बारे में दूसरों जेसे विचार नहीं 
रख पाता वरन्‌ प्रत्येक पथ भपने समर्थन के लिए कोई तक ढू ढ़ लेता है । 

अब तक अमेरिका के घाटे की व्यवस्था बिश्व की तरछता का स्रोत 
मानी जाती थी किन्तु इसके समाप्त होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का 
एक महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो गया । अब आवश्यकता यह है कि अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
निधि के निर्माण के लिये और कोई तरीका खोजा जाए । 

इस समस्या पर वतंमान काल में पर्याप्त अध्ययन किए गए हैं, इन 
विभिन्‍न अध्ययनों में दस देशों का समृहू (070४9 ० 60) और सयुकत 
राष्ट्र व्यापार तथा विकास के लिए सम्मेलन (0797४60 १७४४075 
(0०0 ०7९7०९४ 07 १7836 & 702५०।090०॥/) द्वारा निथुक्त विद्ेषज्ञों के 
प्रतिवेदन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दस के समूहों का सम्मेलन जन, 
१६६६ में फ्रक फर्ट मे किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व की भुगतान 
प्रणाली की सुधारने के लिए अधिक ठोस सुझाव प्रदान नहीं किए गए थे 
किन्तु फिर भी सम्मेलन के अध्यक्ष डा० एमिस्गर (£ए्ांग्रष्टू७) ने बताया 
कि समूह के सदस्य निम्न बातो में सहमत थे-- 


(१) वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी तरकृता कम 

नहीं है । 

(२) जब तक संयुक्‍तराज्य अमेरिका के भुगतान संतुलन में घाटे की' 
स्थिति है उस समय तक अतिरिक्त तरलता के निर्माण के 
लिए विचार नहीं किया जा सकता । 

(३) वतंमान परिस्थितियों में निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा 
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सकता कि यदि अमेरिका का भुगतान सन्तुझन समतुल्य बन 
जाए तो अतिरिक्त तरलता आवश्य होगी । 


डा० एमिन्गर का यह विचार था कि संयुकतराज्य अमेरिका में रिथत 
घाटे की अर्थव्यवस्था का कारण आ्थिक नहीं है, वरन यह राजनेतिक है | 
इसमे वियतनाम का युद्ध भी सम्मिलित है। वियतनाम का युद्ध समाप्त होने 
पर अमेरिका की घाटे की अथं-व्यवस्था एकदम बदल सकती है, किन्तु इससे 
अनेक नवीन आश्िक समस्याएं पैदा हो जाएगी । 

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के छिए सम्मेलन ने विशेषज्ञों के 
समूह को अन्‍्तर्राष्ट्रीय तरलता पर विचार करने के लिए नियुक्त क्या । इस 
सम्मेलन ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया कि निधियों का विस्तार करना 
विकासो न्मुख देशों की बढ़ती हुई आव्श्यकताओं के छिए आवद्यक है। समह 
का कहनो था कि यदि विश्व तरल्ता का विस्तार कर दिया गया तो विक- 
सित दंश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहायता की नीतियों में अधिक उदार 
दृष्टिकोण अपना सकेंगे । वर्तमात समय में निधि की मात्रा कम होने के कारण 
यह सीमित रतर पर है । समह ने “भिन्न देशों के विकास की दर एवं 
व्यापार की समसस्‍्याओ के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की । समूह का कहना 
था कि निधि का विस्तार और निधि की कमी के प्रभाव न केवल घाटे की 
व्यवस्था वाले दंझों में ही लागू होते हैं वरन्‌ ये अधिशेष वाले दंझो में भी 
लागू होते हैं। सामाम्य रूप से समूह ने यह माना कि निधियों का साधारण 
स्तर अपर्याप्त था और इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में विस्तार की आवशय- 
कता महत्वपूर्ण थी । 

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के सम्बन्ध में जो भी अध्ययन किए गये उनकी 
अनेक बातें महत्वपुर्ण थीं। उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय एक बात यह थी 
कि नवीन अन्तर्राष्ट्रीय तरकता को रचना विभिन्‍न साधनों से करने की 
बात कही गयी । वर्तमान समय में ऐसी तकनीकों पर -ध्यान दिया जा रहा 
हैं जिन्हें अपनाकर अन्तर्राष्ट्रीय समिति के आन्वार पर समय के अनुकूल 
अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि की जा सके । तरलता में वृद्धि का कार्य कोष 
के अन्तर्गत और कोष के बाहर दोनों ही जगह किया जा सकता है.। इसका 
सवंश्रष्ठ उपाय यह बताया जाता है कि कोष का विकास एवं विस्तार 
किया जाए क्योंकि अत्तराष्ट्रीय तररूता उपलछब्ध कसते वाली यह एकः 
आधार भृत संस्था है । 

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्तता के बिन्दु का पता रूगाना 
अत्यन्त कठिन है किन्तु फिर भी यदि लिलाद में न पड़कर यह मान भी लें 
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कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलतता की पूर्ति का स्तर वतमान काल मे पर्याप्त है तो भो 
भविष्य के बारे में समस्या उठ सकती है। यह कहा जा सकता है कि भावी- 
वृद्धि की दर सम्भवतः अपर्याप्त है। भविष्य के प्रवन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था 
करनी होगी जिससे कि अच्तर्राष्ट्रीय जगत अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के सम्बन्ध में 
उपयुक्त कार्यवाही कर सके इस व्यवस्था को करते समय कई बातों का निर्धारण 
करना होगा, जैसे (१) भविष्य में विश्व को निधियों की कितनी आवश्यकता हे 
और वे सम्भवतः कितनी बढ़ सकती है ? (२) यदि आवश्यक समझा जाए 
कि निधि निर्माण यत्र होना चाहिए तो प्रदन यह है कि इस यत्र मे भाग लेने 
वालों की संख्या कितनी रखी जाय ? (३) विभिन्‍न देशों के बीच निधियों 
का वितरण किस आधार पर किया जाय ? और (४) इत सब क्रियाओं का 
लियमन किसके द्वारा किया जाय ? लिधि निर्माण से सम्बन्धित समस्या का 
समाधान कुछ इस प्रकार का होता चाहिए कि वह विकसित और विकासो- 
न्मख दोनो प्रकार के देशो, की ध्यायपूर्ण निधषि-आवध्यकताओं की पति कर 
सके । 
समस्या पर भारत में विचार-विमर्श 
(/50095४# 0085 छा 6 ?09शा शत ॥॥ प्रात 9) 

दिसम्बर, १६६४ में बडोदा में भारतीय आथिक संस्था के सम्मे- 
लत में अश्तर्राप्ट्रीय तरछता से सम्बन्धित समस्या पर पर्याप्त विचार किया 
गया | इस विषय पर कुछ मिलाकर २० निन्रन्ध प्रस्तुत किये गये जो 
इसके विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालते थे । इन मभी के अन्तगंत सामान्‍य 
रूप से यह सहमति प्रकट की गयी कि अत्तर्राप्ट्रीय तरकता की रचना में 
क्या-क्या तत्व भाते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को परिभाषित करते हुए यह 
कहा गया कि इसमें वे सभी साधन स्रोत हैं जो कि भुगतान सन्तुलन के घाटे 
की व्यवस्था का मुकाबला करने के उददेष्य से विशिन्न देशों की मौद्रिक सत्ताम्ं 
के पास उपलब्ध रहते है। सम्मेलन के सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि 
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्तता का निर्घारंण करने का मापदण्ड 
निश्चित करता बहुत कठिन हैं किन्तु फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों में 
कुछ मिलाकर अध्तर्राष्ट्रीय तरलता की कमी नहीं थी; फिर भी भविष्य में 
यह कभी विकसित हो सकती थी । अन्‍्तैर्राष्ट्रीय तरलता को भविष्य की 
बढ़ती हुई मांगों के अनुसार किस प्रकार बढ़ाया जाय, इसके सम्बन्ध में 
विभिन्न विचारकर्त्ताओं के बीच मतनेद था । 

बड़ौदा के सम्मेरुब में जिन विभिन्न प्रश्तों पर जिन विभिन्न हृष्टि- 
कोणों से विच्'र किया गवा उनका यहां उल्लेख करना बअन्तरोष्ट्रीय तरलंता 
की स्थिति को नहीं जानने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है । 
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ऋषन्तिकारी बनाम विकासवादी दृष्टिकोण 
(२९ए०एरटरणान्षाए ९६5, 50007 47ए 3ए97702842;) 

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की स्थिति को सुधारने के लिए विचारकों ने 
अनेक सुझाव प्रस्तुत किए किश्तु इनमें से कुछ विचारकों ने हृढ़ अथवा क्रांति- 
कारी दृष्टिकोण का समेत किया | इन्होंने विदव कैन्द्रीय बेंक जैसी संस्था 
का रचना के लिए प्रस्ताव रखे। यद्यपि इन प्रस्तावों के समर्थन में थोड़े 
ही तक दिए गये और इन्हें क्रियान्वित करने में जो विभिन्न समस्याएं आती 
हैं उचके बारे में बहुत कम कहा गया। दूसरी ओर मि० नायक और 
श्रीनिवास मृति आदि विचारकों ने एक विकासवादी दृष्टिकोण का समर्थंव 
किया । उत्होंने पिछले दो तीन वर्षो के विभिन्न सुधारों एवं सुविधाओं का 
केवल उल्लेख किया, मुद्रा कोष की नीतियों में परिवर्तंत छाने की बात कही, 
केन्द्रीय बंकों में द्विपललीय समझौते प्रबन्धों का समथेन किया और ऐसे ही 
अन्य उपाय बतलाए। मि० वायक ने अपेक्षाकृत एक व्यापक तथ्यगत सर्े- 
क्षण प्रध्तुत किया । सम्मेलत में इन विकासवादी और क्रान्तिकारी पक्षों के 
बीच विचारों का महत्वपूर्ण आद्यन-प्रदान हुआ । इस सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि विकासवादी दृष्टिकोण को उद्देश्य के रूप में मस्तिष्क में रखते 
हुए भी निकट भविष्य में विकासवादी दिशा में प्रगति की सम्भावचाएं 
अधिक हैं । 


बसे देखा जाय तो इन दोनों विश्वासों के बीच अन्तर की खाई 
इतनी चौड़ी नहीं जितनी कि समझी जाती है। यदि अधिकांश यूरोपीय 
देशों तथा अमेरिका की दृष्टि से दंखा जाय तो ज्ञात होगा कि विकट भविष्य 
में क्रान्तिकारी प्रस्तावों को स्वीकार करना मुद्किल है किन्तु फिर भी 
बतेमान विचार प्रक्रिया में क्रान्तिकारी परिवर्तत आ सकता है। वैसे विकास- 
वादी और क्रान्तिकारी दोनों ही भविष्य की ओर देखने का दृष्टिकोण अपना 
रहे थे : 


पर्याप्तता से सम्ब--धत विचार 
((0त्डातशा-ब्रणा5ऊ छशएछआाएा।ए 84९078०१) 

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के प्रमुख तत्व, उसका स्तर, उसकी बनावट 
और उसका वितरण होते हैं । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की बनावट 
बहुहपी होती है । ऐसी स्थिति में उसकी पर्याप्तता को निर्धारित करना सरल 
नहीं है । यह बहुत कुछ एक व्यक्ति के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आ्थिक 
नीति सम्बन्धी लक्ष्यों एवं. भुगतान सन्तुलन की असमतुल्यता के विभिन्न 
प्रकारों के समायोजल की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। एसा प्रतोत होता 
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कि कुछ बातों के सम्बन्ध में थोड़ो सहमति पाई जाती है जसे-(१) कीमतों 
के स्थायित्व की स्थिति में सर्वाधिक रोजगार और विकास हो सकता है। 
(२) व्यापार एवं विनिमय प्रतिबन्धों से स्वतन्त्रता प्राप्त की जाय । (३) विशेष 
रूप से अद्ध-विकसित देशों की पूजी के प्रभाव को संचालित किया जाय । 
(४) स्थाई विनिमय दर कायम की जांय, और (५) स्थायित्व के साथ प्रगति 
को बनाये रखने के लिये उपयुक्त आथिक और मोद्रिक अनुशासन रखा जाय । 
इन लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में कुछ मतमेदों की प्म्भावना भी हो सकती 
है। भाग लेने वालों में से कुछ विचारकों का मत था कि लोचशील विनिमय 
दरों की व्यवस्था भुगतानों के सन्तुलून को समतुल्प बनाये रखने में महत्वपुर्णं 
रूप से सहायता करती है। बसे निविचित विभिमय दरों की व्यवस्था बनाये 
रखने के लिये एक सामान्य इच्छा प्रदरशित की गयी । अन्तर्राष्ट्रीय तरछता की 
पर्याप्तता को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिये । सम्भवत' यह कहना सही 
है कि अन्तर्राष्ट्रीय तरल॒ता का विक्रास विश्व व्यापार और पू जी के आवागमन 
के विकास की दरों के अनुमात्र के निकट होना चाहिये। कुछ मिलाकर यह 
सामान्‍य धारणा थी कि तरलता के प्रतार की दर ग्रतीत की तुलना में अधिक 
होनी चाहिये । 
तरलता की बनावट 
((€०णणा०्धापंणा ण पतंवृर्णप५) 

बनावट की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय तरछता को प्राथमिक या अधिकृत 
निधियों एवं सभी प्रकार की उधार लेने की सुविधाओं से भिन्‍न किया जा 
सकता है। बनावट की दृष्टि से तरकूता के दो रूप हो सकते हैं--स्वजनित 
तरलता (8प४07स्‍480 ॥/परण4777) और सशते तरढता (0070४079/ 
ए/पृण 09) अधिकृत साधन खोत कभी-कभी सशत तरकूता की रचना करते 
हैं। दूसरी ओर लिये गये ऋण यद्यपि सामान्य रूप से सशर्त होते हैं किन्तु 
फिर भी वे अशर्ते या स्वजनित तरलता की रचना करते हैं। 
ऋण लेने का प्रबन्ध सामयिक, कुछ सम्रव के लिये अथवा हूम्बे 
समय के लिए हो सकता है । प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का प्रसार 
किस सीमा तक मुद्रा बताम स्वर्ण का रूप धारण कर सकता हैं ? और दो या 
तीन व्यक्तिगत देशों की मुद्रा के भण्डार बनाम बहुराष्ट्रीय मुद्रा के भण्डार या 
केन्द्रीय सुरक्षित संख्या की जमा का रूप धारण कर सकता है। यह तो स्पष्ट 
हैं कि स्वर्ण पैदावार का प्रसार वांछित अन्तर्राष्ट्रीय तरलूता के विकास की 
दर को बताये नहीं रख सकता । यह सच है कि आने वाले भविष्य में भी स्वर्ण 
के बिता काम नहीं चलछ सकता और यह अन्तिम अन्‍्तर्राष्ट्रीय निधी है जो 
सामान्य रूप से विभिन्‍न देशों के बीच समता स्थापित करती है; फिर भी 
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भुगतान सनन्‍्तुलनों के घाटे की स्थिति को सुलझाने में स्वर्ण का महत्व घट रहा 
है और इसलिए प्राप्त स्वर्ग भण्डारों का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए प्रयास 
किया जा रहा है। 


इस दृष्टि से स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि का भी पर्याप्त महत्व होता है । 
स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि का अपना राजन तिक महत्व होता है। सोने के छिए 
गेर-मौद्रिक मांग की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव तथा पूनम ल्यांकत की प्राष्तियों 
का विभिन्‍न देशों के बच समानता के आक्षार पर वितरण एक निचारणीय 
प्रइन रहा है । 
प्रमुख मुद्राओं की व्यवस्था के लिये परिवततेत 
(१०0॥4088075 60 6 895०0 0०4 ६९ए-(एाश्शाटा९5। 

यदि अन्तर्राष्ट्रीय तसलता को मुद्रा एवं साख के साथ अधिक से अधिक 
समायोजित होना हैं तो इसके लिए प्रमुख मुद्राओं को वर्तमान व्यवस्था एवं 
स्वर्ण विभिमय के मापक में परिवतंत पर विचार करना होगा । भविष्य में दो 
प्रमुख सुरक्षित मुद्राओं-पाउण्ड स्टरलिंग और अमेरिकी डाहूर में घाटे की 
व्यवस्था द्वारा तरलता वा प्रतार नहीं किया जा सकता क्योंकि अब अधिक 
समय तक बड़े घाटे की व्यवस्था को बनाये रखते की क्षमता काफी सीमित हो 
गई है। इस क्षेत्र में संगुक्तराज्य अमेरिका की सामथ्ये भी बहुत कुछ घट गई 
है । इसके अतिरिक्त अध्य सुरक्षित मुद्रायें भी दीघंकालीन सन्तुलून नहीं बनाये 
रखना चाहती ) इस दृष्टि से एक रास्ता तो यह है कि विश्व के केन्द्रीय बेंक 
में लिधियों का केस्॑रीयकरण कर लिया जाय किन्तु ऐसा करते पर अनेक 
व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं 

अन्तर्राष्ट्रीय कन्द्रीय बेंक, राष्ट्रीय केन्द्रीय बेंक की अपेक्षा कहीं अधिक 
जटिल हैं । इसके हारा अनेक तकनीकी समस्याओं को उपस्थित करते के अति- 
रिक्‍त इसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनतिक सहयोग की एक मात्रा को मानकर चला 
जाता है जो निकट भविष्य में सम्भवतः दिखाई नहीं देती । इसके साथ ही 
सुरक्षित मुद्राओं के वर्तमान भण्डार को कुृन्द्रोय विश्व बेंक को स्थानान्तरित 
करने में भी अनेक समस्‍यायें पदा होगी । यह कहा जाता है कि विश्व केन्द्रीय 
बेंक व्यवस्था द्वारा सदस्य देशों पर जो अनुशासन छादा जायेगा वह स्वभा- 
विक रूप से आथिक समस्याएं पैदा करेगा और बिना अनुशासन के विद्व 
केसद्रीय बेंक मन्दी की स्थिति में आ सकता है, जैसा की अनेक राष्ट्रीय केन्द्रीय 
बेंक आ>जाते हैं । * 

नवीन प्रमुख म॒द्राओं के भार को हल्का करने के लिए एक अन्य समा- 
धान भि० बन॑स्‍्टीन (8677808॥॥) द्वारा सुझाया गया। इनके अनुसार एक 
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नई सुरक्षित इकाई रखी जाय जिसमें प्रमुख मुद्राओं में से एक दर्जन के लगभग " 
के निश्चित अनुपात रखे जाय॑ और उनका मूल्य बतेमान अमेरिकी स्वर्ण डालर 
के बराबर रखा जांय। बनंस्टीन ने बाद में अपनी मौलिक योजना के अन्तगंत 
कुछ परिवतंन किये । विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुरक्षित इकाई 
में केवल २० प्रतिशत का अंशदान दिया गया । 


इस सम्बन्ध में आज बहुत कम सन्देह किया जाता है कि साख या 
ऋण के प्रावधानों द्वारा तरलूता का स्वभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण माता जाना 
चाहिये चाहे यह अच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या द्विपीक्ष रूप से या क्षेत्रीय रूप 
से किया जाय । प्रदन यह है कि कर्ज को किस प्रकार कम से कम सशत अर्थात 
अधिक से अधिक स्वायत्त बनाया जाय ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से 
लिये जाने वाले ऋण के सम्बध्ध में इसका महत्व विशेष रूप से बड जाता है । 


कोष को नीतियों में अर्वाचीन परिचर्तेन 
(१6८९७ एा8॥565 | ?०णांटं९5 ० ..%8.) 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति और प्रक्रियाओं में हाल ही में बड़े 
परिवतंन हुये हैं। इस दृष्टि से देखने पर हम पायेगे की कोष में किये गये 
अनेक परिवरतंन ऐसे हैं जिनसे भषिष्य में अनेक सम्भावनायें जन्म लेती हैं । 
कोष के ब्याज की दर में कमी करने का भी प्रस्ताव था। कोष निय्ताँश में 
वृद्धि और ऋण सम्बन्धी नीतियों में उदारता अन्तर्राष्ट्रीय तरलढता को 
प्रसारित करते में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कानती रूप से यह एक 
सश्ते तरलता होगी और तथ्यगत रूप से यह अधिक से अधिक स्वजनित 
होगी । विचारकों का कहना था कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बेंक भी 
बना दिया जाय तो उसके कार्यों की प्रकृति बहुत कुछ ऐसी ही होगी, जो' 
कोष के द्वारा वर्तमान समय में किये जाते हैं। तररूता के कम से कम प्रसार 
की गारण्टी तो दी ही जानी चाहिये | साख के कुछ' प्रसार की भी कुछ सीमाएँ 
होंगी । ऋण सम्बन्धी व्यवहार पर सामृहिक रूप से देखभाल की जानी 
चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपनी साख स्थिति बनाये रखना, विहृव 
न्‍्वेन्द्रीय बेंक में जगा रखने अथवा अपनी मुद्रा रखने से भिन्‍न नहीं है। यह 
सुझाया जाता हैं कि कोष में किसी सदस्य की जो रिथत है, उसके लिये उसे 
प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये। इस दृष्टि से राष्ट्रीय सम्प्रभुता को छोड़ना 
भी मूल रूप से कोई भिन्‍न चीज नहीं है। कोई भी अः्तर्राष्ट्रीय विक्षीय संस्था 
राजनीतिक पहलुओं को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकती । इन' सभी दृष्ठियों से 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सुधार के लिये उपयुक्त संस्था बन जाता है । 
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तरलता का वितरण 
(एा5ए7700॥४07 ० ॥/0एांएं५) 

विभिन्‍न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय तरकता का वितरण भी एक 
महत्वपूर्ण विषय है । वर्तमान वितरण अतीत के असन्तुलनों को अभिव्यक्त 
करता है किन्तु भविष्य में सजगता पूर्ण किए गये प्रयास आवश्यक हैं ताकि 
तरलता की प्राप्ति में असमानता को कम किया जा सके । जहां तकु विकसित 
देशों का सम्बन्ध हैं उनमें गलत वितरण की समस्याएं हैं। वहां सुरक्षित मुद्राओं 
के बड़े मौद्धिक दायित्वों की समस्याएं भी हैं। इस समस्या से दर्जनों देशों को 
प्रमावित किया जाता हैं किच्तु इसका समाधान सम्भव है । 

विकासशील देशों की तरकता की आवश्यकता के लिए विशेष ध्यान 
दिया जाना भी आवश्यक है। यह सच हैं कि इन देक्षों में विकास के लिए 
दीघंकालीन प्‌ जीगत सहायता की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। इसके अलावा 
ये तरलता की समस्या से भी प्रभावित हैं। कच्चे माल का उत्पादन करने वाले 
देश अपने तिर्यातों के आकार और मूल्य में पर्याप्त उतार-चढ़ाव से प्रभावित 
होते हैं। उनमें विदेशी सहायता के प्रयोग के बारे में भी पर्याप्त ढील रहती 
है । प्रथम समस्या के निपटारे के छिए मुद्रा कोष ने हाल में ही यह सुविधा 
प्रदात की है कि उसके स्रोतों से अतिरिक्त धन निकाला जा सके किन्तु इससे 
अधिक फके नहीं पड़त। । नियतांशों के बढ़ने से उपलब्ध मात्रा भी बढ़ सकती है । 

इस कोष की सहायता के अतिरिक्त कूछ और भी सुझाव दिए गये; 


जेसे-निर्यात प्राप्तियों का स्थायीकरण कोष (855907॥ फ८८०९०६ 8899388- 
४0० 977४0) बनाया जाय । विकासशील देशों की एक जरूरत यह भी है 


कि वे विकसित देशों के बाजार में स्वतन्त्रतापृ्वक प्रवेश पा सकें। इसके 
अलावा विकासशील देक्षों में गरम धन के प्रवाह की भी समस्या है। विकास- 
शील देशों में निधियों का संचय नहीं किया जा सकता, अतः ऋण लेने की 
सुविधाएं उनके लिए विशेष महत्व रखती है। जब मुद्रा कोषों के साधनों का 
प्रसार होगा तथा कोष की महत्वपूर्ण निधियां उदार बन जायेंगी तो इन देशों 
को बहुत लाभ रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए सुझायी गयी विभिन्‍न 
योजनाओं का विकासशील देशों के लिए क्‍या फायदा हुआ ? इस पर विशेष 
रूप से विचार करना चाहिए। यह उपयुक्त है कि प्रत्येक योजना में विकास-. 
शील देशों की आवश्यकताओं के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। यद्यपि वे 


उन पर भिन्‍न रूप से विचार करना चाहती हैं। रु 
ज्निकासशील देशों की तरलछत। पर आवश्यक्र विचार करते समय यह 


उल्लेखनीय है कि इत देशों द्वारा उपयुक्त प्रशुल्क्ष एवं मोद्रिक वीतियां 
अपनाई जानी चाहिए ताकि घरेलू कीमतों में उपयुक्त स्थायित्व रह सकें । जक 
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तक प्रशुल्क सम्बन्धी एवं मौद्रिक अनुशासन नहीं रखा जाता, तब तक यह' 
आशंका रहती है कि निधियों का उच्च-स्तर शीघ्र प्रमाप्त हो जाएगा । 
अन्तर ष्ट्रीय सहयोग और देखभाल 
(शवान्वाणाबी (०३007 407 शाएे 5प्रार्शी8706) 
यहां एक बात महत्वपर्ण यह है कि स्थिति में सुधार के छिए दिए 
गये प्रत्येक सुझाव में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निगराती रखने की परम 
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सम्प्रभुता को कुछ मात्राओं को भी 
छोडता पड़ेगा ' कुछ विचारकों का सुझावा है कि इस सम्बन्ध में यदि कुछ 
विभिन्नता रखी जाए तो अधिक नुकसात नहीं रहेगा। लोचशीलूता एवं कार्ये 
कशलरूता के लिए अनेक प्रकार के प्रबन्ध किए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में 
उपयक्‍त अवरोधों तथा संतुलनों की स्थापना हो जाएगी । भ्रुगतानों के संतुलनों 
की व्यवस्था अलग-अलग देशों में अलग अलग होती हैं। इसके अलावा एक ही 
समय में यहु अलग-अलग देशों में मिन्‍त होती हैं। सभी स्थितियों में तरलता 
की गति उल्लेखनीय रहती है । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से उन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा 
में पर्याप्त सफलता रही है जो विद्दत्र कन्द्रीय बेंक की स्थापना से प्राप्त 
किए जाने थे । अच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अधिक से अधिक लाभ उठाने के 
लिए सम्भावित आवश्यकता यह है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय केन्द्रीय बेंक से ऋण 
लेने के लिए व्यापारिक बंक तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सदस्य देशों को कोष 
द्वारा प्रदान की गई साख सुविधाओं का प्रयोग संकटकालीन कार्य की अपेक्षा 
साधारण व्यावहार के रूप में करता चाहिए । कोष के माध्यम से जो लेन-देन 
का व्यापार किया जाता है उप्तसे साख वाले और अतिरेक वाले देशों को 
पर्याप्त सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं । इसके अतिरिक्त्र कोष की साख सुविधाओं 
को उदार बनाना तथा कोष के साधनों को प्रस्तारित करना भी बहुत कुछ 
उपयुक्त रहेगा । 
कुल मिलाकर कोष के कार्य पर्याप्त संतीषजनक रहे । एस० एल० 
सिन्हा के दब्दों में “इसकी नीतियाँ, प्रक्रियाएं एवं साधन' स्रोत, विशेष रूप 
से वर्तमान वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त की बदलती हुई आवश्यकताओं का 
मुकाबला करने के लिए निरन्तर समायोजित होते रहे हैं ।!'” आज की स्थिति 
],. “68 906 8७४, (970०60प्राट5 दातव॑ 765077065 ॥98५6 
6था एजाप0787 80096७06 (६० पा०७ 6 ०४8४४78 
76605 0#< वाध्याह्ा।तातं क्ाशक्रा08, फुधाएणां 879 ॥7 


7600( परछशए5. - 8 |, 98ञ98, 3558898 0०7 ए/78708, 
72826-33. 
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में विकसित अथवा कम विकत्तित देशों को कोष से जितनी आसानी से मदद 
मिल जाती है वह आज से एक दश्ाब्दी पूर्ण कठित थी | उद्याहरण के लिए, 
ग्रंट-ब्रिटेन ने १६५७, १९६१ और १६६४ में जो बड़े कर्ज लिए उनका उल्लेख 
किया जा सकता हैं। इसमें सनन्‍्देद नहीं कि इससे सदस्य देशों में पर्याप्त 
विश्वास जागृत हुआ है ओर अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में विश्वास एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण तत्व होता है। विकासशील देशों के प्रति कोष का दृष्टिकोण एवं 
सहयोग पर्याप्त सहायता पूर्ण रह हैं और असच्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इन देशों 
के हितों की उल्लेखनीय रूप से साधना की गयी है । कोष अपनी नीतियों एवं 
प्रक्रियाओं में धीरे-धीरे तुधार करता जा रहा है । ब्रठत वृडस के बुद्धिमाव 
'सुष्टाओं ने कोष के प्रारूप को इतना लोचशील बनाया है कि उसमें बहुत कुछ 
समायोजन सम्भव है। यदि आवश्यकता यह मांग करे कि कोष के विधान को 
संदोधित किया जाए तो एसा करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए । 


६.4 


भारत में विदृशी व्यापार : एक ऐति- 
हासिक विवेचन 


(ए0एशाप्रठार 7708907 ॥ए ॥४& : & प्राषा0रशा८५], 
4०७ ।॥,शडा8) 


“भारत अपने व्यापार के कारण हो समृद्धिशाली है, क्‍योंकि सभी 
राष्ट्र यहां सिक्के लाते हैं तथा उनके बदले में भारतीय वस्तुएं 
ले जाते हैं। ये सिक्के भारत सें ही गाड़ दिए जाते हैं 
तथा बाहर नहीं निकल पाते ।” 


-“हाकिन्स 


“भारत का व्यापार दुनियां का व्यापार है। जो इसका पूर्ण 
नियंत्रण कर ले वही यरोप का तानाशाह हैं।” 


“--पीटर महान्‌ 


भारत म॑ विदेशी व्यापार :एक 
एलिहासिक विवेचन 


(#0शंशा 7708 0 एाह4 3 5 लांडा0पन धक्कों 3) फ55) 


ीउजीफीीजीजीजीजीजीर 








वध फीकी फारिलीफिी की पिधिसी पक पी 


भारत में अत्यंत प्रचीन कार से ही विदेशी व्यापार का प्रचछत रहा 
है । इतिहास के अभिलेख यह प्रमाणित करते हैं क्रि ईपा से ११०० वर्ष 
पू्व भी भारतीय व्यापारी दूर-दूर तक वस्तुओं का आदात-प्रदात करते थे । 
अनेक स्थानों पर खुदाई करके पुरातत्व-वेत्ताओं ने यह प्रमाणित किया है 
कि प्राचीन भारत का सिस्र, अरब, जमंनती, चीत, जापान और जावा, सुभीत्रा 
आदि के साथ व्यापार था। यही उत्त काल की सम्पत्तता का मुख्य आधार 
था। पीटर महान्‌ (९७८७० 6॥6 (7०७८) का कहना था कि “भारत का 
वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो इसका पूर्ण तियंत्रण कर ले वही 
योरोप का तानाशाह बन जायगा ।” हाकिन्स (प्रटां768) के मतानुसार 
“भारत अपने व्यापार के कारण ही समृद्धिशाली है क्योंकि यहाँ सभी राष्ट्र 
सिक्के लाते हैं और उनके बदले में भारतीय व्तुएं ले जाते हैं। ये सिक्‍्के' 
भारत में ही गाड़ दिये जाते हैं फिर बाहर नहीं तिकल पातें ।” भारत के 
विदेशी व्यापार के इतिहास का अध्ययत कुछ कालछों में विभाजित किया जाय 
तो अधिक उपयुक्त रहेगा । 


प्राचीन काल में भारतीय व्यापार 
([प्रधां#ड ए70शंशा ए7406९ | ाठलंशा 6) 
मिस्र के पिरामिडों में प्राप्त छाशों पर ढाका की मरूमछ का होता 
भारतीय व्यापार की लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। यूवान में इसे 
गजेटिका के नाम से पुकारा जाता था। मदनमोहन मालवीय के कथनानुसार 
“रोम जेसे नगरों में भारतीय वस्तुओं की बहुत मांग थी ।” विद्वानों की 
मान्यता है कि भारत के पास एक विशाल जहाजी बेड़ा था जिसके माध्यम से 
वह विदेशी व्यायार करता था। उद्योग आयोग (१६१६-१८) के प्रतिवेदन 
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में यह कहा गया है कि जिम समय वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के जन्मदाता, 
बयोरोव' में असम्य जातियां रहती थीं उस समय भारत अपने राजाओं की 
सम्पत्ति तथा कलाकारों के उच्च कला-कौशल के लिये प्रसिद्ध था। भारत में 
दूसरे देशों से कई वस्तुओं का आयात भी किया जाता था| उद्दाहरण के लिये 
चौन से चीनी मिट्टी के बतंत, रेशम और लंका से मोदी आदि । 


मध्यकाल में भारतीय विदेशी व्यापार 
(रहां85 70269 7806 | रिश्त:९फक्कों 779690) 

मुगल काल में विदेशी आक्रमणों तथा देश की आन्तरिक लड़ाइयों 
के कारण उत्पन्त स्थितियों ने यहां के व्यापार को कम कर दिया । अनिश्चित' 
राजन तिक स्थिति के कारण व्यापारियों के जान और माल सुरक्षित न रहने 
के कारण वे क्रिसी प्रकार का जोखिम उठाने के प्रति उदासीन हो गये। इस 
काल का व्यापार मुख्य रूप से उन स्थल मार्गो' से हुआ जिन्हें सिकन्दर के 
समय इस उद्देश्य के लिये ढढा जा चुका था। १२७१ से १२९४ ई० तक 
भारत का भ्रमण करने वाले मार्कोपोलो (४७7०0700) ने लिखा है “भारत 
अभी भी एशिया के मुख्य बाजारों में से एक था।” श्रीबी नारायण 
(58070 8. ४77) ने लिखा है कि--“भ।रत के व्यापार में विलासिता 
की वस्तुओं की भरमार थी, उस समय भारत का व्यापार और भुगतान 
सनन्‍्तुलन इसके पक्ष में था। इसके पास स्वर्ण राशि इतनी थी कि इसे सोने की 
चिड़िया के नाम से सम्बोधित किया जाता था।” सम्राट अकबर के काल में 
पुतंगाली, अंग्रेज और डच आदि विदेशी जातियों को भारत में व्यापारिक 
सुविधायें दी जाने रूगीं। ऐसा होने से भारत का विदेशी व्यापार यद्यपि 
विकसित हुआ किन्तु उसकी भारतीयता जाने छगी और यह धीरे-धीरे 
योरोपीय जातियों के हाथों में पहुँच गया । इतने पर भी करेरी (७7४7१) ने 
लिखा है, “सारे संसार का सोना ओर चांदी घूम फिर कर अन्त में भारत ही 
पहुँचता था ।” देश में राष्ट्रीय जागृति का अभाव होने के कारण भारतीय 
व्यापार ब्रिटिश कम्पनी के हाथों में चछा गया । 


ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारतीय व्यापार 
(फब्रश वादा एणाफुशाए बावे पाता! 707027 77906) 
भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी १६०१ में स्थापित हुईं। प्रारम्भ में 
अंग्रेजों के अलावा फ्रांसीसी, डच और पुतंगाली लोग भी भारत के विदेशी 
व्यापार में भाग लेते थे किन्तु धीरे-धीरे ईस्ट इ'डिया कंपनी ने भारतीय 
व्यापार पर एकाधिकार ((०7०००४) कर लिया | प्रारम्भ में कंपनी ने 
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'भारतीय उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन दिया और यहां की मलूमल तथा अन्य 
कपड़ों का बड़े पंमाने पर निर्यात किया । जब इंगलूण्ड में व्यापारियों द्वारा 
भारतीय माल की इस अत्यधिक लोकप्रियता का विरोध किया गया तो नीति 
में परिवर्तत आया। इगलेण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के कारण कच्चे माल की 
आवश्यकता और निर्मित माल के लिये बाजारों की आवश्यक्षता महसूस की 
जाने लगी । अतः भारतीय उद्योग-धन्धों को नष्ठ किया जाने रूूगा | सरकार 
ने ऐसे कानून बनाये जितके अनुसार भारतीय माठ का उपयोग करने 
वालों को दण्ड टेनें की व्यवस्था की गई । इस प्रकार अब भारत ग्रेट-ब्रिटेन को 
केवल कच्चा माल निर्यात करने वाला देश रह गया । भारतीय व्यापार के 
मध्यस्थ प्रायः अंग्रेजी फर्म थीं जिन्होंने पर्याप्त घन कमाया । 

स्वेज नहर के बनने पर भारतीय व्यापार का एक नया युग प्रारम्भ 
हुआ । १८६६ में भारत के विदेशी व्यापार की राशि केवल €० करोड़ रुपये 
थी, वह १६१३-१४ में ३७६ करोड़ रुपये तक पहुँच गईं। यातायात के 
साधनों के विकास ने धीरे-धीरे परिस्थितियां बदल दीं। भारत पहले 
जिन वस्तुओं का निर्यात करता था, अब उन्हीं का आयात करने लगा । अंग्रेजी 
साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों ने भारत में स्वतस्त्र व्यापार को नहीं पन- 
पने दिया और उसके स्थान पर ब्रिटिश माल को प्राथमिकतायें प्रदान की गई 
तथा दूसरी जगह से आये हुये मार पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये । 

१८१८ में कम्पती का एकाधिकार समाप्त हुआ | १८७४ तक प्राय: 
सभी वस्तुओं से तिर्यात कर हटा लिये गये । १८६९३ में एकाधिकार को हटाने 
की प्रक्रिया पूरी हो गई और भारत में स्वतन्त्र व्यापार को थोड़ा प्रोत्साहन 
मिल्ला । जापान और जम॑नी आदि देशों ने भारत के विदेशी व्यापार में पर्याप्त 
रुचि ली । धीरे-धीरे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और करादी व्यापार की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण बन्दरगाह बन गये । 


प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय व्यापार 

( ताहांशड 77806 हए7॥४ क्रा४ छएझ०ा१ छड्ना ) 
प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय व्यापार को पर्याप्त हानि उठानी 
पड़ी और अब तक की उसम्तकी प्रगति समाप्त हो गई। जिस समय विश्व-युद्ध 
प्रारम्भ हुआ था, देश में शान्ति थी, रुपये का मुल्य स्थिर था और सरकार 
यातायात, संचार एवं सिंचाई आदि कामों में सक्रिय रुचि ले रही थी। 
ज्योंही युद्ध * प्रारम्भ हुआ त्यों ही भारत में आयातों की मात्रा कम हो गई, 
इसके अलावा अनेक ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये जिनसे भारत के निर्यात बुरी 
तरह घट गये । भारत में मशीनों का आयात बन्द हो गया और इसलिये अब 


४४२ अस्तर्राष्ट्राय अर्थशाद्त्र 
तैयार मार विदेशों को नहीं भेजा जा सका । युद्ध के परिणाप्रस्वरूप प्रत्येक 
देश आत्म-निर्भर बनने का प्रयास करता था। अतः भारतीय व्यापार को 
घक्‍का लगा । भारत के ग्राहक गरीब बन गये, युद्ध का व्यय उठाने के लिये 
उन्हें अपने आयातों में कमी करनी पड़ी। भारत में विनिमय की स्थिति 
बिगड़ गई | मजदूरों की हडताल और दूसरी कठिनाईयों ने भारतीय उद्योगों 
के विकास पर रोक लगा दी । बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर भारतीय जनता 
ने विदेशी माल का बहिष्कार करता प्रारम्भ किया। अब भारत इगलेण्ड की 
अपेक्षा अन्य देशों से भरी आयात करने छूगा। भारत में सूती उद्योग का 
विकास हुआ और इसलिये कपडे का आयात कम हो गया । 

युद्ध के बाद अनेक प्रतिबन्धों के हुट जाने पर विदेशी व्यापार के क्षेत्र 
में पर्याप्त चहल-पहल होने छूंगी । अब निर्यातों को प्रोत्साहन मिला । यह 
अच्छी स्थिति केवल कुछ समय तक ही रही और १६९२९ में विश्वव्यापी 
आशिक मन्दी ने भारत के व्यापार को भी प्रभावित किया । 

श्राथिक मन्दी और भारतीय व्यापार 
(090फए९5४०ा थाएं प्राप्३5 77206 ) 

१९२९ से १९३५ तक का कार आथिक मन्दी का काल कह। जाता 
है । इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में वस्तुओं के मूल्य गिरने लगे । 
भारत के आयात और निर्यात की मात्रा में पर्याप्त कमी आ गई । इस काल में 
ओठदावा समझौता (074 ए4$ &87०७॥०॥) हुआ । इसके अनुसार भारतीय 
व्यापार में शाही प्राथमिकता ( 77679] ?7867४708$ ) छागू कर दो; 
गईं। राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाने के कारण अनेक देशों ने स्वतन्त्र व्यापार 
पर प्रतिबन्ध लगा दिये । १६३२-३३ में भारत के कुक विदेशी व्यापार का 
मुल्य आधे से भी कम रह गया। आयातों में कमी इसलिये हुई क्योंकि भार- 
तीयों की क्रवशक्ति कम हो गईं थी, राजनेतिक परिस्थितियों में तनाव आ 
गया था ओर देश में कपड़ा तथा चीनी उद्योग का विस्तार हो गया था। 
धीरे-धीरे आथिक मन्दी का प्रभाव कम होने लगा । १६९३२ में यह अत्यध्त 
अल्प रह गया और अब विह्व की आर्थिक दक्षाओं में सुधार आ गया । भारत 
का विदेशी व्यापार भी अब सुधरने लगा । जापान के साथ भारत के व्याया- 

»रिक सम्बन्ध घनिष्ठ बने । भारत औद्योगीकरण की दिशाओं में प्रगति करने 
लगा । 

द्वितीय महायुद्ध श्रोर भारतीय व्यापार 
(900०7 जता सब भाव पराता॥ 5 पशशत०).. | 
सितम्बर, १६३६ से दूसरा महायुद्ध छिड़ गया । इसके परिणामझ्वरूप 
भारत के विदेशी व्यापार की परिस्थितियां बदलों। वस्तुओं की कीमतें 


भारत में विदेशी व्यापार ४४३ 


अधिक हो गई । भारत के कच्चे माल और निर्मित माह की मांग विदेशों में 
बढ़ गई । युद्ध के वर्षों में भारतीय निर्यात १९३८-३६ की अपेक्षा ४६ प्रतिशत 
बढ़ गये और आयातों में भी ३२ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। जब १६४१-४२ में 
बर्मा पर शत, के अधिकार हो गया तो सरकार ने भारतीय आयात और 
निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। ऐसी स्थिति में भारतीय व्यापार फिर से 
कम हो गया । युद्ध के दौरान फ्रांस और इटली जेपे बाजार भारत के हाथ से 
निकल गये ओर सुदूर-पू्व के बाजार भी भारत के लिये बन्द हो गये । 
मध्य-पू के बाजारों द्वारा इस क्षतिन्पूर्ति का प्रयास किया गया। १६४० तक 
यह स्थिति हो गई कि बिता अनुपति के कोई भी व्यापारी व्यापार नहीं कर 
सकता था। मा, १६४७ में निर्यात पर भी नियन्त्रण छगा दिया गया। 
आयात ओर निर्यात पर लयाये गये इतर नियन्त्रणों से ब्रिटिश सरकार पर्याप्त 
लाभान्वित हुई । 


द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय व्यापार 

(0४970 77806 #(श' 86००१ (४००१ फ॥7) 
द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त होने के बाद देश के सतामने यह समस्या थी 
कि उत्पादन बढ़ाकर स्फीति को रोका जाये और निर्यात बढ़ा कर आवश्यक 
वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी विनियम प्राप्त किया जा सके । इस काल 
में अन्तर्राष्ट्रीय आथिक काल को पर्याप्त महत्व दिया गया । बिगड़ी हुई स्थिति 
को सुधा रने के लिये अनेक समझौते और संस्थायें स्थापित की गई । इस दृष्टि 
से आंग्ल-अमे रिकी ऋण समझौता हुआ। अच्तर्राष्ट्रीय मुदा-कोष, अन्तर्राष्ट्रीय 

पुनर्तिर्माण एवं विकास बेंक की भी स्थापता की गई। 


स्वतंत्र भारत में विदेशी व्यापार 


(#ए0शंशए0 77906 7॥ [766 ॥00॥9 ) 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने अनेक आर्थिक समस्याएं 
आई । देश के विभाजन ने उप्के व्यापार को अस्त्््यस्त कर दिया । खाद्यान्न 
एवं अनेक कच्चे मार देश में आवश्यक्रता से कम हो गयें और इसलिये विदेशों 
से आयात करना आवश्यक हो गया | व्यापार सन्तुलन भारत के विपरीत बन « 
गया । जब १९४९ में इगलेंड ने डालर में स्टिंग का अवपुल्यन कर दिया 
तो भारत को भी विवश होकर डालर में ३०*५ प्रतिशत का अवमुल्यन करना 
पड़ा । १६९५१ में भारत का व्यापार सनन्‍्तुलन बिगड़ गया और दूसरी पंचवर्षीय 
योजना प्रारम्भ होते-होते इसके भुगतान सन्तुलन में घाटे की स्थिति आ गयी । 
इसे ठीक करने के लिए ऐपी नीतियां अपनाई गयीं ताकि निर्यात में बाधा 
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डालने वाले प्रतिंबन्धों को हटाया जा सके अथवा कम किया जा सके । कोरिया 
युद्ध के समय कुछ भारतीय निर्यात बढ़े क्योंकि विभिन्न देशों ने कच्चा माल 
भरता प्रारम्भ कर दिया था। निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से १९४९ में एक 
निर्यात प्रोत्ताहक समिति (9707: ?70706800 (१०॥४8866) की नियुक्ति 
की गयी । इसने निम्त सुझाव दियें : -- 

(१) निर्यात पर छगाए गये करों को हुठा लिया जाए। 

(२) सं्द (59०००७४४०४) पर रोक लगा दी जाए । 

(३) देश के उत्पादन को बढ़ाया जाए ! 

(४) व्यापारिक समझौते किए जाए । 

आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति में परामर्श देने के किए एक आयात 
सलाहकार समिति ( ॥907: 240ए7807 (०४7०४४६४४७ ) और दूसरी 
निर्यात सलाहक्नार समिति ( &59074 30५3507ए7 (१07077(6७ ) नियुक्त 
की गयी । १६९५० में एक आयात-नियंत्रण जांच समिति ( 7779077 
(00079॥70 &॥4१0४7०ए (007977/468 ) बनायी गयी । आयात के सम्बन्ध में 
अनेक प्रस्ताव किये गये । 


आयात सम्बन्धी सुझाव 
(१) आयात की जाने-वाली वस्तुओं को €० श्रेणियों में बांदने के 


लिए कहा गया और उसी के अनुसार प्राथमिक्रता प्रदान करने की बात 
कही गयी । 

(२) यह कहा गया कि सन्‌ १६५१-५२ से ५०० करोड़ रुपया वाषिक 
का सामान आयात किया जाए। 

(३) आयात-नीति को स्थिर रखा जाए । 

(४) आयात की गयी वस्तुओं में कृषि के विकास और जनता व- 
उपभोग की वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाए। । 

(५) आयात विभाग का संचालन कुशछूता के साथ किया जाए। 

(६) अनुज्ञप्तियों की प्रणाछी का विकेन्रीकरण कर दिया जाए। 

(७) आयात करने वाले व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधायें 
दी जाएं । 

(८) आयात-नियंत्रण की ध्यवस्था को सुधारा जाए । 

(९) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखा जाए।  -« 

भारत के विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेश्ञों में व्यापार प्रति- 
निधि लिभुक्त किये गये । विभिन्‍न देशों को व्यापार मण्डरू भेजे गये। विभिन्‍न 
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अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों में भाभ लेते व आवश्यक व्यापारिक जानकारी प्राप्त 
करने को महत्व दिया जाते छमा । भारत के व्यापारिक प्रतिनिधि संसार के 
प्राय: सभी देशों में रहते हैं और उनका यह प्रयास रहता है कि महायुद्ध के 
'समय देश के हाथ से जो विदेशी बाजार निकर गये थे, उनको फिर प्राप्त 
किया जाए। योरोप स्थित व्यापारिक प्रतिनिधियों के कार्यों की देख-भाल 
ऋरने के लिए एक महा-आयुक्‍्त ( (०कऋाएंइशआ07067 (980678] [07 
&200007770 ६॥0 (0079077070%] 37878) की नियुक्ति की गयी । 


स्वतन्त्रता के बाद से भारत ने विदेशों के साथ प्रतिनिधि म्रण्डलों का 
आदान-प्रदान पर्याप्त किया है। ये प्रतिनिधि मण्डल पारस्परिक व्यापार को 
बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्शानियों में भाग छेने 
से देश की व्यापारिक स्थिति लोकप्रिय एवं मजबूत बनती है। विदेश ब्यापार 
को बढ़ाने का एक महत्ववृण उपाय यह है कि जनता को व्यापार के सम्बन्ध 
में विभिन्‍न जानकारियां प्रदात की जाएं । जब देश की जनता और व्यापारी 
वर्ग बाजार की स्थिति से पूरी तरह परिचित नहीं होते तो व्यापार की वृद्धि 
की कल्पना नहीं की जा सकती । इस कार्य को सम्पन्त करने के लिए सरकार 
ने अलग से एक विभाग '005छढाएठंबरा उा०ा88706 8988 5४८8 
700०0087077070४' की स्थापना की है। यह विभाग व्यापार से सम्बन्धित 
आंकड़ों को जनता तक पहुँचाता है । 


भारतीय विदेश व्यापार में आई हुई भ्रुगताव संतुलन की कठिनाइग्रो 
को दूर करने के छिए १६५६ में राज्य व्यापार निगम ( 89806 [72008 
€(0077079007 ) की स्थापना की गयी । पंववर्षीय योजनाओं ने भारत के 
विदेशी व्यापार की स्थिति पर उल्लेखनीय रूप से प्रभाव डाला। प्रथम 
योजना काल में भारत के आयात बहुत तेजी से बढ़े और व्यापार संतुलन 
४६४३ करोड़ रुपये से हमारे प्रतिकल बन गया। १९५७-५८ में देश के 
औद्योगिक विकास के लिए मशीनों का पर्याप्त आयात करता पड़ा । साथ ही 
खाद्यान्तों को भी आयात करना पड़ा । इस काल का कुछ आयात १२०.४२ 
करोड़ रुपये का और कुल निर्यात ५६४ करोड़ रुपये का था। इस प्रकार 
विदेशी बिनिमय के हमारे कोष कम हो गये। १६५६-६० में अमेरिका 
तथा यूरोप में मन्दी आ गयी । जापान तथा चीन के बीच प्रतिस्पर्डा हो गई |. 
अतः: यहाँ भारत के आयात घट गये । १६५६ में ४६२.७ करोड़ रुपये का 
व्यापारिक घाटा रहा | १६६०-६१ में १०४४ करोड़ रुपये का आयात और 
६३१.९ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ और इस प्रकार ४५६.१ करोड़ रुपये - 
का व्यापारिक घाटा रहा । १९६२-६३ में १८६१,६६ करोड़ रुपये का विदेशी 
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व्यापार हुआ। इस समय भी व्यापारिक घाटा ४२३.४१ करोड़ रुपये का था । 
१६६५-६६ में आयात १३५०,४४ करोड़ रुपये का और निर्यात ८5९०.५५ 
करोड़ रुपये का था । इस प्रकार घाटठा ५४०.८६ करोड़ रुपये का था । 


देश की पंचवर्षीय योजनाओं को विकास के लिए प्रारम्भ किया गया 
किन्तु देश को उनके लिए आयात बढ़ाने पड़े। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
प्रथम दो वर्षों में व्यापार का घाटा अभुतपुर्व रूप से ११०० करोड़ रुपये का 
हुआ। तृतीत पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्यात कुछ अधिक 
हुए । १६६४-६५ में निर्यात केवछ अल्प मात्रा में ही बढ़े किन्तु १९६५-६६ 
में वे पुनः घट गये और स्थिति से भजबूर होकर सरकार ने ६ जून, १६६६ 
को रुपये का ३६.५ प्रतिशत अवमृल्यन घोषित कर दिया। कुछ कारणों से 
१९६६-६७ में भी निर्यातों की मात्रा बढ़ने की अपेक्षा घट गयी । 


स्वतन्त्रता के बाद प्रारस्भिक समस्याएं 
( रागनी ए707शा5 5 6' पाहककुशादशा०८6 ) 
स्वतन्त्रता के बाद की परिस्थितियों में भारत के विदेश व्यापार को 
अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश के विभजन और 
अनाज की कमी ने इन समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया । इन समस्याओं 
ने देश के व्यापार को अनेक नये मोड़ प्रदात किए। खाद्यान्न की कमी को 
पूरा करने के लिए देश को विभिन्‍न राज्यों के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए बाध्य होना पड़ा । देश के विभाजन ने जूठ पैदा करने वाले 
अनेक इलाकों को पाकिस्तान में रखा जबकि इनसे सर्म्बान्चत मिल भारत में 
रहे । १६९४७ के बाद भारत के विदेश व्यापार को जिन परिस्थितियों का 
सामना करना पड़। उनमें से कुछ ये थीं-- 


(१) सुद्रा प्रसार 
([77]800॥) 

स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत में वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती 
जा रही थीं। फछूतः देश मे आर्थिक मनन्‍्दी की स्थिति पेदा हो गयी। नवम्बर, 
१६४७ के बाद कीमतों का सूचीपत्र आइचयेजनक रूप से बढ़ गया। उपभोक्‍ता 
वस्तुओं की मांग की पूर्ति कठिन हो गयी । मांग बढ़ने के साथ-साथ उत्पादन 
की मात्रा बढ़नी चाहिए थी किन्तु उसके विपरीत वह गिर गयी । नियन्त्रण 
को नीति के परिणामस्वरूप अनेक भ्रम पैदा हुए और ज्ञीत्र ही यह ज्ञात 
हुआ कि यह प्रयोग अत्यन्त महंगा रहा । नवम्बर, १६४७ में मुल्य का सूची- 
पत्र ३०२ था वह जुलाई, १९४८ में ३६० हो गया । 


भारत में विदेशी व्यापार ७४३ 


देश के उत्पादन की मात्रा थोड़ी बढ़ने पर भी फलदायक नहीं थी 
क्योंकि इसके लिए पर्याप्त ऊंची कीमत का भुगतान करना पड़ा । उत्पादन 


लागत अधिक होने के कई कारण थे--- 
(१) कच्चे मा् की कमी थी तथा उसकी कीमतें पर्याप्त ऊंची 


थीं। 

(२) मजदूरों के असन्तोष ने उनकी उत्पादन क्षमता को घटा 
दिया । 

(३) सरकारी नीति अनिद्चित होने के कारण उद्योगपतियों में 
पर्याप्त निराशा थी । * 


(४) साम्प्रदायिक दंगों ने देश-व्यापी अस्थिरता को जन्म दिया, 
जिसके कारण समस्या अत्यन्त जटिल बन गयी । 
(५) यातायात के साधनों की कठिनाइयों एवं प्रतिबन्धित आयात 
तीतियों ने अभाव की रिथिति को पर्याप्त बढ़ा दिया । 

मूल्य वृद्धि के कारण न केवल आयात वरन्‌ निर्यात भी प्रभावित 
हुए । इसके कारण सदटेबाजों का बाजार खूब गरम हुआ। युद्ध के बाद 
भारत आवश्यक कच्चे माल के पूतिकर्ता के रूप में लाभप्रद स्थिति में था ॥ 
इस स्थिति का छाम उठाते हुए उपने यथासम्भव अधिक से अधिक कीमतें 
प्राप्त करने का प्रयत्व किया । यहां कीमत नियंत्रण फो जरूरी नहीं माना 
गया । 
(२) प्रतिकल व्यापार संतुरूत 
(#त(एश85९ 54स्‍48708 ०६ ॥7806) 

स्वतन्त्रता के बाद भारतीय आयात और विर्यातों में लोचझ्ीलता रही 
देश के विभाजन के बाद से ही व्यापार का शेष भारत के प्रतिकूल बनने 
लगा । इसके कारण देश के सामने विदेशी विनिमय के अभाव की स्थिति पेदा 
हुई । इस स्थिति का कारण बहुत कुछ यह था कि स्वतन्त्रता के बाद खाद्यान्न 
पूृजीगत माल एवं अन्य आवश्यक माल का भारी आयात करना पड़ा था । 
विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए कच्चे माल तथा मशीनों का आयात करना 
पड़ा किन्तु प्रयास करने पर भी निर्यात आवश्यक मात्रा में नहीं बढ़ सका । 

विचार है कि खाद्यान्तों का आयात कम करने पर भी समस्या नहीं 
सुलझती । निर्यातों को बढ़ाना ओर वृद्धिशील आयातों के साथ संतुलन 
स्थापित करना भी भ्रधिक साथंक नहीं है । इस सम्बन्ध में केवल यही उपयुक्त 
था कि आयात नियंत्रण लगा दिये जाएं। देश के लिए एक निश्चित आयात 
नीति की आवश्यकता थी किन्तु कई कारणों से उसे न अपनाया जा सका । 
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इसके कारण व्यापार सम्तुलन पर विरोधी प्रभाव पड़ा। आयातों को कम 
करना धाटे की स्थिति को दूर करने के लिए हमेशा फलूदायक नही” रहेगा। 
इसका उचित समाधान यह है कि निश्चय के साथ एक ऐसी निर्यात नीति 
अपनाई जाए जो कि देश की आवश्यकताओं के अनुकूल हो । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक २ वर्षो में व्यापार के घाटे के 
परिणामस्वरूप हमारे विदेशी विनिमय के कोष रूगभग ४८१ करोड़ रुपये के 
कम हो गये । व्यापार का घाटा १९४८-४९, १९५१-५२, ५५-५६, द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के सभी वर्षों, ओर तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 
पर्याप्त रहा। यह घाटे की; स्थिति १९५७-५८ में ६४० करोड़ रुपये 
हो गयी । 
(३) निर्यातों में निम्नित माल की अधिकता 
(?70रंधशा26 ०। रिवा।प्रा42 097९६ ॥॥ ए:5८])०५७) 

स्वतंत्रता के बाद से भारत के निर्यात व्यापार में तेयार तथा मिर्मित 
मार अधिक आने लगा है । औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत में अनेक 
वस्तुओं का निर्माण प्रारम्भ हो गया । दूसरी ओर देश के विभाजन के कारण 
कच्चा माल कम हो जाने के कारण उसकी मात्रा निर्यात में घट गथी । 

_यद्यपि पहले की अपेक्षा भारत में निर्मित माल की अधिकता है किन्तु 
आज भी चाय और सूती कपड़ा एवं जूट का माल अधिक प्रमुखता रखता 
है| इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली आय अत्यन्त अस्थिर होती है। संसार 
में मांग की परिस्थिति बदलने के लिए इनके निर्यात पर भारी प्रभाव पड़ेगा । 
जिस वर्ष इत तीन वस्तुओं का निर्यात घट जाता है उसी वर्ष हमारे विदेशी 
व्यापार को धवक्ा लगता है। इन दिनों इल्जीनियरिंग मार का निर्यात 
भी बढ़ रहा है किन्तु मुल्य की दृष्टि से उक्त तीनों वस्तुओं का अधिक 
महत्व है | 
(४) खाद्यान्न का आयात 
( ०४ ० 7000-06/ा॥ ) 

भारत में स्वतत्त्रता से पूर्व ही अनाज को पर्याप्त कमी आ गयी थी। 
देश के विभिन्न भागों में अकाल की सी स्थिति पेदा हो गई । युद्ध के बाद यह 
सिवति और अधिक खराब हो गयी । आंकड़ों से स्पष्ठ होता है कि भारत ने 
स्वतन्त्रता के बाद एक बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया । विभाजन के 
 आद जब देश के औद्योगिक कच्चे माल के भण्डार पाकिस्तान में चले गये तो 
देश की आवश्यकताओं को आयात से पूरा किया जाये। निर्यातों की तरह 
देश का आयात भी कुछ वस्तुओं तक केन्द्रित रहा जैसे पेट्रोल, कपास, खाद्यान्न, 
मशीनरी का सामान आदि-्भादि । 
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स्वतन्त्रता के बाद आयात के क्षेत्र में उदार नीतियां अपनाई गयीं । 
१९४५ में जब नियंत्रण हटा दिया गया तो शुद्रा-प्रसार की प्रवृतियां पर्याप्त 
सक्रिय बन गयी । अतः यह सोचा गया कि देश की व्यापार नीति को मुद्रा- 
संकुचन कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाए | देशों में मुद्रा-प्रसार की 
स्थिति ओर उदार आयात-नीति ने मिलकर भारत के बाजार को अन्य 
बाजारों की अपेत्ता विदेशी विक्र ताओं के लिए अधिक आकर्षित बना दिया। 
इसके परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुओं के आयात की मात्रा बढ़ गई । पॉंड क्षेत्र 
के नम मुद्रा वाले क्षेत्रों स अधिक आयात किए जाने छगे। 


(५) व्यापार की नई दिशाएँ 
( ि&एण ४०४०४ एा 77906 ) 

भारत का विदेश व्यापार बहुत समय से प्रेट-ब्रिटेन के साथ अधिक 
रहा है। पिछले कुछ वर्षों से वह अमेरिका, रूस, योरोपीय आथिक समाज के 
देशों, पूर्वी यूरोपीय देशों, राष्ट्र मण्डल के सदस्यों तथा जापान के साथ भी 
पर्याप्त बढ़ गया है | 
(६) व्यापार के सार्थ 
( 76 (७४९४५ 0०६ 77898 ) 

विभाजन के बाद भी अधिकांश भारतीय व्यापार समुद्री मार्य से ही 
होता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बन्दरगाह भारत के विदेशी व्यापार 
के मुख्य केन्द्र हैं। इन पर अत्यधिक भीड़ रहने के कारण विद्याखापट्नम्‌ , 
कोचीन और कांगरा बन्दरगाहों का विकास किया गया है । 

स्वतन्त्रता के बाद भी भारत के व्यापार का अधिकतर लाभ विदेशियों 
को ही मिलता है। कारण यह है कि आयात-निर्यात करने बाली फर्म, जहाजी 
कम्पनियाँ, बीमा कम्पनियां और विनिमय बेंक प्रारम्भ से ही विदेशियों के 
प्रबन्ध में रहे हैं, किन्तु अब धीरे-धीरे इनका मारतीयकरण किया जा रहा है। 
यद्यपि विश्व का व्यापार पहले की अपेक्षा पर्याप्त बढ गया हैं फिर भी उसमें 
भारत का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। 
(७) दिपक्षीय व्यापार समझोते 
( खाड्ांथबों 7780९ 48ए€शाशला ) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 
समझोते किये । इनमें से कुछ तो अब समाप्त हो चुके हैं ओर कुछ कायम हैं ॥ 
इन समझौतों का काल प्रायः एक वर्ष होता है किस्तु समय पर इनको नवीनी- 
कृत कर दिया जाता है । कुल मिलाकर देखा जाय तो यह कहा जा सकता है 
कि इन समझौतों का उद्देश्य भारत के विदेशी व्यापार को विनियमित करना 
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नहीं है। इनका क्षेत्र पर्याप्त सीमित है । एक बहुत बड़ा क्षेत्र इनके प्रभाव से 
बाहर है। संयुक्तराज्य अमेरिका और ग्रट ब्रिटेन भारतीय बाजार में 
उल्लेखनीय भाग रखते हैं फिर भी इन देशों के साथ कोई व्यापार समझौता 
नहीं किया गया। जिन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किये गये हैं उनमें 
नियन्त्रित वस्तुओं को ही विनियमित किया जा सकता है । 


»बथापार समझौते निम्न उहेश्यो की पूति के लिये किये जाते हैं:--- 


(१) उन देशों के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्पर्क स्थापित करना जो 
अतौतकाल में भारतीय माल का आयात करते थे । 

(२) जमंनी और जापान आदि देशों के सम्बन्ध में युद्ध पु के व्यापा> 
रिक-स्तर को अपनाना । 

(३) उन मूलभूत एवं अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास 
करना जो अन्यत्र नहीं मिल सकतीं । 

(४) नरम मुद्रा वाले स्रोतों के माध्यम से कठोर मुद्रा वाले स्रोतों को 
बताए रखना ताकि कच्चा माल, पूुजीगत माल तथा अन्य आवध्यक वस्तुओं 
की पूति का प्रबन्ध किया जा सके । 

(५) भारतीय माल के लिए नये बाजार ढू ढ़चा । 

(६) जिन देशों का व्यापार राज्य द्वारा नियन्त्रित है अथवा पूर्णतः 
नियोजित है उनके साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाना । 


महत्वपूर्ण होने के कारण द्विपक्षीय व्यापार-समझौते विद्वानों के विचार- 
विमर्श का विषय रहे हैं। आशा की गयी थी कि इनके माध्यम से कठोर 
मुद्रा वाले क्षेत्रों से भुलभूत वसुतुओं का आयात किया जा सकेगा | यह आशा 
पर्णत:; सफल न हो सकी क्योंकि दूसरे ख्लोतों से सहायता लेना अभी भी आव- 
इयक' बना हुआ है। एक अन्य आशा यह की गयी थी कि देश के समस्त व्यापार 
घाटों को कम किया जा सकेगा, यह आशा भी आकाह्च-कुसुम बनी रही और 
समस्त समझोतों में भारत का व्यापार सन्तुछून विपरीत रहा । व्यापार के नयें 
मोड़ भारत के विपरीत जाने छगे। विभिन्न कारणों से भारत की निर्यात 
क्षमता घट गयी। भारत सरकार ने कभो यह देखने की चेष्टा नहीं की कि 
आयात और निर्यात के क्षेत्र में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है या 
नहीं । आयातों के साथ-साथ निर्यातों को बढ़ावा नहीं दिया गया। इन 
७ व्यापार समझोतों में निर्यात की जिन मदों को सम्मिलित किया गया वे 
परम्परागत थीं । समझोतों का एक महत्वपूर्ण लाभ यह रहा कि इनके कारण 
पश्चिमी जमेंती, जापान तथा अन्य अनेक देशों से सम्बन्ध बढ़ने छगे जो कि 

“ अन्यथा नहीं बढ़ सकते थे । 
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विभिन्न द्विपक्षीय सप्रकौतों के परिणामस्वरूप भारत को कुछ गैर मुल्क 
वस्तुओं को लेने के लिए मजबूर होना पड़ा । आज भारत में कच्चे माल का 
आयात स्वतन्त्रता से पूर्व की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है । आज 
जो निर्यात किया जाता है, उसमें कच्चे माल की मात्रा कम है। औद्योगीकरण 
के कारण पर्याप्त कच्चा माल देश के लिये आवद्यक बन गया है। बढ़ती हुईं 
जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के कारण भविष्य में इसके बढ़ने की सम्भाव- 
नायें हैं। सुधरी हुई औद्योगिक स्थिति के कारण अब निर्मित मार का निर्यात 
अपेक्षाकृत अधिक होने लगा है किन्तु खाद्यान्न का आयात जो स्वतन्त्रता की 
पूर्व बेला से ही प्रारम्भ हुआ, अभी तक देश “के विदेश व्यापार के लिए 
समस्या बना हुआ है । 


भारत ने अन्य देशों के साथ जो समझौते किये वे निर्यात को बढ़ाने के 
प्रयासों में से एक हैं। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौते १९५३-५४ में अधिक 
सम्पन्त किये गये । १६५८ से पूर्व इन समभोतों का उद्देश्य दो देशों में प्रचलित 
कानूनों एवं भियमों के अनुसार समानता तथा पारस्परिक लान के अनुसार 
व्यापार की वृद्धि करता था। इस प्रकार के समझौतों में यह जरूरी नहीं 
होता कि दोनों देश व्यापार की वस्तुओं की मात्रा निर्धारित करें। इनमें 
केवल उन क्षेत्रों को इंगित किया जाता है जिनके साथ व्यापार किया जा 
सकता है। ये किसी वस्तु के निर्यात तथा आयात के लिए एक देश को बाध्य 
नहीं करते । इनकी प्रकृति प्रायः बहुपक्षीय होती थी । 


१६५८ के बाद हिपक्षीय व्यापार समझौते रुपयों में भुगतान करने 
वाले समझौते बन गये । इनमें सोने या अपरिवर्तनीय' मुद्रा का भुगतान के 
लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के छिए, भारत ओर रूस के 
बीच व्यापार समझौता होता है। यदि भारत” रूस से माल का आयात करता 
है तो रूस उसके भुगतान को रुपयों में रिजव॑ बेंक के पास अपने नाम के खाते 
में जमा करा देगा । जब वह भारत से वस्तु खरीदेगा तो उनका भुगतान उस 
खाते-में -से कर दिया जावेगा। इस प्रकार कभी न कभी यह खाता अवश्य 
सन्‍्तुलछित हो जाता है । विनिमय की यह प्रणाली अत्यन्त महत्वपुर्ण है । 

इस समय “भारत” चीन के अतिरिक्त सभी साम्यवादी देशों से भू ग- 
तान समझौते किये हुए है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के साथ भी उसने ऐसे 
समझौते किये । ये समझोते मुख्यतः दो प्रकार के हैं--- 

(१) व्यापक समझोते-- जिनके अन्तगंत समस्त भुगतान भारतीय रुपये 
किये जाते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं रहती और असीमित मात्रा तक 
उधार की जाती है। ऐसे व्यापार समभौते भारत ने रूस, हंगरो, पौलेण्ड, 
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यूगोस्छाविया, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, पूर्वी जम॑ती, उत्तरी कोरिया और 
उत्तरी वियतनाम आदि के साथ किये हैं । 


(२) सौमित भुगतान समझोते--जिनमें उधार की मात्रा को सीमित 
कर दिया जाता है। भारत ने पाकिस्तान, मिस्र, ब्रह्मा व अफगानिस्तान के 
साथ इस प्रकार के समझौते किये हैं। इन समभझोतों की सीमा पचास छाख 
रुपये होती है। समझौता करने वाला कोई भी देश अधिक से अधिक पचास 
लाख रुपये का माल मंगा सकता है । जब तक दूसरा देश खरीददारी न करने 
लगे उस समय तक पहले वाला देश भी खरीददारी करने से रुक जाता है। 
इस पर साख के विस्तार परएक स्पष्ट सीमा लग जाती है। 

रुपयों में भुगतान किये जाने वाले समझौतों का अपना छाभ भी है 
और हानियां भी । भारत को इनसे पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है । 

राभ--(१) इन समझौतों के फलस्वरूप पूर्वी योरोप के देशों के साथ 
भारत का व्यापार पर्याप्त बढ़ा है। इसके साथ आयात की भपेक्षा निर्यात की 
मात्रा पर्याप्त बढ़ गई है । इन देशों के साथ भारत ने पूजीगत सामान को 
आयात किया और बदले में चाय, जूठ का माल, काजू, अश्रक ओर जूतों का 
निर्यात किया । 

(२) भारत के उन विदेशी विनिमय साधनों पर बहुत कम दबाव पड़ा 
जो दुलंभ ये । ऐसी स्थिति में वह इन देशों से पुजीगत मार तथा कच्चे 
माल का आयात आसानी से कर सका । 

(३) इन समझौतों के परिणामस्वरूप भारत के व्यापार का स्तर ऊचा 
हुआ, वैसे इन समझौतों के बिवा भी वह इनके साथ व्यापार कर सकता था 
किन्तु स्तर इतना ऊंचा न होता । 

(४) सीमित भुगतान समझौते भी भारत के छिये पर्याप्त छाभदायक 
रहे हैं। इनके कारण भारत चावल और कपास सुविधापूर्वक प्राप्त करने में 
सफल हुआ 


हानि--(१) इन समझोतों के परिणामस्वरूप अभी तक भारत पर- 
म्परागत निर्यातों पर ही रुका हुआ है । उसके विर्यात व्यायार में वांछनीय 
विविधता नहीं आ पायी है। 

(२) जो व्यापार की वृद्धि इस प्रकार के समझौते के परिणामस्वरूप 
होती है वह स्थाई नहीं रहती । जब ये समझौते समाप्त हो जाते हैं तो देश 
पुनः कठिनाई में पड़ जाता है। उसका व्यापार रुक जाता है । अतः इन 
समझौतों को एक बनावटी साधन कहा गया है। दीघेकालीन दृष्टि से इनका 
समर्थन नहीं किया जा सकता । । प 
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(३) समझौते के अन्तर्गत जो निर्यात किया जाता है वह प्रति- 
स्पर्डा का परिणाम वहीं होता, वरन्‌ समझौते की छत्र-छाया के कारण निर्यात 
की आंतरिक क्षमता का पता नहीं लग पाता । 


(४) समझौते के अनुसार जिस माल का आयात-निर्यात किया जाता 
है उसकी कीमत सही लगाई गई है अथवा नही रूम्राई गई है, इसके बारे में 
तिदिचत रूप से कुछ वही कहा जा सकता । 


कूल मिलाकर यह कहा जा सकता है "कि इस प्रकार के समझौते 
अपने आप में लाभ्प्रद और हानिप्रद हैं। देश को चाहिये कि उनके लाभकारी 
प्रभाव को काम में छाते हुए चिर्यात के माझर की किस्म को सुधारने का 
प्रयास करे | 


६4 


न 


सन्‌ १९४७ से मारतीय विदेशी व्यापार 
के आकार, मूल्य, रचना और दिद्याओं 
को प्रवत्तियाँ 


(एष्र05 वार प्र्ता ए0,एश४, प्रथए%, 200४7०४770र 
430 097ए४70८ए१०0४ 07 पक्छ8!8 ए0शटयाठार १78०0 
डारट४ 947) 


हे 


ध्यह कहा जा सकता है कि हमारे नियत्ति-व्यापार का प्रसार 
अन्तिप्त रूप से हमारे कृषि सम्बन्धी, खनिज एवं ओद्योगिक 
दोत्रों के अतिरेक तथा अन्तर्राष्ट्रीप बाजार में हमारी 
वस्तुओं की प्रतियोगितापुर्ण क्षमता पर निर्भर 
करेगा । 


--एल. के. भा, 


गु। 0च्चञा 76 ४ 96800 [शा ६॥6 €डएफशा७४07॥ 0० 0०0७7" ॥5फणॉ- 
0806 त्ञा]। एकछुशाद णत80ए ०णा ॥6 8४8४/90]7 
ण 5पफाएड९ड | ०एा' बटर" ९ा।पए 4], गा60780 
0 पातच्रष्टाणाध्ों 562८ॉ०0०78 ज्राएं पा९ 
(०07९४ ० ए्ाध्थांर छा 0०प्ा 
एण्फाश०्हा 658 | पा 
प्॒राशापद्राांएणणएड] 
क्र्ाएटां,?? 


---.. है, उआ9 


सन्‌ १९४७ से मारतौय विदेशी व्यापार 
के आकार, मूल्य, शचना और 
दिद्ञाओं को प्रवत्तियां 


(रजशा05 0 6 णए्ञा०, एशए0९, (०७एफ०४ां0% भाऐं 
एएशए0०7058 0६ पाहां& 5 #0शछंशा 77806 5॥706 947) 
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भारत के विदेश व्यापार का एक लहूम्बा इतिहास है। यातायात और 
संचार के विकास के कारण उसके व्यापार की अभुतपु्वे प्रगति हुई है । 
१५ अगस्त १६४७ को स्वतष्यता प्राप्तूकरने के बाद भारत भी विश्व-ब्यापार 
का एक स्वतण्त सदस्य बन गया। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के आयात और 
निर्यात की दृष्टि से जो नीतियां अपनाई जा रही थीं, उनका उद्देश्य ब्रिटिश 
साम्राज्य को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना था; किन्तु स्वतन्त्रता के बाद 
भारत के विदेशी व्यापार का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास एवं जीवन- 
स्तर की प्रगति बन गया । विदेशी व्यापार के छक्ष्य में मृलभूत परिवरततंन होने 
के कारण उसके आय्रात और निर्यात की मात्रा, रचना एवं दिल्लाओं में भी 
उल्लेखनीय परिवर्तत हुए। इनका विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत अध्याय का 
विषय है । 


निर्यात-व्यापार का अ्रध्ययन 
(4 9एछ09 ७ ज5फु0०ण ॥7 78४0९) 
स्वतन्त्रता के बाद से भारत का निर्यात-व्यापार विभिन्न मोड़ों से 
होकर गुजरा है। द्वितीय विह्त-पुद्ध से पूर्व भारत ने निर्यात-नियन्त्रण की 
नीति अपनाई थी किन्तु स्वतन्त्रता के बाद यह आवश्यक हो गया कि निर्यात 
को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किये जाएं । १६४७ के बाद नियत्ि व्यापार 
का मुख्य उहेदय प्रसारवादी दशाओं को रोकना झौर विदेशी मुद्रा अजित 
करना बच गया । 


४५८ अभ्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


निर्यात-व्यापार का संगठन 
(06 07एथा5800० ०९ ६६४ए०"-१7०७॥6) 
भारत के निर्यात-व्यापार के संगठन का ठीन दृष्टियों से विश्लेषण 
किया जा सकता है--उत्तादन की प्रकृति, बिक्री के तरीके और निर्यात- 
कर्त्ताओं की प्रकृति । ये विभिन्न दृष्टिकोण परस्पर विरोध नहीं रखते वरन्‌ 
एक ही समस्या के विभिन्न पहल हैं । 


उत्पादन की प्रकृति->भारत द्वारा जिन प्रप्रुख वस्तुओं का निर्यात 
किया जाता है, उनमें चाय, जूद का माल, रूई की निर्ित वस्तुएँ, तेल, 
खनिज पदार्थ, दाल, खेलक्द का सामान और तम्बाक आदि प्रमुख हैं। इनमें 
से प्रथम तीन वस्तुएं देश के कुल निर्यात का आधा भाग हैं। यही कारण 
है कि इनके उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। यद्यपि 
चाय, जूट और रूई की निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी इकाइयां 
कार्य करती हैं किन्तु फिर भी इनके व्यापार कै लिए कोई एक तरीका 
नहीं अपनाया जाता। चाय के उत्पादन पर केन्द्रीयकृत नियन्त्रण होने के 
कारण उसका व्यापार भी कन्द्रीयकृत बन गया है। दूसरी ओर जूट और 
रूई के निरभित माल को विभिन्‍न छोदे और मध्यम श्रेणी के निर्यात-कर्त्ताओं 
द्वारा मिलों से खरीदा जाता है। अतः इनके व्यापार में केन्द्रीयकरण नहीं 
होता वरन यह बिखरा हुआ होता है। चाय के निर्यात व्यापार में दलालों का 
मुख्य स्थान है | दलांलों द्वारा क्रता और विक्रोता को नजदीक लाया जाता 
है और साथ ही उद्यम की वित्तीय व्यवस्था भी की जाती है। इन तीनों 
प्रमुख वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त सुंगठित है और इनका व्यापार मुख्यतः 
परम्परागत मांगों मैं होकर गुजरता है। एसी स्थिति में इनके व्यापार में 
अनेक निहित स्वार्थ पेदा हो जाते हैं जो प्रत्येक परिवर्तते का विरोध 
करते हैं । 


अन्य वस्तुओं के निर्यात-आयापार का संगठत भिन्न होता है। इनमें से 
बहुत सी चीजें तो ऐपती होंती हैं जिनका उत्पादन “अत्यन्त अल्प मात्रा में 
किया जाता है। यातायात की सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण इस प्रकार 
की वस्तुएं उत्पादन केन्द्रों से बन्दरगाहों तक भो मश्किल से पहुँच पतती हैं । 
इन वस्तुओं का उत्पादन जिस प्रकार होता है उसके का रण स्थानीय व्यापारियों 
का महत्व बढ़ जाता हैं। इन उथानीय व्यापारियों की अधिक संख्या एवं 
अकायंकुशलता वस्तु के मूल्य को पर्याप्त बढ़ा देती है। इन वस्तुओं'के आवा- 
गमन में प्रत्येक स्तर पर धन की आवश्यकता होती है । सम्बन्धित व्यापारियों 
के छोटे होने के कारण बेंक को माध्यम नहीं बनाया जाता । 


भारतीय विदेशी व्यापार ४५६ 


बिक्री के तरीके--निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री के छिए 
जो विस्तृत प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वे वस्तु के अनुसार बदहुती रहती हैं । 
इतने पर भी कुछ सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। सामान्यतः यह माता 
जाता है कि व्यापार की पहल विदेशी खरीददारों द्वाश्श की जाती है। ये 
विदेशी खरीददार भारत में स्थित उनके एजेन्टों से अथवा विदेशों में स्थित 
निर्यात-कर्ता के एजेन्टों से पृछ-ताछ करते रहते हैं। आयात-कर्त्ताओं को माल 
की उपलब्धता की सुचना प्रायः दलालों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ये 
दलाल सामान्य रूप से हे से लेकर १ प्रतिशत तक दछाली प्राप्त करते हैं। 
कस्टमों से माल को निकलवाना और उन्हें जहाज पर लद॒वाना आदि कार्य 
पर्याप्त विशेषज्ञतापूर्ण होते हैं। इनमें समय-समय पर नये तरीकों का आधि- 
षप्कार होता ही रहता है। बड़े-बड़े निर्यात-कर्तता बन्दरगाहों पर स्वयं के च्ुगी- 
कर कार्याठट्य रखते हैं जिनमें पर्याप्त विशेषज्ञ कमंचारी होते हैं। छोटे 
तथा मध्यम वर्ग के निर्यात-कर्त्ता मुख्य रूप से बन्दरगांहु पर स्थित दलाढों 
की सेवा का लाभ उठाते हैं। जब निर्यात-कर्ता को उसका भुगतान प्राप्त हो 
जाता है अथवा उसका उपग्रक्त दावा स्त्रीकार कर लिया जाता है तो मार 
प्र से उसका नियन्त्रण हट जाता है। 

तिर्यात-ऊर्त्ता की प्रकृति--भारत के निर्यात-व्यापार का अधिकांश 
कार्य अप्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न किया जाता है। चाय और इस्जीनियरिंग के 
सामान जेपी वस्तुओं को छोड़कर दूसरी वस्तुओं का निर्यात-व्यापार मुख्यतः 
व्यावसायिक जहाजी विशेषज्ञों के हाथ में रहता है। ये छोग या तो कमीशन 
एजेन्टों के रूप में काये करते हैं अथवा स्वतन्त्र रूप से व्यापार को संचालित 
करते हैं । 

ह १६४७ के बाद से उत्पादकों ने निर्यात-व्यापार में अपने योगदान 
को पर्याप्त बढ़ा दिया है । जूट तथा रूई की निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में 
यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित्र होती है। सरकार भी निर्यात नियतांशीँ 
(755०:(१८०४७) के रूप में उत्पादकों को प्रेरणा देती है। फलतः उत्पादक 
भी निर्यात व्यापार के संचालनाथ अब संगठन बनाने लगे हैं । 

भारतीय विदेशी व्यापार में स्वतन्त्रता के बाद से जो नये मोड़ बाँयें 
उनके परिणामस्वरूप निर्यातनव्यापार के ग्रहों (४४ए०४६४४ ०7४४७) में 5 
पर्याप्त विश्वास प्रकट किया जाता है तथा व्यापार ग्रहों एवं उत्पादकों के 
बीच पर्याप्त समन्वय की बात कही जाती है। विदेशी आयातनकर्ता प्रायः 
प्रत्यक्ष छप से खरीददारी कराते हैं ताकि मध्यस्थों को दूर रखकर लागत को 
घटाया जा सके । भारत में व्यापार ग्रहों का संगठन ही निर्यात की प्रक्रियाओं 
की कार्यकुशलता का एक मुख्य आधार है। भारत में इस प्रकार के अध्यात 


४६० अन्तर्राष्ट्रीय अथंशास्त्र 


तथा निर्यात-गरहों की संशथधा २० से २५ हजार तक है। यहां निर्यात- : 
कर्त्ाओं को पंजीकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि 
निर्यात-व्यापार से सम्बन्धित आवश्यक आंकड़े नहीं मिल पाते । इसके अति- 
रिक्त किसी फर्म का आध्तरिक संगठन, उसके व्यापार का आकार तथा 
तरीके, वित्त के स्लोत आदि विषयों को पर्याप्त गोपनीय माना जाता है और 
इसलिए, इनके सम्बन्ध में सही-सही जानकारी प्राप्त करना कठिव बन जाता 
है । दूसरी ओर इन विषयों का ज्ञान भारत के विदेशी-व्यापार के संगठन का 
वस्तुगत मूल्यांकन करने के लिए परम आवश्यक है। ऐसी स्थिति में 
हमें कुछ बाहरी विशेषताओं के आधार पर अनुमान छगाने को बाध्य होना 
पड़ता हैं। 
नियति-व्यापार की विशेषतायें 
(एब्राइलशा।5005 ० ४5४ए०-77४०४) 
भारतीय निर्यातन्‍व्यापार की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो निम्न 

प्रकार हैं:--- 

(१) व्यापारिक फर्मों का छोटा आकार 

(श्ब्रा-श2र९ 0० 7740॥2 687785) 

भारत के निर्यात व्यापार के संगठन की प्रमुख विशेषताओं में यह एक 

उल्लेखनीय विशेषता है जो इसके संचालन की कार्यक्रुशछता को प्रभावित 
करती हैं। भारत में अनेक छोटी और मध्यम आकार की फर्म हैं। इस सम्बन्ध 
में निर्यात साख गारन्दी समिति ($%950०7-076047 0व्वप'6०९ (00077- 
४०९) का कथन है कि “इस प्रकार के छोटे और मध्यम आकार की फर्मों की 
संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है क्योकि देश की आथिक, राजन तिक और औद्योगिक 
परिस्थितियों में परिवर्तत के कारण अधिक स्वतन्त्रता और अधिक सुविधाएं 
प्राप्त हो गयी हैं ।''* इप् प्रकार की फर्म राष्ट्रीय-वयापार पर अधिक जोर 
देती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय-ब्यापार में ये केवल तभी रुचि प्रकट करती हैं जबकि 
या तो इनका उत्पादन अधिक हो गया हो अश्ववा विदेशी कीमतें अधिक बढ़ 
गयी हों । अनेक फर्मे जो कि हिस्सेदारी के आधार पर व्यापार करती हैं 
, उनका साख-स्तर अत्यन्त कमजोर होता है इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाती । 
भारत में निर्यात-कर्त्ता फर्मों का जीवन अत्यन्त अल्प होता है । कठिनाई केवल 
इससे ही पैदा नहीं होती कि फर्मों का आकार छोटा है वरन्‌ इसकी अधिक 


, 00ए8777767060 ० ॥709, )(॥70807ए 0 ((00776708 870 '7064708- 
077, रि6ए००7 ० (6 ४5007 ९7६०॥-०08787/68 000॥77[086, 
* ग956, ?8४८-१0. 
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संख्या भी एक समस्या है। इस प्रकार की अनेक छोटी फरमम देश के निर्यात- 
व्यापार के लिए कोई प्रशंसा की वस्तु नहीं कही जा सकती क्योंकि इनकी 
_ प'जी अत्यन्त अल्प होती है। 

विदेश व्यापार के कार्यों का कुशछता के साथ संचालन करने के लिए 
यह जरूरी है कि उपयुक्त स्टॉफ रखा जाय किन्तु इनमें से अधिकांश फर्मे' 
शेसा नहीं कर सकतीं। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको 
समायोजित करने की उनकी क्षमता कम होती है। इनमें से अतेक के द्वारा 
परम्परागत तरीके से व्यापार किया जाता है । वे मुश्किल से ही कभी कोई 
लेखाजोखा रखती हैं और बाजार के अनुसंघान 'का प्रयोग तो उनके द्वारा प्राय: 
किया ही नहीं जाता । इन फर्मों का काय॑ छोटे -स्तर का होता है। इसलिए 
वे थोड़े से लाभ से सस्तुष्ट हो जाते. हैं। जब ये फर्म एक ही आयात-कर्त्ताओं 
को अपना माल बंचने में स्पर्धा करती हैं तो इससे भारत के लिए विदेश- 
बाजार बिगड़ जाता है । 

विदेश-बाजार में अनेक छोटी-छोटी फर्मों की प्रतिस्पर्धा को कम करने 
के लिए कुछ सुझाव भ्रस्तुत किए जाते हैं। ज॑से--निर्यात संघों द्वारा या 
सामुदायिक समाजों द्वारा व्यापार किया जाए, कुछ चुनी हुई चीजों का 
व्यापार किया जाए, वस्तुओं की कीमत निर्धारित की जाए, राज्य द्वारा 
व्यापार किया जाए आदि । 
4२) उत्पादकों द्वारा निर्यात 
(हएुण६ एऐकफ ९ए7०१7४९८९४४५) 

उत्पादक स्वयं अपने उत्पादनों में सक्रिय योगदान करना प्रारम्भ 
कर देते हैं। प्रारम्भिक कदम के रूप में सरकार ने भारतीय चीवी मिल 
संस्था को चीनी का निर्यात करने के लिए प्रोत्याहित किया ।॥ इसी प्रकार 
मेंगनीज तथा लोहा खानों के मालिकों को निर्यात व्यापार का संचालय करने 
के लिए नियतांश दिए गये। उत्पादकों द्वारा किए गये व्यापार के मार्ग में 
एक प्रमुख कठिनाई यह आती है कि इसमें अनुभव का अभाव होता है। ये 
उत्पादक अपने उत्पादन की समस्याओं पर अधिक वथ्यान देते हैं और निर्यात 
व्यापार की अतिरिक्त जटिलताओं पर इतना अधिक ध्यान नहीं देते ॥ 
(३) निर्यातकर्ता श्ंघ अथवा तिर्यात-गृहों को स्थापना 
ईपिबाक्र9ा॥आल्७॥।, एा 355०2ॉ॥70फ ० 
डइए0००श5 0७ 05७9००१-०७०६७५९७) 


हाल ही में सरकार ने निर्यात-ग्रहों की रचना को प्रोत्साहित किया है 
लाकि उतके बीच स्थित प्रतियोगिता को दूर किया जा सके । निर्यात वृद्धि 
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परामशंदाता परिषद ने भी इस प्रकार के विर्यात-गृहों का समर्थन किया है ॥ 
ये निर्यात-गृह उन विदेशी खरीददारों का मुकाबला अच्छी प्रकार कर सकते" _ 
हैं जो सुसंगटित तथा सौदेबाजी करने की स्थिति में हैं । 
सरकार द्वारा प्रतिपादित निर्यात-ग्रृह मूल रूप से निर्यात फर्म हैं 
किन्तु वे छोटे आकार की फर्मो से भिन्न है क्योंकि उनके वित्तीय स्रोत, दीच॑-. 
कालीन नीतियां एवं विदेशी उपभोक्ताओं को प्रदात की गयी सुविधाएं भिन्न- 
प्रकार की होती हैं। छोटे और मध्यम आकार के निर्यातकर्तता बाजार के" 
सर्वेक्षण, अतुसंधान एवं प्रचार-कार्यों को सम्रादित करने में अप्मर्थ होते हैं, 
किन्तु अधिक साधन-ख्रोत वाले निर्यात-ग्रह इन सभी समस्याओं का' सुविधा-. 
जनक रूप से समाधान, कर सकते हैं। इसके अछावा निर्यात-ग्रह लाभहीन 
वस्तुओं का निर्यात भी इस दृष्टि से करते हैं कि ऐसा करने से कुल मिलाकर 
उनका निर्यात व्यापार बढ़ेगा । 
निर्यातनगृह भारतीय कम्पनी अधिनियम के. अच्तगंद्र लिमिटेड कम्प- 
नियों के रूप में बनाए जा सकते हैं अथवा कुछ चुनी हुईं चीजों को खरीदने 
या बेचने के लि! संगठित किये जा सकते हैं। निर्यात-ग्रहों का प्रमुख राम 
यह है # इनके द्वारा व्यापक साधनों-पहित व्यापक-ए्तर पर कार्य किए जा 
सकते हैं | इनके माध्यम से सरकार कुछ ऐसी पहल कर सकती है जिन्हें वह 
वर्तमान स्थिति में निर्यात-कर्त्ताओं के डर से करने में असमर्थ है । 
(४) सहकारी नियर्ति 
(९०-कृशशब्रांर€ 807 ० एण्णांप्र१) 
असंख्य निर्यातकर्त्ताओं द्वारा जो समस्या उत्पन्न कीं जाती है उसका" 
समाधान करने के लिए एक अन्य तरीके के रूप में साम्‌ दायथिक निर्यात का' 
' सुझाव दिया जाता है। इसके कई रूप हो सकते हैं, उदाहरण के लिए 
निर्यातकर्ता फर्म बिक्री के लिए एक संयुक्त संगठन बना सकती हैं अथवाः 
विदेश बाजार के' संचालन के लिए ढीले-ढाले संगठन की रचता कर सकती” 
है.। इसे प्रकार से किए गए सामूदायिक प्रयास सदस्यों के बीच आचरण की 
एक संहिता की रचना कर सकते हैं ताकि माल और क्रीमंत के गुण पर: 
ध्यान दिया जा संके' । यह व्यवस्था की गयी है कि मेंगवीज के कम नियतांश- 
प्राप्त तिर्यात-कर्त्ताओं को सामुदायिक समाजों या सीमित कम्पनियों की रचना" 
>के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके "लिए इनका नियतांजश.२५ हजार 
टन से कम नहीं होना चाहिए। इन नियतांश प्राध्त फर्मो' को आकर्षित करने! 
के; लिए यह घोषण की गयी कि यदि बे सहकारी समाजों में संगठित हुए 
तो वदूल्हें, ६.०- प्रतिशत अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जाएगा। व्यापारियों ने 
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इसकी कोई सन्‍्तोषजनक प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि उस समय बाजार गिरा 
हुआ था और निर्यातकर्त्ता अपने नियतांशों का प्रयोग करने में भी कठिनाई 
का अनुभव कर रहे ये । इन संस्थाओं की सबसे बड़ी व्यापारिक कठिनाई 
किसी स्वीकृत कार्यक्रम पर न पहुंचना है। पारस्परिक ईर्ष्या और जरूतन 
तिर्यात-कर्ताओं के बीच इतनी अधिक रहती है कि उनको संगठन बनाने से 
लाभ प्राप्त होमे का ज्ञान रहने पर भी वे स्वतन्त्र रूप से व्यापार करना 
अधिक पसंद करते हैं। इतने पर भी पिछले कुछ दिनों से भारतीय निर्यात- 
कर्त्ता अपना संगठन बनाने की आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं। यहु 
इसलिए हुआ क्योंकि भारत के राज्य-व्यापार * निम्रमों की क्रियाएं बढ़ रही 
हैं तथा संगठित होने से निर्यातकर्त्ताओं को कुछ रियायत मिलने की आशा 
रहती है। 

कभी-कभी यह कहा जाता है कि विदेशी आयातकर्ता केन्द्रीय कृत बिक्री 
के विरुद्ध हैं और वे नाराज होकर दूसरे स्रोतों से माल मंगाने का निर्णय ले" 
सकते हैं।यह मत अधिक सत्य नहीं है। सच तो यह है कि विदेशी 
आयात-कर्त्ताओं को भी कुछ सुस्थापित फर्मों से वार्ता करने में अधिक सुविधा 
रहती है । 
(५) विज्ञेष निर्यात 
(980]2९८0ए6 #,४ए०() 

वर्तमान प्रतिस्पर्धापूर्ण स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अन्य तरीका 
विशेष निर्यात के रूप से सुझाया जाता है । भारतीय उत्पादक इस प्रणाली 
के छामों से परिचित दिखाई नहीं देते | इसके अन्तर्गत एक उत्पादक 
अपने उत्पादन को किसी भी इच्छुक निर्यातकर्ता को बेचने की अपेक्षा कुछ: 
सीमित निर्यातकत्ताओं को चुन लेता हैं जो उस्त उक्वादन को भली प्रकार 
से निर्यात कर सकते हैं। जब तक विशेष व्यापार व्यवस्था की नहीं अपवाया 
जाता तब तक यह खतरा रहता है कि अनेक विक्र ता एक जैसे खरीददारों 
को बिक्री करने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार उनके बीच प्रतिस्पर्धा पेदा 
हो जाएगी । 

विशेष निर्यात के माध्यम से कोई भी फर्म कुछ वस्तुओं पर विद्येष 
ध्यान दे सकती है अथवा एक ही वस्तु के बारे में कछ बाज़ारों पर,ध्याव दे 
सकती है। ऐची स्थिति में सितव्ययता और विश्येषज्ञतापूर्ण ज्ञाब का उपयोग 
किया जा सकता है । चुनी हुई चीजों की बिक्री की व्यवस्था में निर्मादाओं 
और चिर्यात-कर्त्ताओं के बीच अधिक सहयोग सम्भव बतता है। 
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(६) कीमत का निर्धारण 
ई[गिड॒॥0/0॥ ० ?7८6) 
प्रतिस्पर्धा के बुरे परिणामों को कम करने के लिए वस्तु की कम से 
कम कीमत निर्धारित की जा सकती है ताकि उससे नीचे किसी सामान 
को नहीं बेचा जा सके । यद्यपि यह योजना सरल दिखाई देती है किन्तु 
व्यवहार में इसे लागू करना कठित है क्योंकि अनेक वस्तुओं की मांग में 
विभिन्न उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जब बाजार गिर रहा होता है तो 
व्यापारी यह प्रयास करते हैं कि जो भी कीमत मिले उस पर अधिक से 
अधिक स्टॉक को खत्म कर दिया जाए। कीमत निर्धारण योजना को गिरते 
हुए बाजार की अपेक्षा उठते हुए बाजार पर अच्छी तरह छाग्र किया जा 
सकता है। 


निर्यात व्यापार की कुछ समस्‍यायें 
(8006 ?7079]श0॥5 ० ६5७००७६४-१४०१४) 


विदेशों में बिक्रों करते वाली भारतोय संस्थाएं 


(फ्वांशा ॥5ए/णाड 0 3थाएओए 9 7एशंड0 (०एाशं९७) 


भारतीय विदेशी व्यापार की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या यह है कि 
विदेशों में बिक्री के लिए जो संस्थागत रूप-रचना इस समय स्थित है वह 
अनुपयुक्त है । अधिक वस्तुओं की मांग होने के कारण यह दोष और भी 
अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। विदेशों में हमारे व्यापार संगठनों की 
अपयाप्तिता का एक कारण तो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और दूसरा 
कारण भारत के विदेशी आर्थिक सम्बन्धों की परिवर्तित प्रकृति है। अतीत- 
काल में भारतीयों में उत्पादकों एवं निर्यातकर्ताओं को अपने बाजार की 
रचना के लिए विदेशों में प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं थी । इसके 
अतिरिक्त भारत में विदेशी आयात-कर्ताओं के अभभिकरण या प्रतिनिधि थे जो 
उबकी ओर से खरीददारी कर सके । इस प्रकार व्यापरर की पहल विदेशी 
खरीददारों द्वारा की जाती थी और भारत में वस्तुओं का उत्पादन ऐसे 
बाजारों के लिए किया जाता था जो पहले से ही स्थित थे । अब हमारे 
विदेशी व्यापार में मौलिक परिवर्तान आ गए हैं। जिन अनेक वस्तुओं में 
'पहले भारत को एकाधजिकार प्राप्त था उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो 
गयी है । हमारे विर्वात-व्यापार में अनेरू ऐसी चीजें आ गयी हैं जिनका 
व्यापार पहले नहीं किया जाता था । इम्के लिए विदेशों में उपयुक्त संगठन 
बनाना अब जहूरी हो गया है । 
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भारतीय व्यापारी फर्मों में स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं रहता । जब 
तक/ विदेशी बाजारों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखा जाएगा, तब तक 
भारतीय उत्पादक विदेशी खरीददारों की बदली हुई मांगों को पुरा नहीं 
कर पायेगे। निर्यात व्यापार में सबसे मुख्य बात बिक्री होती है । विक्की के 
लिए सही प्रकार के संगठन होने चाहिए। इनके अभाव में भारत के उत्पा- 
दकों को विदेशी आवश्यकताओं के परिवतनों की तुरन्त जानकारी नहीं हो 
सकती है। स्थिति उप्त समय और भी ग्रम्भीर बन जाती है जब विदेशी 
निर्यात-तरर्ता विभिन्न बाजारों में अपने व्यापारिक संगठन रखते हैं। इस दृष्टि 
से जापान के कच्चे माल खरीदने और बने हुए माँल को बेचने का तरीका 
उल्लेखनीय है। उसने भारत में अपने व्यापार ग्रह स्थापित किए हैं। उद्तके 
विश्व-ब्यापी सम्पक हैं। ग्रेट ब्रिटेन के लोग सबसे अधिक विशेषज्ञता तो उनके 
बाह्य व्यापार के प्रबन्ध में रखते हैं । 

जब भारतीय माल का पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाता तो विदेशी 
बाजारों में उसकी बिक्री सीमित बन जाती है। अनेक विदेशी खरीददार 
भारतीय उत्पादनों से अवभिनज्ञ भी रहते हैं। १६५७ में निर्यात्र प्रोत्साहन 
समिति नेयह सिफारिश की थी कि दूसरे देशों में प्रचार काये तथा 
विज्ञापन व्यापक स्तर पर होने चाहिए। इस काय॑ को सम्पन्न करने के लिए 
विभिन्‍न सम्बन्धित हितों के द्वारा सामुदायिक स्तर पर प्रयास किया जा 
सकता है। यदि निर्यातकर्ता फर्मो का उचित संगठन कर दिया जाए तो 
विदेशों में श्रेष्ठ संगठन तथा बिक्री प्रतिनिधित्व स्वत: ही स्थापित हो 
जाएगा । 
(२) अनुचित व्यवहार 
(एआ्आञाशाए 2079060९९४) 

भारतीय निर्यात-कर्तताओं के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध अनेक छ्षिका- 
यतें की जाती हैं। जैसे मार भेजने में देरी, मांगे गये मार के ग्रुण और 
भेजे गये माल के ग्रुण में अन्तर, खराब पैकिंग तथा खराब मार्किंग आदि। 
तियमित रूप से भारतीय निर्ग्रात-कर्ताओं के विरुद्ध यह शिकायत की जाती 
है कि वे माल भेजने की तरीके का पालन कदाचित ही कर पाते हैं। इसके 
कारणों के स्पष्टीकरणों के रूप में जहाज ते मिलथा, रेल के डिब्जे की 
सुविधा न मिलना आदि का उल्लेख किया जाता है। कुछ विदेशी आयात- 
कर्तताओं को यह सम्देह भी रहता है कि भारतीय निर्यात-कर्ता चीजों के दाम 
बढ़ने पर माल को दूसरी जगह भेज देते हैं और अधिक लाभ कमाते हैं । 
थद्यपि ये शिकायतें सभी मामलों में छागू नहीं की जाती किन्तु वे बिदेशों में 
भारतीय व्यापार के सम्माव को गिराती हैं। एक अन्य आलोचना यह है 
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कि भारत के निर्यात-कर्त्ताओं द्वारा बहुत कम नमूने प्रदान किये जाते हैं 
और जो प्रदान किए जाते हैं वे अत्यन्त छोटे तथा अव्यवस्थित रूप से बंधे 
होते हैं । इसके अतिरिक्त हमारे प्रतिद्वन्दी हैं नमूने भेजने और उनको आक- 
घुंक रूप से पक करने में अत्यन्त उदार हैं । 
(३) माल का गुण 
(77९ 0ण्शां५ ० ७००१७) 

निर्यात किये गये माल के गुणों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शिका- 
यततें की जाती हैं। ये शिकायतें रूई के निर्मित माल, चमड़े एवं खनिज 
पदार्थों के बारे में बहुत होती है । स्वस्थ व्यापारिक सम्बन्धों की रचना के 
लिए यह जरूरी है कि जिन नमूनों के आधार पर व्यापार समझौता किया 
जाय उन्हीं के अनुसार माल भेजा जाय । कुछ माल ऐमे होते हैं जिनके गुण 
के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। उदाहरण के लिये मंगनीज खनिजों एवं 
लोहे के सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको आधार बनाकर उनके 
गुण की जांच की जा सके । गुण के सम्बन्ध में केबछ अनुमान मात्र लगाया 
जा सकता है। इसी प्रकार चाय के गुण के बारे में भी कोई उचित प्रमाणी- 
करण नहीं किया जा सकता क्‍योंकि प्रत्येक मौसम और प्रत्येक बगीचे में उसके 
तोड़ते की ध्यवस्था भिन्‍न-भिन्‍न होती है। चाय की नीलामी बिक्री ने इसके 
गुणों के मूल्यांकन की कठिनाइयों को काफी कम कर दिया हैं। कृषि उत्पादनों 
के गुणों में विभिन्‍्नता का होना स्वाभाविक है। जब एक ही चीज को 
विभिन्‍न कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके गुणों 
का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। हो सकता है कि एक प्रकार 
का कच्चा माल एक वस्तु के निर्माण में दूसरों की अपेक्षा अधिक उपयोगी 
सिद्ध हो । जहां तक निर्मित मार का सम्बन्ध है उसके स्तरों का निर्धारण 
करना अपेक्षाकृत सरल होता है। यद्यपि विभिन्‍न प्रकार के सामान को प्रमापी- 
कृत करने में कठिनाइयां तो अवश्य आती हैं 

यहां उल्लेखनीय बात यह है कि मापदण्डों का एक पक्ष निश्चय ही 
कोई अधिक महत्व नहीं रखता । जो भी प्रमापीकरण क्रिया जाय बहू केवूू 
तब ही सफल हो सकता है जब कि खरीददारों द्वारा भी उसको स्वीकार कर 
लिया जाय । यदि किसी वस्तु का स्तर विधि से आयात-कर्त्ता की मांगों के 
उपयुक्त हैं तो उसे विभिन्न प्रकार का सामान मंगाने में जासानी रहेगी। 
कुछ ऐसा माल भी होता है जो स्वर की दृष्टि से अपेक्षाकृत नीचा होता 
है | यहां प्रइन यह है कि क्‍या इस प्रकार के माल को उसकी पर्याप्त मांग होने 
पर थी बिक्री के लिए रखा जाय अथवा नहीं । निर्यात-कर्त्ताओं की सामान्य 
धारंणा के अनुसार यदि खरीदार माल की घटिया किस्म से परिचित हैं 
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ओर फिर भी उसे खरीदना चाहते हैं तो उनके निर्यातों पर कोई प्रतिवन्ध 
नहीं होना चाहिये । निर्यात वृद्धि समिति, १६५७ ने इस दृष्टिकोण का सम- 
थंन किया है, उसके अनुसार यदि “विदेशों के घटिया माल की मांग है तो हमें 
उप्का निर्यात बन्द नहीं करना चाहिये । यहां महत्वपूर्ण बात केवल यह है 
कि खरीदार को पहले से यह माछम होना चाहिये कि वह जिस माल को 
मंगा रहा है वह घटिया दर का है । जहाज लादने बालों को भी इस बात को 
प्रमाणित करना चाहिये कि माल वही है जिसके नमूने दिखाये गये थे ।/२ 
इस सम्बन्ध में जापान के निर्यात के कानूनों ने कुछ कम से कम गुण निर्धारित 
किये हुये हैं । यदि निर्यात किया जाने वाला कोई मार इस कम से कम स्तर 
को संतुष्ट नही करता तो उसके निर्यात को रोका जा सकता है। जाथिक 
विशेषज्ञों का मत है कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में भारत के निर्यात व्यापार 
पर गुण की दृष्टि से कठोर नियन्त्र० रखा गया तो उन पड़ोधी देशों को हमारा 
पर्याप्त निर्यात घट जाएगा जो सस्ते माल की मांग रखते हैं । 

भारत सरकार ने निर्यात किए जाने वाले माल के स्तर को सुधारने 
के लिए कुछ प्रयास किये हैं। इनमें से कुछ योजनायें तो अनिवाये हैं जबकि 
अन्य इच्छा पर आधारित हैं। गुण नियन्त्रण की अनिवायं योजनाओं में वे योज- 
नायें भी आती हैं जो १६३७ के क्षि-उत्पादन अधिनियम के आधीन संचालित 
की जा रही थीं। इस अधिनियम के आघधीन जिन कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का 
स्तरीकरण किया गया है उन पर एगमा्क (&0)/472८) का चिन्ह होता 
है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तगंत निर्यात किये जाने वाले माल को 
सुधा रने की दिशा में काफी कुछ किया गया है। फलों और दवाइयों का 
निर्यात फल उत्पादन नियन्त्रण आदेश तथा १६४० के दवाई अधिनियम हारा 
प्रद!सित किया जाता हैं । 

गुग पर इच्छापूर्ण नियन्त्रण लगाने की योजनायें सम्बन्धित व्यापार 
या उद्योगों के संगठनों द्वारा प्रशात्तित की जाती हैं। चमड़ा निर्यात वृद्धि 
परिषद्‌ ते एक योजना प्रारम्भ की है जिसके अनुसार इस योजना में जो 
निर्यात कराते हैं वे अपने द्वारा निर्यात किये जाने वाले माल के स्तर के छिए 
बाध्य हैं, साथ ही वे योजना की शर्तों को भी स्वीकार करेगे। इसी प्रकार 
के स्वेच्डानवित प्रयास कुछ अन्य संस्थारों दूंगा भी किये गये हैं। दव 
योजनाओं की कमजोरी यह है कि ये इच्छा पर आधारित हैं। यदि निर्यात- 
कर्तताओं को सुवयं अपना निरीक्षण करने के लिये कह दिया जाय तो यह 
स्वाभाविक है कि अधिक प्रगति की आशा नहीं की जा सकती । दूसरी ओर 
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यदि वस्तु के ग्रुण की दृष्टि से नियत्रण को अनिवार्य रूप से लाश किया जाये 
तो इसका अर्थ यह होगा कि बन्दरगाह पर जहाज में लादने से पहले प्रत्येक 
पैकेज को खोला जाए और खोल कर देखा जाए। १६४६ की निर्यात वृद्धि 
समिति के अनुसार ऐसा किया जाना अत्यन्त कठिनाई पू्ण तथा खर्चोला 
रहेगा। इसके अलावा इससे होने वाली देरी और विभिन्न झगड़े जो नुकसान 
'पैदा करेगे वे वर्तमान स्थिति से भी अधिक खतरनाक होंगे। यह सच है कि 
किसी वस्तु के गुण को मापता अधिक कठित होता है फिर भी यदि एक बार 
किसी वस्तु के शुण की धाक्र जम गयी तो फिर उपकी कीमत पर कम ध्यान 
दिया जाता हैं। गुणों का स्तर निर्घारित करने में लाभ चाहे कुछ भी हो 
किन्तु यह तो स्पष्ट है कि भारत में इसके लिए अभी अनिवाय रूप से निरीक्षण- 
कर्ता नियुक्त करने की जरूरत तही है । 


(४) पंकिंग 
(?2०८४६४४) 

भारतीय निर्यात व्यापार की एक अन्य समस्या पैकिंग से सम्बन्धित 
है जिस पर प्राय: ध्याव नही दिया जाता । भारत के निर्यात-कर्त्ता इसे 
फालत्‌ का अतिरिक्त खर्चा मानते है। यही कारण है कि भारतीय माल 
विदेशी बाजारों मे जब पहुँचता है तो बड़े अव्यवस्थित रूप मे पेंक किया 
हुआ होता है । इसके अतिरिक्त विदेश्षी प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग अपने माल 
का पैकिंग बड़े आकर्षक ढग से करते है। विदंशों में आकर्षक पैक्गि तथा 
इसके लिए जरूरी सामान का निर्माण अपने आपमें अलग से एक उद्योग बन 
गया है। विदेशों में लोग आकर्षक पैकिंग पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। 
भारत में अभी तक पैकिंग उद्योग शिक्षु अवस्था मे है। निर्यात वृद्धि समिति 
ने १९५७ में इस बात पर जोर दिया था कि पैकिंग पर विशेष रूप से 
ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके लिए एक न्यूनतम स्तर निर्धारित कर 


लेना चाहिए । 
५) पंच फैसला 
(2709707) 
भारतीय विक्र ताओं एवं विदंशी खरीदारों के बीच क्रिसां बात पर 
झगड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं। उनको सुलझाने के लिए कोई उपयुक्त 
व्यवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है। विदेशी व्यापार में कुछ थोड़ा बहुत 
मन-मुटाव तो रहना अपरिहाय॑ है किन्तु यह मन-म्ुटाव आगे न बढ़, जाय इसके 
छिए उपयुक्त नल्‍था होनी चाहिए। साधारण रूप से समझौते में प्र फैसले' 
के प्रावधावों को स्पष्ट कर दिया जाता है और यदि झगड़ा करने वाले पक्ष 
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पंच फंसले से राजी न हों तो वे विषय को कानूनी न्यायालयों तक ले जा 
,सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अब तक्क अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा 
प्राय: ऐसे रूप में हुआ है जो दोनों पक्षों को मान्य था । 

भारत में पंच फेसले के लिए कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं । इतने पर 
भी इनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती । पंच फैसले की सुवि- 
घाओं को और अधिक बढ़ाना प्रमावश्यक है। 


(६) विक्रय के समझोते 
(786 ("79८६६ ०0६ 526) 


भारतीय निर्यात व्यापार की यह उल्लेखनीय विशेषता हैं कि यहां 
के अधिकांश समझौते जिन शर्ता पर किये जाते हैं वे विदेशी आयात-कर्त्ताओं 
द्वारा निर्धारित की जातो हैं। कभी-क्ी तो समझौते की शर्तों में विदेशी 
आयात-कर्तता को अनुचित रूप से लाभ प्रदान किया जाता है। उदाहरण के 
लिए ग्रेट ब्रिटेन को किया जाने वारा चमड़े का निर्यात उस समझौते के 
अनुसार किया जाता है जिसे लन्दन की चमड़ा आयात-कर्ताओं एवं फैक्ट्री 
व्यापारियों की संस्था प्रसारित करती है । 

व्यापार को स्वस्थ तरीके से संचालित करने के लिए यह जरूरी 
है कि समभोते के प्रमापीक्ृत मापदण्डों को स्थापित किया जाय । किन्तु 
इस दिशा में बहुत कम प्रयास किया गया है क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम स्था- 
पित करना अत्यन्त कठिन पाया गया है जो विक्रता और कं ता दोचों को 
स्वीकार हो । 
(७) निर्यात-कर्त्ताओं का पंजीकरण 

(२७४९६४४४०॥ ए फफए7शणल) 

भारतीय निर्यात-कर्त्ताओं को संगठित करने के लिये उनको पंजीकृत 
करने की योजना पर्याप्त महत्व रखती हैं।इस समय निर्यात-कर्त्ताओं 
को पंजीकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसका कारण यह है कि अनेक 
ऐपे निर्यात-कर्ता हैं जो अनेक अनुचित तरीके अपनाकर निर्यात करते हैं। 
कुछ व्यापारिक क्षेत्रों में यह सुझाया गया कि निर्यात-कर्त्ताओं को अनुज्ञप्तियायें 
प्रदान करने की योजना अपनाई जायें, किन्तु इस प्रकार की योजना को 
क्रियान्वित करने के लिये प्रशासकों की एक बड़ी सेना आवश्यक होती है। 
अतः सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया ,' किन्तु पंजीकृत की योजना को 
पर्याप्त महत्वपूर्ण माना गया । 
(८) निर्यात व्यापार का संकीर्ण क्षेत्र 
(फ्० फिट्लैा0फ्त 3768 0 605ए०7४ 77906) 

विभिन्न राजन तिक और आधिक कारणों से भारतीय निर्यात व्यापार 
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पौण्ड के क्षेत्रों और विशेष हूप से ग्रेट ब्रिटेव के साथ हैं । कुछ बाजारों पर 
अनुचित रूप से हमारी आश्रितता हमारे विदेशी व्यापार की एक कमजोरी है। 
इन कुछ बाजारों के खरीदार अपनी एकाधिकारी शक्ति के कारण कीमतों 
को घटाने में सफल हो जाते हैं। ऐसा होने पर देश की आन्तरिक अर्थ- 
व्यवस्था भी गलत रूप से प्रभावित होती है| देश के अधिकांश निर्यात के 
लिए किसी एक विशेष बाजार की आश्वितता को हमें छोड़ना चाहिए । 
भारत की अधिकांश विदेशी विनिमय की आय केवल तीन वरतुओं के निर्यात 
पर आशध्ित है और इसलिये यह जरूरी है कि अधिक से अधिक बाजार खोजे 
जाय । यदि हम निर्यात को कुछ देशों के बाजार पर आश्चित होने से बचाना 
चाहते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए कि वर्तमान बाजारों कों कम न करें 
किल्तु इसके साथ-साथ नये बाजारों की खोज करें । 


भारतीय निर्यात व्यापार की एक अन्य कमजोरी यह भी बतायी जाती 
है कि यह लब्दत के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में होता है। दूसरे बाजारों में 
भारत का माल प्रत्यक्ष रूप से नहीं वरन्‌ लन्दन के माध्यम से बेचा जाता है। 
चाय, तम्बाकू, चमड़ा तैल आदि का व्यापार लन्दत के माध्यम से होता है। 
ये परम्परायें केवल ऐतिहासिक कारणों से अपनाई जा रही हैं जो आज कोई 
महत्व नहीं रखती । ग्रेट ब्रिटेन ने अपने शासनकाल में यहां यूरोप के दूसरे 
देशों के हितों को अपना पाँव नही रखने दिया और इसलिए वे भारत से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रख पाये । इसके अतिरिक्त भारत का जिन यूरोपीय 
देशों से व्यापार है उनमें अधिकांश छोटी फर्म हैं जिनके पास अछूग से व्यापार 
संगठनों की रचना के लिए. न तो साधव है और न इच्छा । इंगलेंड के निवासी 
व्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त कुशल होते हैं और इसीलिए हलन्दन का महत्व 
बढ़ाना स्वाभाविक बन गया । 


स्वतन्त्रता के बाद भारत के निर्यात व्यापार में जो मोड़-तोड़ आए 
वे अत्यन्त उत्लेखनीय हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच राजन तिक सम्बन्धों 
का परिवर्तन होने के कारण आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवतंन 
आ गए। लल्दन द्वारा भारत और भ्रन्य देशों के बीच व्यापार की जिस कड़ी 
का काम किया जाता था वह अभो कायम है किन्तु उसका योगदान पर्याप्त 
घट चुका है। पुरानी परम्परा का अभी तक चले आने का कारण यह है 
कि यूरोपीय और अमेरिकी खरीदार अपनी आवश्यकता की भारतीय वस्तुओं 
को लंदत से खरीदने के आदी हो चुके हैं और इसलिए वे नये तरीके प्रयोग 
में लाना नहीं चाहते । नये तरीके प्रारम्भ करने के लिए यह्व जरूरी है 
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कि भारतीय निर्यात-कर्ताओं में विदेशी खरीदारों का विश्वास होना 
चाहिए । 


निर्यात व्यापार का एक अ्रध्ययन 
(5 50छ0ए ० ४हऋए0ए प्र7/466) 


निर्यात व्यापार का आकार 
(77७ ९एएप्रा€ ०६ ४5ए०ए7४ 77906) 

१९४७ के बाद भारत के निर्यात व्यापार में अनेक परिवतंन हुये हैं । 
देश की अथ॑व्यवस्था को उचित आधार प्रदान करने के लिये देश के निर्यातों 
को बढ़ाने की दिश्ञा में विभिन्न प्रयास किये गये। भारत के निर्यात व्यापार 
में किये गये इन परिवर्तंनों के लिये अनेक कारण उत्तरदायी हैं। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद विभिन्न परेशानियों तथा समस्याओं ने भारतीय व्यापार 
को अवरुद्ध कर दिया। यातायात की कठिनाईयां, कच्चे माल तथा रसायनों 
का अभाव, विदेशी विनिमय सम्बन्धी बाधायें और सरकारी नियंत्र)० का 
बाहुल्‍य आदि के कारण निर्यात व्यापार की मात्रा घट गई। स्वतंत्रता प्राप्ति 
के बाद व्यापार की मात्रा में वृद्धि करता परमावश्यक् बन गया; क्योंकि ऐसा 
करके ही आयातों की बढ़ती हुई आवश्वकताओं को पूरा किया जा सकता 
था। १६९४८ में भारतीय निर्यातों की कुछ मात्रा ४५८.४२ करोड़ रुपये थी । 
निर्यात प्रोत्साहन के लिये क्रिये गये प्रतासों के परिणामस्वरूप यह मात्रा 
१६४९ में ५०६,०२ करोड़ रुपये हो गई। सन्‌ १९५०-५१ में भारत के 
निर्यात की कुल मात्रा ६००.६८ करोड़ रुपये थी। १६५३-५४ में कई 
कारणों से भारत के निर्यात घट गये । इसका पहुला कारण यह था कि अनेक 
वस्तुओं की आवश्यकता देश में बढ़ गई थी। अतः उनके निर्यात की अपेक्षा 
देश में ही खपत पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। दूसरे, सरकार ने कई 
वस्तुओं के निर्यात पर कड़ा प्रतिबन्ध छगा दिया और इसलिये उनकी मात्रा 
का कर होना स्वाभाविक था । तीसरे, विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं 
को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था जिसके परिणामस्वरूप उनकी 
मात्रा कम होती गई। १६५७-५८ में भारत के निर्यात ६३५.१४ करोड़ 
रुपग्रे के थें। बाद में इनमें थोड़ी वृद्धि हुई और १६६०-६१ में इनकी मात्रा 
६४८.३३ करोड़ रुपये तक पहुंच गई। १६६१-६२ में यद्यपि निर्यात की 
मात्रा अधिक थी, किन्तु इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस समय 
कुल निर्यात ६६७.५ करोड़ रुपये के थे। १९६२-६३ में निर्यातों की स्थिति 
को सुधारने के लिये कुछ प्रयास किये गये जिनके फलस्वरूप तिर्यात अधिक 
होने की सम्भावना की गई । 


४७२ न्तर्राष्ट्रीय अथश/स्त्र 


प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भारत के निर्यातों का प्रति वर्षे 
औसत ६०६ करोड़ रुपये था, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्यातों 
का प्रति बर्ष औसत ६१६ करोड़ रुपये हो गया । यद्यपि देश के निर्यातों की 
मात्रा प्रति वर्ष बढ़ रही है, किन्तु यह वृद्धि किये गये प्रयासों को देखते हुये 
संत्ोषप्रद नहीं है। विभाजन के बाद केच्चा जूठ और अन्य वस्तुओं का 
उत्पादन करने वाले क्षेत्र जब पाकिस्तान में चले गये तो देश में इन बस्तुओं 
की कमी आगई। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में होने वाली कमी ने भी 
हमारे देश के निर्यातों को पर्याप्त कम कर दिया । 


निर्यातों की मात्रा में बुद्धि के कई कारण हैं . प्रथम, पश्चिमी दंशों में 
अब मंदी का प्रभाव नहीं है इसलिये वहां भारतीय माल की मांग बढ़ने लगी 
है। दूसरे, मरकार निर्यातों को बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रेरणायें प्रदान करती 
है। सरकार द्वारा निर्यात उद्योगों को आयात की अनेक सुविधायें प्रदान की 
जाती हैं। चाय आदि विभिन्‍न वस्तुओं पर निर्यात करों की मात्रा कम कर दी 
'गई है। विभिन्न वस्तुओं के निर्यात नियतांशों को पुनः स्वीकार कर लिया 
गया है। पहले जो तेल, तिल॒हन, तथा खली के निर्यात पर परिमाणात्मक 
प्रतिबन्ध लगे हुए थे उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। जो चीजें निर्यात 
'की वस्तुओं को बनाने के काम आती हैं उन पर से करों को या तो हटा 
दिया गया हैं अथवा कम कर दिया गया है। १९६२-६३ में देश में 
जूट का उत्पादन अधिक हुआ तथा विदेशी मडियों में उसकी माग अधिक 
रही । फलत: जूट से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात अधिक किया गयां। उस 
वर्ष हाथकर्ष के कपड़े का निर्यात बढ़ा और चाय का घटा। कहवे के निर्यात 
में थोड़ा परिवर्तत आया, जबकि चीनी का निर्यात बढ़ा । 


१९६३ में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रयास किये गये । 
इनके अनुसार विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर से थाबन्दियों को हटाया गया 
और कपास, खली तथा हाथ कर्घो' का कपड़ा आदि विषयों पर निर्यात के 
नियतांश को बढ़ाया गया। निर्यात सम्बन्धी प्रचार और प्रसार के लिये 
विभिन्न उपाय किये गये, वस्तुओं की किस्म पर नियंत्रण रखा जाने लगा। 
जहाज में छादने से पूर्व वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिये कानून बनाये 
गये । खनिज तथा धातु व्यापार निगम' की स्थापना की गई जिनका कारये 
'सरकारी व्यापार की देख-रेख करना था। विभिन्न वस्तुओं के लिये “निर्यात 
प्रोत्साहन परिषदें' बनाई गई' और रेल्त्रे द्वारा यह घोषणा की गई कि 
इंजीनियरिंग उद्योग के ६५ चीजों के भाड़े में २५ प्रतिशत 'की छट दी 
जायेगी । 
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तीसरी योजना को तेयार करते समय यह अनुमान किया गया था 
कि निर्यात से होने वाली आय इस योजना-काल में ३७०० से लेकर ३८०० 
क्रोड़ रुपये के बीच में रहेगा और निर्यात का स्तर १६६०-६६ में २०० 
करोड़ रुपये से लेकर ८०० करोड़ रुपये तक बढ़ जायगा। १६५१ से ६० 
तक के १० वर्षो में तिर्यात व्यापार में जो शिथिकता आ गई थी बह तीसरी 
योजना-कालर में दूर हुई। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में निर्यातों में उत्साह- 
जनक वृद्धि हुईं। यह वद्धि १९६२-६३ में भी रही जब कि कुल निर्यात 
७१४ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। १९६३-६४ में निर्यात में महत्वपूर्ण 
वृद्धि हुई और कुल निर्यात ७६३ करोड़ रुपय तक पहुँच गया। यह बृद्धि 
निर्यात-मूल्य सें वृद्धि होने के कारण नहीं वरन्‌ निर्यात की गई वस्तुओं में वृद्धि 
के कारण थी। 

तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में निर्यातों में जो वृद्धि हुई वह 
अन्तिम दो वर्षों में नहीं हो पाई १६६४-६४ में निर्यात की राशि ८१६ 
करोड़ रुपये रही जो पूर्व वर्ष की अपेक्षा केवल २३ करोड़ रुपये अधिक थी । 
तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष १६६५-६६ में निर्यात और भी निराशाजनक 
रहे ! इस वर्ष कुल सिर्यात ८१० करोड़ रुपये अर्थात पूर्व वर्ष की अपेक्षा ७ 
करोड़ रुपये कम का हुआ। इस कमी का कारण यबहु था कि चीनी के 
अन्तर्राष्ट्रीय भुल्य गिर गये थे तथा चाय और सूती कपड़े के निर्यात से भी 
कम आय हो सकी थी । दूसरे, कृषि की फसल अच्छी न होने के कारण क्ृषि- 
जन्य वस्तुओं का निर्यात घट गया। तीसरे, पाकिस्तान-भारत युद्ध के कारण 
भी १६६५-६६ का निर्यात पर्याप्त प्रभावित हुआ। यह कहा जाता है कि 
कृषि और बागानी फसले १६६५-६६ में वर्षा की कमी के कारण खराब न 
हुई होती तो यह वृद्धि और भी अधिक होती । त्‌ तीय योजना-काल के अन्तिम 
वर्षो में निर्यातों के घटने का एक मुख्य कारण पी० सी० भट्टाचाये के मतानुसार 
मुद्रा स्फीति था, जिसने हमारी निर्यात होने वाली वस्तुओं के उत्पादन की 
लागत को बढ़ा दिया और इस प्रकार विदेशी बाजारों में उत्तके लिये प्रति- 
योगिता करना कठिन बन गया ।) एसी स्थिति में उत्पादकों को देश में ही 
उनके उत्पादन की इतनी कीमत मिल जाती थी जितनी कि निर्यात से भी 
न मिल सके । फलतः निर्यातों के प्रति उनकी कोई रुचि न रही । 


अवमूल्यन को प्रभाव भी निर्यात की मात्राओं पर पर्याप्त पड़ा। 
रुपये का अवमुल्यन करते समय सरकार ने आयात-अधिकार और कर-प्रत्यय- 


१. पीँ० सी० भट्टाचायें, रुपये का अवमल्यम और उसका प्रभाव, संसदोय 
और संबेधानिक अध्ययन संस्थान, १९६६, पृष्ठ-रे 


डे अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


प्रमाणपत्र योजना तथा सीधी राज्य सहायताओं को बन्द कर दिया जो 
निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये प्रारम्भ की गई थीं। अवमुल्यन का निर्णय 
लेने वालों ने यह आशा की कि रुपये का अवमूल्यन निर्यातों के लिये अधिक 
लाभकारी रहेगा क्योंकि कोई भी निर्यात-ऊर्त्ता विदेशी मुद्रा की किसी भी 
राशि के बदले रुपयों की दृष्टि से ५६.५ प्रतिशत अधिक रकम पा सकता था। 
अवमूल्यन से पूर्व १००० डालर के बदले केवल ४७६० रुपये मिलते थे किन्तु 
अवभूल्यन के बाद ७५०० रुपये मिलने लगे । 


१९४७ के बाद निर्यातों की मात्रा में परिवर्तन 
((फथ४॥2०8 0 (४०१ए४6 0० ४5७9०7७ ७706 947) 
करोड़ रुपयों में 





५$(9.0500$. 
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निर्यात व्यापार की रचना 
(476 (०एए०४ाॉ४०॥ ० फंड ०६ पए7906) 

निर्यात व्यापार में जिन विभिन्‍न वस्तुओ' पर प्रारम्भ से जोर दिया 
जाता रहा है वे प्राय: एक जैसी रही हैं। १६३८ में हमारे निर्यात की प्रमुख 
वस्तुओ में जूट का सामान, कच्ची कपास, चाय, बीज और कच्चे जट को 
मुख्य स्थान दिया जाता थ'। १९४८ में निर्यात की बस्तुओं के अन्तर्गत जूट 
का सामान, चाय, कपास का सूत, कच्ची कप्रास, तेल एवं चमड़ा आदि प्रमुख 
थे। १६५२ के निर्यात की वस्तुओं में धात्विक खनिज तेछ, कच्ची कपास, 
चाय, सूत, जूट का सामान आदि प्रमुख रहे । १९५३ से लेकर १६५५ तक 
निर्यात की वस्तुओं में जूट का सामात, चाय, कपास का सूत एवं निर्मित मार 
धात्विक खनिज, कमाया हुआ चमड़ा तथा खालें और कच्ची कपास आदि 
मुख्य थे। १९५६, ५७, ५८ और ५६ में जट निर्मित माल की अपेक्षा चाय 
को पहला स्थान मिल गया, किन्तु १६६० में आकर जूट का महत्व फिर से 
हो गया । इस प्रकार भारत की निर्यात रचना में कोई अधिक महत्वपूर्ण परि- 
वर्तेन नहीं हुए । 


पिछले वर्षों में कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात कम हुआ है तथा 
लोहा एवं अन्य निर्मित वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारतवषं द्वारा 
जिन विभिन्न वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें से मुख्य चार-पटसन, 
चाय, सूती वस्त्र ओर तम्बाकू हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार दिया जा 
सकता है । 

(१) पटसन (उ०/०)--भारत के पट्सन ओर उनसे बनी हुईं वस्तुओं 
की मांग विदेशों में बहुत रहती है किन्तु देश के विभाजन के बाद जब अनेक 
महत्वपूर्ण इलाके पाकिस्तान में चले गये तो भारत इस मांग की पूर्ति करने में 
असमथे रहा । कच्चे पटसन के लिए स्वयं भारत को भी पाकिस्तान पर 
आश्रित रहता पड़ता है। पटसन के माध्यम से भारत को जो डालर की आय 
होती है उसका भारत की अथ॑-व्यवस्था में पर्याप्त महत्व है। अनुमानतः 
२२ प्रतिशत से भी अधिक विदेशी मुद्रा की आय पटसन के निर्यात द्वारा होती 
है । ग्रेट ब्रिटेन, क्यूबा, मिस्र, बर्मा, थाईलेण्ड तथा च्यूजीलेण्ड आदि देशों सें 
ऐसे मुख्य बाजार हैं जहां भारत, पटसन का निर्यात करता है । १६६०-६१ 
में भारत द्वारा किये गये पटसन के कुल निर्यात की मात्रा १३१७२ छाख रुपये 
थी । अब पटसन का निर्यात धीरे-घीरे घटता जा रहा है। 

(२) चाय (7609)--भारतीय निर्यातों में एक अन्य महत्वपूर्ण 
वस्तु चाय है। इसके द्वारा देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। 
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ब्रिटेन भारतीय चाय का एक मुख्य ग्राहक हैं। उसके द्वारा कुछ उत्पादन के 
लगभग २/३ भाग का आयात किया जाता है। भारत द्वारा काली चाय का 
निर्यात होता है। १६६२-६३ में १२ हजार ८८२ लाख रुपये और १६६३- 
६४ में यह १४७८३ लाख रुपये का चाय का निर्यात हुआ | 


(३) सूती वस्त्र (८000० 'शिश्वाएँ 8८४७)-- सूती वस्त्र भी 
भारतीय निर्यात में महत्ववृर्ण स्थान रखते हैं। भारत अफ्रीका, आस्ट्र लिया, 
इंगलैण्ड, मध्यपूर्वी देशों तथा दक्षिण पूर्वी देशो में सूती कपड़े का निर्यात 
करता है। १६६०-६१ में कुल मिलाकर ५७५४ लाख रुपये का सूती वस्त्र 
निर्यात किया गया। १९६१-६२ में यह मात्रा ४८२५ लाख रुपये रही, किन्तु 
१६६२-६३ में ४८२१ छाख रुपये रह गई । इस प्रकार सूती वस्त्र के निर्यात' 
की मात्रा में समय के साथ कमियां आई हैं । 


(४) तम्बाकू (7०0७8८८०)--भारतीय निर्यातों में तम्बाकू भी 
अपना महत्व रखती है। इस दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन भारत का एक महत्वपूर्ण 
ग्राहक है। १९६०-६१ में भारत ने १४६१ छाख रुपये की तम्बाकू का 
निर्यात किया था। १६६१-६२ में यह मात्रा १४६७ छास् रुपये हो 
गई। भविष्य में इस प्रकार की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की सम्भावनायें 
ही अधिक रहती हैं। भारत ने तुतीय योजना के समय जिन वस्तुओं का 
निर्यात किया उनकी रचना को पृष्ठ ४७७-७८ की तालिका हीरा सतठ 
किया जा सकता है-- 


४७9७ 


भा रतीय विदेशी व्यापार 


























८८६ ५96 १६.१ 2 ७५१८, ८५9 है "[००/५ #७५प् 
58% | ाठा [68८25 [8४9 [४0८08 [668 [| 'शभ्‌पा००ण 'शुश॒ुग५४णप |9१४॥०७३४०७५ 9०770 
5987 | 90579 | 6879 [| ४ट6द | $00६8 (9८६४८ | '(शएा॥ ठैपरणा०४०) शहर एएए शायर पृश्छत 
६८8 ५८7 ६8] 6६0| 8५0॥ 5८ | "(०१४४७ 7प्र४ ४7०)पा 52पशगा०शप्) ए0)॥०2#णथ्थ 
7/६५ | ८27६५ [५889 |टद8द | शा८८ | 0८09८ | ४ हर हे ९७० '79॥१४०”] 
८6| 66द #८9] 7५ ५9+% ६८6० '89)87]090700 797४ शु")शुत्र्‌ ११४१ शा०79३-प१्0]ए ३० ४००५) 
[6.॥ | दान 9६0८5 (८608 |0#शा [899 | फ 44 0४०) प.], 07७४ ए7४/ भा१5०], 
7५ 9(५ 899 9५४ ट#५ 27 (887]0]( ?प४ 
के हयात उठ०णुच्र॒ 8०१89 ४907४ एगा[ण००/७५ /8/उष्प 

०१। 9फप४ एप०0)० एशए॥] उ०9प१०) श्थृभ)ग४ श!।३०॥, 

2699  [##6/ | 09650 | 6८89 | 9+%9 | 9६06 | (एए४६ फ॒फ्४ ३शू७३ हैएशाण्शत) श्शाव०७चपएशुश््‌ ए000) 
8#9६६। | 0:208॥ | %8५0 | #हैशा] | 590 (| 8६४६घ८ | हु ; गे **. 'ए०, 
7969 | ६६६६८ | 0067८ | ८98 | ६८/9 | काट०ा |" "(एए४६ ? 3/%3 8णएए०धप) श्यावण०््ाएशुद शा 

ह 02, 89-96 | (9-996] 99-59 6[ 59-9 6] १9-६96]| शी 


(४एअछन 'ध्व) 
(एपष्ठतु एए४ गुप्त “४०७ 5प् ) 
॥ ४जफुणाप्रा०5 [एगतजञआजतु ]० 87०फट 


3 
9) 


२० 


अध्तर्राष्ट्रीय व्यापार 


सर शासाभातका मनन शटाट/व०९१३०४४ एप्रकर चरातारान5कअभापत का ापराा क धर पदकमाधद ताद कप दक आता लव धरर कर दाता कर २ उपर पवजद पदक -य प्यारा कतार 5तत्करपतारनपलदयपद उकशरा आदर जन दाामन्द या ता थक पा भक्त पा पाउ न कम ाण॒जातकएहग्तउपरकत 














४६90॥| 0४८6॥]| 88८५।]| ५908 ७।६]8 | 





'[/-0/६ 'त'तव (696॥ 'शएएत्‌---१०२7०५७ 





टः (3]70058७*कष7 


8८68८ | 8पएआ२४० ॥व श्यआ उ०य)० इणुणा०ण) ॥४०, 





0्ट्ट ६8॥ 9६८ 98८ 9६% ५्ध्ट "'ए9]]श7[74 एप४ ०७0०0 [४०० 
80६ ८६८ 0६0] | 9%#८ 682 है 3 व "3399034 प्याभु०)भ्व- 
५८६ 6६८ 609] | ५५6 ५06 6५6 हा "09०४४०9707[] “5घाजूड फएधर श्णणप्त 
८/५ | 88 (?8४ (#?6द 6 वटशधा | ६8 ३० "9933०0 
[609 [६879५ [69#ट | ै१धटा [६६०0॥ |9६ पा २०३४ एए७ प्र0ग 
708 ५७१6 ]08 87% 6६५ 9८५ मा ॥॒ "“587)3णु/_ 
हू एपष्ठ इहशातआथ 7०णत्र 5प्र०4789 ०१4४2 एशा००/७ 

80% 6596] 8/8॥ 97? ६0६7 ५७06८. + ० "(897039 शा०ण2>०्व 7#ए४ शृण7०णुत्र्‌ 2०वञभाा।गग्त 
ग्राजु०.०व १४००0 58एफगण्श्य) शण्एश्प्रापा ०४7०) 

800 96६ ६8८ 607 ५0८ ६667. 3 "[ए[0988०-70[ए) थभा०0 ग१ण०३४०७ 
00/८2 | ५8४१६ | वाद [८56 8४४” | 60८ |” फूण्गा>ष्याएश्ण्रपा ०००४१०/, 
97८9 8८07८ 60/ ६६धघद7? 6६6६ 0%95& ४७३ "89]ए43]799 009 9०8 9370 ए0०7 
६?६ 779] ाश | 6 दहशत | 00८८ | "(89४४छ४०ए 87एणएा[२प्रा) 2४809 

हा 89-/96] । ४9-996] 99-५96][| ५9-79 | !१9 ६96| '(]ए०णप्7्०0 








भारतीय विदेशी व्यापार ४७६, 


पूर्वोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने अपने निर्यातों 
की रचना में पर्याप्त विकास किया है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से 
उसने एक कृषक और कच्बा मार उत्पादन करने वाले देश को प्रतिभा को 
क्रमश: एक औद्योगिक देश के रूप में बदल दिया । वर्तमान समय में भारत 
द्वारा जिन वस्तओं का निर्यात किया जाता है वे परम्परागत और गेर- 
परम्परागत जेसे दो भागों में विभाजित की जाती हैं। हमारे परम्परागत 
निर्यातों में चाय, पटसन, सूती वस्त्र, वनर्पति घी, तिरहन, चमड़ा और 
चमड़े का सामान, हाथकर्घा-वस्त्र, हस्तकलायें, एवं दारू आदि आते हैं ! 
दूसरी ओर गैर-परम्परागत वस्तुओं में डीजल इ'जन्त, बिजली के पंखे, सिलाई 
की मशीनें, साइकिल आदि इजीनिर्यारम के समान आते हैं। इन दोनों 
प्रकार की वस्तुओं के बीच कोई स्पष्ट विभाजकू रेखा नहीं खींची जा 
सकती । 


अवमल्यन ओर निर्यात को रचना 
(छ6एशॉएा)०ा बाएँ ६6 (णाफुण्शंत।णा ० ४5३०7) 

१६६७ के दौरान निर्यात व्यापार में कुछ विशेष बातें प्रदर्शित 
हुई । इस वे के प्रथम ग्यारह महिनों में संयुक्तराज्य अमेरिका को किया 
गया निर्यात १४७३ मिलियन डालर का था। यह निर्यात की मात्रा 
१९६६ के इतने ही काल की मात्रा से २.५ प्रतिशत अधिक थी। एक ओर 
निर्यात बढ़े किन्तु दूसरी ओर आयातों की मात्रा घटी। आयात ७४ मिलियन 
डालर अथवा २.६ धतिशत घट गये । कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि 
व्यापार में घादे की स्थिति ११० मिलियन डाकूर की रही । जून, १६६७ में 
इस घाटे की स्थिति को पूरा करने के लिये प्रयास किया जाना प्रारम्म हों 
गया । १९६७ के उत्तराद्ध में अगस्त को छोड़कर प्रत्येक माह के निर्यात 
१६६६ के उन्हीं महिनों की अपेक्षा अधिक थे। सरकार द्वारा निर्यात के 
प्रोत्साहन के लिये अनेक प्रयास किये गये और इनमें से कुछ का परिणाम 
सामने आने रूगा । चाय, कच्ची- तम्बाकू, लोहा एवं फोलाद के उद्मादन और 
इंजीनियरिंग का सामान आदि पर्याप्त सुधर गये । 

पौण्ड स्टॉलिंग का अवमुल्यन होने के बाद कुछ देशों ने अपनी विनिमय- 
दरों को कम कर दिया और इससे ऐसा लगने लछूगा कि हमारे निर्यात बिपरीत 
दिशा में प्रभावित होंगे | ब्रिटिश विनिमय दर में परिवर्तंत के कारण हमारे 
कुछ निर्यात कठिनाइयों का जनुभव कर सकते थे, किन्तु अन्य के यथावत 


रहने की आशा थी। कूल मिलाकर हमारे निर्यातों वर अधिक बुरा प्रभाव 
पड़ने की आश्या नहीं की जा रही थी । 
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यदि हम जनव'री, १९६७ से नवम्बर, ६७ तक के निर्यातों का अध्ययन 
करें तो पायेंगे कि इस काल में चाय का निर्यात ४८.७ मिलियन डालर का बढ़ा । 
इसके अलावा लोहा और फौलाद में ३५.६ मिलियन, कच्ची तम्बाक्‌ में १३९३ 
मिलियन, हस्तकला में १०.२ मिलियन, मछलियों में ४.७ मिलियन, कच्ची रूई में 
४.६ मिलियन, काफी में ३ मिलियन, इ जीनिर्यारेग' के सामान में २.७ मिलि- 
यन, तथा वनस्पति तेलों में २ मिलियन डालकर की धृद्धि हुई। इन सब के अलावा 
प्याज, काजू, कागज और छकड़ी आदि का निर्यात भी थोड़ा बहुत बढ़ा । 
इन सब वस्तुओं के निर्यातों में होने वाली वृद्धि को अन्य कुछ वस्तुओं के 
निर्यातों में होने वाली कमी ने महत्वहीन बना दिया । उदाहरण के लिये, 
जूट का बना हुआ माल १८,८ मिलियन, दालें ८.५ मिलियन, चमड़े के बने 
सामान १४.१ मिलियन कम हो गये । इसी प्रकार अन्य बहुत-सी चीजों के 
निर्यातों में भी करी हो गई और परिणामस्वरूप हमारा भुगतानस-न्तुरून 
विपरीत दिल्या में प्रभावित हुआ । 

१९६७ के दौरान निर्यातों की रचना में जो घुख्य परिवतैन आये 
उनको महत्वपूर्ण वस्तुओं की दृष्टि से निम्न प्रकार बणित किया जा 
सकता है--- 

(१) चाय का निर्यात--इस काल में चाय का निर्यात बढ़ा। 
वर्ष के उत्तराद्ध में भारत को आने निर्यात की ऊंची कीमतें मिल सकीं 
क्योंकि इ१ वर्ष लंका और पूर्वी अफ्रीका के पास निर्यात करने योग्य अतिरिक्त 
माल कमर था । पौण्ड स्टलिंग और लंका के रुपये ने इस समस्या को और भी 
अधिक जटिल बना दिया। 

(२) जूट का निमित साल--१६६६ की अपेक्षा १९६८ में जूट 
का निर्मित माल ७ छाख टन निर्यात क्या गया जो २९६.७ मिलियन 
डालर के मूल्य का था । इसकी मात्रा ८: हजार ठनव अधिक थी, किन्तु उसका 
मूल्य १८.८ मिलियन डालर कम था। हमारे तिर्यात की आय में होने वाली 
इस कमी का कारण विद॒व में कीमतों का गिरना था। इस काल के उत्तर्राद्ध 
में कुछ सुधार की स्थिति दिखाई दी। इतने पर भी पाकिस्तान की प्रति- 
दन्दिता, कृत्रिम रेशे के स्थानापश्न, विश्व कीमतों में कमी और स्टर्लिंग के अबव- 
मृल्यन आदि को देखते हुये इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में आशाजनक 
दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता । 

(३) सती चस्त्र--जनवरी से नवम्बर, १६९६७ तक ३६८.८ मिलि- 
यन वर्ग मीटर का कपड़ा निर्यात किया गया जिप्का मुल्य ७०,६ मिलियन 
डालर था। इसके निर्यात में वर्ष के उक्नराद्ध में कुछ सुधार दिखाई दिया । 
सूती वस्त्र का निर्यात व केवल ग्रेट-ब्रिठेत के बाजारों में कम हुआ वरत्‌ 
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एशिया और अफ्रीका के देशों में भी कम हो गया। सिंगापुर की चीन और 
पाकिस्तान के साथ प्रतिदन्द्रिता होने के कारण निर्यात को धक्का लगा । 

हाथ-कर्षे के सूंती वस्त्र का निर्यात भी इस काल में कम हो दबा । 
यह कमी ३.३ मिलियंत मीटर की हुई जिसका मूल्य १.८ मिलियत डालर 
था । इंस कमी का मूल कारण नेपाल, अमेरिका, मलयेशिया, प्रेद-ब्रिटेन 
और नाइजीरिया में इस कपड़े की मांग में कमी होना था । इसके अतिरिक्त 
ऊंची कीमतें तथा जापान, हांगकांग, पाकिस्तान और चीन से कड़ी प्रति- 
इन्द्रितां थी । अतः हमारी' निर्यात आय कम हो गई । 

(४) कच्ची तम्बाकू--इस काल में कच्ची तम्बाकू के नियत में 
उल्लेखनीय सुधार हुआ । इसकी मात्रा ५३.१ हजार टन थी, जिसका यृल्य 
४१.८ मिलियन डालर था। यह १६६६ की तुलना में १६.७ हजार टन 
अधिक था। यह वृद्धि मुख्य रूप से १६६७ के अगस्त, सितम्बर के महिनों में 
हुई । तम्बाक्‌ के निर्यात की बढ़ी हुई मात्रा मुख्य रूप से ग्रेट-ब्रिटेन, सोजिंदत 
संघ, जापान और अरब देशों में की गई । 

(५) लोहा और फौलाद--लछोहा और फोकाद का निर्यात भी 
बढ़ा । जनवरी-चवम्बर, १६६७ में इस की मात्रा जनवरी-तवम्बर, 
१६६६ की अपेज्ञा ढाई गुनी थी। अवमूल्यव के बाद छोहा और फौलाद 
हमारे निर्यात की आय का एक मुख्य स्रोत बन गया। थाईलेण्ड, दक्षिणी 
कोरिया, आस्ट्रे छिया, कम्बोडिया, हांगकांग, ईरान, पोलेण्ड, सऊदी अरेबिया, 
संधुक्तराज्य अमेरिका, यूगोस्लाविया और पिंग्रापुर के लिये छोहा और 
स्पात का निर्यात बढ़ा । । 

(६) इंजीनियरिंग का सामान-इस काल में इंजीनियरिंग का 
सामान जो निर्यात किया गया वह १६६६ की अपेक्षा २.७ मिलियन डालर का 
अधिक था | यह वृद्धि १९६७ के उत्तराद्ध में हुई । लंका, ग्रेट-ब्रिटेन, 
दक्षिणी वियतनाम और सिंगापुर आदि के लिये ऐसा सामान अधिक निर्यात 
किया गया । ईरान, ईराक, अदन, कुवेत, फिलियाइन्स तथा सिंगापुर 
आदि के लिये भी इजीनियररिग सामान के विभिन्न तत्व निर्यात किये गये। 
अवमृल्यन के बाद इस क्षेत्र में भारत की प्रतिदृन्द्रिता की स्थिति प्रभा- 
वित हुई । 
(७) मछली तथा अन्य चीजें--अवमुल्यन के बाद मछलियां भार- 
तीय निर्यात का मुख्य विषय बन गई । जनवरी-नवस्बर, १६६७ में इसका 
निर्यात १६,००० टन हुआ जिसकी कीमत २३.१ मिलियन डाकूर थी | सन्‌ 
१६६६ की तुलना से यह ४.७ मिलियन डालर अधिक थी । यह इस निर्यात 
की अब तक की सर्वोच्च मात्रा थी'। इस क्षेत्र में कार्म-कुशछूता को बढ़ाने 
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के लिये और दिदेशो मे भाततीय उत्पाव्न को प्रोत्स।हन देने के लिए गुण 
सम्बन्धी नियत्रण छागू किये गये। पलूत: माल की अच्छी कीमतें मिलने 
लगीं । संयुवत-राज्य अमेरिका, परदिचमी योरोप के देश, आस्ट्रेलिया, कनाडा 
और जापान इस दृष्टि से प्र;ख बाजार थे। सूखी मछलियों के लिये लंका 
मुख्य बाजार बना रहा। 

(८) हस्तकलायें-इस शीष॑ंक के अन्तगंत आने वाले मोती और मृल्यवान 
नगीने तथा हाथ की बनी हुई चीजें हमारे लिए आमदनी की मुख्य वस्तुएं हैं । 
मोती और बहुमूल्य नगों का इस काल में निर्यात ३७.१ मिकियन डालर का 
हुआ । यह १९६६६ की तुलना में ७.९ मिलियन डालर अधिक था । यह बढ़ा 
हुआ निर्यात स्विट्जरलेंड, बेल्जियम, पश्चिम जमेनी, फ्रांस और हांगकांग को 
भेजा गया । 

(९) कॉफी--इस काल में कॉफी के निर्यात की मात्रा ३४.२ हजार 
टन थी जिसका मूल्य २४"७ मिलियन डालर था। यह १६६६ की तुलना में 
१९ हजार टन तथा ३ मिलियन डालर अधिक मुल्य का था | 

(१०) चमड़ा और चमड़े से निर्मित चौजें--इस काल में जतों को 
छोड़कर चमड़ा और चमड़े से निर्मित चीजों का निर्यात ६६.७ मिलियन डालर 
का हुआ । यह मात्रा १६६६ की तुलना में ६.५ मिलियन डालर कम थी। 
इसके निर्यात में वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं । अवमुल्यन के 
बाद जूतों के निर्यात में कुछ कमी दिखाई दी | इस काल में ८,७ मिलियन 
जूते जोड़ी निर्यात किये गये जिनका मुल्य ६.६ मिलियन डाकर था। यह कभी 
इसलिए आई क्योंकि सोवियत संघ, ग्रेट-ब्रिटेन, कनाड़ा और पश्चिमी जमंतती 
में इनकी मांग कम होती जा रही थी। पश्चिम के हमारे बाजारों में मांग की 
परिस्थतियां बुरी तरह विरुद्ध होती जा रही थीं और इसके परिणामस्वरूप 
इन वस्तुओं के निर्यात का आकार और कीमत दोनों प्रभावित हुए । 


(११) खनिज पदार्थ---इस काल में खनिज लोहा और अश्नक भादि 
का निर्यात क्रमशः ८६.४ मिलियन और १८ मिलियन डालर का किया गया । 
कच्चे छोहे का निर्यात बहुत कुछ १६६६ की मात्रा के अनुकूल था किन्तु अभ्रक 
के निर्यात में कमी आ गई । इसका मुख्य कारण यह था कि जापान, सोवियत 
संघ, पोलेण्ड, चेकोस्लाविया ओर रूमानियां को ये अधिक कीमत में पड़ते थे । 
अवमूल्यन के बाद छोहे और फोलछाद के निर्यात में जो वृद्धि हुई वह जनवरी- 
फरवरी, १९६६७ के दौरान भी चलती रही । 

(१२) सूती धागा--इस काल में सूती धागे के निर्यात की मात्रा १०.१ 
मिलियन किलोग्राम रही जिसका मूल्य ६,१ मिलियन डालर था। यह मात्रा 
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में ४.३ मिलियन किलोग्राम और कीमत में ३.२ मिलियन डाहकूर कम था । 
इस निर्यात की कमी का कारण इस वर्ष उत्पादन की कमी और लंका, बर्मा, 
तथा अरबगणराज्य में इसकी माँग की कमी थी । 

(१३) अन्य चीजें--दालों और चीनी का उत्पादन इस काल में कम 
हुआ । अत: उनका निर्यात पर्याप्त गिर गया । विदेशी मांग कम होने के कारण 
(7] (४४४४ के निर्यात की मात्रा और कीमत कम्त हो गई | ग्रेट-ब्रिटेन, 
जापान, हंगरी, पश्चिम जमेनी, बेल्जियम और बलूगारिया ने इसकी मांग कम 
की । अवमृल्यन के बाद काज्‌ के निर्यात में कुछ चृद्धि हुई किन्तु अग्नेल, १६६७ 
से इसकी कीमतों के गिर जाने के कारण कम लाभ प्रद रहा । १९६८ मे अच्छी 
फसल होने के कारण काजू के अधिक निर्यात की आश्यायें की जाने रूगीं । इसी 
प्रकार रू की फसल अच्छी हो जाने के कारण कच्ची रूई का निर्यात भी 
अधिक होने की उम्मीदें की जाने छगीं । 


निर्यात व्यापार को बंद्धि के लिए संस्थाएं 

(5076 57075 [0 7090७ ४5एणध ॥79806) 

स्वतंत्रता के बाद से ही देश की आथिक स्थिति को सम्पन्त बनाने के' 
लिए इसके निर्यात को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया ग ॥। भारत के निर्यात 
व्यापार में बेंक व्यवस्था, प्रचार और प्रकाशन, वस्तुओं के गुण, नये बाजारों 
का अभाव, कीमत की समस्या आदि से सम्बन्धित जो विभिन्‍न समस्याएं पाई 
गई उनको दूर करके निर्यात की मात्रा एवं गुग को बढ़ाता स्वतंत्रत। के बाद 
भारतीय अथंशास्त्रियों एवं सरकार की चिता का मुख्य विषय था। सरकार 
ढ।रा समय-समय पर इस दृष्टि से सुझाव दिए जाने के लिये विभिन्‍त समितियां, 
सम्मेलन, बोड आदि नियुक्त किये गये जिन्होंने भारतीय निर्यात की 
समस्याओं को दूर करने, उनके सम्बन्ध में. सकारात्मक कदम उठाने के छिये 
विभिन्‍न सुझाव प्रस्तुत किये । महत्वपूर्ण संस्थायें निम्न प्रकार हैं-- 

(१) गोरवाला समिति-- यह १६४६ में ९० डी० गोरवाला की 
अध्यक्षता में स्थापित की गई थी । इसने भारत के निर्यातों में बद्धि करने के 
लिये श्रनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये । इस समिति का कहना था कि प्रतिवर्ष 
सरकारी तथा निजी व्यापार मण्डलों को विदेश भेजा जाये, निर्यात व्यापार के 
लिये एक निदेशालय स्थापित किया जाय, आदि-भ्रादि । समिति का कहना था 
कि लगाये गये निर्यात करों का लक्ष्य धन कमाना नहीं वरन्‌ आ्िक हितों की 
रक्षा होनी चाहिये । 

(२) निर्यात प्रोत्साहव सम्रोेति, १९५७--फरवरी, १६५७ में डा० 
डिसूजा (07. ५. 7... 05902&) की अध्यक्षता में एक निर्यात प्रोह्ताहच 
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समिति स्वावित की गयो जितका उद्देश्य निर्थाति-त्यव॒त्था का अध्ययन करता 
था। समिति ने स्यिति का अध्ययन करने के बाद अनेक महत्वपृणे सिफा- 
रिद्वें की। समिति का कहता था कि निर्यातों के मूल्य को कम करने के 
लिये उत्पादन लागत में कमी की जाती चाहिये, इसके हेतु उत्पादन में विज्ञान 
के साधनों को अपवाया जाए, यातायात में किए गए खर्च को कम किया 
जाए, उत्पादकों को विभिन्न प्रलोभन दिये जाए ताकि वे अपने निर्यात को बढ़ा 
सकें । प्रत्येक वस्तु के निर्यात के लिये एक संगठन बना लिया जाए, भारतीय 
माल का विदेश्षों में पर्याप्त .प्रचार किया जाये । माल के गुणों का प्रमाणी- 
करण किया जाये तथा ह्विपक्षीय समझौते अधिक से अधिक किये जाएं। 
समिति ने वस्तुओं के अनुसार यह निर्धारित किया था कि निर्यात को कहां-कहां 
घटाया और उसे बढ़ाया जाये । 


(३) मुदालियार समिति--इस समिति ने देश के बढ़े हुए आयातों 
को सन्तुलित करने के लिये निर्यातों को प्रोत्साहित करने की पिफारिश की । 
समिति के अनुसार निर्यात सम्बन्धी योजनाएं प्रतिवर्ष बनाई जानी चाहिये। 
इस योजना के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जानता चाहिये कि किस उद्योग द्वारा 
निर्मित माल था कितनी वस्तुएं निर्यात की जाएंगी ? समिति ने निर्यात- 
कर्त्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के विभिन्न सुझाव दिये, जेसे--विभिन्न 
उद्योगों को अधिक कच्चे माल का आयात करने की स्वीकृति दी जाये ताकि 
बे अपने उत्पादन को बढ़ा सके । एक आवतंक निधि (8७००!४४॥४ 7०7०) 
स्थापित किया जाये ताकि कच्चे माल की प्राप्ति के हेतु अतिरिक्त विदेशी 
मुद्रा विनिमय प्राप्त की जा सके । यदि विदेशी फर्मे भारतीय निर्यात के लिये 
रुपये में भुगतान करने के लिये प्रस्ताव करे तो उस पर विचार करना चाहिये, 
निर्यात-कर्त्ताओं को आयकरों में छूट दी जानी चाहिये। निर्यात-कर्त्ताओं को 
यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वे विदेशी मुद्रा को रख कछे। समिति 
मे उपभोवता वस्तुओं के आयात का विरोध किया था । 


समिति की अन्य सिफारिश यह थी कि निर्यात के माल पर रेल के 

भाड़े में २५ प्रतिशत की सामान्य छुट दी जाये। जिन विर्यात उद्योगों में 

संकट आया हुआ है, उसे दूर करने के लिये पूरे-पूरे प्रयास किये जायें। 

केन्द्र सरकार को निर्यात लागत में विक्रम-कर की छूट स्वयं करनी चाहिए । 

देश में उपभोग के लिए ढोचे गए उत्पादनों पर विशेष कर छगाने चाहिए 

और इस प्रकार प्राप्त आमदनी का प्रयोग निर्यात के प्रोत्साहन में करना 

“ चाहिए। समिति का कहना था कि सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग 
हेंतवा चाहिए, उप निर्यात जोखिम की गारन्टी देनी चाहिए, मुख्य नियन्त्रके 
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आयात और निर्यात के कार्यालय में स्टॉफ की वृद्धि करनी चाहिए, भारतीय 
व्यापारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए आदि-आदि। सरकार ने समिति की 
विभिन्न सिफारिशों को काफी कुछ मान्यता प्रदान की और तदनुसार व्यवहार 
भी किया । 

ऊपर जिन समितियों का वर्णन किया गया है उन्होंने भाग्त के 
नियति-व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सिफारिशों प्रस्तुत की । 
इनके आधार पर सरकार द्वारा जो संस्थागत प्रयत्न किए गये, उनमें प्रमुख 
निम्न प्रकार हैं--- 5 

(१) नया मंत्राल्य--के न्द्र में अन्दराष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय नामक 
एक नया मन्च्रालय स्थापित किया गया। इसका काय॑ निर्यात तथा उसके 
प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न बातों की देख-रेख करना था। बाद में इस 
मन्त्रालय का नाम वाणिज्य मन्त्रालय (७४55४9 ० (007४०:००) रख 
दिया गया। 

(२) निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार परिषदें और समितियां (फिफुणा 
एा0ए0०ा०॥ #9एं507ए ९०फालं]5$ & (०णाए्40००४)--निर्यात प्रोत्सा- 
हन सलाहकार रुमितियां विभिन्न क्षेत्रीय केसद्रों जेसे-मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, 
कोचीन भादि में स्थापित की गयी। इनका उद्देष्य निर्यात की वस्तुओं की 
सम्भावना का अध्ययन करता है। ये समितियां मुख्य रूप से सरक्नार और 
व्यावसाथिक समाज के बीच सम्पर्क स्थापित करने का कार्य करती हैं। ये 
सरकार को व्यापारिक हितों से सुचित रखती हैं और उसे परामर्श देती हैं । 
प्रत्येक क्षेत्र से जितने माल का आयात किया जाता हैं, उसकी सम्भावनाओं 
पर ये समितियां नजर रखती हैं। इत समितियों में तौ व्यापारिक विशेषज्ञ 
और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। क्षेत्र के किसी प्रमुख व्यापारी को समिति 
का अध्यक्ष बनाया जाता है। 


सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार परिषदों की भी स्थापता की 

है जिनमें व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। इनके विचार- 

विमश् से सरकार निर्यात प्रोत्साहन के लिए किये गये अपने िर्यातों के 

आऔचित्य और प्रभावशीकता की जानकारी प्राप्त करती है। वाणिज्य मंत्री 

को परिषद्‌ का अध्यक्ष बनाया जाता हैं। कुछ मिलाकर ये -परिषदें सरकार - 

और व्यावसाथिक समाज दोनों को विचार-विमर्श के लिए एक्र स्थल प्रदान 
करती हैं। 

(३) निर्यात प्रोत्लाहुन परिषदें (770०६ ?70#000ा ए०एलं]$)- 

वस्तु विशेष के निर्णत से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का अध्ययत्र करने 
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के लिए इन परिषदों की स्थारना की गभ्री हैं। ये परिषदें इन समस्याओं का 
हल निकालने की दृष्टि से भी पर्याप्त सहायता प्रदान करती हैं । इनके द्वारा 
विदेशी बाजार का अध्ययन किया जाता है और उसके सम्बन्ध में समुचित 
जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की परिषदें तब स्थापित की गयी 
जब सरकार ने यह अनुभव किया कि व्यक्तिगत वस्तुओं की निर्यात-समस्याओं 
का अध्ययन करने वाला कोई अभिकरण नहीं है जिसमें निर्यात की क्षमता 
हो। फलूत: ये परिषदें स्थापित की गयीं और जिन बस्तुओं का निर्यात 
व्यापार असंगठित था तथा जहां निर्यात व्यापार के विभिन्न भागीदारों में 
समन्वय की अधिक सम्भावनायें थीं वहां ये परिषदें स्थापित की गयीं। १६६६ 
तक इस प्रकार की १६ निर्यात प्रोत्साहन परिषदें स्थापित हो चुकी थी। 
इनका सम्बन्ध सूती वस्त्र, सिल्क तथा रेयन, तम्बाक, काजू, चमड़ा, अभ्रक, 
मसाले, खेलकूद आदि के सामान, मुल् रसायन, दवाइयां आदि विभिन्न वस्तुओं 
से है । 

इन परिषदों में अधिकारी और व्यापारी हितों का समान रूप से प्रति- 
निधित्व किया जाता है। इनको गैर-लाभ कमाने वाली लिमिटेड कम्पनियों के 
रूप में पंजीकृत किया जाता है। इतके' व्यय की पूति व्यापार और उद्योगों 
से योगदान के रूप में, व्यक्तिगत फीस के रूप में, दान के रूप में ओर प्रकाशनों 
की बिक्री के रूप में की जाती है। 7रकार द्वारा भी इतके व्यय का कुछ भाग 
दिया जाता है । 

परिषदों द्वारा दो प्रकार के कार्य सम्पन्न किए जाते हैं--परामशं- 
दात्री और कार्यपालिका सम्बन्धी । प्रथम की दृष्टि से ये परिषदें परकारों 
तथा स्थानीय सत्ताओं को इस सम्बन्ध में परामरं देती रहती हैं कि व्यापार 
और उद्योग पर उनकी नीतियों का क्‍या प्रभाव हो सकता है ? कार्यपालिका 
सम्बन्धी कार्यों में बाजार अनुसंधान, निरीक्षण योजनाएं, किस्म का प्रमाणी- 
करण, व्यापारिक झगड़ों का निपटारा, विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधि- 
मण्डल भे इना, चारण संहिता की रचना आदि आते हैं। कुछ भिलाकर ये 
परिषद परामश देने वाली संस्थायें हैं और इनकी सफलता इस ब्रात पर निभेर 
करती है कि इनसे सरकार को कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है । इनमें से कुछ 
परिषदों ने विदेशों में अपने प्रतिनिधि मण्डल भेजे हैं किन्तु उनके प्रतिवेदन 
अधिक सन्‍्तोषजनक या गृल्यवान प्रतीत नहीं होते । इनमें से प्रत्येक परिषद 
विभिन्न देशों को अपने जो प्रतिनिधि मण्डल भेजती हैं उनसे कोरा दोहराव 
होता है जिसे वतंमान परिस्थितियों में भारत सहन नहीं कर सकता । प्रत्येक 
चहतु के लिए अछग से प्रतिनिधि मण्डल भेजने की अपेक्षा यह अधिक प्रभाव- 
शीर और मितव्ययितापूर्णं रहेगा कि मिले-जुले व्यापार प्रतिनिधि भेजें जायें 
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जिनमें विभिन्न विषयों को जानने वाले विशेषज्ञ हों जो निर्यात के लिए 
बाजार की सम्भावनाओं का अध्ययन कर सके । 


(४) निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय (छ9ए९८207486९ ० ४0 
ए70॥0800)--यह निदेशालय प्रशासकीय नीतियों के पालन के लिए उत्तर- 
दायी है। इपकी स्थापना निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार परिषद की सलाह पर 
की गयी है। इस सस्था द्वारा मंत्री-मण्डलक एवं सचिव समितियों को सचिवा- 
लय सम्बन्धी सहायता प्रदान की जाती है। इसका मुख्य कार्यालय देहली में 
तथा क्षेत्रीय कार्याकू्य बम्बई, मद्रास और कलकत्तर में है। निदेशालय द्वारा 
निर्यात से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्‍न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित 
किया जाता है और उनके श्रशासन में सहायता पहुचाई जाती है। 

(५) बस्तु सण्डल ((०॥७क्‍7०वए 80४705)--विभिन्न वस्तुओं के 
उत्पादन और निर्यात व्यापार की समस्याओं पर विचार करने के लिए विभिन्न 
मण्डलों की स्थापना की गयी है। उदाहरण के लिए चाय मण्डल (7'68 
80970), कॉफी मण्डल (007788 80876), तारियछ जदा मण्डल (0७ 
0870), अखिल भारतीय हाथ कर्षा मण्डल (&॥ 609 स970[0ण7 
80270), हस्तक्नौशल मण्डल (प्रक्राधीएा४ 80870), रबड़॒ मण्डल 
(एप्रः०८ 80870), केन्द्रीय रेशम मण्डल (एशांएशे 87 80876) 
आदि | इनमें से अनेक के द्वारा प्रवार कार्य और भारत सरकार द्वारा 
संचालित कुछ निर्यात वृद्धि की योजनाओं का प्रशासन किया जाता है। कुछ 
उत्पादकों के संगठन भी विदेश बाजार में निर्यात वृद्धि से सम्बन्धित कार्य 
करते हैं । 

(६) व्यापार मिशन (॥72806 'ा580॥) --भारत सरकार द्वारा 
विदेशों में अनेक व्यापार मिशन रखे जाते हैं ताकि भारत और अन्य देशों के बीच 
व्यापार सम्बन्धों को प्रोत्साहित किया जा सके । विदेशों में भारतीय व्यापा- 
रिक मिशनों का मख्य उद्देश्य विदेशों में होने वाले आ्थिक और वित्तीय 
विकासों से सरकार को परिचित कराता है। व्यापार विकास प्र एकंफे 
(80555) के सम्मेलन ने बताया था कि व्यापार मिशनों के मुख्य कत्तंव्य 
इस बात की मांग करते हैं कि इनमें व्यापारिक क्षेत्र के अनुभव तथा अन्य 
व्यवितगत गुण होने चाहिए। वास्तविक तथ्य यह हैं कि इनकी ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यापारिक मिशनों के अनेक अधिकारी अपने 
कत्तंव्यों का निर्वाह बड़े गे र-जिम्मेदाराना और हल्के रूप में करते हैं। व्यापा- 
रिक हितों की देखभाल करने के विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से ;शिक्षित 
व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए । 
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(७) कुछ भन्य संस्थाये ( 8076 णाश' हरा50ए(00॥8 )-- 
निर्यात व्यापार को प्रोत्पाहित करने के लिए उपयुक्त संस्थाओं के 
अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थायें भी स्थापित की गयी हैं। उद्योग अधिनियम 

९७०१ के आधीन विकास परिषदें संगठित की गयी हैं। इनमें व्यापार और 
उद्योगों के प्रतिनिधि होते हैं। इन परिषदों द्वारा उद्योगों का प्रतिनिधित्व 
होता है। इन परिषदों द्वारा निर्यात के लिए उपसमितियों की रचना की 
गयी है । 

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को जहाज पर चढ़ाने से पहले उनका 
निरीक्षण करना होता है। इस काये की सम्पन्न करने के छिए एक निर्यात 
विरीक्षयण सलाहकार समिति (ऋफएुण प5एछ०छ०ा०७ 36 0ए809 ए०णालो) 
स्थापित की गयी है जिसका उद्देश्य, किस्म-नियन्त्रण से सम्बन्धित सलाह 
देना भी है । 

१९५५० में सरकार ने एक निर्यात जोखिम बीमा निगम (559507६ 
508 [तशाा8॥06 (/070079007) की स्थापना की है जो निर्यात 
'की जोखिमों को दूर कर सके । इस निगम द्वारा विदेशी आयात-कर्त्ताओं 
को साख की गारन्टी दी जाती है। इसके आलावा गुह-युद्ध, आयात-नियन्त्रण, 
निर्यात प्रतिबन्ध युद्ध आदि भी अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जोखिम हैं और. निगम 
द्वारा उनकी गारन्टी दी जाती है । 

१५ जनवरी, १६६४ को निर्यात साख और गारन्टी निगम (5७०/ 
(760 800. (508787/66 ("077079007) की शथापना की घोषणा की 
गयी । यह निममप्त निर्यात-कर्त्ताओं के छिए अधिक आसानी से निर्यात वित्त 
उपलब्ध कराने में सहायता देते हैं ताकि उनके निर्यात व्यापार में किसी प्रकार 


की वित्तीय कठिनाई न आ सके । 
नवम्बर, १६६४ में नी दिल्‍ली में निर्यात प्रोत्साहन परिषदों 


वस्तु मण्डल के अध्यक्षों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थाओं के प्रति« 
निधियों की सभा हुई | इसमें यह निर्णय छिया गया कि भारतीय निर्यात 
संस्थाओं के संगठच (6 +#60678४0%9 ० शताधा ए55०0708 0788॥88- 
४07) की स्थापना की जाए जो निर्यात प्रोत्साहन संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत 
रूप से किये गये कार्यों में सहयोगी एवं पूरक का कायं कर सके । इस उद्देश्य 
के लिए ३० सदस्यों की एक स्थाई समिति बनाई गयी । इसके अध्यक्ष मि० 
पी, ए. नरियलवाला थे । इस संगठन का उददेदय निर्यात व्यापार का विकास, 
विदेशों को अध्ययन दर तथा व्यापारिक्त शिष्ट मण्डल भेजन्तर, विदेशों के 
आयातन्कर्तातओं को आमंत्रित करना, बाजार एवं वस्तुओं से सर्म्बान्धत सब 
करता, व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेता आदि-अआदि था । 
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विदेशी व्यापार का भारतीय संस्थान ([रठांबाए0 एगरडस्‍ाए्ा8 ता 
ए0शं280 77806) इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संस्था मान्री जाती है। इस 
संस्थान द्वारा विदेशी व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता 
है । इसके अतिरिक्त निर्यात बस्तुओं के लिए सुनियोजित वाणिज्य प्रचार 
कार्यक्रमों का सम्पादन किया जाता है। यह संस्थान विदेशी आयात-कर्त्ताओं के 
बारे में हमारे व्यापारियों और हमारे निर्यात-कर्त्ताओं के बारे मे व्देशी व्यापान- 
रियों को जानकारी प्रदान करता हैं। यह एक स्वायत्त संस्था है। 
इसके द्वारा निर्यात के सम्बन्ध में अब तक नौ परिसंबाद बुलाएं गये 
हैं। संस्थान ने दो को छोड़ के और सभी सेमिनारों के प्रतिवेदन प्रकाशित किये 
हैं। इसके द्वारा दो निर्यात प्रशिक्षण कोर्स भी प्रारम्भ किये गये हैं । 


भारत के निर्यात-व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से राजकीय व्यापार 
निगम भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसक्नी स्थापना मई, १६५६ में की 
गयी थी । इप्तका उहेश्य व्यापार ओर वाणिज्य के क्षेत्र में शासन की आर्थिक 
नीतियों को क्रियान्वित करने में सहायता देना है। यह देश के विदेशी 
व्यापार को विकसित करके उसमें विविधता छाने का प्रयास करता हैं, 
निर्मित वस्तुओं के लिये यह नये-नये बाजारों को खोज करता है, गेर सर- 
कारी व्यापारियों- को उनके श्रयत्नों [एवं समस्याओं में विभिन्न प्रकार से 
सहायता प्रदाव करता है एवं विदेशों के साथ भारतीय व्यापार को बढ़ाने का 
विशेष प्रयास करता है । तिगभ ने इन देशों के साथ विभिन्न व्यापारिक समझौते 
भी किये हैं। 

अप्रेठ, १९६३ में सरकार द्वारा राजकीय व्यापार निगम के दो भाग 
कर दिए गये । दूसरे भाग का नाम खनिज एवं धातु व्यापार निगम [शिाएदा- 
85 870 '५४९७६४।४ 790]798 007907967079) रखा गया | इसने अपना 
कार्य अक्टूबर, १६६३ से प्रारम्भ किया । यह निगम मुख्य रूप से खनिजों 
के निर्यात तथा धातुओं के जायात की व्यवस्था करता है, इनके लिये नये 
बाजारों की खोज करता है और निर्यात को बढाने के लिए विशिन्न प्रयास 
करता है। 

आजकल सरकारी और गेर-सरकारी संस्थाओं का संगठन विदेश 
व्यापार की विभिन्‍न आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करता हैं फिर 
भी अतेक जआावश्यकताएं यों ही छोड़ दो जाती हैं । देश के 
निर्यात «व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये सम्पूर्ण यंत्र को पुनगगंठित करने 
की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त र्थित संस्थाओं द्वारा जो विभिन्‍न कार्ये 
सम्पन्न किये जाते हैं उन्हें देखने के बाद उनकी व्यावहारिक उपयोगिता के 
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बारे में सन्देह होने लगता है। उदाहरण के लिये, निर्यात प्रोत्साहन परिषद 
को लिया जा सहता है। इनपें से प्रत्येक परिषद्‌ विदेशों में व्यापार प्रति- 
निधि मण्डल भेजने में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करती है। अनेक 
प्रतिनिधि मण्डल अधिक उपयोगी उहेष्य की साधना नही कर पाते । इनके 
अधिकाँश प्रतिवेदतों हरा समस्याओं का अध्ययन गहनता के साथ नहीं किया 
जाता । कुछ परिबदों द्वारा जो साहित्य प्रसारित किया जाता है उसे देखने 
से पता लगता है कि इसका उद्देश्य केवल सम्बन्धित परिषद्‌ का प्रचार करना 
मात्र था, न कि सम्बंधित वस्तु के व्यापार को प्रोत्साहित करना । इनमे से 
अधिकाश परिषदें न तो पर्याप्त कोष रखती है और न इनमें उपप्रुक्त व्यक्ति 
रखे जाते हैं । कुछ लेखकों का सुझाव है कि निर्यात-वद्धि में परिषदों की बहुलता 
एवं कार्य के दोहराव की कोई आवश्यकता नही है और इसलिए सरकार इनको 
समाप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार कर सकती हैं । 

व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजने का व्यवहार इतना अधिक आम बन 
गया है कि एक के बाद एक प्रतिनिधि मण्डल सरकारी अथवा अद्धं-सरकारी 
संगठनों द्वारा भेजे जाने छगे हैं। यह सच है कि प्रतिनिधि मण्डलों में उपयुक्त 
व्यक्ति रखे जायं और सही तरीके से काम किया जाय तो भारतीय व्यापारियों 
एवं विदेशी व्यापारियों के बीच सदभावना बढ़ सकती है। विभिन्न परिषदों 
द्वारा जो अनेक प्रतिवेदत अ्रदान किए जाते हैं वे ओर कुछ नहीं वरन अत्तीत के 
जाने हुए तथ्यों का दोहराब मात्र हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को अच्छी तरह 
खोजबीन करनी चाहिए कि प्रतिनिधि मण्डल भेजना आवर्यक है अथवा नहीं, 
यदि आवश्यक है तो उपयुक्त व्यक्तियों को छाटने में भी पर्याप्त सावधानी 
बरतनी चाहिये। इसके अलावा प्रतिनिधि मण्डल द्वारा जो प्रतिवेदन भेजे जाएं, 
उन पर गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिये । विदेशों को भेजे जाने 
वाले व्यापार मिश्नों की भी देश के व्यापार-हितों द्वाराकई प्रकार से आलो- 
त्रनाए की जाती हैं। विदेश सेवा के जो कमंचारी इस काय॑ के लिये उत्तरदायी 
हैं उनमें प्रायः इस क'य॑ के लिये न तो उपयुक्त प्रश्चिक्षण है और न ही प्रोत्सा- 
हन । यह आवश्यक है कि व्यापार आयुकतों को अथंश्ञास्त्र का गहन ज्ञान हो 
तथा उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो । आथिक आंकड़ों का विश्लेषण 
करने वाले लोगों को ही विदेशी व्यापार के क्षेत्र में हस्तक्षेतर करने की सुविधाएं 
दी जानी चाहिये ' 


निर्यात कार्यों में सरकारी सहायता 
(७90एश४्र॥श्ाई 5&08 [0 85०१७) 


विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के अतिरिक्त सरकार निर्यात॑-कर्त्ताओं 
को अनेक प्रकार से सहाप्नता देती है, प्रोत्ताहित होने का अवसर प्रदान करती 


भारतीय विदेशी व्यापार ४६९१ 


है। कहीं व्यापार प्रतिनिधियों को समाप्त करके और कहीं सकऋरत्मक रूप 
से सहयोग प्रदान करके सरकार निर्यात-कर्ताओं की समस्याओं को सुल- 
झाने में सक्रिय योगदान करती है। इंस दृष्टि से कुछ उल्लेखनीय सरकारी 
भ्रयाप्तों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है : -- 

(१) सरकार ने निर्यात नियंत्रण को समाप्त करके वध्तुओं के निर्यात 
की मात्रा को बढ़ाने में सहयोग दिया है। जिन वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध 
अभी लागू है उनके सम्बंध में भी सरकार समय-समय पर देखभाल करती 
रहती है ताकि आवश्यकता के अनुमार प्रतिबंधों को और भी शिथिरू कर 
दिया जाय । 

(२) कुछ वस्तुम्रों पर से निर्यात कर पूरी तरह हटा दिया गया है । 
(जैसे-सिगार, सिगरेट, कच्चा ऊन, तेल, जूटठ की वस्तुएं आददि-आदि), कुछ 
पर से कर कम कर दिया गया है (जेप्रे-ऋशास और चाय) तथा कुछ वस्तुओं 
पर अभी भी कर लगा हुआ है (जेपे-कॉफी, चावक आदि) । 

(३) सरकार द्वारा उन वस्तुओं के आयात को प्राथमिकता दी जाती 
है जो निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादत में काम आती हैं। इस प्रकार 
निर्यात की जाते वाली वस्तुओं के उत्वादन को सुगप बनाने का प्रधास किया 
जाता है। 

(४) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को यातायात में पर्याप्त रिया- 
यतें प्रदान की जाती हैं। कुछ वस्तुओं के सम्बंध में तो रेल का पचास 
अतिशत किराया वापिस कर दिया जाता है । 

(५) यदि कच्चे माल अबब्रा उत्तादत पर कष् छगाने से वस्तु की 
उत्पादन छागत बढ़ जाती है और उप्तके फठरवरूप यदि वह विदेशी बाजार में 
जम नहीं पाती है तो शुल्क की वापसी की व्यवस्था की गयी हैं । 

(६) निर्यात कार्यों में समय की बचत और सुविधा की वृद्धि के लिए 
विभिन्न नियमों सें आवश्यक संशोधन किये गये हैं और उनको पर्याप्त सरह 
बता दिया गया है। 

(७) देश का रिजव बेंक और दूमरे बेंक निर्यात-कर्तताओं के लिए 
पर्याप्त साख सुविधाएं प्रदान करते हैं । 

(८) निर्यात-कर्ताओं द्वारा अजित विदेशी मुद्रा के एक भाग को 
निर्देशित उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त करने की छट देकर निर्यात उद्योगों के विस्तार 
को सम्भावित बनाया गया है । 

(६) महानिदेशक नौ परिवहन (ब्म्बई) के कार्याक्षय में साल-भाड़ा 
जांच ब्यूरो की स्थापना करके इस सम्बन्ध में उठने वाली विभिन्न समस्याओं 
का निराकरण करने का प्रथास किया है । 
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सरकार द्वारा निर्यात की अभिवृद्धि के लिये कुछ अन्य प्रकार के 
प्रयास भी किये जाते हैं। विदेशों में भारतीय मार की लोकप्रियता 
बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते हैं। सरकार निर्यात को 
बढ़ाने के लिये विभिन्न अन्तर्राप्ट्रीय मेलों तथः प्रदर्शनियों में भी भाग लेती है । 
विदेशी आयात-कर्त्ताओं की सुविधा के लिये निर्यात कर्ताओं की निर्देशिका 
तेयार की गयी है। विभिन्‍न प्रकार के व्यापार समझौतों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को बढाने का प्रयास किया गया है। 


अवमल्यन ओर निर्यात प्रोत्साहन 
(0०एब्रोए४707 थाएं 6 55907 ?70॥000॥) 

६ जून, १६६६ को अवमूल्यय की घोषणा करने के बाद भारत 
के सामने यह समस्या आई कि आयातों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 
कोच-कौन से कदम उठाए जाए। वैसे भारत अपने तनिर्यातों को व्यापक्त और 
अनेक रूपी बनाने के लिए बहुत पहले से ही प्रयास करता रहा है। इन 
प्रयासों को दृष्टि से निर्यातों की वित्तीय ब्यवरुथा करना, सहयोग ओर प्रेरणा 
देना, यातायात की सुविधाएं प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदात करना, बाजार 
सम्बन्धी अनुसंधान करता, सस्थागत प्रबन्धों का बौद्धिकीकरण करता आंदि« 
आदि प्रमुख हैं। निर्यात प्रोत्साहन के लिए तकनीकी सेवाओं का स्थान 
पर्याप्त व्यापक बताया जा रहा है। इस कार्य लिए संयुक्त राष्ट्र संध और 
मित्र देशों की सहायता प्राप्त की जा रही है। लगातार आवश्यकता के- 
अनुसार निरीक्षण किया जा रहा है और निर्यातों को प्रोत्साहित करने के 
लिए हर-सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। 


अवमृल्यन के बाद निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निर्यात उद्योगों 
को पुजीगत मार, साज-सामान और कच्चे मार के वितरण में सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी जायेगी । दूसरे, इन सब उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग 
घोषित किया गया हैं, इन्हें उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त लाइसेन्ध् प्रदान' 
किए जाएंगे । तीसरे, कच्चा जूट, काजू, चघड़ा व चमड़े की बनी चीजों को 
साम्रान्य लाइसेन्स (007!,) के अन्तगगंत रखा गया है. ताकि इन वरतुओं का 
आयात आतानी से किया जा सके । इस प्रकार कुल मिलाकर निर्यात-कर्ताओं 
को विशेष उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की सुविधा प्रदात की गयी 
है । अभावग्रस्त कच्चे माल की प्राप्ति में उनको प्राथमिकता दी ग्रयी है। कुछ 
कच्चे मालों को घटी हुईं दरों पर भी दिलाने की व्यवस्था की गयी है। इसके 
अलावा उन्हें रेलवे के किराये में भी छठ दी गयी है। निर्यात को प्रोत्साहित 
करने के लिए अनेक तकनीकी सेवाएं प्रारम्भ की गयी हैं। 
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अवमूल्यन के तुरन्त बाद रुयये में भ्रुगतात करने वाले देशों से आयात 
और निर्यात सम्बन्धी समझौते करने में कठिताई उत्पन्न हो गईं थी जिसे 
अब धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने १६६७-६८ 
के बजट को प्रस्तुत करते समय दिए हुए अपने भाषण में निर्यात को प्रोत्साहन 
देने के कुछ प्रयासों की घोषणा की थी | उसमें कहा गया कि जूट के माल 
पर निर्यात कर में कमी कर दी जाएगी और चाय का “निर्यात कर' भी घटाया 
जाएगा। वित्त मन्त्री ने निर्यात सम्बन्धी उद्योगों में नवीनीकरण और 
वेज्ञानिकी+रण लाकर लागत घटाने तथा किस्म को सुधारने की आवश्यकता 
प्र जोर दिया । 


निर्यात प्रोत्साहन के छिए जो विभिन्न तकनीकी सेवाएं संयुक्तराष्ट्र 
अभिकरणों और मित्र देशों द्वारा प्रारम्भ की गयी हैं वे संख्या में अनेक हैं। 
इनमें से कुछ थे हैं :--- 
निर्यात व्यापार के लिए सहायता 
(2 $585[48906 ई0० दा) 07 77906) 

पंजीकृत निर्यात-कर्ता मं के सम्बन्ध में यह आयात नीति शुरू की गयी है 
कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार आयात के लाइसेन्स प्राप्त कर सके । 
इस प्रकार की वस्तुओं में इन्जीनियरिंग का माल, रासायनिक उत्पादन, कागज 
और प्लास्टिक से बनने वाली चीजें, मछली और मछली के उत्पादन, चमड़ा 
और चमड़े पे बनी चौजें,खेल का सामान, ऊती कम्बल, ऊनी और सूती कपड़े, 
तम्बाकू और तम्बाक से बनी चीजें एवं जवाहरात आदि वस्तुएं आती हैं । 
इन उत्पादकों के निर्यात के विरुद्ध एक निश्चित प्रतिशत में आयातों की मांग 
की जा सकती है। इस प्रकार की अनुज्ञप्तियां सामान्यतः उत्पादन के नाम से 
जारी की जाती हैं और निर्याठ-कर्त्ता फैक्ट्री द्वारा प्रशुक्त की जाती हैं। यह 
भी व्यवस्था की गयी है कि निर्यात-कर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की 
जाए ताकि हमारे निर्यात-कर्त्ता उद्योग कम से कम गेर-परम्परावादी विषयों 
में विदेशी बाजार में प्रतियोगिता कर सकें और अर्थे-व्यवस्था के विकास के 
स्वर पर स्थित हातनियों को कम कर सके | 


कुछ उद्योगों को मशीन आयात करने की अनुमति दी गयी है ताकि वे 
अपने उत्पादनों की किस्म सुधार सकें और निर्यात के लिए उत्पादन को बढ़ा 
इछुकें | जो उद्योग इस समय बुरी स्थिति में हैं और विकंप्तित देझ्लों में प्रतियो- 
गिद्वा नहीं कर पातें, किन्तु जिनमें सामथ्य॑ है, उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि 
ये प्रयास किए जाए । सूती वस्त्र की दृष्टि से इस उद्योग ने यह प्रबन्ध किया 
है कि विभिन्‍त प्रकार की वस्तुओं के विधविस्त दिशाओं में किए जाने वाले 
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निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाए। १ अक्टूबर, १६६७ से धन सम्बन्धी सहयोग 
देने और आयात सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया को अप- 
नाया गया है। इसके अनुसार निर्यात-कर्ताओं को अनेक प्रमाण-पत्रों और 
अभिलेखों के स्थान पर अपने बेक के माध्यम से केवल एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करना होता है। पहले निर्यात-कर्त्ता आयात भनुज्ञप्तियों तथा धन सम्बन्धी 
सहायता के लिए प्रति सप्ताह प्रार्थनानपत्र दिया करते थे किन्तु अब वे 
प्रति माह देते हैं । 
निर्यात की वित्त व्यवस्था - 
(%5४900०7६ 7४]78॥८6) 

व्यायार मण्डल की सिफारिशों पर नियुक्त निर्यात साख और वित्त से 
सम्बंधित एक कार्यकारी समूह ने अपने प्रतिवेदत में विभिन्‍न सिफारिशों प्रस्तुत 
की ताकि सस्ता और पर्याप्त वित्त प्राप्त किया जा सके । इसने साख प्राप्त 
करने के लिए प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के हेतु भी सिफारिशों प्रदान कीं । 
इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों में यह कहा गया कि निर्यात साख और वित्तीय 
गार्राच्टयों को बढ़ाया जाए. | इसके अलावा एक विशेषीकृत साख संस्था की 
रचना की जाए जो निर्यात-कर्त्ताओं को सहायता प्रदान कर सके । 

साख की दृष्टि से निर्यात व्यापार को एक मुख्य क्षेत्र माना गया हैं 
और सरकार तथा रिजव बंक द्वारा समय-समय पर यह देखा जाता है कि 
निर्यात-कर्ताओं को ब्याज की उपयुक्त दर पर साख सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त 
हो सकें | जुलाई, १६६७ में रिजवब बेक ने कुछ एसे उप्रायों की घोषणा की 
ताकि साख के प्रसार को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की ओर भोड़ा जा सके ; 
रिजवं बेक ने अपने ब्याज की दरों की हाल में ही पुनरीक्षा करने के बाद 
२१ जनवरी, १६६८ को यह घोषणा की है कि ब्याज की दर को घटा 
दिया जाए। 
निर्धातों के लिए सुविधाएँ 
(एछाब््त->बट८४ बिश66९६४ ० ४59०७) 

इस समय स्थित ड्रा-बेक व्यवस्था के वरतंमान काये की परीक्षा करने 
के लिए एक समिति बनायी गयी जो प्रक्रिया को सररू करने के सम्बन्ध में 
सुझाव प्रस्तुत कर सके । इस समिति ने अपनी सिफारिशों प्रस्तुत की हैं जो 
सरकार के विचार-विमर्ं का विषय बनीं । 
निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए संगठन 
(0०7एथ्रा|४३(07॥ (० 0700006 5:59०४७) 5 

सरकार ने कुछ विशेषीकृत संगठनों को मान्यता एंतं स्वीकृति प्रदाव 
'की हैं जो निर्यातों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ 
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महत्वपूर्ण हँ-भारतीय निर्यात संगठनों का संघ (7॥6 एछ8ठ67४०णा ० 
पातांका छरफुणा: 078975280॥8$), निर्यात प्रोत्साहन परिषदें (25907६ 
शा000007 (०ण्ाणं।8$), वस्तु मण्डल (007फ्ा06/6ए 802705$), पंच 
फंसले के लिए भारतीय परिषद (प्राठब्तक (०फाली! ० #&छह27०7) 
आदि-आदि।। निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के तत्वावधान में व्यापार और उद्योगों 
के बीच पर्याप्त विचार-विमर्श हुए ताकि गर परम्परागत वस्तुओं के निर्यात 
को बढ़ाया जा सके | इन वाद-विवादों में कुछ कठिनाइयां सामने आई ओर 
निर्यातों को बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य रखे गये । 


निर्यात संगठन बाजार का विकास करने के लिए अनेक कार्यक्रमों को 
संचालित करते हैं। इनमें से उन दो विक्रेता टीमों का उल्लेख किया जा 
सकता है जिनको अरब-इजरायली संघर्ष के तुरन्त बाद पश्चिमी एशिया के 
देशों को भेजा गया था। इन टीमों ने नये व्यापार सम्बन्ध स्थापित करिए । 


उद्योगों के साथ सम्पर्क 
(ंश्रांड0॥ ज्ञात ग्राताई।68) 


विभिन्‍न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों में व्यापक विचार-विमश हुआ 
कि व्यापार और उद्योगों को सरकारी प्रयासों के साथ किस प्रकार सहयोगी 
बनाया जाए ? इस समस्या पर विचार करने के लिए विभिन्‍त कार्यक्रारी 
समूह बनाये गये । इस विषय में कुछ निर्णय भी लिये गये। इस विचार-विमशं 
के परिणामस्वरूप उद्योगों के अनुसार १६६८-६६ और १९७०-७१ के लिये 
निर्यात के उद्देश्य निर्धारित किए गये । 


व्यापार सण्डल 
(50470 ० ॥7906) 

व्यापार मण्डल ने १६६७-६८ में अपनी एक वेठक की। इसमें जिन 
विषयों पर विचार किया गया वे थे--भारत की विदेशी व्यापार की 
पुनरीक्षा और निर्यात को बढ़ाने के लिये उठाये जाने वाले कदम । दूसरे, 
व्यापार समझौतान्वार्ताओं से कनेड़ी राऊण्ड के परिणामों पर विचार | 
तीसरे, भारत के विद्रेशी व्यापार के सम्बन्ध में परामदांदाता और संस्थागत 
रचना को सरल एवं बुद्धिपुणं बनाना एवं निर्धात साख बीमा पर कार्यकारी 
समूह के प्रतिवेदन की पुनरीक्षा करना । १ जनवरी, १९६८ को व्यापार मण्डल 
की पुनः रचना की गयी । इस नये मण्डल ने २४ जनवरी, १६६८ को अपनी 
एक बेठक की जिसमें व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन पर सामान्य दृष्टिपात 
करने के बाद दो उप-समितियां नियुक्त की गई । इनमें से एक का काय॑ निर्यात 
के लिए व्यष्टि और समिष्ट नियोजन के हेतु सिफारिशों प्रस्तुत करना था 
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जबकि दूसरी का काय॑ ऐसे सुझाव देता था जिनके अनुसार सरकार प्रस्तावित 
निर्यात नीति के सम्बन्ध में संसद को सिफारिश करे। व्यापार पर परामशौ« 
दाता परिषद (4698077 0000०] 500 77806) नाम की एक नयी संरुया 
स्थापित की गयी । 
प्रशिक्षण ओर अनुसंधान 
(7 07॥ए 3200 8९५४६००८॥ ) 

निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सम्बन्धित लोगों को प्रशिक्षण 
प्रदाव करने की योजनाये बनाई गयी है। देश और विदेश मे निर्यात 
व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के बारे में लोगों को प्रशिक्षित किया 
जाता है। विदेशी व्यापार के भारतीय संस्थान (ताक ॥राष्ापा6 6 
छठ07880 77908) द्वारा सामान्य अनुसंधान और बाजार सम्बन्धी अनुसंधान 
कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। इन कार्यो के लिए समय-समय पर विचार 
गोष्टियां आयोजित की जाती हैं। इन सबके अलावा पेकेज करने और याता- 
यात सम्बन्धी सुविधाये प्रदान करने के क्षेत्र मे भी महत्वपूर्ण विचार-विभश्॑ 
किए जाते है । 

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वस्तुओं को अच्छा रखने की 
दिशा में कुछ प्रथोग किए गये हैं। उदाहरण के लिए, १६६३ में संसद ने 
किस्म नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार यह 
व्यवस्था की गई कि देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं ठीक किस्म की 
होनी चाहिये | अधिनियम के पारित होने के बाद अनेक वस्तुयें धीरे-धीरे 
इसके क्षेत्र में आती रही और तीसरी योजना के अब्त तक निर्यात की जाने 
वाली वस्तुओं में लगभग ८० प्रतिशत वस्तुर्यें किस्म नियंत्रण और जहाज में 
लदान से पू्व_ निरीक्षण की योजना के अन्तगत आ चुकी थीं । 
चौथी योजना का निर्यात कार्यक्रम 
(एचडए०7०६ एए०2एश॥0४ ण ए0०एएफक एश॒त्बा) 

चौथी योजना के दौरान इस बात पर पर्याप्त ध्यान दिया गया कि 
तिर्यातों को किस प्रकार बढ़ाया जाए। देश पर विदेशी सहायता के बढ़ते हुए 
भार को कप करते के लिए और आत्म-निर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के 
लिए यह जहरी था कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के हेतु ठोस कदम उठाये 
जाते । इम दृष्टि से १९६४ में योजवा आयोग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 
पर्याप्त विचार-विमश किया गया । सितम्बर, १९६५ में वाणिज्य मंत्रालय 
के परामण से “वौधथी योजना का तिर्यात कार्यक्रम” नामक पत्र तैयार किया 
गया तथा इसे राष्ट्रीय विक्रात्त परिषद के सम्मुख विचाराधथी प्रस्तुत किया 
गया । इस पत्र में चौथी योजना के दोराब कुछ निर्यात ५१०० करोड़ रुपये 
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रखे गए । अतुमाव था कि १६६५-६६ मे निर्यात का सत्तर ८५० करोड़ रपये 
से बढ़कर १९७०-७१ में यह ६९० करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा । 


रुपये के अवमूल्यन के बाद सरकार ने १२ निर्मात वस्तुओं पर विश्विष्ट 
दर से निर्यात कर छगाने की घोषणा की। ये वस्तुयें थीं--जूट का सामान, 
चाय, काफी, कालीमि्, खली, तम्वाक, (अ-निर्मित), कपास, कच्चा सूत, ऊन, 
अभश्रक, चमड़ा और खालें एवं नारियल की जटा और उप्से बना सामाव । इन 
अलावा सरकार ने उन सभी स्थित निर्यात प्रोत्याहन स्क्रीमों को समाप्त करने 
की घोषणा की जिनमें निर्यात के आधार पर आयात का अधिकार दिया जाता 
है। चौथी योजना के दौरान (अवमुल्यत के वाद) ८०३० करोड़ रुपये के 
तिर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए हृडठ निश्चय तथा 
पर्याप्त चतुराई के साथ प्रत्येक दिज्या में प्रयत्न किया जाना परमावश्यक है। 
इसके लिए निकट भविष्य में समाज को पर्याप्त त्याग और अनुश्ञासन से कार्य 
करना होगा । निर्यात कार्यक्रम को पूरा करने के लिए निर्यात वस्तुओं में 
विभिन्नता लानी होंगी तथा विदेशी बाजारों का विस्तार करना होगा। इसके 
लिए जहरूरी है कि निर्यात बाजारों के विकास के छिए सभी आवश्यक सुविधायें 
प्रदान की जाएं। इस दृष्टि से विशेषज्ञों एवं व्यापारियों, विदेश व्यापार के 
लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन कया जाना और विदेश में बिक्री बढ़ाने और 
वहां कार्याकय, डिपो, भण्डार आदि खोलने का प्रयास किया जाय । ऐसा होने 
पर ही देश के निर्यातों के बढ़ने तथा भुगतान सन्तुलन के समतुल्य होने की 
आद्या की जा सकती है। 


आयात व्यापार का भब्रध्ययन 
(9 8060 ० ॥7907 77986) 


१९४७ के बाद भारत के आयात व्यापार में भी अनेक महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन हुए हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होने तक भारत का 
आयात-व्यापार मुख्य रूप से निजी व्यापारियों द्वारा संचालित किया जाता 
था और अधिकांश माल विदेशी निर्माताओं एवं निर्यात-कर्त्ताओं के विक्रेता 
विभागों के माध्यम से खरीद लिया जाता था। इनके द्वारा एजेन्सी हाऊसेज 
की सेवाओं का पूरा-पुरा लाभ उठाया जाता था। ये एजेन्सी हाऊसेज विदेशी 
कर्मों के बिक्री पक्ष का प्रबन्ध करते थे और भारतीय थोक-व्यापारियों और 
विदेशीज्यापारियों के बीच एक कड़ी का कार्य करते थे। इनमें से अधिकांश 
कमीशन पर काय करते थे । इस प्रकार विदेशी निर्यात-कर्ता और वास्तविक 
उपभोक्‍तछ के बीच अनेक कड़ियां काम करती थी | 
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भारत के आयात क्रमशः बढ़ते चले गए। देश के औद्योगीकरण की 
आवश्यकताओं ने भारत के आयात व्यापार की मात्रा को पर्याप्त बढ़ा दिया । 
इसके अतिरिक्त अब भारतीय खरीददार विदेशी उत्पादकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रखने की इच्छा करने लगे । क्षतः भारत में आयात के तरीकों में उल्लेखनीय 
परिवतंन होने लगा । परिणामस्वरूप भारतीय आयात-व्यापार का एक बहुत 
बड़ा भांग भारत में आयातगृहों द्वारा संचालित किया जाने छगा। थॉमस 
के कथनानुसार “देश की सामान्य सम्पन्नता के बढ़ने और भारतीय व्यापा- 
रिक समाज में शिक्षा तथा ज्ञान का प्रसार होने से भारतीय आयात-कर्त्ता 
और, विदेशी पूरतिकर्ता के, बीच प्रत्यक्ष व्यापार की नयी प्रतिक्रियांयें आने 
लगीं । 

द्वितीय विश्व-युद्ध के समय भारत के आयात की मात्रा पर्याप्त कम 
हो गयी थी और भारत तथा विदेशों के बीच सम्पर्क की कड़ियां ढीडी पड़ 
गयी थी । जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्धॉकालीन विध्वंश के परिणामस्वरूप 
सभी पूर्तिकर्ता देशों में माल की स्पष्ट कभी दिखाई देने छगी । ऐसी स्थिति 
में उपलब्ध पूर्ति की प्राप्ति की दृष्टि से प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गयी। 
विभिन्‍न उपभोक्‍ता देशों के बीच उपलब्ध पूतियों का समान रूप से वितरण 
हो सके, इसके लिए विभिन्न देशों ने अपनी सरकारों के अधीन केन्द्रीयक्रृत 
बिक्री को अपनाया | भारत में यह अनुभव किया गया कि यदि निजी व्यापा- 
रियों को विदेशी व्यापारियों से माल खरीदने की स्वतन्त्रता दी जाए तो के 
लाभप्रद कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में माल प्राप्त चहीं कर पायेंगे। ऐसी 
स्थिति में मुलभुत वस्तुओं के आयात राज्य को रुवयं सम्भालने पड़े गे । 

आ्रोयात नीति के उहं श्य 
(776 07]९९४६५ ०६ ॥790०7 270॥0८0) 

सरफार द्वारा भारत के आयात पर पर्याप्त नियष्नण लगाए गए | 
इन नियन्त्रणों के उद्देश्य का वर्णन करते हुए भारत सरकार के वाणिज्य 
और उद्योग मन्‍्त्री ने बताया कि “इस नियन्त्रण नीति का उहेश्य योजना के 
उहेश्यों को पूरा करता और उसकी नीतियों को संचालित करना है। 
आयात और नियंत्रण सदंव ही औद्योगिक विकास के साधन, विदेशी 
विनिमय के संरक्षण और निर्यात प्रोत्साहन के चक्र के रूप में होने चाहिए । 
इनका उद्देश्य देश के औद्योगिक आधार को मंजबूत बनाना, आशिक ढांचे में 
प्रिवर्तत करना तथा स्वयं संचालित अथं-व्यवस्था को निर्माण कैरनां होना 
चाहिए ताकि देश स्वयं के साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करके सम्भा- 
वित प्रगति कर सके ।”” इन उद्देश्यों को कार्य-रूंप में पेरिशितं करना एक 
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समस्या थी । जब एक देश वी आथिक दद्ा में १रिवर्तन होते हैंतो उसकी 
आयात नीति भी तब्नुसार परिवर्तित होती है। भारत सरकार की आयात 
सीति परिस्थितियों के अनुसार उदार और कठोर होती रही है। कभी इस 
पर वियंत्रण लगाना जरूरी हो जाता है और कभी बिना नियंत्रणों के ही 
अथवा शिथिल नियन्त्रणों के साथ आयात किए जाते हैं। स्वतत्रता के बाद 
१९४८ में व्यापार नीति पर्याप्त स्वतंत्र थी किन्तु मई, १९४६ में इस पर 
अनेक प्रतिबंध लगाने जरूरी हो गये। बाद में ये प्रतिबन्ध और भी कठोर 
हो गए किन्तु १६५५-५६ में ये पुनः उदार बना दिए गए। १६५७ के मध्य 
में पुनः प्रतिबन्ध लूग गए, । उस समय के बाद से विदेशी विनिमय के साधर 
ज्यों-ज्यों दुल्लंभ बनते जा रहे हैं, त्यों-त्यों. हमारी आयात-नीतियां कठिन होती 
जा रही हैं । 

१६४८-४६ के दौरान भारत को डाल्‍रूर संकट का परिणाम भोगना 
पड़ा । उसने कठोर मुद्रा वाले देशों से बेवल उन्हीं वस्तुओं का भायात किया 
जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं थी | सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रण और कठोर बना 
दिए गये । कुछ वस्तुओं को निषिद्ध घोषित कर दिया गया। सुलुभ मुद्रा 
वाले देशों से आवश्यक वस्तुएं मंगाई गयो ओर उनके आयात के सम्बन्ध में 
पर्याप्त उदारता बरती गयी । सरकार द्वारा एक आयोत सलाहकार समिति 
की स्थापना की गयी । १९४६-५० में देश के आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना 
आवश्यक बन गया क्योंकि उदार नीति के कारण आयातों की मात्रा इतनी 
बढ़ गयी थी कि वे सीमित विनिमय साधनों से बहुत आगे चले गए। 
१६४८-४९ में दो 00, (07७0 0शाध।] 0श0688 ऊँ ा06 जद) 
किए गए। इनका सम्बन्ध विलासिता की वस्तुओं से था। १९४९-५० में 
00. हा को समाप्त कर दिया गया और एक संशोधित 00, हज५ 
राम किया गया । इसवे अनुसार यह व्यवस्था को गयी कि सुलभ मुद्रा वाले 
देशों से कुछ वस्तुओं का आयात बिना किसी लाइसेंस के किया जा सके । 
डालर क्षेत्रों से आयातों को इस काल में बन्द कर दिया गया। १६४६ में 
मुद्रा अवमूल्यन करना पड़ा औौर तब स्थिति में आंशिक रूप से सुधार हुआ । 

१९५० में भारत की आयात व्यापार नीति में उल्लेखनीय परिवतंन 
हुए। इस समय के बाद देश के नियोजित विकास की परिस्थितियों में जो 
भारतीय आयात पर लगाए गए नियंत्रण का कारण विदेशी पृूत्ति में कमी 
न होकर देश के विदेशी विनिमय में कमी थी। अब उपभोक्ता वस्तुओं के 
आयात को कठोर रूप से अवरुद्ध कर दिया कया और औद्योगिक कच्चे माल 
तथा पूजीमतन्सामान के पक्ष में परिवर्तन आया । इन सब बातों ने मिलकर 
आयात व्यापार में रंगे हुए व्यापारियों में उथल-पुथल मचा दी । 
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आयात-नियंत्रण के परिणामस्वरूप जिस सस्थागत्र रूप-रचना की 
आवश्यकता हुई वह पहले की अपेक्षा भिन्न थी और इसका उत्तरदायित्व 
यातो राज्य द्वारा ब्थवा स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा सम्भाल लिया गया। 
आयात -व्योपार की रूप-रचना में पहले के आयात-व्यापारकर्त्ता वास्तविक 
उपभोक्ताओं या सरकारी यंत्र के लिए केवल मध्यस्थ बन गए और कमीशन 
ऐजण्टों की तरह काये करने लगे । आयात-नियंत्रण के कारण अनेक व्याव- 
सायिक आयात-कर्त्ता बेरोजगार बन गए। उनमें से अनेक को निर्यात व्यापार, 
राष्ट्रीय व्यापार तथा उत्पादन के कार्यो में लगना पड़ा । 

१६५० में जी. एल. मेहता की अध्यक्षता में काम कर रही आयात- 
निर्य॑त्रण जांच समिति ने आयात-नियंत्रण के उद्देध्यों का उल्लेख करते हुए 
बताया कि “आयात उतने ही किए जाएं जितना देश में विदेशी विनिमय 
उपलब्ध है। कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए आवध्यक वस्तुओं का 
आयात किया जाए और किसी वस्तु विशेष की कीमत में होने वाले उच्चा- 
बचनों को नियंत्रित क्रिया जाए।” समिति का सुझाव था कि आयात की 
वस्तुओं को नौ श्रेणियों में वांटा जाए। इसके अतिरिक्त व्यापारिक आयातों 
की सीमा केवल ४०० करोड़ रुपये रखी जाए । 

देश की आयात नीति समय की आवश्यकताओं के साथ-साथ अपने 
उद्देश्यों में परिवर्तत करती रही है। १६५५-५६ में आयात तीति का लक्ष्य 
देश के आर्थिक विकास में योगदात करना था और इसलिए पर्याप्त उदार 
नीति अपनाई गयी । इस काल में मशीनों तथा कब्चे माल का आयात किया 
गया | लघु उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों को प्राप्त 
करने का प्रयास किया गया तथा उन वस्तुओं का भायात करने की नीति 
अपनाई गई जो देश में उपलब्ध नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में हमारे 
आयातों की मात्रा बहुत बढ़ गयी । देश के सामने विदेशी विनिमय का संकट 
आ गया। ऐसी स्थिति में आयात नीति को कठोर बनाना ओर उस पर 
कठोर प्रतित्रन्ध लगाना स्वाभाविक था । 


१९६६-७० की आयात नीति में निर्यात उत्तादन (859०६ 
ए:000०0०७) और आय बचत (फणा $2शांग8) पर जोर दिया 
गया। जिन उद्योगों के उत्पादन का १०% या इससे अधिक माल १६६१ में 
निर्यात किया गया था, उनको पूर्ति के स्रोत और प्रसार की सुविधाएं देने 
का निर्णय लिया गया । ऐसे उद्योगों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का 
प्रबन्ध किया गया। पर्याप्त निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी 
कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। उदाहरण के लिए निर्यात बढ़ाने के हेतु उत्पादन 
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क्षमता, की वृद्धि, पुजीगत माल का आयात, कच्चा माल, वित्तीय तकनीकी 
ओर प्रवन्धात्मक सहयोग आदि-आदि । 


पू वर्ष में प्राथमिकता सूची में से १० उद्योगों को उनकी निर्यात 
क्षमता के आधार पर चुना गया। इन उद्योगों की इकाइयां यदि अपने 
उत्पादन का ५% भाग निर्यात नहीं कर सकीं तो उत्की आयात अनुज्नप्ति काट 
दी जायेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा पूति के स्रोत उपलब्ध कराने 
के लिए जो सुविधायें दी गई थीं वे हट जायेंगी । 

अंधात अनुज्ञप्ति प्रदाव करने के लिए नई श्ोजनायें प्रारम्भ की गई । 
मान्य निर्यात गुहों को व्यापक आयातों के संगठन की अनुमति दी गई। प्राथ- 
मिकता प्राप्त ५९ उद्योगों की आवश्यकताओं को इस आधार पर सहयोग 
देना जारी रखा गया कि घरेलू मांग तथा विदेशी आवश्यकताओं को पूरा कर 
सकें । कच्चे मा और अन्य सहायक वस्तुओं की अनुज्प्तियां पू॑ंवत्‌ रखी 
गई । दीघंकालीन निर्यात समझौतों के पंजीकरण के छिए एक नयी यो जना 
प्रारम्भ की गई। इन समझौतों को पूरा करने के लिए किये जाने वाले 
निर्यातों में निर्यात-कर्त्ता को वे सभी सहायतायें देने का आश्वासत दिया गया 
जो प्रारम्भ मे दिया गया था । 


आयात बचत और आयात स्थानापन्न के लिए ३१६ वस्तुएं आयात होने 
से रोक दी गई । इनमें बॉल-बियरिंग, मोटर गाड़ी के कुछ भाग, कीटाणुनाशक 
दवाइयों के कुछ प्रकार, औजार, बेल्डिग मशीनें ,छकड़ी के काम की मशीने,लोहे व 
फौलाद की कुछ वस्तुएं आदि मुख्य थीं। १२६ वस्तुएं जो अभी तक वास्तविक 
प्रयोग कर्ताओं को बिना प्रतिबन्ध के सिल सकती थी उन्त पर अब प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया । कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने और उद्योगों 
के लिए आवश्यक हिस्सों से सम्बन्धित नीति अपरिवर्तित रही। छोटे स्तर 
के क्षेत्र में नई इकाइयों को अधिक मूल्य की प्रारम्भिक अनुज्ञप्तियां प्रदान की 
गई ताकि वे भरी प्रकार प्रारम्भ हो सकें। 


कुछ समय पूर्व तक आयात स्थाचनापन्च केवल अन्तिम उत्पादनों से ही 
सम्बन्धित था । यह बात अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में अब वहीं रही । नई 
नीति में यह प्रयात्ष किया जायेगा कि स्वदेशी माल में से मध्यवर्ती उत्पादन 
किये जायें । तकनीकी विकास का महानिर्देशक इस काये में पहले से ही 
लगा हुआ है। औद्योगिक विकास विभाग में एक उच्च-स्तर की समिति 
निमुवत की गई है ताकि आयात स्थावापन्न के क्षेत्र में किये गये प्रयासों की 
देखभाल कौर सके, प्रगति की निगरानी रख सके, भविष्य के लिए निर्देशन 
दे सकें और आयात स्थानापन्न के लिए नये क्षेत्र बना सके । 
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राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा 
किये जाने वाले व्यापार की वस्तुओं में छः: अन्य मदों का आयात भी जोड़ 
दिया गया है । कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है 
कि इन्हें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा उपभोक्ता सहकारी स्टोरों 
के माध्यम से वितरित किया जायगा। 


ग्रायात व्यापार का संगठन 


(0:/एथ्षांड्थाा 079 एा ॥शए07 77206) 


भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अपनाए गए आयात संगठन में 
राज्य का योगदान बढ़ता जा रहा है। राज्य के योगदान को हम दो रूपों 
में विभाजित कर सकते हैं:--(१) सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली 
प्रत्यक्ष खरीददारी, जैसा कि खाद्यान्तों के विषय में है, और (२) विशेष संगठनों 
द्वारा आयात । उदाहरण के लिए, भारत के राज्य व्यापार निगम (57'20) और 
स्टील नियंत्रक (5न्‍88] (/०॥।70॥07) द्वारा की गयी खरीददारियां। 
खाद्यान्न के आयात पर खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का एकाधिक्रार है जबकि 
8]0 को कास्टिक सोड़ा, पोटाश और दूध के उत्पादन का आयात करने का 
पूरा अधिकार दिया गया है । 

आयात व्यापार में राज्य का अधि क्ाधिक योगदान व्यापार की मात्रा में 
चुद्धि का कारण बता है खाद्य और ओद्योगिक कच्चे माल जेसी मूलभूत चीजों के 
आयात की लागत को घटा कर पर्याप्त मात्रा में उनकी खरीददारी को सम्भव 
बना दिया जाता है । दूसरी ओर एस० टी० सी० का दावा है कि औद्योगिक 
कच्चे माल की पर्याप्त खरीददारी के फलस्वरूप यह लाभदायक शर्तें अपनाने 
योग्य सक्षम बनी है। निजी व्यापारियों का मत इससे भिन्‍न है। उनका 
कहना है कि एस० टी० सी० द्वारा जो कमीशन की दर वसूल की जाती है 
वह उससे कहीं अधिक है जो पहले निजी व्यापारियों द्वारा वसूछ की 
जाती थी । 

सरकारी आयातों के विरुद्ध यह कहा जा सकता हैं कि इनमें देरी होती 
हैं और कई बार अतुपयुक्त प्रकारों को भी खरीद लिया जाता है। खरीददार 
के सामने कोई विकल्प नहीं होता, इसलिये उसे ये खरीदने पड़ते हैं । उदाहरण 
के लिये, कई बार खाद्यान्न दोषपूर्ण और बहुत घटिया किस्म का आ जाता है 
फिर भी खरीददारों को मजबूर होकर उसे खरीदना पड़ता है। यही बात 
स्टील तथा कच्ची रूई के बारे में भी लागू होती है । कुछ व्यापारियों ने यह मत 
अंभिव्यक्त किया हैं कि सरकारी हस्तक्षेप किसी के लिए भी लाभदायक नहीं 
रहता क्योंकि उपभीक्ताओं को भी इसकी ऊंची कीमतें अदा करनी होती है। 
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यह मत अधिक सही नहीं है क्योंकि यह सम्भव है कि यदि व्यापार को निजी 
पारियों के हाथ में छोड दिया जाता तो स्थिति और भी अधिक बदतर हो 
सकती थी । इससे न केवलछ कीमतें बढ़ जाती वरन्‌ प्रतिस्पर्धा के कारण 
विभिन्‍न व्यापारियों को पर्याप्त माल भी व मिल पाता । 

आजकल &ायात-व्यापार की विभिन्‍नता हमारे व्यापार की प्रमुख 
विशेषता है। दितीय विव्व-युद्ध से पूर्व हमारे कुल निर्यात ब्यापार के 
३० प्रतिशत से भी अधिक भाग ग्रट ब्रिटेन से आते थे किन्तु १६५६-५७ 
में यह केवल १५ प्रतिशत रह गया । दूसरी ओर परिचमी यूरोप, 
विशेषतया पश्चिमी जम॑ती, संग्ुक्तराज्य अमेरिका और जापान आदि का 
महत्व द्वितीय विशश्ञययुद्ध के बाद हमारे आयात व्यापार की दृष्टि से पर्याप्त 
बढ़ा हैं। इस काल में आयात पर जो अनुज्ञप्तिया ([067085) छूगायी गयीं 
उनका आधार साख शर्तों की उपलछब्धता थी । पश्चिमी जमेती और जापान के 
आइचय जनक औद्योगिक विकांस के कारण ये देश अच्छी साख णर्तें प्रदात 
करने को दैयार थे । इससे भारत को प्रोत्याहन मिला और उसने उनसे पर्याप्त 
लाभ उठाया । 


स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार में आयातों की अपेक्षा 
लिर्यातों का महत्व अधिक बढ़ गया। सरकार द्वारा व्यापार समझौतों 


के माध्यम से आवश्यक पहल की जाने लगी । आयात-नीति हो प्रतिबन्धित 
किया गया और निर्यात के प्रोत्साहन के लिये प्रयास किये गये जुलाई, १६६० 
में भारत ने २४ देझ्षों के साथ व्यापार समझौते किये । रिजवं बेक के मतानुसार, 
इनसे से अधिकांश समझौते भारत के द्विपक्षीय व्यापार में सन्तुलन छाने और 
भारत के निर्यात बाजारों को बढ़ाने में प्रथत्तशील थे । हमारा आयात-व्यापार- 
संगठन पूर्ण रूप से बदल गया और इसकी विशज्येषताओं तथा प्रक्रियाओं में 
मौलिक परिवर्तन किये गये । 
भ्रायात नीति पर सुदालियार समिति 
(एतशांशा' एण्फ्रणां (०४ था गगाए07६ 37806) 
सरकार द्वारा ३० मार्च, १६५६ को रामास्वामी मुदालियार 
बने अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई ताकि देश की आयात-निर्यात 
नीति तथा उसकी प्रक्रियाओं की जांच करने के बाद उनके बारे में प्रतिवेदन 
दे सके | इस समिति द्वारा १९६२ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें 
आयात सम्बन्धी विभिन्न सुझाव तथा आयातों के क्षेत्र में प्रक्रिया सम्बन्धी 
अनेक सिफरिशं प्रस्तुत की गई | 


आयात सम्बन्धी सिफारिश 
समिति का मत था कि उपभोग और विकास के लिये आयात परस्पर 
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घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। उनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा 
सकती । एसी स्थिति में देश की आयात नीति ऐसी होनी चाहिये कि वह 
विभिन्‍न उद्योगों को प्राथमिकता देते हुये उन्हें आवश्यक कहूञपुर्जे और कच्चे 
माल की खरीददारी के लिये सुविधाएं प्रदान कर सके । इस वर्ग में उन उद्योगों 
को लिया गया जो (१) योजना के विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं, (२) निर्यात 
के लिये उत्पादन करते हैं, (३) ऐसे कल-पुर्जों और कच्चे माल का उत्पादन 
करते हैं जिसे अब तक विदेशों से मगाया जाता है, तथा (४) पूर्ण रूप से देशी- 
कच्चे माल पर निर्भर हैं और मशीनों का आयात करते समय वे विदेशी 
विनिमय की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते है । 

आयात नीति के सम्बन्ध में समिति की यह सिफारिश थी कि भविष्य 
में आयात लाइसेन्स वाषिक आधार पर दिये जाने चाहिये। इस सुझाव को 
अधिक उपग्रक्त नहीं समझा गया क्योंकि देश विदेशी विनिमय की कठिनाइयों 
में होकर गुजर रहा था। इतने पर भी सरकार सिद्धान्त रूप में इस सिफा- 
रिश को मानने को तेयार नहीं थी । आयात लाइसेन्सों के प्राथंना-पन्नों को 
वाधिक आधार पर देने की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त जहां तक 
सम्भव हो सके इन लाइसेन्सों को वाषिक आधार पर ही जारी करने का 
प्रयास किया गया । 
प्रक्रिया सम्बन्धी सिफारिशों 

मुदालियार समिति ने भारत के आयातों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में 
कुछ सिफारिश कीं । इस दृष्ठि से समिति ने पहली सिफारिश यह की कि 
वास्तविक उपभोक्ताओं और स्थापित आयात-कर्ताओं के लाइसेन्सों का प्रार- 
सम्मिक काल एक वर्ष होना चाहिये | दूसरे, क्षेत्रीय छाइसेंसिंग अधिकारियों 
को यह अधिकार प्रदान किया जाए कि वे प्रतिबंधित साख पर जारी 
किये गये लाइसेन्सों के अतिरिक्त अन्य लाइसेंसों का पुनर्वेधीकरण कर सकें । 
तीसरे, स्थापित आयात-कर्ताओं के लाइसेन्सों की अवधि नहीं बढ़ानी चाहिये । 
केवल विशेष परिस्थितियों में यह अवधि तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है । 
चौथे, अनुसूचित उद्योगों के प्रार्थंता-पत्रों का यथासम्भव शीघ्र निराकरण 
किया जाय । पांचवें, छाइसेंन्सिग पदाधिकारियों के पास मुद्रा सम्बन्धी 
सीमाओं की सूचना प्रत्येक लाइसेन्स की समय-वृद्धि के लिय समय पर 
पहुँचानी चाहिए | छठे, आयात लाइसेन्सों के लिए जो प्राथना-पत्र दिये 
जाये उनके प्रारूप की जांच की जानी चाहिये, ताकि उनको अधिक सरलू 
बनाया जा सके । ल्‍ 

इस समिति ने अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में विभिन्‍न सुझाव पेश किये 
जिनका उद्देश्य आयात-कर्त्ताओं को सुविधा प्रदान करता और इससे सम्बन्धित 
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प्रक्रि! को सरल बनाता था। गरकार ने इससे सम्बन्धित समिति की 
सिफारिशों को मानकर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास किया । समिति का 
एक सुझाव यह भी था की तदथ अनुनज्नप्तियां ( 40000 ].0०7068 ) कम से 
कम जारी किये जाय॑ । 


समिति की सिफारिशों की श्रालोचना 


( एप्रपलंषणा 66 (86९ 7१९९८०ए्रशशा6 9 00४5 ) 
समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को आायात-व्यापार की दृष्टि से 


पूर्ण वहीं कहा जा सकता । समिति ने इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया था 
कि विभिन्‍न देशों से आयात किस मात्रा में किया जाना चाहिये । समित्ति ने 
आयात समस्याओं पर गहराई से विचार नहीं किया और सुझाव देते समय 


राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व प्रदान किया गया । 


सरकार ने जब १६६२-६३ में अपनी आयात नीति घोषित की तो 
तीन उद्देश्यों को प्रमुख बताया गया--(१) बोचद्योगिक विकास को श्रोत्साहन 
दिया जाय, (२) विदेशी विनिमय को संरक्षण दिया जाये, और (३) निर्यात को 
प्रोत्साहन दिया जाय । इस आयात नीति की विशेषता यह थी कि इसे वाधषिक 
आधार पर घोषित किया गया । १६६२-६३ की आयात नीति देश के संकटकाल 
को ध्यान में रखकर बनाई गयी थी । इसमें देश की सुरक्षा और औद्योगिक 
विकास दोनों महत्वपूर्ण विषय बन गये । जो वस्तुयें अधिक आवश्यक नहीं 
थी और जिनका निर्माण देश में ही हो सकता था उनके आयात को कम 
कर दिया गया । इसके अतिरिक्त देश में स्टलिंग की कमी थी और इसलिये 
गत वर्ष कुछ वस्तुओं के नियतांशों में जो कमी की गयी थी उसे और भी कम 
क्र दिया गया। आयात-कर्तताओं को जिन वस्तुओं पर अनुज्ञप्तियां प्रदान की 
जाती थी उनकी संख्या अब १७० हो गयी । परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर 
जोर दिए जाने के कारण कुछ वस्तुओं का बायात विद्येष रूप से बढ़ाया 
गया । देश में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने कीं गरज से अधिक विदेशी 
विनिमय प्रदान करने की व्यवस्था की गयी । 


जुलाई, १९६६४ में १९६५-६६ की भ्रायात नीति घोषित की गयी । 
इस नीति के अनुसार स्थानीय आयातकर्त्ताओं के नियतांक्ों में पर्याप्त कमी 
कर दी गयी । सरकार द्वारा एक ऐसी पुस्तिका का प्रकाशन किया गया 
जिसमें सभी प्रकार के आयातों के लिये सभी अनुज्ञप्तियाँ प्रदात करने की 
क्रियाविधि का विवरण था । 
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श्रायात-व्यापार को मात्रा 
( श७0प्रास्‍8 ०0 ४07०४ 77806 ) 

दितीय महायुद्ध के काल में निर्यातों की अपेक्षा आयातों पर अधिक 
रोक लग गयी । इसका कारण कड़ा विनिमय नियंत्रण था। अनेक वस्तुओं 
का आयात बिल्कुछ बन्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्‍त जो देश पहले 
भारत को निर्यात करते थे वे अब अपने देश की आव्रद्यकता पूरी करने में 
व्यस्त हो गये । इसके अछावा सेनिक सामग्री के उत्तादव की ओर अधिक 
ध्यान देने के कारण अन्य उत्पादनों की मात्रा भी घट गयी। यातायात की 
कठिनाइयों एवं भाड़े की ऊची दरो ने आयातों की मात्रा को बहुत घटा दिया। 

१६४२ में भारतीय आयात ११०६ करोड़ रुपये तक रह गए थे किश्तु 
बाद में जब विदेशों में युद्धऋलीव मांग घट गयी और वहां औद्योगिक 
उत्पादन बढ़ने लगा तो भारत को निर्षात के लिए अधिक मात्रा उपलब्ध होने 
लगी । यातायात के साधनों में विकास होने के कारण स्थिति में और भों 
सुधार हुआ । स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने उदार आयात नीति अपनाई ताकि 
मुद्राप्रसार से लड़ा जा सके और भारतीय उपभोक्ताओं एवं भारतीय उद्योगों 
की रुकी हुई मांगों को पूरा किया जा सके । इत सबके परिणामस्वरूप १९४८ 


में आधातों की मात्रा ६४३'८५ करोड़ रुपये हो गयी । कच्चा माल और 
खाद्यान्न बहुत बड़ी मात्रा में आयातित किया जाने लगा । 

१६५१-५२ में आबात की मात्रा बढ़कर €७० करोड़ रुपये हो गई 
जबकि १६५०-५१ में केवल ६५१ करोड़ रुपये थी। इस ब्रुद्धि का कारण 
कोरिया युद्ध के कारण आयात वस्तुओं के विह्ृत्र मुल्य में वृद्धि थी । प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के दोसन आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय परिवतंन हुये । 
१९५५-५६ में ६७८ करोड़ रुपये का आयात हुआ । सम्पूर्ण योजना काल में 
कुल आयात ३६१७ करोड़ रुपये का हुआ जिसका प्रत्तिषषें औसत ७२३ करोड़ 
रुपये आता है। ' सन्‌ १६५०-५१ से १६५३-५४ तक आयातों की मात्रा में 
जो गिरावट रही उत्तका कारण यह था कि सितम्बर, १९४६ में, मुद्रा का 
अवमूल्यन हो जाने के कारण आयात महंगे हो गये थे । इसके अतिरिक्त लंदन 
में जब कॉमनवेल्थ मन्त्रियों ((077009898/70 (४750678) का सम्मेलन 
हुआ तो उत्त समय भारत ने आयातों पर कठोर 'प्रतिबन्ध छगा दिये । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में आयात उल्लेखनीय रूप से 
बढ़ गये । १९५४ से आयातों की मात्रा बढ़ती गई। १९५६-५७ में आयातों 


श्र 


॥" आभायात के ये आंकड़े सीमा शुल्क के आंकड़ों पर आधारित हैं । 
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की कुछ मात्रा ८४१ करोड़ रुपये तक पहुच गई और इसके बाद १६५७-५८ 
में यह बढ़कर १०३५ करोड़ रुपये हो गई । इस वृद्धि का कारण विकाम्त की 
गति बढ़ना और आयात के सम्बन्ध में उदार नीति को अपनाना था। सरकारी 
तथा मेर-सरकारी उपक्रमों को मशीनों तथा कच्चे माऊलों का आयात करने के 
लिये लापरवाही के साथ आयात लाइसेेन्स दिये गये । ऐसा करने के बाद यह आशा 
की गई थी कि देश का शीघ्र ओऔद्योगीकरण हो सकेगा | यह आशा इसलिए पूरी न 
हो सकी क्योंकि उपभोक्‍ता वस्तुओं के लिये दिए जाने वाले आयात लाइसेन्स कम 
नहीं किय गये। सरकारी अधिकारियों की इस भूल के कारण १९५७ में 
देश को गम्भीर विदेशी विभिमय के संकट का सामना करना पड़ा। इसके 
फलस्वरूप प्रतिबन्धपर्ण आयात नीति अपनानी पड़ी तथा योजना में निवेश 
के कार्य-क्रमों को कम करना पड़ा । १९५८-५६ में आयात घटकर केवल 
&०६ करोड़ रह गये । १९५६-६० में भी इतमें केवल थोड़ी-सी बद्धि हुई । 
आयात में कटोती हेतः उपभोक्ता सामान, स्टील तथा मशीनरी, दवाइयां एवं 
औद्योगिक कच्चे माल के आयात को कम करना पड़ा । १६६०-६१ में आयातों 
की मात्रा पुनः बढ़ी और यह बढ़ कर ११४० करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच 
गई । दूप्तरी योजना के दौरात कुल मिलाकर रूगभग ४८८२ करोड़ रुपये 
का या प्रति वर्ष ६७६ करोड़ रुपये का आयात हुआ । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुमान था कि आयात की कुल मात्रा ५७५० 
करोड़ रुपये रहेगी | इस में ?... ४८० कार्य-क्रम के अन्तगँत होने वाले अन्न 
के आयात को शामिल नहीं क्रिया गया था। सीमा शुल्क के उपलब्ध आंकड़ों 
के अनुसार तीसरी योजना के दौराव कुल आयात ६२०९ करोड़ रुपये के हुए । 
इसमें ?, ],, ४८० के अन्तर्गत अन्त का आयात भाड़ के खर्च को मिलाकर 
८४६ करोड़ रुपये का था। इस प्रक्नर अन्त के आयात को निकालकर 
वास्तविक कुछ भ्रायात ५३६० करोड़ रुपये का किया गया | आयात की यह 
राशि योजना के प्रलेख में प्रदशित अनुमानित आवश्यकता की अपेक्षा ३६० 
करोड़ रुपये कम थी । 

तीसरी योजना काल में देश के आयातों में क्रमिक वृद्धि हुई। केवल 
१६६१-६२ के वर्ष में आयातों में कमी आई और पिछले वर्ष की तुलना में 
ये ३३ करोड़ रुपये कम हो गये । १६६२-६३ में आयातों की मात्रा में २६ 


१, ये आँकड़ सीमा शुल्क के आंकड़ों पर आधारित हैं। विनिमय नियंत्रण 
के आंकड़ों के अनुसार दूसरी योजना के दौरान कुल आयात काफी 
अधिक लगभग ५४०३ करोड़ रुपये या प्रतिदषें ओलत १०८० करोड़ 
रुपये का था । 
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करोड़ रुपये की बृद्धि हुई तथा वे ११३६ करोड़ रुपये तक पहुंच गये। 
१६६३-६४ में आयात का स्तर ८७ करोड़ रुपये बढ़ गया तथा १२२३ करोड़ 
रुपये तक पहुंच गया। १६६४-६५ में आयात के स्तर में १२६ करोड़ रुपये 
की वृद्धि हुई तथा वे १३४६ करोड़ रुपये तक पहुच गये। इस वृद्धि में से 
अधिकांश वृद्धि अन्न पदार्थों के कारण हुई थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 
१६६५-६६ के दौरान आयात १३६९४ करोड़ रुपये का रहा जो पूर्व वर्ष की 
अपेक्षा ५४ करोड़ रुपये अधिक था । 


ग्रायात्त व्यापार की मात्रा 
( 6 ए०णाएए९ ० पु0०ए८ 77906 ) 
(करोड़ रुपयों में ) 


वर्ष आयात 
१६५०-५१ ६५०,४४ 
१६५५-५६ ७७४,२३५ 
१६६०-६१ ११२२.४८ 
१६६१-६२ १०९३,०८ 
१९६२-६३ ११३७,२४ 
१६६३-६४ १२२३,७५ 
१६६४-६५ १३४९.७२ 
१९६५-६६ १४०८,८९ 
१६६६-६७ २०७८,३६ 
१६६७-६८ १९७४.२८ 


अप्रेल-दिसम्बर, १९६८ १३७६.४६ 

चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुसार यह 
अनुमान था कि ?, ..-४८० के आयात को तिकाल कर आयात की आव- 
ध्यकतायें (अवमूल्यित रुपये के रूप में १२०४६ करोड़ रुपये की) अवमूल्थव 
से पूर्व के रुपये में ७६५० करोड़ रुपये की होगी। इसमें ५२०० करोड़ रुपये 
का अनुरक्षण आयात तथा शेष २४५० करोड़ रुपये का परियोजना आयात 
रखा गया | जून, १९६६ में सरकार ने ५९ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के 
सम्बन्ध में आयात की उदारतापूर्ण नीति की घोषणा की। इस घोषणा की 

ध्याव में रखकर ही चौथी योजना के दोरान आयात के अनुमान छूगाये गये । 


, $0ए0706 ; 08927000004 00 00776०६] [76880006 870 
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आयात व्यापार को रचना 


(€०फफुण्भंतं०त0 ० प्रशणाएए 47386) 


युद्ध के बाद भारत के आयात व्यापार की रचना क्रान्तिकारी रूप से 
परिवर्तित हुई है। १६९३८ में भारत द्वारा जिन वस्तुओं का आयात किया 
जाता था वे महत्व की दृष्टि से इस प्रकार थीं--मशीनरी, तेल, कपास का 
सूत एवं सामान, खाद्य पदार्थ एवं आटा, कच्ची कपास आदि। १६४८ 
तक मशीनों का स्थान खाद्य पदार्थों ने ले लिया और कपास का सूत एवं 
सामान आयात की मुख्य वस्तुओं से हट गये। इनके स्थान पर कच्चा जूट 
आर कच्ची कपास का महत्व बढ़ गया। १६९५१ में कच्ची कपास के 
आयात का महत्व मशीनरी की अपेक्षा अधिक बढ़ गया। १६५२ में 
मशीनों का आयात पुनः महत्वपूर्ण बन गंया। देश में खाद्य उत्पादन बढ़ने के 
कारण १९५३ में अनाज, दाल और आटे का महत्व आयात की दृष्टि से 
घट गया । देश ज्यों-ज्यों औद्योगीकरण की दिशा में अग्नसर होता गया 
त्यों-स्यों मशीनों का आयात महत्वपूर्ण बनता गया । लोहे तथा स्पात से निर्मित 
च्तुएं भी आयात की दृष्टि से अपना महत्व रखती हैं। कच्ची कपास, रसा- 
यन और दवाइयों का स्थान आयात की दृष्टि से गोण बन गया है । 


तीसरी यौजना के काल में आयातों में अधिक चुद्धि अन्न तथा उवरक 
“मशीनरी और करू-पुर्जों के मामलों में हुई। योजना के प्रारम्भिक दो वर्षो 
में लोहे और इस्पात के आयात में कमी आ गई क्रिन्तु बाद के दो वर्षो में 
इनके आयात बढ़ गये | योजना के अन्तिम वर्ष में इनके आयात फिर कम 
हुये । लोहा जौर इस्पात तथा अलोह वस्तुओं को मिला कर देखें तो पार्येगे 
कि योजना के प्रारम्भिक दो वर्षो में इनका आयात कम रहा किन्तु बाद के 
तीन वर्षों में यह आयात बढ़ गया । योजनानअवधि में रासायनिक तत्व और 
मिश्रण, चिकित्सा और औषधि पदाथे, रंग, चमड़ा, कमाने और रंगने की 
सामग्री, रबड़, आर्ट शिल्क्र, घागा, कपास और कच्चे जूठ जेसी विभिन्न वस्तुओं 
का आयात कम हो गया । इस आयात की कमी का मुख्य कारण यह था कि 
इबका स्थान आयात स्थानापन्नों ने ले लिया । योजना-काल में आयात नीति 
को नियन्त्रित करके उत्पादन को अधिक बढ़ाया गया | इस काल में प्रायः उन 
आयातों पर अधिक जोर दिया गया जो निर्यात उद्योगों के छिये उपयोगी 
तथा आवश्यक थे | तीसरी योजना के दोरान मशीनरी और परिवहव उप*« 
क्रणों का कुल आयात २१६० करोड़ रुपये का हुआ । इसमें एक बड़ा भाग 
स्थानापनन्‍द मशीनरी और पुत्रों का रहा। तीसरी योजना में प्रमुख वस्तुओं 
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का आयात जिस मात्रा में किया गया उसे पिछले पृष्ठों में दी गई सारिणी द्वारा 
अभिव्यकत किया जा सकता है। 

उपयु क्त सारणी से यह स्पष्ट है कि तृतीय योजना कार में विभिन्‍न 
वस्तुओं के आयातों की स्थिति किस प्रकार रही । 


अवमल्यन के बाद आयात शुल्क कम कर दिया गया। अवम्‌ल्यन के 
परिणामस्वरूप आयातों के लागत, बीमा, ढुलाई-मूल्य रुपयों के हिसाब से 
५७.५ प्रतिशत बढ़ गया । पहले विदेशी मुद्रा की तंगी और कठोर अनुनज्नप्ति 
(4००॥०७) प्रणाली के करण आयात-कर्त्ताओं के लिय मुनाफे की पर्याप्त गु जा- 
इद् रहती थी किन्तु बतंमान परिस्थितियों में यह कम हो गई । अब आयातों 
का स्थान स्वदेश में बनने वालीं बस्तुयें लेने छगी। अवमूल्यन के बाद यह 


आशा की गई थी कि उद्यमी छोग अपनी पू जी आयातों का स्थान लेने वाली 
वस्तुओं के निर्माण में लगायेंगे। अवमुल्यन के बाद आयात-शुल्क्रों में की गई 
कमी इतनी नहीं थी कि रुपयों के हिसाब से आयातों के लागत-चरीमा-ढुलाई 
में हुई वृद्धि को पूरी स्तीमा तक दुरस्त किया जा सके | यह इसलिये किया गया 
ताकि आयात छुल्क़ों में हुई कमी का बजट पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और 
इस बात का भरोसा रहे कि आयातों का मूल्य स्वदेश में बनी वसरुतुओं के 
मुल्य से एकदम बेमेल न हो जाय । अवमल्यन के परिणामस्वरूप आयातों 
का मुल्य रुपयों के हिंसाव से स्वतः ही बढ़ जाता हैं और स्वदेशी उद्योगों को 
हानि पहुँचाये बिना आयातों का नियन्त्रण किया जा सकता है। 

१६९६६ में जनवरी से लेकर नवम्बर तक २५४९,८ मिलियन डालर के 
आपात किये गये किन्तु १६९६७ जनवरी से नवम्बर तक में २४७५.५ मिलियन 
डालर के आयात किये गये ।” जिन वस्तुओं के आयातों में कमी आई उनमें 
मशीनें, कच्चा जूट, खनिज, ईंधन, और सम्बन्धित वस्तुयें, दुग्धशाला के 
उत्पादन, तिलहन से बनने वाली चीजें आदि थे। आयातों की ये कमी दूसरी 
वस्तुओं के आयातों द्वारा पूरी करदी गईं | कच्ची रूई, रासायनिक तत्व, स्पात 
और फौलाद, यातायात के साधन, औजार, कागज, आदि का आयात बढ़ा 
दिया गया । १९६६७ में खाद्य सामग्री और कच्चे जूट का आयात फसल अच्छी 
होने के कारण कम हो गया। कच्ची रूई के आयात पर किया जाने वाला 
अधिक व्यय आयात की अधिक मात्रा और कीमत बढ़ जाने के कारण हुआ | 
निर्यात उद्योगों की सहायता के लिये ओर बेकार पड़े हुये उद्योगों को कार्यरत 
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बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के लोहे और फौलाद आदि का आयात किया 
गया ! इसी प्रकार उबरकों तथा इनके उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के 
आयातों को भी कृषि के क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई | इस काल में आस्ट्रेलिया 
तथा बर्मा से किये जाने वाले आयात की मात्रा घट गई, क्योंकि इन देझों स॑ 
मुख्यतः खाद्यान्न का आयात किया जाता था। कनाडा से किया जाने वाला 
आयात १९६६ की तुलना में २७ प्रतिशत बढ़ गया । इस काल में भारत के 
३८ प्रतिशत आयात संग्रुक्त राज्य अमेरिका से किये गए, ३१ प्रतिशत आयात 
श्रेट ब्िटेन, परिचमी जम॑ंनी, कनाडा, जापान और सौवियत संघ आदि पान 
देशों से किये गये और शेष ३१ प्रतिशत अन्य देशों से । 


खाद्यान्न का भ्रायात 


(7४6 एए्फण ० ४00097 2४७) 

स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न का आयात ओऔसतन्‌ ३ मिलियन 
टन प्रतिवर्ष रहा । खाद्यान्न के मुख्य पूतिकर्ताओं में संग्रुकत्त राज्य अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया, बर्मो, अजे न्‍्टाइना, थाइलेण्ड, कनाडा मित्र और सोवियत यूनि- 
थन थे । जो खाद्यान्न आयात किया गया उसमें गेहूं, चावठ, मक्का, जो 
आदि प्रमुख थे। युद्ध के दौरान खाद्यान्व की कमी होने के कारण उसके दाम 
बढ़ गये । ऐमी स्थिति में कौमतों को गिराने के लिए ओर देश के विभिन्‍न 
भ्रागों में खाद्यास्न का सही-सही वितरण करने के लिये भारत सरकार ने 
खाद्यान्त पर नियंत्रण लगाने की नीति अपनाई। किसानों के अवाज के भण्डारों 
पर नियंत्रण लगाया गया तथा एक स्थान से दूसरे स्थात को खाद्यान्न छे 
जाने पर भी ग्तिबन्ध लगाए गये। अन्न उत्पादन करने वाले देशों में अभाव 
की स्थिति पैदा होने के कारण समस्या अत्यन्त गम्भीर बन गयी । अन्न का 
उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों ने सरकारी संगठनों के माध्यम से अनाज की 
बिक्री का प्रबन्ध किया । इन सब परिस्थितियों में यह रुवीकार किया जाने 
रूगा कि अन्न का आयात व्यापार निजी व्यापारियों के हाथों में छोड़ दिया 
गया तो उनकी प्रतिस्पर्धा न केवल कीमतों को ऊचा बढ़ा देगी वरन्‌ इससे 
उत्पादन भी रुक जायेगा । 

भारत जिन देझों से अन्न का भायात करता है उसके लिये वह वहां 
सरकारों के साथ सीधा सम्पर्क स्थाफ्ति करता है, अर्थात खाद्यान्न को 
व्यापार केवल सरकारी स्तर पर ही होता है। इस सम्बन्ध में जो समझौते 
किये जाते हैं उनमें विशेष रूप से खाद्यान्न के गुण, स्तरें, मात्रा, जहाज में 
लादने से सम्बन्धित बातें, कीमतें, तोल सम्बन्धी प्रइन आदि विभिन्न विषय 
सम्भिलित किये जाते हैं। अनाज को तोलने के लिये भारतीय बन्दरगाहों पर 
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सन्तोषजनक व्यवस्था का अभाव रहा है और ऐसी स्थिति में उसे उतना 
भुगतान करना होता है जितना कि विदेशी सरकार द्वारा मांगा जाय । संयुक्त 
राज्य अमेरिका और आस्ट्रें लिया से आने वाला गेहूं क्रमशः संयुक्त राष्ट्र वस्तु 
साख नियम और आस्ट्रेलिया गेहूं मण्डल ((॥ 66 80806४ (00०॥7700॥9 
(7९4 ए0%0०2१०) _णतं ४प7४798॥9॥ ४४९४४ 80870:) द्वारा भेजा 
जाता है। 

जब खाद्यान्न उपयुक्त बन्दरगाह पर पहुंच जाता है तो उसे ग्रहण करके 
खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय के तकनीकी स्टॉफ की देख-रेख में गोदामों में भर 
दिया जाता है। जहाज़ों को खाली करने के लिए व्यक्तिगत अभिकरणों को 
भी लगा दिया जाता है | गेर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये 
जाते हैं उनका आक्रार इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें बंदरगाह के 
अधिकारियों ने कितनो सेवायें सम्पन्न करने का दायित्व सौंपा है। देश के 
विभिन्न राज्यों को उनकी मांगों के अनुसार भाग प्रदान किया जाता है और 
अन्तरिक वितरण को राज्य सरकार के अधिकार का विषय बनाया गया है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र से जो बहुत सारा आयात किया 
जाता है उसमें भुगतान-प्रबन्धों की व्यवस्था की गयी है। संयुक्त राज्य अमभे- 
रिका के लिये भुगतान प्रबन्ध कार्यक्रम के अनुसार जहाज में लदाई का व्यय 
रुपयों में किया जाता है। इन रुपयों का प्रयोग अमरिकी सरकार भारत में 
अपने दूतावास एवं अन्य इसी प्रकार के खर्चों को वहन करने के लिए करती है; 
उदाहरण के लिए अप्रेल, १६६० में हुए भारत-अमरीकी गेहूं करार को 
लिया जा सकता है। इसके अनुसार अमरीका से अगले चार वर्षों में १७ 
मिलियन टन गेहूं और चावरू खरीदना था । इसमें से ४० प्रति- 
शत भारत के लिए भेंट के रूप में दिया गया और शेष का भुगतान रुपयों में 
किया जाना था। इस भुगतान को भारत में होने वाले खर्चों का निर्वाह 
करने के लिये काम' में लाया गया। इसी प्रकार भारत ने मिस्र के साथ भी 
एक समझौता किया जिसके अनुसार उसने अरब गणराज्य से १ लाख टन 
चावल खरीदने की बात कही । इसका भुगतान भी अपरिवर्तनीय रुपये में 
किया जाना था जिसे बाद में जूट, चाय और कुछ अन्य सामान खरीदने के 
लिए प्रयुक्त किया जा सके । 

आलोचना.--खाद्यान्न के आयात की अनेक आलोचनायें की गयी 
हैं--(१) इसकी प्रमुख आलोचना सामान्य प्रकृति की है कि सरकारी विभाग 
व्यापारिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए अनुपयुवत हैं। इसके अछावा 
विदेशों से जो घटिया किस्म का अनाज मंगाया जाता है उसके बारे में भी 
प्रायः शिकायतें होती हैं। १९४८ में खाद्यान्न नीति समिति के अन्तरिम 
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प्रतिवेदन में यह कहा गया कि खाद्यान्न की किस्म बहुत खराब रही । इसके 
लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। एक प्रमुख कारण यह था कि खरीदार 
को इस सम्बन्ध में कोई विकल्प नहीं दिया गया और उसे जेता भी अनाज 
दिया गया उसको खरीदना पड़ा । 

(२) जिन कीमतों पर आयात किये खाद्यान्नों को वितरित किया 
जाता है वे भी आलोचना का रूक्ष्य बनी हैं। इस अधिक कीमत का कारण 
खरीदार एजेन्टों का ऊचा कमीशन, भारी च्ुगी दर तथा स्टोर में रखने पर 


बहुत सा अपव्यय है । ु 
(३) खाद्यान्त की प्‌क्रिंग सही नहीं की जाती जिसके फलस्वस्प 


पर्याप्त अन्न बेकार चला जाता है। कभी-कभी तो नयी बोरियों का दुबारा 
पैकिंग करना जहूरी हो जाता है और इसमें पर्याप्त खर्चा लगता है। १६४७ 
की खाद्यान्न नीति समिति ने यह मत व्यक्त किया कि खाद्यान्नों के आयात 
के लिये व्यापारिक व्यवहार का विशेषीकृत अनुभव चाहिए । 

सामान्य रूप से यह माना जाता है कि खाद्यान्न का भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके आयात को गेर-सरकारी व्यापा- 
रियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता । इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की 


रक्षा करना इस समय आवश्यक है। उपलब्ध विदेशी मुद्रा का अधिक से 
अधिक प्रयोग भी खाद्यान्नों में व्यक्तिगत व्यापार के लिये कम स्थान छोड़ता 


है । खाद्याननों का आयात करने की दृष्टि से जो संगठन बनाया गया है वह 
कई बार आलोचना का विषय बनता है । १६५० की राज्य व्यापार जांच समिति 
ने यह सुझाया था कि अन्य वस्तुओं के साथ-साथ खाद्यान्न का आयात करने 
के लिए भी एक राज्य व्यापार निगम स्थापित किया जाना चाहिये। इस 
सुझाव में एक गम्भीर दोष यह था कि यदि इस निगम को आयात और 
निर्यात के क्षेत्र में अनेक काये सौंप दिये गये तो वह खाद्यान्न के आयात से 
सम्बन्धित विभिन्‍न कार्यो 'पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाएगी ॥ इसका सबंश्रेष्ठ 
उप्रय यह बताया गया कि खाद्योन्‍त के आयात को एक विशेष रूप से 
संगठित स्वायत्त संगठन को सोंप दिया जाय । इस संगठन का काम केवल 
खाद्यान्न का आयात होना चाहिए। निगम में अनुभवी व्यापारी होते 
चाहिए जो सरकार के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखकर कार्य करे । केवल 
ऐसा होने पर ही खाद्यान्न के आयात को नीति में पाए जाने वाले विभिन्‍न 
दोषों का निराकरण किया जा सकता है। 
अायात स्थानापन्न 
रे (कराए 5प्राषगप्र०१) 
स्वतन्त्रता कै बाद विकास और सुरक्षा की दृष्टि से आयात स्थानापन्‍न 
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और निर्यातों के प्रोत्साहन पर पणर्याप्त जोर दिया गया। आयात रुथानापन्न 
की आवश्यकता विदेशी विनिमय के अभाव और निदिचत विदेशी सहायता के 
कारण ण्ड़ती है। १९६२ के चीनी आक्रमण और १६६५ की पाकिस्तानी 


घुसपैठ के बाद आयात स्थानापन्‍न देश की सुरक्षा के छिए आवश्यक बन 
गये । 


स्वतम्त्रता के बाद देश में अनेक नये उद्योग स्थापित किए गए हैं 
जिनकी सहायता से कुछ वस्तुओं का आयात पूरी तरह समाप्त किया गया 
हैं और कुछ के आयात को पर्याप्त कम्र कर दिया गया है। खाद्याननों को 
छोड़कर १६५०-५१ और १६६४-६५ के बीच दूसरी वस्तुओं में पर्याप्त 
आयात स्थानापन्‍न हुआ है। १६५०-५१ में भारत साइकिलों की कुल पृत्ति 
का ६२.५ प्रतिशत और सिंचाई की मशीनों का ४१ प्रतिशत भाग आयात 
'करता था, यह १६६४-६५ में लगभग समाप्त कर दिया गया। अन्य कुछ 
वस्तुओं में भी इसी प्रकार के परिवतन हुए। उदाहरण के लिए इप् काल 
में चीनी मिल मशीनों के आयात को १०० प्रतिशत से घटाकर ४, सोडा- 
एशो का ४० से ११, विलीचिग' पाउडर का ६२ से २२, अलमोनियम का 
७३ से ३०, मशीनरी औजार का ६२ से ४५, पेत्र व पेपरत्रोड का २३ से ३, 
कपास का २७ ६ से १२.५ और जूट का ३५ से ५ रह गया जबकि अश्ल- 
बारी कागज में यह प्रतिशत १०० से घटकर ७८ रह गया | कुल मिलाकर 
हमारी अर्थ॑-व्यवस्थो में इस समय आयात-स्यानापन्‍न के लिए अन्तनिहित 
प्रवृत्ति है। जब नया उद्योग स्थापित किया जाता है अथवा पुराने उद्योग को 
प्रोत्साहन दिया जाता है उसमें मुख्य दृष्टिकोश यह रहता है कि आयातों को 
यथासम्भव कम किया जाय ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके और देश 
को आत्म-निर्भरता की दिशा में अग्रसर किया जा सके । 


भविष्य में आयात स्थानापन्‍न को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 
ओद्योगिक उत्पादन में, विविधता लाने का प्रयास किया जायगा। सुरक्षा के 
सामान में भी देश की लगभग ८० प्रतिशत आवश्यक्रताओं की पूति घरेल 
उत्पादन से होने छगी है। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि आयात 
स्थानापन्‍न में होने वाली हमारी प्रगति संतोषजनक है। आयात स्थानापन्‍्न 
वी दिशा में किए गए प्रयासों में अनेक कठिनाइयां आती हैं। उदाहरण के 
लिए प्रारम्भ में उत्मादन-छागत ऊची रहती है। स्थानापन्न के उद्योगों का 
चयन करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यक्रता है। उन क्षेत्रों का पता 
लगाना चाहिए जिनमें जायात उत्तादन आसानी से किया जा सके । कुछ 
उ्ेग ऐ? हैं जिनमें हम आत्म-निरभर बन सकते हैं और बनता चाहिए किन्तु 
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कुछ अन्य ऐसे हैं जिनमें आत्मनिर्भरता इतना महत्व नहीं रखती । भविष्य 
में यदि मशीनरी, परिवहन का सामान रसायन पदार्थ व खाद्यान्नों की पूर्ति 
को आयात की अपेक्षा घरेल उत्पादन से पूरा किया जाय तो उचित 
रहेगा । 

आयात स्थानापन्न पर विचार गोष्ठी 

(6 डिशात्रात्ल्‍मा। 00 ॥97907 570580॥07%) 

आयात स्थानापत्न के सम्बन्ध में व्यापार एवं उद्योग के भारतीय यंघ 

(#6664607 0० एाताशा 00899678 6 007ग्ाढ७-८९ ॥6 ातत- 
$09) के सदस्यों ने १९ और १२ अक्टूबर १६९६८ को एक विचार गोष्ठी 
आयोजित की । इसका उद्घाटन करते हुए योजना आयोग के सदस्य मि.आर. 
वेकटारमन (७४, रे, ए८४८७४४ए७7087) ने कहा कि आयात स्थानापन्‍्त 
न केवल विदेशी विनिमय के ब्तंमान संकट को सुगम बनाने की दृष्टि से 
वरत्‌ हमारी औद्योगिक क्षमता का प्रयोग करने के लिए सी आवश्यक है १ 
इस काये में किसी प्रकार का समय न खोते हुए ऐसी नीतियां और कार्यक्रम 
बनाए जाने चाहिए जो घरेल उत्पादनों के माध्यम से श्रायातों को अधिकतम 
सीमा तक स्थानापन्न कर सकें। यद्यपि आयात स्थानापन्न का कार्यक्रम दिखने 
में बहुत सरल लगता है किन्तु असल में यह ऐसा नहीं हैं। इसके लिए 
विभिन्‍न समस्याओं की परीक्षा करता आवश्यक है। व्यापार एवं उद्योग संघ 
; 7९१674807 0०7 470॥87 (787798275 0०0 6077806 क्याएं ॥7000- 
879 7, [, ८, 56.4) के अध्यक्ष जी. एम, मोदी (७४४, 0.४, १७०007) 
ने अपने भाषण में बताया कि विदेशी ऋणों का पुनश्ुगतान करने के लिए 
बढ़ते हुए दायित्व को देखते हुए आयात स्थानापन्‍न (॥॥9074६ $फ्रे8सोंप- 
(६075) अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गये हैं। भूतपूर्व वाणिज्य मन्त्री श्री मचुभाई 
शाह ने आयात स्थानापन्नों को राष्ट्रीय विकास का एक अविभाज्य भाग 


माता । इसके लिए भारतीय वेज्ञानिकों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाय ताकि 
लागत को प्राप्तियों के बराबर बनाया जा सके । 


मि. शाह ()४४. 85॥8) का विचार था कि इस दिखला में अनेक उपछ- 
ब्धियां की जा चुकी हैं और वह समय आा गया है जबकि एक उद्यम का पूरा 
साज-सामान क्षेत्रीय कुशलता से तैयार किया जा सके । +#76 के श्रृतपूर्व 
अध्यक्ष मि. किलॉस्कर (७7, $. 7.. हु/705787) के मतानुसार “आयात 
स्थानापभ्त एक निरच्तरता पूर्ण प्रक्रिया है किन्तु आजकल उसका विशेष 
महत्व है। यह वांछतीय है कि अधिक से अधिक उत्पादन देश में ही करने का 
दृष्टिकोण रखा. जाय । उन सभी वस्तुओं के आयातों को रोका जाय जिन्हें 
देश में पेदा किया जा सकता है ।” 


५१८ अन्तर्राष्ट्रीय अथशास्त्र 


४०. 


विचार गोष्ठी के सपापति मि. बेंकटारमन ने आयात-स्थानापन्त 
(79707 $708907000) के विभिन्‍त पहलुओं पर विचार-विमरश करने के 
बाद यह बताया कि इस कार्यक्रम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 
देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन छाया जाय और विदेशी सहायता पर 
निर्भरता को रोका जायें। इन्होंने आशा व्यक्त की कि चौथी योजना के 
दौराव विदेशी सहायता पर निर्भरता ५० प्रतिशत कम हो जायगी । किश्तु 
ऐसा होने की आशा तब ही पूरी हो सकती है जबकि सरकार आयात स्थाना- 
पन्न एवं अधिक आयातों के लिए कोई सुपरिभाषित कार्यक्रम तेयार करे । देश 
को अपने साधनों पर रहना सीखना चाहिए। ग्रात्म-निर्भरता की दिशा में 
आगे बढ़ने का रूृक्ष्य विदेशी सहायता की निर्भरता को यथासम्भव शीघ्र कम 
करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जो विदेशी सहायता प्राप्त होती है उससे 
हर प्रक्रार का सामान और सेवायें खरीद ली जाती हैं। इस प्रवृत्ति को रोकना 
होगा । 

मि० मोदी ने बताथा कि अवपुल्यतः के बाद आयात-स्थानापन्न से 
सम्बन्धित कार्यों को विशेष रूप से झटका लगा । आयातों के सम्बन्ध में अपनाई 
जाने वाली उदार नीति ने उद्योगों के भावी विकास को रोक दिया । उदाहरण 
के लिए कई ऐसी स्पात की चीजों का आयात किया जा रहा है जिनका उत्पा- 
दन देश में किया जा सकता है। दूसरी ओर हमारे स्पात उद्योगों के पास 
पर्याप्त खाली समय है। मि० मोदी (शा, |श(०0!) के इस मत पे 
वेंकटारमन (४७॥६४(४७790०0०7) सहमत नहीं थे, उनका मत था कि 
झवमूल्यन के तुरन्त बाद सरकार ने आयात के सम्बन्ध में जो उदार नीति 
अपनाई वह गलत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले सरकार के व्यापक प्रशासकीय 
नियन्त्रण तथा कच्चे माल और विदेशी विनिमय के भौतिक आवंठन की 
आलोचना करते हुए यह कहा जाता था कि इसके कारण ही उत्पादन में देरी, 
क्षमता का दुश्पपोग, छालफीताशाही, अकार्यकुशछता और अधिक लागत आदि 
दोष उत्पन्न होते हैं । कच्चे माल के आयात के सम्बन्ध में अपनाई गई उदार 
नीतियों के पक्ष में यह कहा गया कि उनके माध्यम से अभावपूर्ण साधनों का 
कुदलता के साथ प्रयोग किया जा सकेगा । 

वेसे आयात की स्थिति इतनी भयानक नहीं है। १६६५-६६ में 
विभिन्न प्रकार की मशीनों का आयात पर्पाप्त बढ़कर ७७५ करोड़ रुपए तक 
पहुँच गया था, किन्तु १९६७-६८ में यह घटकर ४९६ करोड़ रुपए का रह 
गया। इस काल में औद्योगिक कच्चे माह का आयात बढ़ा हैं। यह ४८८ 
करोड़ रुपये से बढ़कर ५६८ करोड़ रुपया हो गया । आयातों की प्रकरुति में यह 
परिवर्तन चौथी योजना काल सें अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ सकेगा । तक * 
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नीकी विकास के डाईरेक्टर जनरल डॉ० कालेलकर ([9, 8,090. ०]०६७४) 
ने इस क्षेत्र में हुए कार्यों के प्रति सन्‍्तोष व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि तांबे 
के सथाव पर अल्मृनियम का प्रयोग करने से हमने १८ करोड़ रुपये से भी 
अधिक के विदेशी विनिमय की बचत की है ।* 

इस दो दिवसीय विचार गोष्ठी में यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक 


उच्चस्तरीय अभिकरण की रचना की जाय जो आयात स्थानापन्‍न के लिए एक 
विधायी कार्यक्रम प्रारम्भ कर सके । इस अभिकरण को उद्योग व्यापार तथा 
विभिन्‍न हितों के बीच स्थित संघर्षों में समझौता करने का कार्य भी सौंपा जा 
सकता है। विचार ग्रोष्ठी ने यह सिफारिश की कि आयात स्थानापन्‍्न 
(9907 $70808090॥) प्रगति को प्रोत्साहित करने में एक विधायी तत्व 
होना चाहिए। इस पर पृथक से विचार न करके तीव्र आर्थिक विकास की 
रण तीति के एक भाग के छूप में भी विचार किया जाता चोहिए। विचार 
गोष्ठी में प्रशु लक, मात्रात्मक प्रतिबतन्ध और आयात नीति पर आयात स्थाना- 


पन्न के साधनों के रूप में विचार किया गया । 
आयात स्थानापन्‍न (79907 87980(0ए007) का एक व्यापक कार्यक्रम' 


तब ही सफल हो सकता है जबकि सभी सम्बन्धित लोग स्वदेशी भावना को 
प्रोत्साहित करे । यह विचार वाणिज्य सचिव ए० बी० लाल (४. 3. .8) 
द्वारा सुझाया गया ।* यद्यपि आयात नीति का अपना महत्व होता है और 
आयात नियन्त्रण का यन्त्र भो उपयोगी है कितु फिर भी इसकी अपनी 
सीमायें हैं और यह आयात रुथानापन्न के रूप में प्रतिफलित नहीं हो सकती ॥ 
जहां तक अनुशप्तियों (.402७008० का सम्बन्ध है, वे जितने प्रसारित किये 
जा चुके हैं उनको रह नहीं किया जा सकता और इसलिए आयातों को प्रति- 
बन्धित करने के हेतु प्रशुल्क बढ़ाया जा सकता है। प्रशुल्क यन्त्र औद्योगिक 
प्रभति के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। विचार गोष्ठी में कहा गया 
कि अनुसन्धान और विकास आयात स्थानापन्‍्न में एक मूल तत्व होता है 
इसलिए इस कार्य के हेतु प्रशुल्क आयोग को व्यय का एक उपयुक्त प्रतिशत 
लगाना चाहिये । आयात प्रशुल्क के संरक्षण प्रभावों को बच्चे माल पर लगाये 


गये करों और दलालों आदि के द्वारा बहुत महत्वहीन बना दिया जाता है। 
अतः एक सुधारात्मक कदम उठाना परमावश्यक हैं । 


आयात स्थानापन्न को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोगशालाओं में 
अनुसन्धान कार्यों की मात्रा और ग्रुण को बढाने पर पर्याप्त जोर दिया गया । 
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तकनीकी विकास और नवीन प्रयोगों के माध्यम से ही स्थानीय साधनों का 
अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता था । औद्योगिक संस्थानों के अपने 
नुसन्धान कैन्द्र होने चाहिए जहां वे अपने अनुसंधानों को स्थापित और 
विकसित कर सकें। इन अनुसंघानों को उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं 
के अनुरूप समायोजित करना परमावश्यक है। यद्यपि इन प्रयासों का परि- 
णाम तुरन्त प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योकि प्रयोगशारा में विकसित विचारों 
को व्यवहार रूप में परिणत करने में समय लगता है। यदि अनुसन्धान के 
परिणाम प्राप्त करने में जल्दबाजी की गई तो इससे अनुगस्धान संगठन 
हतोत्साहित हो जायेंगे। 


विचारगोष्ठी का मत था कि आयात स्थातापन्न का अर्थ केवल 
यह नहीं है कि बढ़े हुए घरेल उत्पादन को आयातों का स्थान दिया जाय 
फिन्तु उसका अथ यह भी है कि उन सामग्रियों को भी काम में छाया जाय 
जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं और जिनका आयात कम होता है। देश में 
नई प्रक्रियाओं या नए उत्पादनों का विकास अथवा उत्पादनों के नये प्रयोग 
खोजना भी आयात स्थानापन्न की नीति का एक भाग होगा। वैसे इन सब 
कार्यों की सफलता प्रयोगकर्ताओं के संकल्प और निर्णय पर निर्भर है | उत्पादित 
वस्तु का गुण भी पर्याप्त महत्व रखता है। प्रारम्भ में देशीं माल थोड़ा घटिया 
किस्म का हो सकता है किन्तु इनको भी देश में निरन्तर उत्पादन की दृष्टि से 
प्रोत्माहित किया जाना चाहिए । 


विचार गोष्ठी का मत था कि सुरक्षा-सत्ताओं द्वारा की जाने 
वाली खरीद के विषय में भारतीय उदच्यमकर्त्ताओं के सहयोग को आगे प्रोत्सा- 
हित किया जाना चाहिए । वेसे विभिन्‍न उद्योगों के क्षेत्र में आयात स्थानापश्न 
की दृष्टि से जो विकास हुये हैं वे पर्याप्त महत्व रखते हैं फिर भी इस दिशा 
में बहुत कुछ किया जाना बाकी है । 


१६ अक्टूबर, १९६८ के इकोनोमिक टाइम्स (£००॥०0ए/ 70० 77785) 
के सम्पादकीय के अनुसार जब तक स्वदेशी की भावना उद्योग के पूरेक्षेत्र पर 
न छा जाय उस समय तक आयात स्थानापन्‍न (7907ऋ: 3प्रशाएए707 
की दिशा में अधिक महत्वपूर्ण रूप से कुछ नहीं किया जा सकता ।? अवमुल्यन 
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के बाद आयात क्षेत्र में अपनाई गई नीति का चाहे कुछ भी छाभ रहा हो 
किन्तु यह आयात स्थानापन्‍न के लक्ष्य को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से असफल 
रही । उदार आयातों के सम्बन्ध में सभी उद्योगों की एक राय नहीं है । कुछ 
उद्योगों के अनुसार यह उद्योग नीति उपयोगी तथा लाभदायक रही, किन्तु अन्य 
उद्योग इसे हानिकारक मानते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 
आयात स्थानापननों ([.77070 870०४(६76078) को प्रोत्साहित करने के लिये 
देशी उत्पादत को प्रोत्साहित किया जाय व लोगों की रुचि में परिवर्तत लायाजाय; 
आयातों को हतोत्साहित किया जाय, स्वदेशी के आन्दोलन को व्यापक बनाया 
जाय; आयात स्थानापन्‍्न का उत्पादन करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन 

दिया जाय; विभिन्‍न उद्योगों में अनुसन्धान एवं खोज को प्रोत्साहन दिया जाय 
तथा अन्य भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायें । इन सब के बाद ही 

हम यह आशा कर सकते हैं कि देश के आयातों की मांग कम होगी और इस 

प्रकार वे देश के निर्यातों से अधिक नहीं बढेंगे। इन स्थितियों में देश 

का भुगतान सन्तुलून समतुल्यता की स्थिति में रहेगा और व्यापार भी प्रोत्सा- 


हित होगा । 
विदेशी व्यापार की दिशायें 


(77४6 एाल्टाणा5 ० #070५९7 77206) 

स्वतन्त्रता के बाद भोौरत के विदेशी व्यापार की दिशाओं में अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जिन विभिन्‍न देशों के साथ भारत का व्यापार 
होता है वे पंचवर्षोय योजनाओं के अनुसार बदलते रहे हैं। 

प्रथम दो पंचवर्षोप योजनाओं के काल में भारत ने योरोप को जो 
निर्यात किया वह उसके कुछ निर्यात का करीब ३६ प्रतिशत भाग था।' 
इसमें प्रेट ब्रिटेव का भाग २८ प्रतिशत रहा। उत्तरी अमेरिका का भाग 
१९५२ में २१ प्रतिशत था किन्तु यह १६९५६ में घटकर १७ प्रतिशत 
रह गया । १६६० में इसमें पुनः वृद्धि हुई और यह १६ प्रतिशत तक जा 
पहुँचा । इकफे देशों के निर्यात इन वर्षो में प्रायः स्थिर रहें। जापान के 
लिए खनिज लोहे का निर्यात करने के करण उसके निर्यात में भी वृद्धि 
हुई । इन दस वर्षो में योरोपीय आर्थिक समुदाय का भाग ६*३ और &६*५ 
प्रतिशत के बीच में घटता बढ़ता रहा है। रूस और पूर्वी योरोप के देशों का 
भाग पहली पंचवर्षीय योजना में १ प्रतिशत था किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक यह ८ प्रतिशत हो गया । परद्िचिमी योरोप से होने वाले 
आयात प्रथम योजना काल में ३० प्रतिशत से बढ़ कर ५० प्रतिशत हो गये । 
पूर्वी योरोप से होने वाले आयातों की मात्रा १९५२ में बढ़कर २२ 
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प्रतिशत हो गई और १६५६ में ४६ प्रतिशत हो गई । किन्तु १६६० 
में घट कर ३७ प्रतिशत रह गई। जहां तक उत्तरी अमेरिका से होने 
वाले आयातों का सम्बन्ध है, वे १९५२ में ३७ प्रतिशत थे किन्तु १९६५६ 


में घटकर १२ ४ प्रतिशत रह गये १६६० में इनमें पुनः वृद्धि हुई और इनकी 
मात्रा २५७ प्रतिशत हो गई । 


तृतीय योजना ओर व्यापार की दिश्यायें 
(एांएठ श॒ज्ञा भाव 0907९ल८ा0०75 ० 7780०) 


तृतीय योजना काल में भारत के निर्यात व्यापार का भौगोलिक 
वितरण पर्याप्त प्रभावित हुआ । इस काल में ब्रिटेन और अमेरिका भारत के 
मुख्य ग्राहक बने रहे । भारत जिन देशों को निर्यात करता है उनमें प्रमुख ये 
हैं---प्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, आस्ट्रेलिया, श्री लंका, पश्चिम 
जमनी, कनाडा, बर्मा, संयुक्त अरब गशराज्य, फ्रान्स, अर्जेन्टाइना, सूडान, 
मलयेशिया, सिंगापुर, नीदरलेण्ड, चेक्रोस्लोवाकिया, केन्या, इटली, नाइ- 
जीरिया, क्यूबा, न्यूजीलेण्ड, पाकिस्तान तथा इल्डोनेशिया । 

१९६५-६६ में पूर्वी यूरोपीय देशों को भारत द्वारा किया गया 
कुल निर्यात १ अरब ५६ करोड़ रुपये के मल्य का था। अमेरिका, जापान 
तथा रूस को किए जाने वाले निर्यात में तो वृद्धि होती रही किन्तु अर्जेस्टा- 
इना, इन्डोनेशिया, इटली, कताड़ा, केन्या, न्यूजीलेण्ड, परदिचमी जमंनी, 
पाकिस्तान, ब्रिटेन और सूडान को होने वाला निर्यात उतना ही रहा अथवा 
उसमें कमी आ गई। 

भारत द्वारा मुख्य रूप से जिन देशों से आयात किया जाता है वे हैं--- 
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, परिचिमी जम॑नी, ईरान, जापान, इटली, फ्रांस, 
रूस, स्विट्भरलेण्ड, आस्ट्रेलिया, मलयेशिया, सऊदी अरब, कनाड़ा, चेकोस्लो- 
चाकिया, पाकिस्तान, बर्मा, नीदरलेण्ड, सिंगापुर स्वीडन, संयुक्त अरब गण- 
राज्य, केन्या तथा सूडान। सर्वाधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से 
होता हैं उप्के बाद ग्रट ब्रिटेन, प० जमेनी, जापान और रूस का नाम लिया 
जा सकता है। 

तुतीय योजना कार में पश्चिमी योरोप को होने वाले भारतीय 
निर्यातों की मात्रा घट गई। इसके अतिरिक्त अमेरिका को होने वाले निर्यातों 
में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। १९६०-६१ में संग्र॒ुवतत राज्य अमेरिका को होने 
वाला निर्यात १६ प्रतिशत था किस्तु १९६५-६६ में वह बढ़ कर १८०३ प्रतिशत 
हो गया। भारत के निर्यात व्यापार में सबसे अधिक वृद्धि पूर्वी योरोप के देशों 
को होने वाले निर्यात के क्षेत्र में हुई । यहां का भाग १६६०-६१ में ७७ 
प्रतिशत था किन्तुं १९६५-६६ में यह बढ कर १६'३ प्रतिशत हो गया । इस 
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निर्यात में प्रमूख भाग सोवियत्र रूत का रहा। अफ्रोका और एशिया तथा 
सुदूरपूर्व के देशों को होने वाले निर्यात में मुल्य की दृष्टि से साधारण सी 
वृद्धि हुई । 
१९६७ में व्यापार को दिशाओें 
(7ए९्टांणाड ० 7790९ |॥ 4967) 

भारतीय निर्यातों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतका 
'५८*२ प्रतिशत भाग ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और जापान को 
गया जबकि १९६६ में इन क्षेत्रों को केवल ६५.६ प्रतिशत भाग ही जाता 
था । इस काल में १९६६ की अपेक्षा ग्रेट ब्रिटेन 'के लिये होने वाले निर्यात 
२८०.७ सिलियन डालर के थे और इस प्रकार इनमें २२.२ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई जब कि संयुक्त राज्य अप्रेरिका को २४८.१ मिलियन डाकर का 
निर्यात हुआ जो १०.४ प्रतिशत कम था + इस प्रकार अमरीका की अपैक्षा 
ग्रेट ब्रिटेन भारतीय उत्पादन का मुख्य बाजार बन गया। ग्रेट ब्रिटेन को बढा 
हुआ निर्यात मुख्य रूप में चाय, कच्ची तम्बाकू, शुद्ध किया हुआ चमड़ा और 
इन्जीनिय रिंग के सामान आदि के क्षेत्र में था । 

सोवियत संघ के लिए किये जाने वाले निर्यातों का मूल्य १६२.३ 
मिलियन डालर था। इस प्रकार यह २.७ प्रतिशत घट गया | दूसरी ओर 
जापान के लिये १६१ मिलियन डालर का निर्यात किया गया जो ३१.४ 
प्रतिशत अधिक था। यह इसलिये हुआ क्योंकि जापान ने भारतीय लोहे और 
स्पात, अश्रक, तम्बाकू चमड़ा आदि का अधिक आयात किया। परिचमी 
योरोप के लिये भारत के निर्यात ४१ मिलियन डालर तक उठ गये। इस 
क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन के लिए निर्यातों में ५१ मिलियन डालर की वृद्धि हुई, 
किन्तु योरोपीय साझा बाजार के देशों में लगभग १२ मिलियन डालर की 
कमी आ गई। ऐक्रे्रे (70498) देशों के लिए भारतीय निर्यात ३२ 
मिलियन डाहूर अधिक बढ़ गया। इस क्षेत्र में अकैले जापान में ३८.५ मिलि- 
चयन डालर की वद्धि हुई। इण्डोनेशिया, अ'स्ट्रे लिया, थाइलेण्ड और सिगापुर 
आदि देशों में भारतीय निर्यात अधिक हुआ किन्तु इसी क्षेत्र के दक्षिण 
वियतनाम, न्यूजीलेण्ड, लंका, बर्मा, अफगानिध्तान आदि के साथ भारतीय 
निर्यात कम हुए । उत्तरी अमेरिका, लेटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ 
देशों में निर्षात कम हुआ, किन्तु पूर्वी योरोप के देशों के साथ निर्यात यथावत्‌ 


बना रहा । 
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भारत की तटठकर नीति, व्यापारिक नौति, 
प्रशुलक आयोग एवं आयात-निर्यात 
नियंत्रण 
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“भारत के लिये उचित प्रशुल्क नोति चाहे कुछ भी रहे किन्तु 
यहू स्पष्ट है कि उसे अपने विचार करने की वही 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये जो ग्रेट ब्रिटेन, 
आस्टू लिया, न्यूजीलुण्ड, कनाडा और 
दक्षिणी अफ्रोका के पास है।” 


--भारत के लिये प्रशुल्क स्वायत्तता 
ग्रायोग पर संयुक्त प्रवर समिति 
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मारत की तठकर नीति, व्यापारिक 
नोति, प्रशुल्क आयोग एवं 
ग्रायात-निर्यात नियंत्रण 
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स्वतस्त्रता पे पूर्व भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः विदेशी हिंता 
की साधना करता था । यहां व्यापार पर लगाए गये प्रतिबन्ध ब्रिटिश ढिंत 
का अधिक ध्यान रखते थे ! भारत की तटकर नीति का अध्ययन करने 
पूर्व ज्ाही प्रायमिकताओं के सम्बन्ध में दो शब्द कहना उपयुक्त रहेगा क्योंकि 
स्वतंत्रता से यूव॑ ये पर्याप्त महत्वपूर्ण थे । अंग्रेजी राज्य के समय भारत को 
इम्पीरियल प्रीफरेन्स (॥796:787 ?76६०7९४०७४) की नीति के अवतार 
अपना व्यापार संचालित करना होता था। इस नीति के अनुसार व 
उपनिवेश अथवा आधीन राज्य द्वारा साम्राज्यवादी देश के लिए 
व्यापार में कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और इन सुविधाओं के बदले 
किसी प्रकार की सुविधा पाने की आशा नहीं की जाती। यह एक पक्षी 
दायित्व है। सिद्धान्त रूप में शाही प्राथमिकता (779०४ ए/०/९7०॥००) 
व्यावसायिक सौदेबाजी के साधन के रूप में निमित विभिन्न अशुल्कों में से हह 
हैं। सामान्य रूप से तटकर सम्बन्धी प्राथमिक्रवाएं राजनैतिक अथवा भौगोलिक 
या अन्य परिस्थितियों का परिणाम होती हैं। उनके फलस्वहप व्यापारिक 
सम्बन्धों में कुछ दायित्य अनिवाये॑ बन जाते हैं। इस समय सर्वाधिक पत्रपति- 
पूर्ण राष्ट्र के प्रावधान के अच्तर्गत ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के संदस्य एक दुसरे 
पर अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा रियायती तौर पर तठकर दरें लगाते हैँ । 

साम्राज्य अधिमान (7%96७778] ?7९(४7७706) के आधीन तीन 
बातों का होता जरूरी है-(१) उपनिवेश एवं साम्राज्यवादी देश के बीच 
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व्यापार की सम्भावनायें होनी चाहिए, (२) उपनिवेश साम्राज्यवादी देश 
के सभी दावों को स्वीक्रार करने के लिए तेयार हो, और (३) ये प्राथमिक- 
तायें दूसरे देशों को या तो बिल्कुल ही न दी जाएं और यदि दी भी जाएं तो 
साम्राज्यवादी देश की अनुमति से दी जाएं। इन प्राथमिकताओं की दृष्टि 
से एक उपनिवेद्य सास्राज्यवादी देश से आने वाले मार पर दूसरे देशों से 
आने वाले माल की अपेश्ा कमर आयात-कर लगता है। 

शाही प्राथमिकता का धिद्धान्त भारत की तठकर नीति में सबसे 
एइके डोटाबा व्यापार समझौते के बाद अपनाया गया । हस समझौते में रेट 
ब्रिटेन के आयातों को (जिनकी संख्या करोब १०६ थी) रियायतें प्रदान की 
गयीं । ऐसी ही रियावर्ते भारत को भी ग्रेट ब्रिटेन के लिए अपने निर्यातों पर 
प्राप्त हुई । यह सिद्धान्त मन्‍्दी के काल में हमारे निर्यातों की संभावित 
हानियों के विरुद्ध बीमा के रूप में काम आया। इस सम्रय प्रेट-ब्निटेन में 
भारत के निर्यातों को और भारत में ग्रेट ब्रिटेन के आयातों को जो प्राथमिक- 
तायें दी जाती हैं वे १९३६९ के दृण्डो-ब्रिटिश व्यापार समझौते द्वारा प्रशासित 
होती हैं जिन्हें अब 0.07 द्वारा संशोधित कर दिया गया है । 


तटकर नीति का श्रथे 
(रा 6 शिल्थ्ातराश एण 7४7 ?0१05) 


तटकर नीति किसी देश के आयातों »र निर्यातों पर छगाए जाने 
वाले करों से सम्बन्धित नीति का विवरण होती हैं। सामान्यतः: इसमें आयात 
करों को अधिक महत्व दिया जाता है। इत्त प्रकार के करों का उद्देंदय या 
तो विदेशी प्रतियोगिता से घरेल उद्योगों की रक्षा करना होता है अथवा 
विकास की दृष्टि से उनको छांगू किया जाता है। जो देश अपने आयात- 
निर्यात पर कोई कर नहीं लगाता और यदि लगाता भी है तो केवल राष्ट्रीय 
वृद्धि के लिए लगाता है तो हम उस देश की तटकर नौंत को स्वतन्त्र व्यापार 
(४766 7866) की संज्ञा प्रदान करते हैं। दूसरी ओर जब आयात-कर 
देश के उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाकर उनका विकास करने के 
लिए लगाए जाते हैं तो इसे संरक्षण नीति (20]0ए ०07 ?7046270॥) कहा 
जाता है। 

संरक्षण की नीति के अन्तर्गंत और भी कई बातें आती हैं किन्तु 
मुख्य बात यह है कि विदेशी माल पर आयात कर लगा दिए जाते हैं ताकि 
उसकी कौमत देश में महंगी हो जाय तथा केवल देशी माल ही राष्ट्र के 
बाजारों में बिक सके। आजकहू संरक्षण की नीति प्राय: प्रत्येक देश में 
अपनाई जाती है। इसल नीति के उद्देश्य घरे उद्योगों की शक्ति को बढ़ाना, 
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परिवहन का समृचित विक्रास करता, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान में वद्धि 
करना, उद्योगों की आथिक दृष्टि से सहायता करना और उत्पादन छागत को 
कम करना आदि है। 


जमेन अथंशास्‍स्त्री फ्रेडिक लिस्ट ने संरक्षण की नीति का समर्थन 
किया था और उसके समय से ही यह नीति आर्थिक विकास की दृष्टि से 
विभिन्न देशों के समर्थथ का विषय बनती रही है। जब एक देश तीत्र गति 
से आथिक विकास करना चाहता है तो उसकी विदेशी विनिमय की स्थिति 
पर दबाव पड़ता है ओर उसे विदेशी विनिमय की आवश्यकता महसूझ होती 
है। ऐसी स्थिति में ततकर नीति आवश्यक बन जाती है। इसके अतिरिक्त 
संरक्षण की नीति द्वारा ही देश में उपरूब्ध उत्पादन के साधनों का अधिक से 
अधिक उपयोग किया जाता है। 


भारत में तटकर नीति का इतिहास 
(796 प्रांत ण॑ 7977 एणांटफ गे प्रात॑॥) 

भारत में अंग्रेजों की आथिक नीति का उद्देश्य यहाँ का आर्थिकः 
विकास अथवा अन्य किसी प्रकार से कल्याण करना वहीं था। वे अपने। 
व्यापारिक हितों को प्राप्त करने के लिए यहां आये थे । औद्योगिक क्रांति के 
परिणामस्वरूप इंगलेण्ड को कच्चे माल का आयात तथा निर्मित माल का' 
निर्यात करने की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में अपने उदृध्य की पूति के लिए 
ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण की नीति अपनाना आवश्यक नहीं समझा और 
स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनायी । बाद में सरकार ने ग्राथिक कारणों से 
प्रभावित होकर १८९६४ में सूती मार पर ५ प्रतिशत का आयान कर 
लगाया । इसके श्रतिरिक्त लोहे तथा इस्पात के आयात पर एक प्रतिशत 
आयात कर लगाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया आयातन्कर 
यहां के उद्योगों का विकास करने के लिए अधिक प्रभावशाली रहा क्योंकि 
इसके साथ-साथ इन उद्योगों पर उत्पादन कर भी लगाया गया था और इस 
प्रकार संरक्षण का प्रभाव मिट गया । साम्राज्यवादी सरकार से हम संरक्षण 
की वीति की आशा कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उसका उद्देश्य देश के हितों 
की पूति करता नहीं था । 

बाद में परिस्थितियां कुछ बदलीं ओर इनके फलस्वहू्प सरकार ने 
संरक्षण की नीति अपनाना स्वीकार किया | बदली हुईं परिस्थितियां ये थीं -- 

(१) प्रथम महायुद्ध के समय देश में पर्याप्त औद्योगिक विकास न हो[& 
के कारण यह्ल॑ के शासकों को युद्ध संचालन में कठिनाइयां दिखाई देने लगी; 
अतः स्वतन्त्र व्यापार की नीतियों को दोषपूर्ण समझा गया। १६१६ में 
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आद्योगिक आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को देश के औद्यो- 
गिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इस प्रकार सरकार 
संरक्षणात्मक नीति अपनाने के लिए श्रेरित हुई । 

(२) प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय योगदान से प्रसन्न होकर भारत 
सचिव श्री मोन्‍्टेस्क्यू ने भारत को धीरे-धीरे स्वशायत प्रदान करने की घोषणा 
की | धीरे-धीरे प्रशुल्क सम्बन्धी मामलों में भारत सचिव द्वारा किया जाने 
वाला हस्तक्षेप बन्द होता गया । इससे भावी संरक्षण की नीति का मार्ग खल 
गया । है 

(३) भारत में जो स्वदेशी आंदोलन चर रहा था वह पर्याप्त उम्र 
'होता गया; इसने अंग्रती शासन की मुक्त व्यापार नीति की आलोचना की । 
'जमंनी, जापान, अमेरिका आदि विभिन्‍न देशों के उदाहरण प्रस्तुत करके इस 
बात पर जोर दिया जाने लगा कि मुक्त व्यापार की नीति छोड़कर संरक्षण 
की नीति को अपनाया जाए । 


विभेदात्मक संरक्षण की नीति 


(?०॥०ए ण॑॑ फएछाइलकांप्रााबाार एण॑९टॉ०णा) 


भारत में संरक्षणात्मक प्रशुल्कों की नीति १६२१ में राजक्रोषीय 
स्वायत्तता प्राप्त करने के बाद अपनाई गई । मि. हीरेन्द्र लाल डे (76४08 
7,88 76५) के कथनानुसार “संरक्षण की नीति देश की औद्योगिक 
कमजोरियों का एकमात्र अथवा सद्श्रेप्ठ इलाज था ।”? जब सरकार 
विभिन्‍न कारणों से संरक्षण तीति को अपनाने के लिये मजबूर हो गई 
तो उसने ७ अक्टुबर, १६९२१ को सर इब्राहिम रहमतुल्का की अध्यक्षता में 
एक राजकोषीय आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का उद्देधय भारत सरकार 
,की प्रशुल्क नीति की परीक्षा करना था | इसके अतिरिक्त अयोग को साम्रा- 
ज्य अधिमान (779०79] ?7€(छाथआ००) पर भी विचार करना था। 
राजकोबीय आयोग ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि देश के 
आकार, जनसंख्या और प्राकृतिक साधनों को देखते हुए यहां औद्योगिक विकास 
पर्याप्त नहीं हो पाया है। आयोग का मत था कि देश के औद्योगिक विकास 
के लिये विभेदात्मक संरक्षण की नीति ही उपयुक्त रहेगी। इस नीति के 


]), ,,,.........-.३ 70] ० 7927/ण॑रटा0 9४४ (86 ०॥9, 07 
व 9 7866 [06 72650, 0876 [0 7879 0 ॥67 7707879) 
छ९३।:७९६४४९४.-- माढएावाछ धहीा 29979, 6 ३णतांधत 
वृक्षत्रा।ड शलिीहाड$ड 9 रेहा॥(700 0 पाक्ाशाए छत 
]४5 99, 933, ९886 8. 
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अनुसार संरक्षण देश के सभी उद्योगों को प्रदान नहों करता था वरन्‌ केवल 
उन उद्योगों को प्रदान करना था जिवकी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई 
थी । इसके लिये एक त्रिसुत्नी कसौटी का उल्लेख किया गया-- (१) सम्बस्धित 
उद्योग के पास पर्याप्त प्राकृतिक साधन होने चाहिये जेसे कच्चा माल, सस्ती 
शक्ति, पर्याप्त मात्रा में श्रम की पूर्ति तथा व्यापक घरेल बाजार आदि । जो 
उद्योग इन दृष्टियों से दूसरों की तुलना में लाभ की स्थिति में नहीं हैं वे 
दुनियां के सफल उद्योगों के साथ समान शर्तों पर प्रतिद्वन्द्रिता नहीं कर सकते । 
(२) उद्योग के लिये संरक्षण की परम आवश्यकता हैं और उसके बिता उसका 
विकसित होना वांछवीय हैं। (३) वह उद्योग ऐसा होना चाहिये जिस पर से 
यदि भविष्य में संरक्षण हटा लिया जाये तो वह विदेशी प्रतिस्पर्डा का मुकाबला 
कर सके । कोई भी संस्क्षण स्थाई रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता । 
यह केवल एक अस्थाई समायोजन है जो भविष्य में हुठा लिया जायेगा । संर- 
क्षण प्रदान करते समय यह ध्यान रखा जाये कि देश की समस्त आवश्यकताएं 
घरेल उत्पादन से सन्तुष्ट की जा सकेगी अथवा नहीं । 


उप्रयु कत आवश्यक शर्टों के अतिरिक्त संरक्षण की नीति को छाप 
करने के लिये कुछ अन्य बातें भी महत्वपूर्ण मानी गयी हैं | यह कहा जाता है 
कि उन उद्योगों को संरक्षण दिया जाय जो बाघारभूत हैं तथा जो देश की 
सुरक्षा के लिये अविवायं हैं। दूसरे, उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान क्या जाय 
जिनमें उत्पादन बढ़ने से उत्पादन लागत कम हो सकती है। तीसरे, देश में 
आने वाले कच्चे माल और मशीतों को कर से मुक्त कर देना चाहिये | इसके 
अतिरिक्त जो बद्धं-निमित माझ भारतीय उद्योगों के लिये उपयोगी हैं उस 
पर बहुत थोड़ा कर लिया जाये। 

आयोग के सदस्यों में से ६ ने इन विभिन्‍न सिद्धांतों को स्वीकार किया 
किन्तु अल्पमत ने इनकी आलोचना की । सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों 
को स्वीकार किया गया। सन्‌ १९२३ में पास किये गये एक सरकारी प्रस्ताव 
के अनुसार तीन शर्तों बाला सूत्र छाग कर दिया गया। जुलाई, १६२२३ में 
प्रथम प्रशुल्क मण्डल (7798 हाई प्र&7ि 808706) स्थापित किया गया । 
यद्यपि राजकोषीय आयोग ने स्थाई प्रशुल्क मण्डल की सिफारिश की थी किन्तु 
सरकार द्वारा केवल अस्थायी प्रशुल्क मण्डल ही स्थापित किये गये । 


प्शुटक सण्डझ 
(कफ 79४77 80270 ) 

प्रशल्क मण्डल की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव १६२३ में च्यव- 
स्थापिका सभा हारा स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव में यह सिफारिश की 
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गयी थी कि राजकोषीय आयोग (7509] (०0708007) की सिफारिशों को 
प्रभावशीर बनाने के लिये अधिक से अधिक एक वध के हेतु एक प्रशुल्क मण्डल 
स्थापित किया जाये । यह प्रशुल्क मण्डल एक परीक्षात्मक एवं परामशंदाता 
लिकाय होगा । इसमें अधिक से अधिक तीन सदस्य होंगे । इनमें से एक सर- 
कारी अधिकारी होगा जिसे यह शक्तियां प्राप्त होंगी कि विशेष पूछताछ के 
लिये दूसरे सदस्यों को सहबुत वर सके | इस प्रस्ताव के अनुप्तार स्थापित 
प्रशुलक मण्डल के एक अध्यक्ष ओर एक या दो सदस्य होते थे । इस संस्था को 
स्थायी रूप प्रदान करने की अपेक्षा समय-समय नियुक्त किया गया। इसमें 
अपनाई गई प्रक्रिया देरी और अनिश्चितताओं के कारण संरक्षण की 
आवदयकता वाले उद्योगों को हतोत्साहित करने के लिये पर्याप्त थी । 


प्रशुल्क नीति का लक्ष्य 
(7॥6 0._]०८४९६४७४ ०06 78४ ?०॥९९५) 


भारत में प्रारम्भ की गई प्रशुल्क नीति का प्रमुख उदृब्य राष्ट्रीय 
धन और आय में वृद्धि करना था। इप्क्रे लिए सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण आवश्यकता एक व्यापक औद्योगीकरण हैं। देश के प्राकृतिक साधनों का 
अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता हैं। प्रशुल्क नीति के समथंत में स्वतन्त्र 
व्यापार की नीति का विरोध किया जाता है। स्वतन्त्र व्यापार की यह नीति 
बहुत पहले ही व्यापक क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता खो चुकी है । 

ब्रिटिश भारत में जब प्रशुल्क नीति को अपनाया गया तो इसके लिये 
उत्तरदायी विभिन्न कारण बतछाये गये । प्रथम विदव-युद्ध के अंत तक प्रायः 
सम्पूर्ण विश्व ने स्व॒तस्त्र व्यापार की नीति का बहिष्कार कर दिया था और 
प्रायः प्रत्येक देश आथिक दृष्टि से आत्मनिरभेरता प्राप्त करने के लिए कुछ 
व्यापारिक प्रतिबन्ध और प्रशुल्क छगाने कूगा था। युद्ध के बाद व्यापार 
एक पक्षीय आधार पर होने लगा । यहां तक कि ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपने 
साम्राज्य में प्राथमिकताओं की नीति के पक्ष में स्वतन्त्र व्यापार का बहि- 
ध्कार कर दिया । इस प्रकार शेष संसार के विरुद्ध संरक्षण की नीति अपनाई 
गई । 

संरक्षण की नीति परिस्थितियों की आवध्यक्राओं का परिणाम 
थी। स्वतन्त्र व्यापार केवल तभी सम्भव और लाभदायक हो सकता है 
जबकि वह समानता के सिद्धान्त पर आधारित हो अथवा कोई भी राज्य 
दूसरे राज्य पर राजनेतिक दृष्टि से आधित न हो और ऐतिहासिक विकास 
की दुर्घटनाओं के अतिरिक्त माल के प्रवाह को रोकने का प्रयास, न करे। 
यह एक ऐतिहासिक तथ्य है क्रि कम्पनी के प्रारस्भिक दिनों में भारत का 
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आथ्िक जीवन अपेक्षाकृत सन्तुलित था और वह केवल अतिरिक्त आरामदेह 
वस्तुओं का निर्यात करता था। इससे ग्रेट ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को 
चोट पहुँची । १९वीं शताब्दी में यह आर्थिक सन्‍्तुलूव समाप्त हो गया । 
भारत के कुटीर उद्योग धन्ध नष्ट हो गये । जब यंत्रों से निर्मित सस्ता माल 
मिलने छगा ओर कुटीर उद्योग चन्धे समाप्त होने रंगे तो इससे व्यवसाय 
सन्तुलत की हानि हुई। देश के अधिकांश लोंग कृषि की ओर कुके जहां 
पहले से ही बहुत अधिक भार था। इन स्थितियों में भारत के लिये स्वतस्त्र 
व्यापार यहां की बढ़ती हुई जनसंख्या बौर बढ़ते हुए देहातीपन के लिए 
हानिकारक था । ह॒ 

संरक्षण की नीति के औचित्य का आधार आत्मनिर्भरता है। समान 
स्तरों वाले राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में जब स्वतन्त्र रूप से 
समझौते किये जाते हैं और उपभोक्ताओं के लिए कोई बलिदान नहीं किया 
जाता तो वाणिज्य दोनों पक्षों के लिये छामदायक रहता है किन्तु एक आश्रित 
देश भोजन और कच्चे माल में अपना जीवन तथा रक्त लगाता है तो बदले 
में उसका आर्थिक शोषण करते हुये यदि निर्मित माह उप्ते सौंपा जाये तो 
शीघ्र हो उसकी अर्थ-व्यवस्था! खत्म हो जायेगी । 


संरक्षण की नीति यह मानती है कि राज्य का काम केवल शान्ति 
और व्यवस्था की स्थापना नहीं है वरन्‌ व्यावहारिक जीवन के विकास के 
लिये आवश्यक भौतिक परिस्थितियों की व्यवस्था एवं उनका नियमन है। 
द्वितीय विध्व-युद्धू के समय भारत को अउने सारे साधत स्रोत युद्ध की आव- 
इयक सामग्री प्राप्त करने में छगाने पड़े, उसी प्रकार शांतिकाल में देश के 
समस्त साधनों को नागरिक कल्याण के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए ॥ 
ऐसा करने के लिए न केवल प्रशुल्कों का ही सहारा लिया जाये वरन तकनीकी 
शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय । साहसपूर्ण उद्योगों का संगठन किया जाए, 
ऋण और साख की सुविधाएं प्रदान की जाएं ओर अंत में व्यवस्थापिका के 
नियन्त्रण द्वारा राष्ट्रीय कल्याण से सम्बन्धित उद्योगों का समाजीकरण 
किया जाए। विचारकों का मत है कि ग्रेर-सरकारी स्वामित्व के आधीन 
रहने वाले उद्योगों को बिना शर्त के संरक्षण प्रदान करने की नीति पूर्णतः 
अवांछनीय है । 

विभेदात्मक संरक्षण के सिद्धान्त 
(?'शंध्रलंए९5 एात॑ एणॉडटएंप्रातइपिएर 27000८060%) 


रॉज्य की आथिक नीति के संरक्षणात्मक प्रशुल्क् की एक विधिपृर्ण 
व्यवस्था माना जाता है किन्तु फिर भी विभेद्यत्मक प्रशुल्कों के प्रशासन में 
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अनेक सम्भावित खतरे हैं जेसे--राजनेतिक भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलूता, 
निरन्तरता, समाज के एक विशेष वर्ग पर सम्पूर्ण समाज का अतिशय भार 
आदि ; इन खतरों की सम्भावना के कारण ही भारतीय राजकोषीय आयोग 
ने विभेदात्मक नीति प्रयोग करने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किये । इसके 
मुख्य सिद्धांतों में से प्रमुख निम्न प्रकार से हैं ।--- 

(१) प्रशुल्क मण्डल सरक्षण के कार्यक्रम का एक महत्वपृर्णं भाग 
होगा । 

(२) संरक्षण के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्नों पर विचार करते हुए 
प्रशुल्क मण्डल यह देखेगा कि जो उद्योग संरक्षण के लिये दावा कर रहा है 
वह अधिक प्राकृतिक स्रोतों से सम्पन्न है अथवा सत्ती शक्ति, श्रम की पर्याप्त 
पूर्ति और बड़े बाजार से पूर्ण विकसित ही नहीं हो पायेगा अथवा उस गति से 
विकसित नहीं हो पाएगा जो देश के हितों के लिए बांछनीय है। क्‍या 
बह संरक्षण के बिना भी विदव प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बन 
सकेगा ? 

(३) जो उद्योग देह के सम्पूर्ण बाजार की पूति करने की सम्भावित 
क्षमता रखते हैं उनको संरक्षण की नीति के लिये विशेष रूप से दावेदार 
स्वीक।र किया जाए । 

(४) एक विशेष उद्योग के संरक्षण से अन्य सम्बन्धित उद्योगों को 
हानि हो सकती हैं फिर भी प्रशुल्क मण्डल को संरक्षण नहीं हटाना चाहिये 
क्योंकि यह कुछ मिलाकर आर्थिक छाभ प्रदान करता है। 

(५) बाल उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिये। इसके अतिरिक्‍त उन 
उद्योगों को भी संरक्षण दिया जाय जिनमें अस्थाई संकट है। 

(६) नये उद्योगों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने का नियम नहीं 
बनाना चाहिये । 

(७) संरक्षण की दर न अधिक तीची और न ही अधिक ऊची होनी 
चाहिये । वहू तुलनात्मक लागत के प्रकाश में निर्धारित की जानी चाहिये । 

(८) प्रशुल्क मण्डल को सामग्रिक रूप से यह देखते रहना चाहिये 
कि जिन विभिन्न उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है क्या उनको निरन्तर 
रखना वांछतीय है या उनमें परिव्तंत किया जाए या उनको हटा दिया 
जाए ! 

भारत सरकार ने विभेदात्मक संरक्षण की नीति को स्वीकार किया 
ओर १६२३ में इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। जून, १६२४ में एक 
प्रेशुलक मण्डल स्थापित क्या गया। प्रारम्भिक वर्षों में संरक्षण का 
लाभ मुख्य रूप से तीन उद्योगों को दिया गया--रूई, फौलाद और चीती 
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उद्योग । ये तीनों भारत के सामान्य जीवन में विशेष महत्व रखते 
हैं। इनमें विभेदात्मक प्रशुल्क स्थापित करने पर आ्िक नीति सम्बन्धित 
कई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुए । 
विभेदात्मक संरक्षण की श्रालोचना 
(एप्पल 0 छाडटांग्रागशाीाए 270002८07) 

संरक्षण की नीति को कई आधारों पर आलोचना का विषय बनाया 
गया । त्रिसूत्रीय फामू ले को सिद्धान्त रूप से अर॒पष्ट और विरोध तथा त्रटिपूर्ण 
माना गया। व्यवहार में यह नीति अनुदार तथा अनुचित सिद्ध होती है । विभेदा- 
त्मक संरक्षण की नीति की आलोचनायें निम्न प्रकार थीं--- 

(१) संरक्षण प्रदात करने के लिए जिस त्रिसूत्री कार्यक्रम को अपनाया 
गया है वह दोषपूर्ण है। आलहोचकों का कहना था कि इसकी प्रथम दो शर्तें 
विरोधपूर्ण हैं ॥ यदि एक उद्योग के पास पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत हैं और अन्य 
सुविधाएं भी उसको प्राप्त हैं तो संरक्षण देने की आावद्यकता ही क्या पड़ेगी ? 
संरक्षण तो केवल उसी उद्योग को देना चाहिये जिसे कोई असुविधा हो और 
संरक्षण द्वारा वह दूर की जा सकें। दूसरी शर्तें के अनुसार संरक्षण के बिना 
जो देश पत्रप न सके अथवा तेजी से न पनप सके उसे संरक्षण दिया जाना 
चाहिए किन्तु ऐसा उद्योग वही होगा जिसके पास प्राकृतिक साधनों की सुविधा 
नहीं होगी । ये दो शर्तें विरोधपर्ण हैं और दोनों को एक साथ पूरा नहीं किया 
जा सकता | तीसरी शर्त में निश्चितता का अभाव है और यह निर्धारित 
करना कठिन हैं कि कोन उद्योग भविष्य में अपने परों पर खड़ा हो पाएगा 
और कौन उद्योग नहीं हो सकेगा । कुछ विचारक इन आलोचनाओं को कोई 


महत्व प्रदान नहीं करते । 
(२) जब संरक्षण सम्बन्धी शर्तों का पालन कड़ाई के साथ किया 


गया तो उद्योगों को लाभ की अपेक्षा हानि होने लगी। इन सिद्धान्तों का 
अक्षरद! पालन किया गया और इसके परिणामस्वरूप कई आवश्यक उद्योगों 
को संरक्षण नहीं दिया गया । उदाहरण के लिए कांच उद्योग को इस आधार 
पर संरक्षण नहीं दिया गया कि उसमें पर्याप्प प्राकृतिक साधन नहीं थे । 

(३) संरक्षण की नीति अपनाते समय सीमित दृष्टिकोण रखा गया ; 
इसे देश के आथिक विकास पर प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण साधन” 
मानने की अपेक्षा कुछ उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने का माध्यम 
समझा गया । संरक्षित उद्योगों की प्रगति एवं गतिविधियों की जांच करने के 
लिए कोई, उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गयी थी । 

(४) इस नीति को केवल चाल उद्योगों पर ही छामू किया गया। 
नये उद्योगों को इसके लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा गया। जो उद्योग 
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विकास के स्तर पर आगे नहीं आ पाए थे वे इससे पर्याप्त छाभ नहीं उठा 
पा रहे थे। विभेदात्मक संरक्षण की नीति ने नये उद्योगों की स्थापना का 
मार्ग प्रशस्त नहीं किया । 

(५) प्रशुल्क मण्डल के अस्थाई स्वरूप के कारण उसकी यह आलो- 
चना की गयी कि इसमें नियमितता ओर समानता का अभाव रहेगा। संरक्षण 
के लिए कोई भी प्रार्थनापत्र भारत सरकार के उद्योग विभाग को दिया जाता 
था । वह इसे प्रशुल्क मण्डल में भेजने से पहले ही अस्वीकार कर सकता था। 
जब कभी प्रशुल्क मण्डल द्वारा संरक्षण के लिए सिफारिश की जाती थी 
तो उसे मानना सरकार के लिए जहूरी नहीं था । प्रशुल्क मण्डल के अधिकार 
सीमित थे संरक्षण के मार्ग में अनेक कठिनाइयां थीं । 

(६) संरक्षण की नीति के सम्भावित रा भ साम्राज्य प्रधिमान ([709- 
&78] ?7०/०7४70७) के कारण कम हो गए। इनके फलस्वरूप केवल 
ब्रिटिश हितों को लाभ होता था और भारत को इससे हातनियां होती थीं । 

(७) सरकार ने जिन आयात-करों को आय प्राप्ति के उद्देश्य से 
लगाया था उन्हें भी बह संरक्षण की नीति का भाग मानने लंगी। 


संरक्षण की नीति का कार्य रूप 
(ए0(७6९लांगा एगां८ए 8९ १४०४४) 

स्वतन्त्रता से पू्ष विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में जो संरक्षण की नीति 
अपनाई गयी उसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार दिया जा सकता है--- 
(१) लोहा और इस्पात उद्योग 

१९२३ में व्यवस्थापिक्ा सभा में प्रस्ताव आने के बाद जिस 
'पहुले उद्योग को संरभण प्रदान किया गया वह लोहा और इस्पात उद्योग 
था । प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस उद्योग को विदेशी उत्पादकों से प्रति- 
योगिता करनी पड़ी । विदेशी उत्पादक अपना मार पर्याप्त कम कीमतों पर 
निकाल रहे थे । १६२४ में प्रशुल्क मण्डल ने यह अनुभव किया कि लोहा 
और इस्पात उद्योग राजकोषीय आयोग द्वारा स्थापित तीन आवश्यकताओं की 
'पूति >रता है। इसके अतिरिक्त आधारभूत उद्योग होने के नाते भी इसे संरक्षण 
प्रदान करना चाहिए | 

प्रारम्भ में प्रशुल्क मण्डल द्वारा कर-वृद्धि की गयी किन्तु जब इसे 
अपर्याप्त माना गया तो मण्डल ने और कर बढ़ाने की सिफारिश की । १६२५ 
'में मण्डल से संरक्षण से सम्बन्धित प्रशव पर पुनः विचार करने को कहा गया । 
मण्डल ने विचारोपरांत जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया उन्हें सरकार ने 
सवीकार कर छिया और अतिरिक्त सहायता देने की बात मान छी। १६२७ 
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में विभेदपर्ण कर लगाए गये ताकि ब्रिटिश उद्योगों को गे र-ब्रिटिश उद्योगों की 
तुलना में संरक्षण प्रदान किया जा सके । यह नीति देश के उद्योगों की प्रगति 
में बाधक बन गई । 


लोहा और इस्पात कारखाने के इतिहाव का दूसरा काल १६३२ के 
ओटावा व्यापार समझौते से प्रारम्भ होता है। इस के अनुसार गैर ब्रिटिश देशों 
से आने वाले माल पर लगाए गए कर को निदिचत कर दिया गया और ब्रिटिश 
आयात पर से पर्याप्त घटा दिया गया। यह व्यवस्था की गयी कि ब्रिटिश 
उद्येगों में अधिक से अधिक भारतीय इस्पात का प्रयोग किया जाये । इस 
प्रकार विभेदात्मक नीति द्वारा कच्चा माल ग्रेट ब्रिटेन भेजने और इससे निर्मित 
माल को देश में स्वीकार करने की नीति अपनाई गयी। १६३३ में प्रशुल्क 
मण्डल ने यह त्रोषणा की कि इस समझौते का नवीनीकरण इसके वर्तमान रूप 
में सम्भव नहीं है। मण्डल के सदस्यों ने इस उद्योग द्वारा की गयी प्रगति से 
सनन्‍्तोष किया क्योंकि इसने भारत के ७२ प्रतिशत बाजार को पकड़ लिया था। 
इससे श्रम की लागत घट गयी तथा उद्योग का बहुत कुछ नवीनीकरण हो 
गया । 


यद्यपि संरक्षण की नीति का स्वभाव अवरोधक होता है कि किन्तु फिर 
भी इसने इस्पात के उत्पादन को १६२३ में एक लाख ३१ हजार से १६४० 
में एक करोड़ ७० हजार तक बढ़ा दिया | १६९३६ तक यह उद्योग बहुत कुछ 
संरक्षण-से स्व॒तन्त्र हो गया था | संरक्षण को औपचारिक रूप से कुछ विशेष 
मदों को छोड़कर वापिस ले लिया गया । 
(२) रूई और कपड़ा उद्योग 

भारत में कपड़े उद्योग का इतिहास अपनी विशेषता रखता है। इस 
उद्योग ने ब्रिटिश माल पर से कर को कम कराया । यहां तक कि धागे और 
कपड़े पर जो कर छगाया जाता है उससे ग्रेट ब्रिटेन को मुक्त करते की बात 
कही गयी । यह मुक्ति १८७८ में दी गयी। जब १८९४ में आयात करों 
को दुबारा लागू किया गया तो लंकाशायर के हितों को पुनः साधन बनाया 
गया। लंकाशायर के हित भारत की राजक्ोषीय नीति में उस समय तक 
प्रभावपूर्ण बने रहे जब तक कि उन्हें १६२९ में समाप्त नहीं कर दिया 
गया । 

विश्व युद्ध के बाद आथिक मन्दी का काछ आया । जापान की प्रति- 
योगिता ने इसे और भी बदतर बना दिया। १६२६ में आबकारी-कर को 
समाप्त करू दिया गया और आर्थिक मन्दी के कारणों तथा संरक्षणता की आव- 
इयकताओं पर विचार करने के लिए एक विशेष प्रशुल्क मण्डल नियुवत्र किया 
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गया। मण्डल ने पाया कि इस उद्योग की कठिनाइयां बहुत कुछ जावान 
के साथ प्रतियोगिता करने से है क्योकि वहां रातदिन काम होता है और 
महिलाओं तथा बच्चों को भी काम पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
मिल मालिकों की दृष्टि से जापान की स्पर्धा की शक्ति वहां की मिलों के 
श्रेष्ठ संगठन एवं वित्त व्यवस्था की उच्चता पर आधारित थी। बाजार 
अधिक अनुकूछ था ओर कच्चा माल खरीदने के अच्छे अवसर थे । वह चाहे 
तो भारत से खरीददारी करे अथवा अमेरिका से वह चयन कर सकता था । 

मण्डल ने सर्वेसम्मति से यह स्वीकार किया कि जापान से किए 
जाने वाले आयात के विरद्ध इस उद्योग को सरक्षण प्रदान किया जाना 
चाहिए । भण्डल के बहुमत ने यह स्वीकार किया कि रूई पर तीन वह के' 
लिए ११ से लेकर १५ प्रतिशत तक कर बढ़ा दिया जाए और धागे पर कर 
न बढ़ाया जाय । सरकार ने समस्त आयात किये धागो पर तीन व के लिए 
प्रति पोण्ड पर ६ पंसे के हिसाब से कर लगा दिया । बाद में इसे अन्य तीच 
साल के लिए और बढ़ा दिया गया । बाद के वर्षों में जापान से बहुत अधिक 
निर्यात होने के कारण इस संरक्षण की अपर्याप्तता साबित हो गयो। भारत 
सरकार ने १९२६ में मि. जी. एस. हार्डी की सिफारिशों पर आयात के 
धागे के करों मे और भी व॒ुद्धि की। राजस्व की दृष्टि से कर की मात्रा 
आयातों पर २५ प्रतिशत तक और विदेशी निर्यातों पर ३६ प्रतिशत तक 
बढ़ा दी गयी । १६३२ के ओटावा समझौते ने प्रदन को और अधिक उलझा 
दिया । इसके अन्तगंत ब्रिटेन ने भारतीय रूई की खरीददारी को प्रोत्साहित 
करने में सहमति प्रदान की। १६३२ में प्रशुल्क मण्डल से दुबारा जांच 
करने को कहा गया ताकि इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जा 
सके । जो आथिक मन्दी १६९२६ में प्रारम्भ हुई थी उसने कृष#ों को प्रभावित 
किया जो रूई के माल के प्रमुख उपभोक्ता थे। इसके परिणामस्वरूप बजट 
में घाटे की व्यवत्धा आई और फलत:; करों को बढ़ाना पड़ा। प्रशुरक 
मण्डल ने पाया कि १६९३२ से जापानी धागे को हतोत्साहित करने के 
कारण रूई के माल का आयात बढ़ गया है। अतः मण्डल ने सिफारिश की 
कि समस्त गेर-ब्रिटिश रई के माल पर ३१७ से लेकर ५० प्रतिशत तक कर 
लगाया जाये । 

प्रशुल्क मण्डल ने १६३२ में की गयी अपनी जांच में इस बात पर 
विचार किया कि संरक्षण के लिए भारतीय उद्योगों का दावा कितना उपयुक्त 
है। दूसरे शब्दों में यह उद्योग भारतीय राजकोीषीय आयोग द्वारा निर्धारित 
परिस्थितियों को कहां तक सनन्‍्तुष्ट करता है। मण्डल ने पाया कि यह 
उद्योग मुख्य रूप से इन अप्वश्यक शर्तों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त 


भारत की तटकर नीति ५४१ 
यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस्त उद्योग में 
६ लाख मजदूर कार्य करते हैं और इससे भी दुगने लोग इस पर आश्रित 
हैं। इसके अलावा ३ से लेकर १० मिलियन की संख्या तक लोग हाथ करधा 
पर आश्रित हैं। भारतीयों ने रूई उद्योग पर एक बडी मात्रा में पुजीगत 
निवेश किया है तथा भारतीय रूई के लिए बाजार उपलब्ध हैं । 

उक्त सभी कारणों से मण्डल ने इस बात का समर्थन किया कि रूई 
उद्योग को ही अंशगतः संरक्षण प्रदात किया जाए। इसश्न उद्योग को ब्रिटिश 
आयातों के विरुद्ध संरक्षण की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि जापान कै 
विरुद्ध है। १६३४ के अधिनियम ने प्रशुल्क मैण्डल की सिफारिशों को 
प्रभावधील बनाया। इत अधिनियम ने पांच वर्ष के लिए संरक्षण प्रदान 
किया जो मां, १९४९ तक चल्ा। इसके बाद सितम्बर, १६३५ में एक 
विशेष प्रशुल्क मण्डर की नियुक्ति की गयी जो ग्रेट ब्रिटेन से किये गये आयातों 
के विरुद्ध रूई उद्योग को संरक्षण देने के प्रइन पर विचार कर सके | डॉ. डे 


के मतानुमार रूई उद्योग ने अपने उत्पादन को १६२३ से १६४० तक १७२५ 


मिलियन गज तक बढ़ा दिया। यह १६३६ तक संरक्षण से स्वतंत्र हो गया। 
ओऔपचारिक रूप से संरक्षण नीति १९४७ में हठायी गयी। १६४७ के 
भारत प्रशुल्क अधिनियम ने रूई के कपड़े ओर धागे पर तत्कालीन संरक्षणात्मक 
करों को राजस्व करों में परिवर्तित कर दिया | 

(३) चीनी उद्योग 


चीनो उद्योग पर सरक्षण नीति को १६३०-३१ में अपनाया 
गया। इध् उद्योग का विकास न कैबछ अपने आप में महत्वपूर्ण था वरन 
इसके होने से हीं एक बड़ी व्यापारिक फसरू हो सकती थी जिसका घरेल 
बाजार बहुत बड़ा है। प्रशुल्क मण्डल ने इस आंधार पर चोनी उद्योग के 
संरक्षण का समर्थन किया कि 'त्रिसूत्रीय फामू छा' की सभी शर्तों सच्तुष्ट हो गयी 
हैं। प्रशुल्क मण्डल का कहना था कि गन्ने के क्षेत्र का प्रसार राष्ट्रीय महत्व 
का विषय है । यदि अति उत्पादन के कारण फसल में आये हुए संकट को 
दूर करना है तो इसके लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि संरक्षणात्मक कर 
लगाकर न केवल स्थित फंक्ट्रियों को बनाये रखने का प्रयास किया जाए 
वरत्‌ नई फंक्ट्रियों को बनाने और स्थापित किये जाने का प्रयास किया जाए । 
यह बताया गया कि गचले की फसल से मवेशियों को चारा मिलता है और 
इसलिए व्यक्ति और मवेशी दोनों को रबी और खरीफ की फसलों के बीच 
खाली समय पमें रोजगार मिलेगा । 

संरक्षण के परिणामस्वरूप भारत चीनी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो 
गया और पहले जो औत्तत १९ करोड़ हाये वाबिक का आयात होता था वह 
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पूरी तरह से रुक गया । इसके अतिरिक्त आबकारी कर लगाने से सरकारी 
राजस्व को लाभ होगा। १६३ ८-३९ में सरकार को आबकारी कर के 
परिणामस्वरूप ४२२ लाख रुपये के राजस्व का लाभ हुआ । 

१६२७ में दूसरा चीनी प्रशुल्क मण्डल नियुक्त किया गया किन्तु 
इसका प्रतिवेदन मां, १६३६ में प्रकाशित किया गया । भ्रशुल्क मण्डल ने यह 
सुझाव दिया कि उद्योग का नाजारगत सर्वेक्षण किया जाय ओर उस पर 
राज्य का कुछ तियंत्रण छागू किया जाय। मण्डल द्वारा अस्तुत प्रतिवेदन को 
प्रकाशित करते समय सरकार ने उससें हक प्रस्ताद को भी शाश्लि किया 
जिसके द्वारा मण्डल के अध्ययन को आलोचित किया गया। 

१९३७ में एक अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौते पर दुनियां के २१ चीनी 
उत्पादक देशों ने हस्ताक्षर क्रिए । इनमें भारत भी एक था। चीनी परिषद 
ने समय समय पर चीनी निर्यातकर्त्ता देशों के निर्यात नियतांशों को विश्व 
के स्वतन्त्र बाजार के सन्दर्भ में निर्धारित किया । समझौते के अनुसार केवल 
स्वतन्त्र बाजार के लिए ही निर्यात नियतांश आवंटित किये गये। भारत 
सरकार ने भारतीय उद्योग की ओर से हस्ताक्षर करते हुए इस बात पर 
सहमति प्रकट की कि भारत स्वतन्‍त्र बाजारों में बर्मा को छोड़कर किसी को 
भी समुद्र के द्वारा चौनी का निर्यात नहीं करेगा । समझौते का दोष यह था 
कि भारत को एक स्वतस्त्र बाजार माना गया। यहां कोई भी देश किसी भो 
कौमत पर एक वर्ष में अधिक से अधिक +० हजार टन तक चीनी का निर्यात 
कर सकता था। प्रशुल्क मण्डछ ने इस समझौते के सम्बन्ध में बताया कि जब 
भारत का आत्तरिक उत्पादन पहले से ही उसकी खपत के बराबर हैं तो उसे 
7 वतन्त्र बाजार बनाना तथा साथ ही उसके निर्यात पर रोक लगा देना 
एक गलत स्थिति है । 

१६३६ में सरकार ने दो वर्ष के लिए चीनी उद्योग पर संरक्षणा- 
व्क कर छगाया। बाद में इसे माच, १९४७ तक के लिए बढ़ा दिया गया। 
संरक्षण मिलने के चार वर्ष बाद ही भारत के चीनी उद्योग ने विदेशी आयातों 
को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया | सन्‌ १६४७ में प्रशुल्क मण्डल ने पुनः 
जांच पड़ताल की और बतंमान दरों पर ही आगे के दो वर्षों के लिए संरक्षण 
को ओर बढ़ा दिया । मार्च, १९५० में चीनी उद्योग पुन: संरक्षण के बाहर 
आ गया । 

(४) भारतीय रासायनिक उद्योग 

भारी रासायनिक उद्योगों में पल्फ्यू रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 

नाईट्रिक एसिड और कुछ लवणों को सम्मिलित किया गया | अम्लों पर भारी 
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कर लेने के कारण भारत में उनका उत्पादन सामाम्यत: लाभ रहित किया 
जा रहा था। १६२६ में प्रशुल्क मण्डल द्वारा की गयी जांच ने यह प्रति- 
पादित किया कि इन लवणों के अतिरिक्त भारत में रसायनों का कोई उत्पादन 
नहीं किया गया । प्रशुल्क मण्डल के सम्मुख जो विभिन्न रसायन परीक्षा के 
लिए प्रस्तुत किये गये उनमें सल्फ्यूरिक, नाईट्रिक और हाइड्रोक्छोरिक अम्ल 
और मंग्नेशियम सल्फेठ, फेरस सल्फेट, पोटास अम्ल, एल्मोनियम सल्फंट, 
सोडियम सह्फेट, जिन्क क्लोराइड, कोपर सलफेट आदि थे । इनमें से अधिकांश 
का प्रयोग कपड़ा, कागज, कांच, साबुन और मोमबत्ती आदि के उद्योणों में 
किया जाता था। १६३६ में रसायनों तथा रासायनिक उत्पादनों का कुछ 
आयात १० करोड़ रुपये के मुल्य का हुआ । ह 

प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय रासायनिक उद्योग के क्षेत्र में विदेशी 
आयात बन्द हुआ । भारतीय युद्ध सामग्री मण्डल और भारतीय बीद्योगिक 
आयोग के प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार रासायनिक उद्योग को 
विकसित करने के लिए उत्सुक है। युद्ध के बाद उद्योग को दो शक्तिशाली 
देशों के साथ संयुकक्‍त रूप से प्रतियोगिता करनी पड़ी। १६२४ में विनिमय 
में महंगाई होने के कारण आगे कठिनाइयां बढ़ी । ऐसी स्थिति में संरक्षण के 
लिए उद्योग का दावा अधिक सारपूर्ण बच गया। यह एक मूल उद्योग था। 
इसमें उत्पादन छागत अधिक थी और इसलिए भारतीय उत्पादकों को विदेशी 
उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता करने में कठिनाई हुई। भारी रसायव अनेक 
व्यापारिक उत्पादनों के आधार होते हैं। इस उद्योग के समस्त स्रोतों का 
पूरा-पुरा प्रयोग असस्भव था। प्रशुल्क मण्डल ने यह सिफारिश की कि 
उद्योग को अपने उत्पादन इतने बढ़ा लेने चाहिये ताकि प्रति इकाई लागत को 
कस किया जा सके ॥ संरक्षण विशेष करों के रूफ में प्रदान किया गया जिनकी 
मात्रा स्थित राजस्व करों के बराबर थी। मण्डल ने रेल के किराये में भी 
कमी का सुझाव दिया। 

मण्डल का मत था कि रेलवे प्रदह्यासन की प्रवृतियां अन्न भी आलोचना 
का विषय हैं। उदाहरण के लिए यह कहा गया कि आम्बेरनाथ से अन्दर की 
ओर जाने का भाड़ा बम्बई की अपेक्ष। अधिक था जबकि बम्बई से इन स्थानों 
की दूरी ४५ समीर अधिक थी । मण्डल ने यह सिफारिश की कि रेलवे वित्त 
के हितों को सम्पूर्ण देश के हितों की तुलना में कम महत्व का बनाया जाय । 
आगे यह कहा गया कि रेूूवे एक सावंजनिक उपयोगिता का विषय है और 
इसका उद्देश्य यातायात को कम से कम कीमत पर प्रदान करना होना 
चाहिये ताकि उद्योग और कृषि दोनों का विकास हो सके ओर वे देश की 
सम्पन्नता कौ अभिवृद्धि कर सकेँ। इस प्रकार मण्डल ने संरक्षण के लिए 


५४४ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


एक उदार योजना प्रस्तुत की । सरकार ने केवल दो वर्ष के लिए संरक्षण 
प्रदान करते पर सहमति प्रदात की । जब १६९३३ में संरक्षण सम्बन्धी भ्रधि- 
मिथम समाप्त हो गया तो लगाये गये कर भी रोक दिये गये । 

यह संक्षेप में उस विभेदात्मक संरक्षण के व्यवहार का इतिहास है जो 
भारत के प्रमुख उद्योगों पर लगाया गया था। इस इतिहास के अध्ययन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि १६३२ में राजकोषीय आयोग ने जो नीति 
प्रतिपादित की थी वह अपर्याप्त रही। विभेदात्मक संरक्षण की नीति के 
आधीन १९२६ से १६३६ तक के काल में केवल नौ उद्योगों को ही संरक्षण 
दिया गया । यद्यपि संरक्षणात्मक कार्यो' को सीमित समय के लिए लागू किया 
गया था किन्तु बाद में इनको पुनः बढ़ा दिया गया । 
द्वितीय युद्ध के बाद प्रशल्क नीति 
(था ?०॥०ए ४४४ 8९0070 (७००7 एछश") 

१९४० में भारत सरकार ते यह घोषणा की कि युद्ध प्रयासों के रूप 
में जिन उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया 
जा रहा है, उनको भारत के अलावा अन्य देशों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा 
के विरुद्ध युद्ध के बाद भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अप्रेल, १६४५ में 
सरकार ने अपनी नीति सम्बन्धी एक वक्तव्य में उत युद्धकाडीन उद्योगों को 
संरक्षण के लिए अपने दावे प्रस्तुत क्रिए जाने के लिए आमंत्रित किया जो अब 
संरक्षण की तत्काल आवश्यक्ता समझते थे। इन समस्त उद्योगों को नवम्बर, 
१६९४५ में नियुक्त प्रशुल्क मण्डल के सामले विचाराथ प्रस्तुत किया गया । 
संरक्षण के लिए उपयुकतता की शर्तों में पहली बात तो यह देखा जाना था 
कि एक उद्योग राष्ट्रीय हित में कितना वांछनीय है और दूसरे, कुछ समय 
में वह आत्मनिर्भर बस सकता है अथवा नहीं । अप्रेल, १९४५ के प्रस्ताव 
ने युद्ध से पूवें की उस परिस्थिति को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया जिसके अर्नुसार 
व्यक्तिवादी नीति को अपनाया जा रहा था। अब प्रतिपादित की गयी नीति 
की उदारतापूवंक व्याख्या की जा सकती थी, क्योंकि राष्ट्रीय हित शब्द पूण्ण- 
रूप से केवल सैनिक या सुरक्षा सम्बन्धी विषयों तक ही सीमित नहीं था वरन्‌ 
यह देश के आथिक कल्याण की भी इंगित करता था। इस नवींतव नीति के 
तीन उद्देश्य थे--प्रथम, देश के साधन स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग 
करके राष्ट्रीय धत की अभिवुद्धि करना । दूसरे, देश को रक्षा के लिए भली 
प्रकार से तैयार करना और तीसरे, रोजगार को एक उच्च तथा स्थाई 
स्तर प्रदान करता । १९४५ सें जो मण्डल नियुक्त किया गया था उसका मुख्य 
उद्देश्य संरक्षण की दृष्टि से युद्धकालीन उद्योगों के दावों को जांच करता 
था। 
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स्वतंत्रता के समय प्रशुल्क नीति 
(बा एणांटर 2 ६76 99जछ7 णए एरातकृशातशा००) 

स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों करे 
अन्तगंत यह कहा गया है कि सामाजिक और आशिक क्षेत्र में राज्य का उद्दष्य 
जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना होगा। ऐसा करने के लिए वह एक 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिममें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं 
को सामाजिक, आथिक और राजन तिक न्याय प्राप्त होगा। राज्य की नीति 
का उद्देश्य यह रखा गया कि जीविका के पर्याप्त साधन स्त्रा-पुरुषों को समान 
रूप से मिल सके और समाज के भौतिक साधनों का , स्वामित्व तथा नियंत्रण 
सामान्य कल्याण के लिए हो । अप्रेल, १६४८ में एक प्रस्ताव द्वारा इस नीति 
को स्पष्ट करते हुए बताया गया क्रि गतिशील राष्ट्रीय तीति को सभी सम्भव 
साधनों से उत्पादन की लगातार बुद्धि का प्रयास करता चाहिए । इसके साथ 
ही उसे सम्पत्ति के समानतापूर्ण वितरण का भी पूर्ण धबच्ध करना चाहिये। 
स्वतंत्र भारत की प्रशुल्क नीति का उहेश्य अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा को 
रोकना तथा उपभोवता पर बिना अन्यायपृर्ण भार डाले भारत के सभी सावन 
स्रोतों का पूरा-पूरा प्रयोग करता रखा गया । 

अगध्त, १९४८ में एक प्रस्ताव द्वारा प्रशुल्क मण्डल के कार्य और भी 
बढ़ा दिए गये । अब मण्डरू को संरक्षित उद्योगों पर लगातार निगरानी 
रखनी थी । मण्डल का कार्य संरक्षण व्यवस्था में सुधार अथवा अन्य किसी 
कार्य में सरकार को सलाह देना था। मण्डल के अन्य काय॑ ये थे--( १) कभी 
सरकार कहे तो देश में उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन-लागत की जांच करना 
तथा कीमतें निर्धारित करके सरकार को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना । (२) 
विदेशों के सस्ते माल से देश के उद्योगों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक 
प्रयासों के बारे में सरकार को सुझाव देता । (३) करों के प्रभावों के सम्बन्ध में 
सरकार को सुझाव देना; अध्ययन करना और उत एकाधिकारों, सामेदारियों 
तथा व्यापार पर लगाए गये अन्य प्रतिबन्धों का अध्ययन करना जो संरक्षित 
उद्योगों को प्रभावित कर सकते हैं । 

नवम्बर, १९४८ भें सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव प्रसारित करते हुए 
बताया कि महत्वपूर्ण उद्योगों के संरक्षण के लिए दावों का उसी प्रकार 
अध्ययन किया जाय जिस प्रकार युद्ध के समय किया गया था । 

अगस्त, १६४७ तक प्रशुल्क मण्डल ने ३९ उद्योगों के दावों से पम्ब- 
घित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इसे नवग्बर, १६४७ में दुबारा संगठित 
किया गया और फरवरी, १६५७० में इमने ४७ उद्योगों के सम्बन्ध में जांच की ॥ 
मण्डल द्वारा जो विश्रिन्न सिफारिशों प्रस्तुत की गयी उनको सामान्य रूप से 
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सरकार ने मान लिया तथा तीन या चार मामलों को छोड़ कर मण्डल ने संर- 
क्षण के रूप, समय तथा प्रसार आदि के बारे में जो सिफारिश की उनको भी 
मान लिया गग्मा । 

प्रशल्क नीति के लाभ 

१९४७ तक भारत में प्रश्‌ लक सम्बन्धी नीति को अपनाया गया उसके 
अनुसार यहां के उद्योग धन्धों को कई प्रकार से छाम हुआ:--- 

(१) विभेदात्मक संरक्षण नीति के अनुसार १६९२४ से १६३४ तक 
भारतीय लोहा तथा इस्पात, सूती वस्त्र चीनी, कागज, कृतिम रेशों आदि को 
संरक्षण प्रदान किया मयः । फलत: इन उद्योगों ने पर्याप्त उन्‍नति की । इनकी 
प्रगति को देखकर इन पर से संरक्षण उठा लिया गया । इस प्रकार संरक्षण 
की नीति का पहुला और महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि इससे विभिन्‍न उद्योगों 
ने उन्नति की । इस नीति के आधीन कुछ उद्योगों को संरक्षण प्रदान नहीं 
किया गया तथा दसरी ओर कुछ उद्योग उन्नति नहीं कर सके । 

(२) प्रशुल्क नीति के कारण रोजगार की स्थिति सुधरने लगी । जब 
संरक्षण के कारण देश में उद्योगों को सहारा दिया गया तो स्वाभाविक रूप से 
उनमें रोजगार के अवसर बढ़े । अनुमान है कि १९२३ से लेकर १९३७ तक 
संरक्षित उद्योगों में रोजगार लगभग डेढ गुना हो गया था। 

(३) संरक्षण नीति से आथिक मनन्‍्दी का प्रभाव कम हो गया। जिन 
उद्योगों को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था वे आथिक मन्दी के कृप्रभाव 
से अपने आपको ते बचा सके किन्तु संरक्षित उद्योगों ने निरन्तर अपना विकास 
किया । वे मनन्‍्दी के समय भी अपना उत्पादन बढाने लगे। 

(४) संरक्षण की तीति ने कच्चे मार के उत्पादन को बढाया । जब 
सुती कपडे और चीनी उद्योग आदि को संरक्षण मिला तो कपाप और गन्ने 
की मांग बढ गयी । इसके परिणामस्वरूप उनका उत्पादन भी बढ़ा ॥ संरक्षण 
की नीति के कारण ही कव्चे माठ के मूल्य स्थिर रह सके। उत्पादन की 
मात्रा बढ़ने से कच्चे माल की पैदाव।र और किस्म दोनों में सुधार हुआ । 

(५) संरक्षित उद्योगों ने न केवड अपना और अपने लिए आवश्यक 
कच्चे मा का विकाप किया वरन इन्होंने अपने सहायक्र उद्योगों को पनपने 
के लछिए भी सहायक उद्योग प्रदान किये। इस प्रकार प्रशु लक नीति कई 
दृष्टियों से उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध हुई है । 

प्रश लक नीति नियोजन के साधन के रूप में कायं करतो है। इसका 
महत्व साख नीति (276570 ए०70०9) के समान है । ये दोवों नीतियां व्यापार 
एवं उद्योग पर तथा इनके द्वारा रोजगार पर दरगामी प्रभाव डालती हैं। 
प्रशुल्क चीति मुद्रा-प्रसार अथबा मुद्रा-संक्चन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 
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करती है। वर्तमान समय में सरकारी व्यय पर्बाप्त बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी 
स्थिति में हमारी प्रशुल्क नींत ऐसी होती चाहिये जो मुद्रा प्रसार को कम 
कर सके । जब तक एसा नहीं किया जाता तब तक भारत की विभिन्‍न 
योजनाओं के लिए वित्तिय साधन नहीं जुटाये जा सकते । प्रशुत्क नीति को ऐसा 
भी नहीं होता चाहिये कि व्यक्तिगत क्षेत्र में बचत और विनियोगों को प्रत्वि- 
बन्धित कर । असल में इसका उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों 
में विनियोगों को बढ़ाना है। यह काय॑ प्रशुत्क नीति की सहायता से भली- 
प्रकार सम्पादित किया जा सकता है। 

प्रशु न्‍्क नोति के माध्यम से आय एवं सम्पत्ति के असमान वितरण 
को दूर करने के लिए भी प्रयास किये जा सकते हैं। इप दृष्टि से प्रत्यक्ष 
करों को अच्छा नहीं समझा जाता और अधिकृत से अधिक्न अप्रत्यक्ष करों 
पर जोर दिया जाता है | हमारी आयात नीति इस प्रकार की हैं कि इसमें 
प्रत्येक वस्तु के लिये तियतांश निर्धारित करते समय वस्तु के उपयोग की 
आवश्यकता को देखा जाता है और उन वस्तुओं के स्थानापन्न की सम्भावनाओं 
को भी जिनकी मांग देश में ही संतुष्ट की जा सकती है। इसके लिए प्रशुल्क 
कर ६६ प्रतिशत तक और कभी तो १०० प्रतिशत लगाने की व्यवस्था की 
जा सकती है। जब एक उद्येग $तिरिक्त संरक्षण की आवश्यकता का अनुभव 
करता है तो इसके लिये वह प्रशुल्क आयोग से प्रार्थना करता है। निर्यात 
की दृष्टि से भी देद्य के व्यापार में क्रान्तिकारी परिवतंन आये हैं। सरकार ने 
विभिन्‍न निर्यात सम्बधन पन्षिदें (85907. ?707000%9 (6ग्राला$) 
स्थापित करदी हैं । राजकीय व्यापार तिगम और विदेशों में हमारे प्रतिनिधि 
सराहनीय कार्य कर रहे हैं । 


स्वतंत्रता से पुर १९५१ से भारत की व्यापारिक नीति 


(88४ एणाए्रशलंडी ?7070ए छ6७06४ एाे.्ृशादशा०४) 


भारत की व्यापारिक नीति का अथे उसकी विदेश व्यापार नीति 
से है। किसी भी देश की विदेश ध्यापार नीति उसकी सामान्य आर्थिक नीति 
का ही एक अंग होती है । जब कभी एक देश की सामान्य आशिक नीति में 
परिवर्तन होता है तो उप्के विदेश व्यापार की नीति भरी परिवर्तित हो जाती 
है | पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाकर भारत ने अपनी आधिक समस्याओं को 
हल करने के लिए कुछ नये तरीके अपनाये जिसके परिणामस्वरूप देश के विदेश 
व्यापार की न ति में भी मुख्भुत परिवर्तत आए। पंचवर्षीय योजनाओं के 
प्रारम्भ से भुरत की विदेश नीति का जो रूप रहा, उसका अध्ययन करने के 
लिए पृष्ठभूमि के रूप में स्वतन्त्रता के पूर्व की व्यापारिक नीति का अध्ययन 
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करना उपयुकक्‍त रहेगा। १६९२३ से पुर भारत ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति 
(87९९ [7866 ?०0!!0५9) को अपनाया था। इस नीति के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन 
के हितों की साधना उचित प्रकार से की जाती थी। ग्रेट ब्रिटेन ने इसे 
न केवछ अपने देश की नीति घोषित किया बरत्‌ भारत को भी इसका अनु- 
सरण करते के लिए प्र रित किया । स्व्रतन्त्र व्यापार की नीति के अनुपरण 
ने भारतीय व्यापार को वह रूप प्रदात किय। जो कुछ अंशों में आज तक 
कायम है। इसके तहत भारत के निर्यातों में औद्योगिक कच्चा माल एवं कृषि 
उपज बहुत अधिक बढु गयी नौर आय्वतो मे निर्मित वस्तुओं की मात्रा 
बढ़ी ।! 

प्रथम विद्व युद्ध के बाद सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि निर्वाघ 
व्यापार की नीति भारत के लिए एक गम्भीर खतरा है। १६२३ में एक 
प्रशुल्क आयोग स्थापित किया गया, जिसने यह सुझाव दिया कि शिक्षु उद्यगों 
के लिए तटकरों एवं विभेदात्मक ससस्‍क्षण की छाया प्रदान की जानी चाहिए। 
इसके लिए प्रश्‌ हक मण्डल स्थापित किया गया और स्वतन्त्र व्यापार की नीति 
को हमेशा के लिए. तिलांजलि दे दी गयी। इसके द्वारा कई उद्योगों को 
संरक्षण मिछा । चीती उद्योगों को इस दृष्टि से प्राथमिकता मिली । फलतः 
चीनी के आयात और निर्यात प्रभावित हुए और जावा से किए जाने वाले 
चीनी के आयात की मात्रा गम्भीर रूप से कम हो गयी । 

१६२९ की महान मन्दी (07680 70697858707) के कारण दुनिया 
के सभी देशों में कठिनाई उत्पन्न हों गयी । संसार की मांग में सामान्य रूप से 
गिरावट आ गयी और क्ृषि-उपजों का मुल्य कम हो गया। कृषि सम्बन्धी 
वस्तुयें भारत के विदेश व्यापार की मुख्य मर्दे थीं। ऐसी स्थिति में यहां के 
विदेशी व्यापार की मात्रा ओर मल्य पर्याप्त कम हो गये । आर्थिक मन्दी के समय 
ग्रेट ब्रिटेन ने साम्राज्य अधिमान (7779०7७]| 797९6७१८७४०७) की प्रणाली 
को अपनाया ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के देशों से व्यापार बढ़ाने का प्रयास 
किया जाए। 

भारत ने साम्राज्य अधिमान की नीति का विरोध किया क्योंकि 
भारत के पाम्त साम्राज्य को देने के लिए और अधिक कुछ न था और जो 
कुछ भी था उपके बदले प्राप्तियाँ बहुत कम हो सकती थी। भारत को यह 
भय था कि यदि साम्राज्य को विशेष सुविधा दी गयी तो दूसरे देश उसके 
प्रति कड़ा दृष्टिकोण अपना सकते हैं। न चाहते हुए भी भारत को १६२७ मे 
साम्राज्य अधिमान की नीति के तह॒त ग्रट ब्रिटेन को फोलाद एवं सूती वस्त्र 
पर सुविधायें देती पड़ी । इसके सम्बन्ध में भारत को एक समझौता करने के 
लिए बाध्य होता पड़ा । 
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ओटाबा समझोता--१६३२ में ओोटावा में ध्ाम्राज्य के विभिन्‍न देशों ने 
एक आशिक सम्मेलन किया । इस सम्मेलन में पारस्परिक सुविधायें देने के 
आधार पर विभिन्त व्यापारिक समझौते किये गये । भारत को साम्राज्य अधिमान' 
के विरुद्ध होते हुए भी सम्मेलन में भाग लेना पड़ा । २० अगस्त, १६३२ 
को भारत तथा इंगहूण्ड की सरकारों के बीच एक व्यापारिक सम- 
झोता हुआ जिसे ओटावा समझौता (00899 ?80) के नाम से जाना 
जाता है। इस समभोते के पक्ष और विपउक्ष में एक मिली-खुली प्रतिक्रिया 
हुई । 

पक्ष में तकें-- ओटावा समझौता के पक्ष में यह कहा गया कि भारत के 
निर्यात व्यापार में आथिक मन्दी के परिणामस्वरूप पर्याप्त हानि हो रही थी। 
कच्चे माल के दाम में भारी गिरावट आ गयी थी । इसके अलावा यातायात के 
साधनों का विकास होने के कारण दूसरे देशों का माल भी बाजारों में आने 
लगा था । विभिन्न देशों ने आत्म-निर्भरता की दृष्टि से आयात-नियंत्रण 
लगाए और कई वस्तुओं के लिए स्थानापन्‍नों का विकास किया । ऐसी स्थिति 
में भारत के निर्यात स्वाभाविक रूप से घट गए । फछतः यह समझौता उपयुक्तत 
था । अन्य बात यह कही गई कि विह्वव के विभिन्न देशों में मुद्रा सम्बन्धी कठि- 
ताइयां थी, जिनसे वे निकल नहीं पा रहे थे, किन्तु स्टलिंग क्षेत्र वाले देश 
इन कठिनाइयों से पहले ही निकल चुके थे। ग्रेट ब्रिटेन ने अपने आयातों 
पर विभिन्‍न कर लगा दिए थे और साम्राज्य के देशों को यह विकल्प दिया 
कि यदि वे ब्रिटेन के साथ समझोता कर हर तो इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे । 
यदि भारत इस समझौते में भाग नहीं लेता तो इंगलेड द्वारा कठोर नीति 
अपनाई जाती और वह विश्व बाजार में नहीं टिक पाता । 

विपक्ष में तक--ओटावा समझौते के विपक्ष में भी अनेक तकें दिए 
गये-- (१) यह कहा गया कि इससे भारतीय व्यापार स्वाभाविक स्थिति से 
हट जाएगा । (२) जब ब्रिटेन को विशज्येष सुविधाएं दी जाएंगी तो निश्चय ही 
करों में कमी करनी होगी और इसलिए देश की आय कम हो जाएगी। 
(३) भारत के औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह आवश्यक था कि ग्रेट ब्रिटेन 
के आयातों से इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाए। भारत को अपना 
विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्‍न देशों के साथ विभिन्‍न व्यापार समझोते 
करने की आवद्यकता थी किन्तु वह साम्र/ज्य अधिमान की चीति को अपनाने 
पर ऐसा नहीं कर सकता था। (४) इस तके को गरूत बताया गया कि 
ब्रिटेन भारत के प्रति कड़ा रुख अपनायेगा क्योंकि वह भारत का प्रमुख लेन 
दार था। यहां से आयात करने पर ही उसे पर्याप्त भुगताव मिल सकता 
था। 
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पक्ष और विपक्ष में तक होते हुए भी भारत ओटावा समझौते में 
दामिल हुआ । इस समझौते को इस तरह बताया गया था कि भारत की 
अपेक्षा यह इगलेंड के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। भारतीय जनता 
एवं विद्वानों ने इस समझौते की कट्ठु आलोचना की । इसके परिणामस्वरूप 
इसे १९३६ में समाप्त कर दिया गया। इस वे इस समझौते के स्थान 
पर एक नया भारत ब्रिटिश समझौता सम्पन्न हुआ। यह ब्रिटेन के पक्ष में था और 
भारत के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया। द्वितोय महायुद्ध के प्रारम्भ 
होने पर व्यापार पर कड़े नियन्त्रण लगाये गये। साम्राज्य अधिमान आज 
भी कायम है किन्तु आज इन्हें राष्ट्रमण्डल अधिमान कहा जाता है। आज 
यह किसी विशेष देश के हित की दृष्टि से नहों वरन्‌ पारस्परिक लाभ की 
बात है । 
ओटावा समझौते के बाद भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में 
बंधता प्रारम्भ किया। १९४१ में भारत-जापाद व्यापार समझौता 
हुआ । आज विदव के अधिकांश प्रमुख देशों के साथ हमारे टह्विपक्षीय व्यापारिक 
समझौते हैं । द्विपक्षीय व्यापार की प्रणाली बहुपक्षीय व्यापार की अपेक्षा नवीन 
है । द्विपक्षीय ध्यापार ममझोौते दो देशों अथवा फर्मों के बीच वस्तुओं के 
सीधे विनिमय के लिये किये जाते हैं। इनमें भुगतान की आवश्यकता नहीं 
होती । इनका मुख्य लक्ष्य विदेशी विनिमय के नियमन के लिये व्यागर की 
इस तरह व्यवस्था करना होता हैं कि आयात और निर्यात्र के बीच संतुलन 
स्थापित हो जाप । 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भारत ने विश्व के अनेक देक्षों के 
साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये। उदाहरण के हछिये यूगोस्लाविया, 
हंगरी, स्विट्जरलुण्ड, मिस्र, अर्जेन्टाईना, सोवियत रूस आदि। द्वितक्षीय 
व्यापार समझौते करते समय जिन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है 
वे ये हैं-- 
(१) भारत को आवश्यक वस्तुएं, जेसे खाद्यान्त और मशीनें आदि, 
प्राप्त हो सकें । 
(२) डालर देशों पे आवश्यक वस्तुओं के आयात सुरुभ मुद्रा वाले 
देशों को मोड़ जा सके । 
(३) निर्यात में अधिक से अधिक वृद्धि हो ताकि भुगतान संतुलन 
के घाटे को कम किया जा सके । 
(४) जिन देशों में विदेशी व्यापार सरकार द्वारा किया जाता 
है उनके साथ व्यापार को सुविधाजउक्र बताना । इस प्रकार के देशों से 


भारत की तटकर नीति ५.५ १ 
व्यापार केवल द्विपक्षीय व्यापार समझौत्य के आधार पर ही बढ़ाया जा 
सकता था । 

(५) विभिन्‍न देशों के साथ धनिष्ठ व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं राज- 
नंतिक सम्बन्ध स्थापित करना । 

वतंमान परिस्थितियों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते भारत के लिये 
विशेष रूप से लाभदायक हो सकते हैं क्यो कि आथिक विकास की योजनाओं" 
को पूर्णता प्रदान करने के लिये यह जहूरी हैं कि आवश्यक वस्तुएं जहां भी 
मिल सकें प्राप्त की जाय॑। 


भारत ओर अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 
(धातं॥ भा वराशएशााणाओं 7790९ 0/2थ75900 0) 
स्वतन्त्रता के बाद भारत ने विदेशों में नये बाजार खोजने और 
निर्यात व्यापार को विविधता प्रदान करने के लिये ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के 
अतिरिक्‍त देशों के साथ भी विभिन्न समझौते किये। पंचवर्षीय योजनाओं के 
काल में भारत ने अनेक एसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये 
जो भारत से चाय, जूट का सामान, हाथ-कर्घा और कुटीर उत्पादन को 
खरीद कर बदले में प्‌ जीगत सामान तथा अन्य कच्चा माल देने के लिये तैयार 
थे। टिपक्षीय व्यापार समझौतों को सामाम्य रूप से अपनाते हुए भी भारत ने 
व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझोते (58 7") की सदस्यता स्वीकार 
की है । इस समझौते का मसबिदा १६४७ में २३ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 
जेनेवा की बेठक में तैयार किया । यह समझौता अस्थाई आधार पर १ जुलाई, 
१६४८ से व्यवहार में छाया गया । 
इस सामान्य समझोते के अन्तगंत भारत को जो प्रशुल्क सम्बन्धी 

रियायतें प्राप्त हुई थीं, उनका निरीक्षण तथा जांच भारतीय प्रशुल्क आयोग 
ने भली प्रकार की । आयोग का मत था कि भारतीय व्यापार पर इन रिया- 
यतों के प्रभाव के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
इतने पर भी आयोग का विचार था कि जब तक इस सामान्य समझौते 
(057"' का भविष्य ज्ञात न हो जाय भारत को इसका विरोध नहीं करना 
चाहिये । प्रशुल्क आयोग ने यदू विफारिश की थी कि भारत को जिन वस्तुओं 
पर रियायतें प्राप्त करने की चेष्टा करती चाहिये वे हैं-- (१) निमित माल, 
(२) वे वस्तुएं जो विश्व बाजार में प्रतिदवन्द्तिता कर सकें, और (३) वे वस्तुएं 
जो विश्व बाजार में अपनी स्थानापन्‍्त वस्तुओं से प्रतिद्वन्द्विता कर सके । भारत 
को जिन वृस्तुओं पर रियायतें देनी चाहिये उनमें उत्पादक माल, अन्य मशीनरी 
एवं प्रसाधन तथा प्रमुख कच्चे माल का नाम लिया गया । आयोग की एक 
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अन्य सिफ्रारिश यह थी कि कुटीर तथा रूघु उद्योगों की उन्‍नति आवश्यक है। 
अतः इनके विषय मे अधिक से अधिक रियायतें प्राप्त करने की कोशिश 
करनी चाहिये । 

भारत को इस दामौन्‍्य समझौते की सदस्यता से अत्यन्त लाभ हो रहा 
है क्योंकि वह केन्द्रीय आथिक नियोजन के माध्यम से शी त्र आथिक विकास के 
लिये प्रयत्तशीछ है । इस सदस्यता के कारण भारत को अन्य उन्नत राष्ट्रों से 
प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें प्राप्त हो रही हैं और दूसरी ओर बह अपने अल्प 
विदेशी विनिमय कोषों को सुरक्षित रखने के लिये परिमाणात्मक आयात 
प्रतिबन्ध लगाने के लिये स्वतंत्र है। 

भारत ओर यूरोपीय साभा बाजार 
(फतवा बाते फरपा0तफुरकात (एणाएा रिक्षादर6) 

ग्रेट ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य न होने के कारण शेष 
परिचमी यूरोप के देशों से कुछ पृथक रह गया; ऐसी स्थिति में अपने हितों की 
रक्षा के लिये वह गर-यूरोपियन देशों के निकट आने को अधिक उपयुक्त 
मानता है । 

ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के विभिन्‍न देशों ने ग्रेट ब्रिटेन के इस प्रयास की 
निन्‍दा की है कि वह यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बनने को उत्सुक है। 
कनाडा का मत है कि ऐसा होने पर उसके वाधिक निर्यातों के ७५ प्रतिशत 
भाग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । न्यूजीलेइ और आस्ट्रेलिया को भी इस प्रकार 
का भय है । ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र मण्डल के अपने साथियों से सम्बन्ध बिगाड़ना 
नहीं चाहता और इसलिए वह इनको साझा बाजार में प्रवेश दिलाने के लिये 
प्रयत्नशील है। साझा बाजार में ग्रेट ब्रिटेन की सदस्यता को भारत भी अपने 
हितों के विपरीत मानता हैं । ग्रंट ब्रिटेन हमारे माल का सबसे बड़ा ग्राहक 
है। देश के कुल निर्यातों का ८० प्रतिशत भाग वह खरीदतो है। कपड़े के 
कुल निर्यात के ५० प्रतिशत का खरीददार ग्रट ब्रिटेन है। इसके अतिरिक्‍त' 
चाय, तम्बाक, चमड़ा और जूट से देश को जो कुल आय होती है उसका ६० 
प्रतिशत भाग ग्रेट ब्रिटेन से ही मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई बात 
अट ब्रिटेन को होने वाले निर्यातों को कम करती है तो वह निरचय ही देश 
के आआधिक हितों के विपरीत होगी । इंस समय ग्रंट ब्रिटेन के बाजारों में 
भारतीय वस्जों को १७.५ प्रतिशत राष्ट्र मण्डल अधिमान((९077980ए7ज8 ॥ 0 
?7७४/६7८7००) प्राप्त हैं। यदि ग्रट ब्रिटेन साझा बाजार में शामिल हो गया 
तो भारतीय वस्त्र को जापान और चीन के साथ कट स्पर्धा करनी होगी । 

हानियां-कपड़े के अतिरिक्त दूपरी अनेक भारतीय वस्तुएं भी 'द्विटिश बाजार 

में कर-मुक्त रूप में प्रवेश कर सकती हैं किन्तु यदि ग्रेट ब्रिटेन साझा बाजार 
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में शामिल हो गया तो इससे ये रियायतें समाप्त हो जायेंगी | ग्रेट ब्रिटेन 
के थोरोपीय साझा बाजारों में प्रवेश से मारत को जो सम्पावित हानियां हो 
सकती हैं | उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं-- 

(१) ब्रिटेन को होने वाले भारतीय निर्याताँ की मात्रा कम हो जायेगी । 

(२) ग्रेट बिटेन द्वारा योरोपीय माल के प्रवेश को अधिमान दिया 
जायेगा । 

(३) जब ग्रेट ब्रिटेत इस साझा बाजार के गेर-सदस्यों के विरुद्ध 
विभेदात्मक प्रशुल्क नीति अपनायेगा तो समुद्र पार के देशों से उसके आयात 
बढेंगे और वे भारतीय निर्यात का स्थान ले लेंगे ।« 


(४) साझा बाजार में सम्मिलित होने पर ब्रिटिश उद्योग अधिक 
कुशल हो जायेंगे और सम्भव है कि विश्व बाजार में भारत के प्रतिद्वन्द्दी 
बन जायें । 

(५) भारतीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकल प्रभाव के परिणाम- 
रुवरूप भारत में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता घट जायेगी और योजनाओं की 
गति मन्द पड़ जायेगी । 


लाभ--प्रेट-ब्रिटन के योरोपीय साझा बाजार में शामिल होने से यद्यपि 
भारत को उपग्रुक्त हानियां होने की सम्भावना है किन्तु इससे कुछ लाभ 
होने की आशा भी की जा सकती है (१) जब ब्रिटेन साझा बाजार में सम्मि- 
लित हो जायेगा तो निश्चय ही वहाँ की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और 
वहां के छोग भारतीय निर्यात की वस्तुओं की अधिक मांग करने लगेगे + 
(२) ब्रिटिश उद्योगों की कुशलता बढ़ते से उनकी उत्पादन छागतें कम हो 
जायेंगी और भारत को ब्रिटिश आयात कम कौमत पर प्राप्त हो सकेंगे । 
(३) सामे बाजार में ग्रेट ब्रिटेन के प्रवेश से भारतीय वस्तुओं के लिये वहाँ 
एक समर्थक मिल जायेगा और इस प्रकार उसे अधिक बाजार प्राप्त हो 
सकेंगे । इस सम्बन्ध में एक बात यह भी कही जाती है कि यदि ग्रेट ब्रिटेन 
साझा बाजार में प्रवेश न करे तो इसका अर्थ यह कदाषि नहीं होता कि 
भारत के हितों की रक्षा होती रहेगी। वास्तविकता तो यह है कि ब्रिटेन में 
भारतीय निर्यातों की मात्रा अभी से घटने छगी है। कुक मिलाकर यह कहा 
जा सकता है कि ब्रिटेन के योरोरीय साझा बाजार में सम्मिलित होने से चाहे 
भारतोय हितों को आघात पहुचता हो किन्तु दीघंकाल में सम्भवतः भारत 
इससे लाभान्वित होगा । भारत की वर्तमाव व्यापारिक नीति यह है कि 
कुछ उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाय और शेष पर से प्रशुल्कों को 
घटाया जाय । 


जप ४ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


आयात के क्षेत्र में व्यापार नीति 
(०0७ ८टाब) ?00९ए 8 ॥7॥9078) 

भारत की व्यापारिक नीति किसी भी अन्य देश की भाँति उसकी 
आवश्यकता थों और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरणा तथा निर्देशन प्राप्त करती है। 
वस्तु स्थिति यह है कि भारत को पर्याप्त विदेशी विनिमय को अपरिहायें 
आवश्यकता है किन्तु इसके पास साधन ख्रोतीं की कमी है जहां से यह 
आवश्यकता पूरी की जा सके | भारत नियोजित रूप से अपनी अर्थ॑-व्यवस्था 
को ढालकर विकास कामक्रमों को द्वत गति से आगे बढ़ाना चाहता है। यही 
कारण है कि उसने व्यापारिक नीतियों का निर्धारण इस रूप में किया है 
कि वे उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरा 
कर सकें । 

एक विकासशील देश होने के नाते भारत का उद्दंद्य न केवल वतं मान 
कारखानों को ही चालू रखना था वरन मूल तथा भारी उद्योगों की स्थापना 
करता भी था। विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये पर्याप्त आयातों 
की आवश्यकता थी और ये आधथात केवल पर्याप्त विदेशी त्रिनिमय होने पर 
ही किए जा सकते थे । ऐसी स्थिति में कठोर आयात-नियन्त्रण लगाए गए 
जिनके भविष्य में हटने की कोई सम्भावना नहीं है । 

आयातों पर लगाए गये नियन्त्रण नये नहीं हैं। इनको सर्वप्रथम 
भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत १६४० में युद्धकालीन कार्यक्रम-के रूप 
में अपनाया गया था | प्रारम्भ में यह नियन्त्रण केवल कुछ वस्तुओं पर ही 
लगाया गया, किन्तु भारतीय अथ॑-व्यवस्था के विनाश और विदेशी विनि- 
मय की बचत के लिए आयात नियन्त्रण का क्षेत्र बढ़ाना पड़ा। १९४७ में 
आयात-निर्यात नियन्त्रण कानून बनाया गया ) इस कानुन को २५ माचे, 
१९४७ से लाग किया गया । इसके सम्भाग ३ और ४ (अ) द्वारा दी गयी 
शक्तियों के अनुपार भारत सरकार ने आयात (नियन्त्रण) आदेश, १९५५ 
प्रसारित किया । यह आदेश तथा अधिनियम वह धुरी हैं जिसके चारों ओर 
आयात व्यापार नियन्त्रण का सारा चक्र घमता है। 

इस समय आयात नियन्त्रण में प्राय: सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को 
सम्मिलित कर लिया गया है। आज बिना अनुज्ञष्ति के किसी प्रकार की 
वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता । आयात (नियन्त्रण) आदेश १६५५ 
'की अनुसुचा--२१ में हन' वस्तुभों की एक लम्बी सूची दी गयी हैं। आयात 
नियन्त्रण का उद्देश्य विदेशी विनिमय को न्यायपृर्ण रूप से खर्च कुरता है। 
इसके अतिरिक्त नियन्त्रण द्वारा विभन्न उद्योगों के सापेक्षिक महत्व और 


भमारत की तटकर नं.ति प्प्प्‌ 


आवद्यकताओं को देखते हुए उपलब्ध विदेशी विनिनय के साधनों का बुद्धिवृर्ण 
वितरण किया जाता है । 

आयात-निय्रन्त्रण की नीति द्वारा आरामदायक चीजों के आधात पर 
रोक लगा दी गयी है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक तथा गर-औद्योगिक दोनों 
ही प्रकार के उपभोक्ताओं से यह कहा गया है कि वे उग्लब्ध घरेल साधनों 
का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि आयात कम से कम किये जा सकें । 
'जो योजनाएं देश के सम्भावित निर्षातों को प्रोत्साहन देती हैं तथा आयातों 
की बचत करती हैं उतको क्रिपान्वित करने पर जोर दिया जाता है। आयात 
करते समय निर्यात करने वाले तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगों को विशेष रूप से 
महत्व दिया जाता हैं। 

निर्यात के क्षेत्र में व्यापार नीति 
((00760-टंथ ?०[2ए 7 एडए)०ए७६४) 

स्वतेंत्रता के बाद भारत को अपने निर्यातों की मात्रा बढ़'ने की ओर 
नी पर्याप्त इशनत देता पड़ा । समस्या केवल स्थित निर्यातों को बनाए रखने 
की ही नहीं थी वरत उनको तेजी में बढ़ाना जछरी था | निर्यातों को बढ़ाये 
बिता देश की अब व्यवस्था में वांछरीय परिवर्तन नहीं आ सभते थे । निर्यात 
घृद्धि की समस्या जितनी अधिक महत्वर्ण थी वह उतनी ही अधिक दुःसाध्य 
भी थी। इस दिशा में जो भरी प्रयास किये गये वे वछपीय रूप से सफल न 
हो सके । 
निर्यात वृद्धि के साधनों की असफलता 

भारतीय निर्षात को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक्र जो प्रयास किये 
गये हैं वे जिन विभिन्न कारणों से असफल हुए उन सभी का उल्लेख करना 
अत्यन्त कठिन है किनतू फिर भी इतमें से कुछ मुख्य कारणों का उल्लेख किया 
जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं-- 

(१) स्वतन्त्रता के बाद से देश में प्रति व्यवित आय बढ़ रही है और 
उपभोक्‍वाओं की प्राथमिकतायें पर्याप्त बदछ गयी हैं। शहरीकरण 
के कारण लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं। बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा 
करने के बाद निर्यात के लिए बहुत कम मार बच पाता है । 

(२) व्यापारियों में यह प्रवृति घर करती जा रही हैं कि निर्यातों की 
अपेक्षा घरेल बाजारों में हो अधिक छाम कमाया जाय । जब व्यापारी 
को अपने उत्यादनों का ग्रथोचित लाभ देश में ही प्राप्त हो जाता है 

* तो फिर विदेशों में निर्यात करने की जोखिम क्यों उठाई जाय ॥ 
(३) मुद्रा स्फीति ([79807) के कारण निर्यात किये जाने वाले माल 


५५६ अंतर्राष्ट्रीय अथेशास्कर 


की उत्पादन लागत बढ़ गयी है और इसलिए विद्वेश्ों में उसको 
कीमत भी अधिक हो गग्री हैं । ऐसी स्थिति में भारतीय माल विदेशी 
उपभोकताओं के लिए अधिक आकषेक नहीं रह गया है । 

(४) विभिन्न संरक्षणात्मक व्यवस्थापन छिये गये हैं ( जसे-४३४४घपाए 
ए70०6 7.७७ ) जिनके परिणामस्वरूप निर्यात लागत में वृद्धि 
हो गयी है। इससे भी निर्यातों को हतोत्साहित किया गया है । 

(५) निर्यात तथा निर्यात-उद्योगों के विकास को रोकने वाली एसी अनेक- 
संरचनात्मक कठिनाइयां और कठो रतायें हैं जिन्होंने निर्यात की मात्राः 
को पर्याप्त घटा द्विया है । 


(६) भारतीय निर्यात क्रम होने का एक मुख्य कारण यह है कि विद्व 
बाजार में कुछ भारतीय वस्तुओं की मांग पर्याप्त घट गयी है। 

(७) कुछ वस्तुये एसी हैं जिनका निर्यात पहले केवल भारत द्वारा किया 
जाता था किन्तु अब दूसरे दशों ने भी उन्हें अपने निर्यात का विषय 
बना लिया है और इसलिए इन वस्तुओं की मांग भारत की अपेक्षा 
दूसरे देशों की ओर मुड़ गयी । 

(८) विदेश व्यापार के क्षेत्र में निरन्तर दूसरे देशों के साथ जो प्रतिस्पर्डा 
बढ़ रही है उसने भी भारत के निर्यातों को घटाने में महत्वपृर्ण 
योगदान किया । 

(६) भारत में व्यायारो वर्ग निर्यात के प्रति रढ़िवादों दृष्टिकोण अपनाता 
हैं और पर्याप्त उदासोनता बरतता है ऐसी परिस्थिति में निर्यात 
वृद्धि की सम्भावनायें बहुत कम हो जाती हैं । 

कुछ उपयोगी सुझाव 

निर्यातों को बढ़ाने के हिए सरकार को क्‍या करना चाहिए तथा उसे 
किस प्रकार की नीति का अनुगमन करता चाहिए इस सम्बन्ध में अनेक उप« 
योगी सुझाव प्रस्तुत किये ज।ते हैं। इनमें कुछ प्रधुख्व निम्न प्रकार हैं-- 

(१) निर्यात के योग्य वस्तुओं का चयन किया जाय और इसके बाद देश 
में इन वस्तुओं की आवद्यकता को घटाया जाय तथा इनके उत्पादक 
को अधिक किया जाय । 


(२) निर्यात के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जाय । 


(३) निर्यात के लिए, उद्योगों का,चयन करते समय पर्यात न्यायपूर्णं 
व्यवहार किया जाय । जिन उद्योगों को उपयुक्त समझा जायू केवल 
उन्हीं को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाय । 


भारत की तठकर नीति प्ण्‌ऊ 


(४) देश में उत्तादन के साथनों तथा अतिरिक्त क्षमता को निर्यारों 


(५) 


की दृष्टि से प्रयुक्त किया जाय । 

निर्यात की दृष्टि से यह भी उपयोगी माना जाता है कि लाइ- 
सेन्स प्रक्रियाओं, चुंगीकर की औपचारिकताओं तथा विनिमय 
नियन्त्रण की सुविधाओं को सरल बन!या जाय । 


(६) िर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में अनेक गुणों पर 


(७) 
(८) 


(६) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


(१५) 


पर्याप्त जार दिया जाय । इस दृष्टि से कठोर नियन्त्रण लागू 
करना वांछनीय है । 

विदेशों में स्थित सम्पक सेवांओं को सुधारा जाय । 

परम्परागत वस्तुओं का निर्यात करने से होने वाली प्राप्तियों 
का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय | 

निर्यात उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल आदि के आयात 
की पूरी-प्री सुविधायें दी जायें । 

निर्यात के लिए नयी वस्तुओं तथा नये बाजारों की खोब की 
जाय । 

विदेशों में उपभोक्ताओं की शुभकामनाएं प्राप्त की जाय ओर 
आक्रमणकारी प्रतिस्पर्धा पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाय । 
निर्यात सम्बन्धी नीतियों को नियोजित करते समय पर्याप्त 
सावधानी एवं दृरदर्शिता को अपनाया जाय । 

लोगों को निर्यात के महत्व की शिक्षा दी जाय ओर बढ़े हुए 
निर्यात से प्राप्त होने वाले लाभों का परिचय उन्हें कराया 
जाय । 


बिक्री के लिए आधुनिकृतम तरीकों तथा तकनीकों को अपनाया 
जाय ॥ 


बिक्री के बाद कुशल सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय । 


सरकारो प्रयास 

सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा 
योजनायें बच।ई । देश के निर्यात व्यापार को जीघ्र प्रसारित करने के लिए 
ऐसी वीतियां अपनाई गयी जिन्होंने निर्यात व्यापार के रूप को पूर्णतः परि- 
वरतित कर दिया । अनेक मदों पर से या तो नियन्त्रण को पुर्णरूपेण हटा दिया 
गया अथवा उप्रे उदार बना दिया गया। इसके अतिरिक्त निर्यात प्रक्रिया 
की बुराइयों को दूर करने के लिए भी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम 
उठाये । मिर्यातों को प्रोत्साहित करने के छिए सरकार ने जो विनिमय नीतियां 
अपनाई हैं तथा प्ररणा प्रदान की हैं, उनके विभिन्न रूढ्ष्य रहे हैं। जेसे-- 


हक हम 


(१) 
(२) 
(३) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 
(६) 
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निर्यात के लिए नयी चीजों की खोज करना । 

नये बाजार प्राप्त करना । 

ओद्योगिक दृष्टि से जिन विकसित क्षेत्रों की खपत की आव« 
इयकतायें बढ़ जाती हैं उनको सन्तुष्ठ करना । 

परम्परागत चीजों के निर्यात को एसी दिशाओं में ले जाना 
जहां वह अभी तक नहीं गया है । 

देश के समस्त उपलब्ध साधनों को निर्यात की वृद्धि के लिए. 
रूगा देने। । । 

निर्यातकर्त्ताओं को सजग करने के लिए समय-समय पर सूचनायें 
देता और विदेशों में प्रतिस्पर्धा करने के हेतु उत्पादन लागत 
कम करने का सुझाव देना । 

अहृदय निर्यात (जंसे पर्यटकों से होने वाली आय) को प्रोत्साहन 
देना । ह 

निर्यातकर्त्ताओं को अनुशासित होने की शिक्षा प्रदान करना । 
निर्यात साख की लागत कम करना आदि-आदि । 


सरकार ने निर्यात पर से नियन्त्रण को कम करने और निर्यात 
सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के अतिरिक्त विभिन्‍न संस्थाओं की 
स्थापना की है जो निर्यात को प्रोत्साहित करती हैं। ये संस्थायें जो सुविधायें 
प्रदान करती हैं उनका क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। ये निर्यात व्यापार के प्रायः 
सभी पहलुओं से सम्बन्ध रखती हैं। सरकार द्वारा निर्यातकर्त्ताओं को प्रेरणा 
ओर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाये गये हैं । 
निर्यातकर्त्ताओं को दी गयी सुविधायें तथा प्रेरणायें 
' देश में निर्यात की मात्रा केवल तभी बढ़ सकती है जब निर्यातकर्त्ताओं 
को पर्याप्त आवश्यक सुविधा प्रदान की जाय | भारत सरकार ने इप्त तथ्य को 
स्वीकार करते हुए विभिन्न तरीकों से निर्यातकर्त्ताओं को प्रोत्साहित किया है । 


जैसे-..- 
(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


चुगीकर घटा दिये हैं । 

आबकारी करों को कम कर दिया गया है । 

रेल के भाड़े में कमी कर दी गयी है ! 

जित रेलों द्वारा निर्यात होने वाछा मार एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाता है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। निर्ज़्ातिकर्तता 
उद्योगों को कच्चा माल और पू'जीगत मार उपलब्ध कराने के 
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(५) 


(६) 


(७) 


(८) 
(६) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


लिए आयात भनुजप्तियां प्रदान करते समय पर्याप्त उदार 
नीतियां अपनाई जाती हैं। 

निर्यातकर्तताओं को निदेशन एवं सहायता प्रदान करने के लिए 
विभिन्न परिषदें तथा परामशंदाता निकाय खोले जाते हैं । 

ऐसे फोरम खोले गये हैं जहां निर्यातकर्ता अपनी कठिनाइयों को 
अभिव्यक्त कर सके और उन्हें दूर करने के लिए स्वयं सुझाव 
भी प्रस्तुत कर सके । 

निर्यातकर्ताओं को व्यापारिक उद्देश्यों से विदेशों का भ्रमण 
करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान की; जाती है। इसके अति- 
रिक्त उन्हें अन्तर्राप्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शंनियों में भाग लेने के 
अवसर प्रदान किये जाते हैं । 

विदेशों मे स्थित बिजनेस हाऊसेज का रजिस्टर रखा जाता है । 
भारतीय माल का निर्यात करने वालों की निर्देशिका प्रकाशित 
की जाती है । 

व्यापारिक झगड़ों को सुलझाने के लिए पंच निर्णय का प्रवन्ध 
किया जाता हैं । 

सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये 
जाते हैं और समझौते करने के बाद सरकार निर्यातकर्त्ताओं को 
यह बता देती है कि समझौता करने वाले देश भारत से कौनसी 
बरतुयें प्राप्त करना चाहते हैं । 

निर्यात किये जाने वाले माल के ग्रुणों का स्तरीकरण कर दिया 
गया है । इन सब प्रयासों से निर्यातकर्त्ताओं को प्रोत्साहित 
करते की चेष्टा की गयी है । 


प्रशुल्क आयोग 
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स्वतन्त्रता के बाद २० अप्रेल, १६९४९ को श्री दी. टी. कृष्णमाचारो 
की अध्यक्षता में एक राजकोषीय जायोग (77509] 607758709) वियुकत' 
किया गया। इस आयोग के प्रतिवेदव में यह सिफारिश की गई कि एक 
प्रशुल्क आयोग स्थापित किया जाय । १६९५१ में एक प्रशुल्क भायोग 
अधिचियम बनाया गया जिसके अनुसार प्रशुल्क आयोग को जन्म मिला । 
इस आयोग में कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच पूर्णकालीन 
सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इन्हीं में 
से एक को सभापति मनोनीत कर दिया जाता है। इसके सदस्य तीन वर्ष 


५६० अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


के लिए पद पर रहते हैं किन्तु उनको दुबारा नियुक्त किया जा सकता है। 
आयोग के कार्य प्रशुल्क्र मण्डल से अधिक व्यापक रखे गये हैं। सरकार के 
कहने पर आयोग संरक्षण के लिए विभिन्न उद्योगों द्वारा किए गए दावों की 
जांच कर सकता है। इन उद्योगों में स्थापित उद्योग तथा वे उद्योग भी बाते 
हैं जिन्होंने अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है किन्तु संरक्षण प्रदान किए 
जाने पर प्रारम्भ करने वाले हैं। यह विशेष वस्तुओं से सम्बन्धित कीमत के 
विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है चाहे वे वस्तुयें संरक्षित हों अथवा 
न हों । एक उद्योग को संरक्षित करने के लिए च्रुगी करों में वृद्धि या कमी 
के लिए भी प्रतिवेदत देश्सकता है। यदि कोई उद्योग संरक्षण का अनुचित 
लाभ उठाए तो उसे रोकने के लिए और यदि वह उद्योग अपने विकास में 
बाधा का अनुभव करे तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए आयोग द्वारा प्रति- 
वेदत प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग द्वारा इस बात पर भी विचार किया 
जाएगा कि एक उद्योग को संरक्षण दिए जाने से दूसरे उद्योगों पर इसका 
क्या प्रभाव पड़ेगा तथा इससे उन उद्योगों के उत्पादन की मात्रा एवं गुण 
किस प्रकार प्रभावित होते हैं। यह प्रत्येक उद्योग की आवश्यकता के अनुसार 
संरक्षण के काल का निर्माण करने के लिए स्वतन्त्र होती है। इस पर युद्धो- 
त्तर प्रशुल्क मण्डल की भांति यह प्रतिबन्ध नहीं है कि तीन बर्षं से अधिक के 
लिए संरक्षण की सिफारिश न कर सके । 


इस प्रशुल्क आयोग को एक स्वतन्त्र तथा स्थायी संस्था बनाया गया । 
यह अर्ध-स्यायिक ((०७७-7०प०409]) रूप से कार्य करता हैं। इस दृष्टि 
से इसके कुछ विशेषाधिकार हैं। यह आवश्यक रूप से बयान ले सकता है। 
आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार को तीन महीने में अपना 
निर्णय लेना होता है। प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में स्पष्ठता एवं पूर्णता 
का होना अनिवार्य है ताकि सारी जनता परिस्थिति से परिचित 
हो सके । 


१६५१ के एक्ट की धारा २७ के अनुसार २१ जबवरी, १६५२ को 
भारत सरकॉर द्वारा तीन सदस्यों का एक स्थायी वेधानिक प्रशुल्क आयोग 
नियुक्त किया गया। इसके एक सदस्य को सभापति सतोनीत किया गया। 
प्रशल्क आयोग स्वयं अपनी ओर से सी जांच प्रारम्भ करने का अधिकार 
रखता है। यदि सरकार इसकी सिफारिशों पर कोई कार्यवाही न करे तो 
उसे इसका स्पष्टीकरण देता होता है। जांच करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करने के लिए सरकार द्वारा प्रशुत्क आयोग के सम्मुख कई प्रकार के कार्य 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं जेसे--किसी उद्योग को प्रोत्साहित करते के लिए 


भारत की तठकर नीति पद? 


सरक्षण प्रदान करना, सरक्षण प्रदान करते समय उसके आयात करों एवं 
निर्यात करों में परिवर्तत करना, राशिपातन एवं संरक्षण कै प्रभाव का 
अध्ययन करना, संरक्षण के दुरुपयोग के विरुद्ध जांच करना, संरक्षण से 
उत्पन्न होने वाले दूसरे प्रदनों पर विचार करना आदि-आदि | 
प्रशल्क आयोग की कार्यप्रणालो एवं सफलतायें 
(शगाडदाए भ्ाए 5प0858 0० परद्चाई ए०शाॉडबां०ा) 

प्रशुल्क आयोग ने संरक्षण के दावों से तम्बन्धित उन अनेक मामलों 
को विचारार्थ लिया जिन पर पूर्व स्थित प्रशुल्क मण्डल विचार कर रहा 
था । इसमें ऊनी बतियान सम्बन्धी तथा बाल बीर्यारिंग उद्योग भी ये। इपके 
अतिरिक्त आयोग को ऐसे ४२ मामले सौंपे गये जिनको संरक्षण प्राप्त था । 
प्रशुल्क सम्बन्धी जांच के बारे में आयोग ने जिन मामलों पर विचार किया 
वे' इस प्रकार थे+-- 
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वर्ष १९५२-५३ में सरकार ने जो दावे आयोग के सामने प्रस्तुत 
किये उनमें स्वचालित उद्योग तथा कास्टिक सोड़ा एवं ब्लीचिंग पाउडर 
उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, सुपर फोस्फेट के मूल्यों को निर्धारित करना, 
रबड़ के ठायरों तथा व्यू बों को बेचने की कीमत निश्चित करना, सीमेठ को 
कीमतों को परिवर्तित करना आदि बातें प्रमुख थीं। अप्रशुल्क आयोग की 
अधिकांश सिफारिश भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लो गयी। बौजार 
तथा विशेष इस्पात उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षणात्मक 
कर की दर को बिना देरी किये ही समायोजित करने की बात कही गयी। 
सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर छिया । आयोग ने यह भी सिफारिश 
की कि पेन्सिल उद्योग तथा स्टार्च उद्योग को संरक्षण दिया जाता रहे क्योंकि 
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ये अनेक मूल्यवान उद्योगों के आधार हैं जेसे पच्सिलिन, तेल, विटामिन, 
गसलकोज, रंग, वानिश, प्लास्टिक और प्रोटीन आदि । मोटर थानों की बैटरी 
के उद्योग को दिया गया संरक्षण तीन वर्ष तक चलना था जो दिसम्बर, 


१९५५ में पूरा होता था । बाल बियरिंग उद्योग पर भी दो वर्ष तक संरक्षण 
रखा गया । 


आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया | 
यदि वर्तंमाच मूल्यों में कोई फेक्ट्री परिवर्तन करना चाहे तो उसे सरकार को 
एक महीने का नोटिस देना होगा। प्रशुल्क आयोग भारत में उद्योगों के विकास 
का एक साधन रहा है। यह सच है कि आयोग द्वारा जिन संरक्षणात्मक 
कार्यवाहियों की सिफारिश की गयी उनके बिना न तो कोई उद्योग जन्म ले 
पाता और न वह विकसित हो पाता । 

जब प्रशुल्क आयोग संरक्षण नीति को स्वीकार अथवा अस्वीकार 
करता है तो वह उपभोक्‍ता बर्ग के हितों का पूरा ध्यान रखता है। संरक्षण 
की मांग उस स्थिति में अस्वीकार की जाती है, जब कार्य की दिशा में कच्चे 
माल और अच्य प्रकार की सुविधायें असन्तोषजनक स्थिति में होती हैं और 
उद्योग आयातित वस्तुओं की किस्म तथा छागत की प्रतिद्वष्ट्विता नहीं कर 
पाते । जब उद्योग को यह विद्वास हो कि संरक्षण प्रदान करने से उद्योग 
का विकास होगा तो एसी स्थिति में ऊचे आयात कर छलूभगाने की सिफारिश 
की जाती है। स्वतन्त्रता के बाद विभिन्न उद्योगों पर से संरक्षण को हटा 
लिया गया क्योंकि इन उद्योगों की प्रगति को देखते हुए संरक्षण जारी रखने 
की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी । विभिन्न उद्योगों पर से जब संरक्षण 
हटा दिए गए तो ऐसा करते समय आयोग की सिफारिशों को प्रमुखता प्रदान 
की गई | कल मिलाकर संरक्षित उद्योगों की प्रगति सनन्‍्तोषजनक रही। 
उत्का उत्पादन बढ़ा और साथ ही उनमें अनेकरूपता भी पैदा हुई। जिन 
उद्योगों को संरक्षित किया गया उनमें पर्याप्त स्थिरता आई है। इनके माल 
की किस्म में सुधार हुआ है। इनमें से कई उद्योगों ने अपने आन्तरिक साधनों 
की सहायता से विकास किया है तथा बाहरी पूजी को भी आकर्षित क्रिया है । 
संरक्षित उद्योगों में रोजगार की स्थिति बढ़ी है। श्रमिकों को अच्छी मजदूरी 
प्रदान की जाता है। दूसरे शब्दों में बह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अर्थे- 
व्यवस्था में संरक्षित उद्योगों ने अपना उचित योगदान दिया है । 

सन्‌ १९६७-६८ में अपना बजट भाषण करते हुए भारत के वित्त 
मन्‍त्री ने बताया कि देश ने पिछले दस-पर्द्रह वर्षों में विभिन्न किस्म की 
वस्तुओं के उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त करली है । देश के उद्योगों को 
विदेशी उत्पांदहों की प्रतियोगिता से बचाने के लिए आयात प्रतिब्रन्ध लगाए 
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गए हैं ओर आयात करों को ऊचा किया गया है। विदेशी उत्पादकों को 
कार्य का लम्बा अनुभव था, उनके श्रमिक पर्याप्त प्रशिक्षित थे । पर्याप्त कच्चा 
माल एवं सस्ती पूजी उनके लिए उपलब्ध थी। इन सब परिस्थितियों में 
संरक्षण की नीति का अपनाया जाना परम आवश्यक प्रतीत हुआ | संरक्षण 
की नीति कई अवसरों पर नुकृग्रात दायक भी बन जाती है क्योंकि संरक्षण 
के नाम पर अनेक गलत व्यवहारों को प्रोत्साहन देकर साधनों की बर्बादी 
होने लगती है। आयात कम करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि एक 
प्रतियोगितापृर्ण वातावरण तैयार किया जाय । घरेल उद्योगों की काय- 
कुशलता के लिए मात्रागत आयात प्रतिबन्धों को ढीला किया गया। आयात 
प्रतिबंध पूरी तरह से न तो समाप्त किये जाते हैं औरबनन ही ये किसी उद्योग 
पर हमेशा के लिए लगाए जा सकते हैं। जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान 
किया गया है वे कुछ दिनों बाद इवने सुद़ और आत्मनिभंर बन जाते हैं कि 
बाद में उब पर से संरक्षण को हटाना होता है तथा नये उद्योगों को यह 
संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण को प्राय. विभेदकारी होता चाहिये । यह 
समय ओर वस्तुओं के अनुसार बदलता रहें और इस प्रकार कुछ वस्तुओं से हटा- 
कर अन्य वस्तु पर लगाने की दृष्टि से सुविधाजनक रहे । 

राव समिति ने १९६६ में प्रशुल्क आयोग की कार्य्रणाली के परिवत॑न 
के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। समिति का विचार था कि प्रशुल्क 
आयोग को विभिन्‍न उद्योगों के छागत सम्बन्धी ढांचे की जांच करनी चाहिये 
इसके अलावा आयोग को ऐसे विकासशील और नवोदित उद्योगों की भी 
प्रारम्मिक जांच करनी चाहिए जो भविष्य में संरक्षण के लिए दावे कर सकते 
हैं । यह कार्यवाही अ्थ-व्यवस्था में विनियोग के आवंटन पर प्रति कल प्रभाव 
पड़ने से रोकने के लिए जरूरी समझी गयी । समिति को एक काम यह सौंपा 
गया कि वह संरक्षण की नीति के बारे में जो इस समय आयात प्रतिबन्ध लगे 
हुए हैं, उनकी जांच करे। जिस समय समिति को नियुक्त किया गया, उस 
समय भारतीय उद्योगों को दो प्रकार का संरक्षण प्राप्त थ।। इस दृष्टि से 
आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगे हुए थे और विभिन्‍न वस्तुओं पर आयात 
कर लगे हुए थे । 

भारत में मुद्रा के अवमूल्यन ने देश के समस्त उद्योगों की उत्पादन 
लागत को बढा दिया हैं और इप प्रक्रार इन समस्त उद्योगों को संरक्षण 
प्राप्त हो गया है । यद्यपि कुछ वस्तुत्रों पर आयात-करों को घटा दिया गया 
है फिर भी पहले की तुलना में आयातों का मूल्य अब अधिक है। जब 
अवमल्यच ने आयातित कच्चे माल की कीमत बढा दी तो देश में उत्पादन 
लागत बढ़ने 'छगी । इसके परिणामस्वरूप कुछ उद्योगों को आवश्यकता से 
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अधिक संरक्षण प्राप्त हो गया जबकि दूसरे उद्योगों को आवश्यकता से कम 
संरक्षण मिल सका । 


आयात और निर्यात नियन्त्रण 
(राए07 2800 5४७०७ (०00४70]) 


भारत के विदेशी व्यापार के संस्थागत एवं कार्यात्मक पहलुओं में 
प्राय: वे ही तरीके और संस्थाएं अपनाई जाती हैं जो सेद्धान्तिक रूप से मान्य 
हैं; फिर भी यदि हम भारत के आयात और निर्यात का निकट से पर्य॑वेक्षण 
करें तो कुछ ऐसी विशेषताओं से परिचित होगे जो कि भारत की विशेष 
ऐतिहासिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों से जन्म लेती हैं। यह कहा 
जाता हैं कि यदि हम एक देश के विदेशी व्यापार के संगठन का मल्यांकन 
करना चाहे तो इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों की कार्यकुशलूता को देखना 
होगा । इतने पर भी कुछ संस्थाओें एवं बिक्री के तरीके कुछ स्थितियों में 
दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभदायक होंगे । 


भारत में आयात और निर्यात सम्बन्धी कार्य व्यापारिक नियंत्रणों की 
रूप रचना में संच!लित किए जाते हैं। इसलिए यहां के बाहरी व्यापार संग- 
ठन को सही रूप में समझने के लिए इन नियन्त्रणों की जानकारी प्राप्त करना 
जहरी है। स्वतन्त्रता के वाद से शिवव के दूसरे देशों की भांति भारत में 
आयातों और नि्यातों पर नियंत्रण बढुता जा रहा है। युद्ध काल में मार 
के आवागमन पर इसलिए नियन्त्रण छगाये जाते थे ताकि मूल अस्तुओं को 
दुश्मनों के हाथों में पड़ने से रोका जा सके और उपलब्ध पूर्तियों को मित्र देशों 
की नागरिक एवं सेनिक आवश्यकताओं के लिए रखा जा सके। युद्ध की 
समाप्वि के बाद इन नियन्त्रणों को समाप्त नहीं किया गया, वरन्‌ उनको 
भुगतान संतुलन की स्थापना के लिए बनाए रखा गया । युद्ध के बाद रखे गए 
व्यापार नियन्त्रणों का मुख्य उद्देद्य निर्यातों को घरेल मांगों के अनुसार अधिक 
से अधिक बढाता हैं। इसके अतिरिक्त आयातों को केवल इतना रखना है कि 
विकास कार्यो के छिए आवश्यकता कच्चा माल और पूजीगत सामान उपलब्ध 
हो सके । आज व्यापार का नियंत्रण ओर प्रत्यक्ष विनिमय देश के नियोजित 
आर्थिक विकास का अभिन्‍न भाग बन गया है। 

यद्यपि नियंत्रणों का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक तकनीकों में परिवतंत 
करना नहीं है किन्तु फिर भी व्यवहार में वे बिक्री के तरीकों को महत्व 
पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं । साथ ही व्यापार वाली संस्थाएं भी इससे प्रभा» 
वित होती हैं। जब सरकार वाणिज्य के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इससे न 
केवल व्यापरियों को प्रत्यक्ष रूप से हानि होती है वरन्‌ व्यापारिक संगठन 
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भी एक नयी स्थिति में आ जाता है जिसमें सरकार का सक्तिय योगदात 
ओर निरीक्षण परमावश्यक बन जाता है। 

भारत के विदेशी व्यापार के तियन्त्र"ण की अन्तिम प्रशासकीय सत्ता 
व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय में निहित है। यह मन्त्राऊल्य आयात और निर्यात 
के मुख्य नियंत्रक द्वारा इप नियंत्रण को प्रभावी बनाता है। मुख्य नियन्त्रक 
की सहायता के लिए दस क्षेत्रीय छाइसेसिंग अधिकार होते हैं। युद्ध के दौरान 
भारत रक्षा कानून १६३६ के आधीन व्यापारिक वितिमय छाम्र किए गए थे 
उन्हें समय-समय पर संज्योधित किया गया। है 

निर्यात नियस्त्रण--निर्यात नियन्त्रण के अन्तगंत किसी माल को उस 
समय तक निर्यात नहीं किया जा सकता जब तक उचित अधिकारी द्वारा सौंपा 
गया निर्यात लाइसेन्स प्राप्त त कर लिया जाए। जिन वस्तुओं पर निर्यात 
नियन्त्रण ऊगाना है उनको सूची में इंगित कर दिया जाता है और जिनको 
अनुसूची में नहीं रखा जाता उन्हें कहीं भी स्वतन्त्रतापृ्वंक निर्यातित नहीं 
किया जा सकता | युद्ध के बाद नियन्त्रणों को हुठा कर विदेशी खरीदारों को 
भारत से उनकी आदश्यकता की चीजें खरीदने की स्वतन्त्रता दी गयी थी । 
इन पर एक मात्र सीमा यह छगाई गई कि वे अपनी खरीदारी केवल ऐसे 
निर्यातकर्त्ताओं से करें जिनको उतनी मात्रा में निर्यात करने की अनुज्ञप्ति 
ही | अनियन्त्रित वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ नियन्त्रित वस्तुएं भी होती हैं 
जिनकी पति करना अपेक्षाकृत सरल होता है और इनको स्वतन्त्र अनुशप्ति सूची 
में रखा जाता है । इन स्थितियों में निर्यात अनुज्ञप्तियां स्वतन्त्रतापुर्वंक किसी 
भी इच्छुक निर्यातकर्त्ता को प्रदान कर दी जातो हैं । 

खुली सामान्य अनुज्प्तियां--उपयुक्‍त के अछावा खुली सामान्य 
अनुज्ञप्तियां (0990 0थाक्ष&। ॥4087065 0. 0. 4...) भी होते हैं। इनके 
अनुसार निर्यातकर्त्ताओं को कुछ नियन्त्रित वस्तुयें स्वतन््रतापृब्ंक एक निश्चित 
स्थान को या सन्नी स्थानों के लिए एक निश्चित समय के दौरान खरीदने 
की स्वतन्त्रता दी जाती है। सन्‌ १६६४ तक इस प्रकार के चार 00. 
क्रियान्वित हो रहे थे । 007, मंख्या-१ उन विशेष वस्तुओं पर ढाग होता 
था जिन्हें भारत की सीमा से लगे हुए देशों को भूमि मार्ग से निर्यातित किया 
जाता था। उन देशों का अपना समुद्रीय मार्ग नहीं होता था। 00+. 
तम्बर-२ के अनुसार कठोर मुद्रा वाले देशों को काली और लाल मिर्चों के 
निर्यात की अनुमति प्रदान की गयी । 00. संख्या-३ में अनेक ऐसी चीजों 
को शामिर किया गया जिनकी पूर्ति स्थिति तुलनात्मक रूप से सरल थी और 
इन वस्तुओं का निर्यात सभी स्थानों के लिए उस समय तक सम्भव बनाया 
गया जब तक कि पूर्ति स्थितियों में परिवर्तत न भाएु॥ 007, संख्या-४ 
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केबल उन वस्तुओं पर छागमू हुआ जिनका विर्यात पाकिस्तान के साथ 
होता था । 

निर्यातकर्ताओं की श्रेणियाँं--त्ियात पर नियन्त्रण रखने वाले 
अधिकारी निर्यातकर्ताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं, थे हैं--- 
जहाजी व्यक्ति (95997०75), नवागन्तुक (४७छ (८070678) तथा उत्पादक 
(?7007०७7७) । किसी भी वस्तु के संस्थापक जहाजी वे व्यक्ति होते हैं जो 
उस वस्तु को यथा में कम्र से कम एक बार त्तिर्यात करते हैं। जब निर्यात 
की नीति घोषित की जाती है तो प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में मुझ समय भी 
घोषित कर दिया जाता है। 

व्यापारियों के संघ में नवागन्तुक (२४७ (707767$) शब्द पर्याप्त 
बदनाम है। उसका यथाथ अर्थ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको व्यापार के किसी 
क्षेत्र में पूर्वानुभव न हो । सामान्य रूप से जो छोग विशेष व्यापार के आंतरिक 
व्यापार में संलग्न रहते हैं अथवा मूल समय के बाहर निर्यात करते हैं उनको 
नवागच्तुक की अनुन्नप्तियों का उम्मीदवार समझा जाता है। कुछ मामलों में 
निर्यात नियतांश उन उत्पादकों को दिए जाते हैं जो कुछ ऐसी वस्तुओं के 
उत्पादन में संलूग्न हैं जिनके लिये अन्तर्देशीय व्यापार छाभदायक्र नहीं है। 
जब कभी निर्यात के लिए स्वीकृत मांत्रा उस वस्तु की अच्तर्राष्ट्रीय मांग से 
कम होती है अथवा जब स्वीकृत निर्यात स्थापित जहाजियों की अपेक्षा कम 
रहता है तो नवागन्तुकों को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता । दूसरी ओर जब 
स्वीकृत निर्यात पर्याप्त होते हैं तो नियतांश नवागस्तुकों, उत्तादकों और स्थापित 
जहाजियों को प्रदान किए जाते हैं । 

किसी वस्तु विद्वेष के निर्यात की वास्तविक मात्रा कितनी होगी 
इसका निर्णय विभिन्न प्रकार के तत्वों द्वारा लिया जाता है। उदाहरण के 
लिए उत्पादन की घरेलू आवश्यकता और अन्तर्राष्ट्रीय मांग आदि । सामान्य 
रूप से जब एक विद्यंष वस्तु की पूति-स्थिति अपेक्षाकृत संकटपूर्ण बन जाती है 
तो उसके लिए स्वतन्त्र रूप से अनुज्ञप्तियां प्रदान करने की परम्परा उस समय 
तक चलती हैं जब तक स्थिति में सुधार न हो जाय । १६५२ से निर्यात वाले 
क्षेत्र में नियन्त्रणों को ढीला करने और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने 
की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । 

नियतांश आवंटन के तरीके--कुल तनियतांश में व्यक्तिगत निर्यात- 
कर्ताओं को नियतांशों का आवंठन एक कठिनाई उत्पन्न करता है। नियतांदश 
को आवंटित करने के तीन सम्भव तरीके हो सकते हैं। पहले तरीके के अनुसार 
प्रथम आने वाले की सेवा पहले कौ जाय के सिद्धान्त का पालन किया जाय | 
दूसरे के अनुसार सबसे ऊची बोली लगाने वाले को निर्यात का अधिकार 
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बेचा जाय और तीसरे के अनुसार नियततांशों को पूव॑ निर्धारित तरीके से दिया 
जाय | प्रथम तरीके को सामान्यतः अनुपयुक्त समझा जाता है क्योंकि 
जिन फर्मो ने पहले ही सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं वे चाहेंगी कि उनको 
नियतांश का आवंटन इतना किया जाय जितना वे पहले से ही व्यापार 
कर २. हैं। प्रथम घिद्धांत के आधार पर दिए गए नियतांश यह निरिच्रित 
नहीं करते कि उतको पूरी तरह से संतोष हो सकेगा। दूसरा तरीका यदि 
अपनाया गया तो विदेशी बाजारों में भ्रारत के माल महंगे पड़ जाएंगे । यह 
स्थिति भारत जंग देश के लिए अनुप्युक्त रहेगी जो अपने निर्यातों को अधिक 
से अधिक बढ़ाना चाहता हैं। 

तीसरा तरीका एक व्यावहारिक कार्यक्रम है और भारत में यह 
अपनाया गया है। इत्त योजना के अनुसार एक वर्ष में कुछ निर्यात नियतांश 
का प्रतिशत मूल कार्य के दौरान किये गये कुल प्रतिशत के आधार पर निकाल 
लिया जाता है। यह प्रतिद्त व्यक्तिगत व्यापारी के ऊपर काम किया जाता 
हैं ताकि एक समय में उसके उपयुक्त निर्यातों का अनुमान लगाया जा सके । 
कभी-कभी तिर्यातों में कम से कम और अधिक से अधिक का निर्धारण करके 
समानता और न्याय की स्थापना का प्रयास्त किया जाता है। अनुन्ञप्तियां 
सामान्य रूप से तीन माह के लिए वेध मानी जाती हैं। यदि नियन्त्रण करने 
वाली सत्ता यह अनुभव करे कि उपगरुक्त कारण हैं तो इसके समय को बढ़ाया 
भी जा सकता है। 

आयात नियन्त्रण -आयातों के सम्बन्ध में नियन्त्रण प्रथम बार 
१९४० में युद्धकालीन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए लगाए गये थे | 
ये नियन्त्रण केवल ६८ वस्तुओं पर ही लगाए गये । इनमें से अधिकांश उप- 
भोवता वस्तुएं थी । ज्यों-ज्यों युद्ध अधिक बढ़ता गया त्यों-त्यों इन वस्तुओं की 
संख्या बढ़ती गयी । युद्धकाल में ओर उसके तुरध्त बाद विभिन्न वस्तुओं की 
पति करने वाले देशों में माल को पर्याप्त कमी आ गयी और इसके फलस्वरूप 
अन्तरराष्ट्रीय मांयों को पूरा करता मुदिकलक पड़ गया । ऐसी स्थिति में विभिन्न 
देशों को नियन्त्रण की नीति अपनाने पर मजबूर होता पड़ा। १६९४७ में 
आयात नियन्त्रण एक नया रूप घारण करने रूगा, जबकि इसको विदेशी 
विनिमय नियन्त्रण तथा भुगतान सन्तुलन की समस्या के साथ जोड़ दिया 
गया | १६४७ तक आयात के क्षेत्र में जो नियन्त्रण छाशू किये गये थे उनमें 
से अधिकांश मुख्य रूप से स्टलिंय क्षेत्र के देशों से सम्बन्धित थे ताकि इनके द्वारा 
स्वर्ण प्रतिभूतियों की रक्षा की जा सके । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है 
उसका अधिकांश आयात इन्हीं देशों से था। इस काल में नियन्त्रण का मुख्य 
मापदण्ड स्टलिंग की आवश्यकताओं को ही माना गया। १६४७ में जब 
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सामान्य रूप से 0067, को स्वीकार कर लिया गया तो विदेशी विनिमय की 
समस्या स्पष्ट रूप से अनुभव को जाने रगी । इसके कारण आयात नीति में 
संशोधन किया गया और स्ट्ल्ग क्षेत्र के देशों से किये जाने वाले जायातों 
पर भी नियन्त्रण रगा दिया गया। १६४७ के बाद आयात की जाने वाली 
वस्तुओं पर कभी-कभी केवछ विशेष वस्तुओं पर ही आयात नियन्त्रण में ढील 
दी गयी ताकि देश में मुद्रा प्रसार के दबावों का मुकाबला किया जा सके । 


उदाहरण के लिए १६४८ में उदारबादी नीति अपनाई गयी । इसके अलावा 
आयात नियन्त्रण उच्च ऋप से प्रतिबन्धित बने रहे । 


आयात नियन्चण विनियोगों के आधीन कोई भी मार बिना आयात 
अनुज्ञप्ति के भारत में आयात नहीं किया जा सकता । आयात करने से पहले 
यह जरूरी है कि आयातकर्त्ता के पास सामान्य अथवा व्यक्तिगत अनुज्ञप्ति 
हो। सामान्य अनुज्ञप्तियां सभी देशों से होने वाले आयातों के लिए प्रसारित 
की जाती हैं जबकि विशेष अनुन्नप्तियां केवल नरम मुद्रा 'वाले क्षेत्रों पर ही 
लागू होती हैं। १९५६ में 007, संख्या-४ के अछावा समस्त 007, छोड़ 
दिये गये ताकि विदेशी विनिमय की बचत की जा सके | आयातों के लिए 
जिन विभिन्न वस्तुओं को चुना जाता है उन्हें निर्धारण उपलब्ध विदेशी विनि- 
मय के आधार पर दिया जाता है। ऐसा करते समय प्राथमिकताओं के अनु- 
सार निर्णय लिये जाते हैं। उलमे हुए दावों में सन्तुलन निर्धारित करने के 
लिए विदेशी विनिमय के साथ बजट बनाया जाता है । 

आयात आवंटन के तरीके - विभिन्न इच्छुक आयातकर्त्ताओं को आयात 
नियतांशों का आवंटन करने के लिए चार मुख्य तरीके अपनाये जा सकते 
हैं-- (१) इनमें पहला तरीका यह है कि सबसे ऊची बोली लगाने वाले को 
अनुज्ञप्तियां बेची जायं और उनको स्वतस्त्र रूप से हस्तात्तरण योग्य बनाया 
जाय । मिस्टर गांगुली (१४7, 02780) इस प्रणाली के सम्बन्ध में लिखते 
हैं “इसके पक्ष में हम यह कह सकते हैं कि वर्षों तक कठोर आयात-नियन्त्रण 
लगाने के बाद भी आयात व्यापार की विभिन्न श्रेणियों में महत्वपूर्ण निहित 
स्वार्थ विकसित नहीं हो पाते और कई बार आयात करने वाली फर्म बिलकुल 
नये रूप में प्रारम्भ करती हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया अनुज्ञप्तियां 
प्रदान करने में सम्भावित भेदभाव को रोक सकती हैं और प्रतिसुपर्धापूर्ण 
शक्तियों को उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रयुकक्‍त॒ कर सक्ृती है । यह 
प्रक्रि! नीकामी की फीस आदि के द्वारा आयात की कीमत को बढ़ाएगी। 

(२) मियतांशों का आवंटन स्थापित आयातकर्तताओं के बीच पहले की 
दरों के आवार पर किया जाय । इस व्यवस्था के आधीन एक निरुवत समये 
में तक विशेष फर्म के आयातों का मूल काल के दौरान कुछ आयातों से 
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सम्बन्ध रहता है। इस प्रक्रिया में यथास्थिति को स्थाई बनाने का खतरा 
रहता है । इस खतरे को तब रोका जा सकता हैं जबकि उच्च फर्मों के लिए 
निरद्िचत मात्रा में नियतांश निर्धारित कर दिये जाय॑ । 


(३) निर्यातकर्ता देशों के साथ ऐसा प्रबन्ध कर छिया जाता है कि वे 
स्वयं कुछ मात्रागत प्रतिबन्ध लगादें । इस तरीक॑ को कुछ देशों ने अपनाया है॥ 
जो देश नियतांश निर्धारित करने के भार को किसी अन्य पर डालने के इच्छुक 
होते हैं वे इस तरीके को पर्याप्त लाभप्रद पाते हैं और इस प्रकार वे देश में 
होने वाले विरोधी राजनेतिक परिणामों की सम्भावना से बच जाते हैं। मि० 
गांगुली का मत था कि नियतांशों के आवंटन की प्रणाली पू जीगत माल के 
सम्बन्ध में अस्वीकृत कर देती चाहिए और इसका निर्धारण राष्ट्रीय अथे की 
योजना की आवश्यकताओ के अनुसार नियोजन करने वाले अधिकारियों द्वारा 
किया जाना चाहिए। यह अधिकार उन विदेशियों को नहीं दिया जाना चाहिए 
जो पू जीगत माल का निर्यात कर रहे हैं। 


(४) नियतांशों को वास्तविक उपभोक्ताओं में उनकी आवश्यकता के अतु- 
सार आवंटित किया जाये । यह प्रण।छी दो प्रकार से लाभदायक है। प्रथम, इस 
प्रणाली के द्वारा विता किसी प्रकार की प्रशासकीय कठिनाइयों के यह निश्चित 
कर दिया जाता है कि विदेशी विनिमय को केवल मूलभूत माल की खरीद के 
लिए ही प्रग्रुक्त किया जायेगा और इस माल को तुरन्त ही उत्पादन के लिए 
काम में काया जाएगा । दूसरे, जब वास्तविक प्रयोगकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से 
औद्योगिक कच्चे माल और पू जीगत सामान का आयात करने लगेंगे तो इससे 
वस्तुओं की कीमत नीचे गिरेगी और अधिक प्रोत्साहन के लिए अवसर 
मिलेगा । इतने पर भी यह प्रणाली केवल वहीं उपयुक्त है जहां वास्तविक 
उपभोक्ता संगठित होते हैं तथा उनकी भागें प्रत्यक्ष आयातों के लिए पर्याप्त 
होती हैं । 

भारत में आयातन्व्यापार की नियन्त्रण-सत्ता द्वारा दूसरे और चौथे 
तरीकों को कुछ मात्रा में अपनाते हुए विभिन्न भागीदारों में नियतांशों का 
आवंटन किया जाता है। आयातकर्ताओं को हम तीन श्रेणियों में विभाजित 
कर सकते हैं-वास्तविक प्रयोग क्रर्ता, स्थापित जहाजी और नवागष्तुक । यह 
विभाजन ठीक ऐसा है जंसा कि निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में किया जाता 
है। निर्यात व्यापार में हम स्थापित जहाजियों को प्राथमिकता देते हैं! (ऋच्तू 
आयात के क्षेत्र में प्राथमिकता केबल वास्तविक उपभोक्ताओं को प्रदान की 
जाती हैं। १९९३ से पू॑ वास्तविक उपभोक्ताओं की अलुज्ञप्तियां केबल उन 
संस्थाओं को प्रदान की जाती थीं जिनमें ५० से अधिक दाय॑ंकर्त्ता संलग्त 
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थे। इस व्यवस्था में छोटे उत्पादक उद्योगों को भारी असुविधा हुई जिसके 
परिणामस्वरूप इसमें संशोधन करना पड़ा । 

तियन्त्रणों का प्रभाव--विदेशों में व्यापार नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक 
मुख्य प्रश्न यह उठता हैं कि यह नियन्त्रण हमारे विदेश व्याप।र की संस्थागत 
और प्रक्रिया सम्बन्धी बनावट को कहां तक प्रभावित करेगा ? यह सच है कि 
अनियंत्रित श्रेणी में आाने वाले निर्यातों की समस्त मर्दे तथा यहाँ तक कि 
नियंत्रित श्रेणी में आने वाली ममस््त म्दें भी समस्त इच्छुक निर्यातकर्त्ताओं 
हारा स्वत॒त्रता पूरक तिर्यातित की जा सकती हैं। चाय का निर्यात यद्यपि 
निर्यात तियतांश का विषय है किन्तु फिर भी एक विश्येष स्थिति में चाय से 
सम्बन्धित निर्यात नियतांश हस्तान्तरण योग्य होते हैं । ऐसी स्थिति में चाय 
के निर्यात पर. लगाया गया कोई भी नियंत्रण निर्यात व्यापार पर कोई प्रभाव 
नहीं रखंगा। इस दृष्टि से देखने पर हम यह कह सकते हैं कि ६० प्रतिशत 
“निर्यात व्यापार व्यापार नियंत्रणों से भ्रत्रभावित रहता है । 


इतने पर भी जहां निर्यात व्यापार को सम्पादित करने के लिए अनु 
जञप्तियों को आवश्यक बना दिया गया है वहां नियंत्रणों का प्रभाव यह होता है 
कि व्यापार केवछ उन लोगों तक प्रतिबन्धित कि जाता है जो उस वस्तु से निकट 
पम्पक रखते हैं। यह सम्पको एक उत्पादक या एक स्थापित जहाजी या देशी 
बाजार में व्यापारी के रूप में हो सकता है । अनुशप्तियों द्वारा दूसरों के प्रवेश 
को जब एक विशेष व्यापार में आने से रोक दिया जाता है तो उन छोगों के 
हितों की रक्षा होती है जो पहले से ही उच्त क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं । 
इनके विपरीत जो अनियंत्रित या स्वतन्त्रतापू्वक निर्यात योग्य सूची में हैं 
उनको एसा कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता । 

दूसरी ओर आयात व्यापार द्वारा पूर्णत: एक भिन्‍न तस्वीर प्रस्तुत की 
जाती हैं। यहां लगाये जाने वाले नियंत्रण आयात-व्यापार की संस्थागत' एवं 
प्रक्रिया सम्बन्धी रचना को बदलने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं । जब वास्त- 
बिक प्रयोगकर्ताओं के पक्ष में अनुन्नप्तियों को छाग्र किया गया तो इससे बहुत 
से परम्परागत तरीके परिवर्तित हो गये। इसके द्वारा बहुत कुछ प्रत्यक्ष 
आयात की व्यवस्था लाशू कर दी गयी। आजकल स्थापित जहाजियों का 
महत्व हमारे आयात-व्यापार में घटता जा रहा है। 

स्थापित जहाजी (8880]9060 $04/9678) वास्तविक प्रयोग- 
कर्ताओं के प्रवेश के प्रति हमेशा विरोधी रुख अपनाते हैं क्योंकि यदि उनको 
अनुज्ञप्तियां प्रसारित कर दी जाय॑ तो इन जहाज़ियों का आयात्त व्यापार 
गिर जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को दी गई 


हि. 


अनुज्ञप्तियों के प्रदन ने आयात व्यापार के साधारण मार्गों को काफी 
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प्रभावित किया है। जब वाघ्तविक प्रयोगकर्ताओं (8०(४०! (5678) को 
अनुनज्ञप्तियां प्रदाव की जाती हैं तो इनका उद्देश्य यह नहीं होता कि उन्हें 
स्थापित वप्रपारिक मार्गों के साथ प्रतिद्वंद्वित्ता करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाय । उन्हें अनुज्ञप्तियां केवल इसलिए प्रसारित की जाती हैं ताकि- उनकी 
आवश्यकताओं को सस्ती दरों पर पूरा किया जा सके और ऐसी व्यवस्था की 
जा सके जिसमें विदेशी विनिमय का प्रयोग केवल ऐसी वस्तुएं खरीदने के 
लिए किया जाये जो तुरन्त प्रयोग में ली जाएंगी । विचारक़ों का मत है कि 
इस लक्ष्य को उस समय पूरी तरह प्राप्त किया जा- सकता है जब वास्तविक 
प्रयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित मार्गों के माध्यम 
से आयात करने की अनुमति दी जाय । वस्तु स्थिति यह है कि वास्तविक प्रयोग- 
कर्त्ताओं में से अधिकांश के पास आवश्यक विदेशी सम्पर्क और पू्व अनुभ्रव 
नहीं रहता | ऐसी स्थिति में उन्हें इन्डंटिंग हाऊसेस अथवा एजेन्सी हाऊसेज 
हारा खरीदारी करने की आज्ञा दी जाती है । जब आयात नीति ने वास्तविक 
प्रयोगकर्ताओं और सहकारी समाजों को प्रत्यक्ष रूप से आयात करने के लिए 
प्रोत्साहित किया तो व्यापार की प्रगति में मौलिक परिवतंन आ गये । 

स्थापित आयातकर्त्ताओं द्वारा आयात करने का उनके पास एक लरूम्बा 
अनुभव है, विदेशों के साथ उनके सम्पर्क हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास 
बिक्री की अच्छी सुविधाएं हैं। इसलिए वे वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं की अपेक्षा 
विदेशी विनिमय के साधनों का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकेंगे । दूसरी ओर 
वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा यह कहा जाता है कि स्थापित आयातकर्त्ताओं 
के पास वह विशेषीक्ृृत ज्ञान और सुविधाएं नहीं होती जो उनके पास होती 
हैं तथा होना आवद्यक होती हैं । दोनों पक्षों के तुलनात्मक छाभों पर विचार 
करने के बाद १६९६२ की आयात और निर्यात समिति इस निष्कषं पर आई 
कि वत्मान अनुज्ञप्ति व्यवस्था आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसके अति- 
रिक्त समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि कच्चा माल और एक 
उद्योग की विभिन्न इकाइयां स्थापित आयातकर्तताओं द्वारा आयतित की जानी 
चाहिए । 

नियन्त्रण नीति के कारण नवागन्तुक आयात व्यापार में प्रवेश नहीं पा 
सके । इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि जब हमारे आयात व्यापार का एक बहुत 
बड़ा भाग राज्य के नियन्त्रण में है तो व्यापारियों के एक बड़े भाग को आयात- 
व्यापार में प्रविष्ठ होने से रोकता सरासर अभ्यायपृर्ण है। इस सम्बन्ध में 
महत्वपूर्ण प्रन्‍त्त यह नहीं है कि जिनको अनुज्ञप्तियां प्रसारित की गयी हैं वे 
आयात-व्यपार को कुशलता के साथ निभा सकंगे या नहीं । पिछले अनुभव 
के आधार पर हम कुशछता का अनुमान लगा सकते हैं; फिर भी केवल यही एक 
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मापदण्ड नहीं होना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि आयातक़र्त्ता ने व्यापार 
को कुशलतापूर्वक संचालित नहीं किया है तो उसे भी एक नवागस्तुक ही 
समझा जाना चाहिए। आयात के लिए अनुज्ञप्तियाँ प्रसारित करते समय प्रार्थी 
की योग्यता को भी देख लेना चाहिए कि वह कुशलतापुर्वक व्यापार कर 
सकेगा अथवा नहीं । गुण सम्बन्धी योग्यता की व्यवहार में जांच करना बड़ा 
कठिन होता है यद्यपि पूजी, व्यापारिक सम्पर्क, बेक सन्दर्भ इत्यादि कुछ 
ऐसी बातें हैं जो विदेश व्यापार को 6ंचालित करने की प्रतीक कही जा 
सकती हैं । ं 


आयात नियन्त्रण का व्यापार संगठन पर एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव 
यह है कि कुछ वस्तुओं का आयात केन्द्रीय अभिकरण, मुख्य रूप से सरकारी 
और गर सरकारी अभिकरणों द्वारा होने लगता है। तांबा, एमोनियम सल*« 
केट, फौलाद, कच्चा रेशम, दूध का पाउडर, अखबारी कागज , सोडियम सलू- 
फेट आदि वस्तुओं का व्यापार इस प्रकार होने ढछगता है। व्यापार नियंत्रणों 
ने हमारे देश के व्यापार संगठनों की प्रकृति को भी महत्वपूर्ण रूप से बदल 
दिया है । आयात नियन्त्रण प्रारम्भ करने से पूर्व विदेशी निर्यात-कर्त्ता, विशेष 
रूप से ग्रेट ब्रिटेन के व्यापारी, भारत में अपनी शाखाओं अथवा कम्पनियों के 
माध्यम से मार छाते थे। आयात नियन्त्रणों ने स्थिति में मौलिक परिवतंन 
किए हैं। आज यह कहता गछत ने होगा कि विदेशी निर्यात-कर्तताओं द्वारा 
बिक्री के लिए माल को भारत में आयात नहीं किया जाता वरन वास्तविक 
प्रयोगकर्ताओं या सरकारी अभिकरणों या स्थापित आयात-कर्त्ताओं द्वारा देश के 
लिए आयातित किया जाता है पहले और अब की व्यवस्था में मुख्य अन्तर यह 
है कि इस समय पहल करने की शक्ति उद्योगषतियों और व्यापारियों के हाथ 
में है जो नियोजित मांगों के अनुसार आयात करते हैं। अतीत काल में 
विदेशी निर्यातकर्त्ताओं द्वारा और निर्माताओं द्वारा भारत में विक्रय के 
विस्तार को भी नियोजित किया जात। था । 


विभिन्न प्रकार के नियन्त्रणों तथा उनमे समय-समय पर किए गए 
संशोधनों ने आयात और निर्यात व्यापार को अत्यन्त जटिल बना दिया है । 
अधिकांश व्यापारियों को मध्यरृथों की सहायता लेनी होती है । यद्यपि हमारे 
देश के निर्यात व्यापार का संगठन व्यापार नियत्त्रणों से अप्रभावित रहता 
है किन्तू व्यापार सम्बन्धी विनियमों ने हमारे आयात व्यापार के संगठन को 
मौलिक रूप से बदल दिया है । 


१५ 
स्वर्ण विनिमय और स्टठलिंग 


विनिमय मान के साथ मारत के अनुमव 


(043'8 ए#ए?ए:5सफएर(ए८ जातत्त प्ता: ७0.0 ४६४(एप्र4४५७ 
57457घ37047२70 3 प्रश्त0 छपरा वर ४२ ( प्त4&७ा 5737)- 
4779 : ॥२04 & परस्त& 8फशा तर 0887.4) 


व्यापार या वाणिज्य को दृष्टि से अन्तर ष्ट्रीय स्वर्णमान 
का मुख्य लाभ यह है कि जब यह लागू रहता है तो 
विनिमय की लीचशीलता को सम्राप्त कर 
देता है 


>- प्र गरी 


४ एएता 6 डांशात ए०ं08 ० एएडं॥९5४ 0०" €०शप्राश'९९, 
चाह ए/९॥४६ 380ए878926 ०ए॑ पराश्णान्राणानो 500 8ब्वा- 
बाते 45 एाश्लंडइशर हाबा जाई ॥ 75 0 
श0ांदार ०ऐछ' ॥ शांघा465 0९ ए४- 
धंणा 0 €र्डलाब्राए९. 


“-(57620ए 


स्वर्ण विनिमय मान और स्टलिंग विनिमय 
मान के साथ भारत के अनुभव 


(470॥48?5 €5७श९॥८६ ज्ञात 6 05070 एऋलशाशाए० हथशातेशात 
भारत 6 5छ0॥0ए ६चददाधाए6 डश्ाफए 0 : तातांत 
थाहे (6 50४ 5769) 





अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक प्रमुख समस्या यह है कि इसमें विनिमय 
के लिए किस मुद्रा का प्रयोग किया जाय । किसी भी देश की मुद्रा केवल 
उसकी सीमाओं में ही उपयोगी तथा साथंक रहती हैं और सीमामशों से बाहर 
उसका प्रायः कोई महत्व नहीं रहता । प्रारम्भ में स्वर्णगान (500 
509॥0870) को अपनाकर विश्व के विभिन्न देशों ने पारस्परिक आदान- 
प्रदान की व्यवस्था की | स्वणंगान (000 $87870&70) का महत्व अन्त- 
देशीय स्तर पर इतना नहीं है जितना अच्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है। कोई 
भी देश अपने आन्तरिक व्यापार को स्वर्णणान (500 $0870870) के 
बिना अथवा पत्र-मुद्रा के आधार पर संचालित कर सकता है किन्तु वह 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नहीं कर सकता; क्योंकि यहाँ पत्र सुद्रा का कोई महत्व 
वहीं रहता । दूसरे देश उसे अस्त्रीकार कर सकते हैं। स्वर्ण को कोई भी देश 
आसानी से ले लेता है और इसलिए, अस्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वर्ण गान का महत्व 
है । जब संसार के विभिन्‍न देश स्वर्ण के रूप में अपने मुद्रा के मुल्य को घोषित 
कर देते हैं तो यह अन्वर्राष्ट्रीय स्वणंमान (ाशाआब्तंताओं 0070 $६कवा- 
0270) कहलाता है। इस सम्बन्ध में मि० ग्रेगरी (७7, 0768079) का 
कहना है कि “अन्तर्राष्ट्रीय स्वणमाव का अर्थ केवल ऐसी व्यवस्थाओं से ही 
लगाया जा सकता है जो एक साथ अनेक देशों में विद्यमान रहती हैं। इच 
व्यवस्थाओं के अनुसार ग्रत्येक देश में एक निद्िचत दर पर स्थानीय मुद्रा का 
स्वर्ण में और स्वर्ण का स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन हो सकता है। इस देशों के 
बीच स्वर्ण के आयात ओर निर्यात की स्वतन्त्रता रहती है ।”' 


५७६ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


स्वर्णमान के लाभ 
न्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को प्रायः प्रत्येक देश द्वारा माश्यता प्रदान की 
गई है। भारत भी इनमें से एक है। स्वर्णंमान के अपने लाभ हैं:-- 

(१) यह अस्तर्राष्ट्रीय विनिमय का एक उपयुक्त माध्यम है। संसार 
का प्रत्येक देश विनिमय के माध्यम के रूप में स्वर्ण को बड़ी खुशी से स्वीकार 
कर लेता है । जिस देश के पास सोना (0०00) है वह बिना किसी बाधा के 
अपनी मन पसन्द की वस्तुयें खरीद सकता है। किसी विशेष देश की मुद्रा 
दूसरे देश में अनुपयोगी बन जाती है। स्वर्ण के आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय विनि- 
भव शक्ति को मापा जा सकता है । 


(२) स्वर्णमान की एक दूसरा महत्वपूर्ण छाभ यह है कि इससे विदेशी 
विनिमय दरों में स्थिरता आती है। इस मान के अनुसार भ्रत्येक देश विशुद्ध 
स्वर्ण की एक निर्चित मात्रा में अपनी मुद्रा के मूल्य को घोषित कर देता हैं । 
एक देश की मुद्रा के मूल्य को स्वरणमान की सहायता से दूसरे दंश को मुद्रा 
के रूप में आसानी से जाना जा सकता है। मि० ग्रेगरी (१४7, 07७80०५) 
के कथनानुखशार “व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से अन्तर्साष्ट्रीय स्वर्णमान 
का सबसे बड़ा लाभ यह हैं कि जब यह क्रियाशील रहता है तो विनिमय की 
अस्थिरता को रोक देता है।!' 

(३) स्वर्णमान से मूल्य स्तर में प्रायः स्थिरता रहती है। स्वर्णमान में 
स्वर्ण के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहता। ऐसी 
स्थिति में स्वर्ण का आयात और निर्यात होने से मूल्य स्तर में भी 
तदतुसार वृद्धि अथवा कमी होती रहती है। इस प्रकार विभिन्न देक्षों के भल्य 
स्तरों में संतुलन स्थापित हो जाता हैं और कोई भी देश अधिक समय तक 
अपने निम्न मूल्य स्तर का छाभ नहीं उठा सकता ओर न ही किसी देश को 
अपने उच्च मुल्य स्तर के कारण अधिक समय तक हानि उठाने पड़ती है। 
यदि किसी समय “क' देश में मल्य का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा नीचा है तो 
ऐसी स्थिति में “क' देश के निर्यात बढ़ जायेंगे। इस प्रकार अन्य देशों से 'क' देश 
में सोने का वायात होने लगेगा । फलस्वरूप 'क' देश में स्वर्ण की मात्रा बढ़ने के 
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रुवर्ण विनिप्नय माव और स्टिंग विनिमय मान (५ '३:9 


कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ जायेगी और इसके फहस्वहृप मूल्य स्तर ऊचा होने 
लगेगा । इसी प्रकार मान लीजिये 'क” देश का मूल्य स्तर अन्य देगों की तुलना 
में ऊचा है तो इस देश को होने वाले आयात बढ जायेंगे । फलतः स्वर्ण का 
निर्यात होने लगेगा । देश में स्व की मात्रा कम रह जायेगी ओर मुद्रा की 
पूर्ति घट जाने के कारण मूल्य स्तर में कमी आने लगेगी । 

स्वर्णघान की बुराइयां : 


स्वर्णमान (0080 $80870%&706) की अनेक बुराइयां हैं, इनमें से कुछ 
प्रमुख निम्न प्रकार हैं--- 

(१) स्वर्णमान के कारण आंतरिक मूल्य स्त्वर की स्थिरता समाप्त होने 
लगती है | यह इसलिये होता है क्योंकि विभिन्‍न देश अपनी विनिमय दर में 
स्थिरता लाने के लिये आन्तरिक मह्य स्तर को समय-समय पर इस प्रकार 
परिवर्तित करते रहते हैं ताकि उप्का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर से समायोजन 
हो जाय । जब कभी एक देश का मूल्य तर गिर जाता है और दूपरे देश 
से उसकी विनिमय दर में परिवर्तत नहीं किया जा सकता तो दूसरे देश को 
भी अपना आन्तरिक मूल्य स्तर गिराना होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि स्वर्णमान द्वारा विदेशी व्यापार की रक्षा के लिये देशी व्यापार 
के हितों का बलिदान कर दिया जाता है । 


(२) किसी भी स्वर्णमान से युक्त देश में आए हुये संकट का प्रभाव 
अन्य स्वर्णमान देशों पर भी पड़ता है। एक देश के आथिक संकट आसानी से 
दूसरे देश के आथिक जीवन को प्रभावित करने हरगते हैं । उदाहरण के लिये 
जब एक देश में अशान्ति और अव्यवस्था है तो वहांजक़े लोग अपनी सम्पत्ति 
को किप्ती ऐसे देश में लगाना चाहेंगे जहाँ शान्ति और व्यवस्था है। एसी 
स्थिति में उस दूमर देश की मौद्विक स्थिरता भंग हो जायेगी ओर वहां भी 
अशान्ति फैलने लगेगी | सोने का आवागमन राजनेतिक अस्थिस्ता उत्पन्‍न' 
करता है क्योंकि इसके कारण राज्य को नये-नये नियम बनाने पड़ते हैं। इसके 
अतिरिक्त स्वर्णमान के अन्तर्गत एक देश अपनी मुद्रा नीति को अपनाने सें 
स्वतन्त्र नहीं होता । कई बार उसे ऐंी तीति अपनाती पड़ती हैं जो उसके 
हितों के अनुकूल न हो । 
सफलता की शर्तें 
(0०0४5 ७ 5980९९७५) 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वणमान का सफल रूप से संचालन करने के 
लिये कुछू शर्तों का होता परम आवद्यक है--- ु 

(१) इसे विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिये। 


५७८ अन्तर्राष्ट्रीय अथेशास्त्र 
ऐसा होने पर स्वर्णमान अन्‍्तर्राप्ट्रीय विनिमय शक्ति का मापक बन जाएगा 
तथा विनिमय के माध्यम का अच्छा कार्य कर सकेगा । इसके लिये यह जरूरी 
: है कि कम से कम बड़े-बड़े राष्ट्र स्वर्ण मुद्रा मान या स्वर्ण धातु मान को ग्रहण 
करें ताकि छोटे देशों की मुद्रा का सम्बन्ध उनसे स्थापित किया जा सके । 

(२) इसकी सफलता के लिये एक अन्य जावश्यकता यह है कि 
विभिन्न देशों के पाप्त पयप्त मात्रा में स्वर्णकोष होना चाहिये। ऐसा न 
होने पर वे अपनी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते 
और न ही अपने विदेशी भुगतान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसे 
ध्वणंमान छोड़ने के लिए विवश होगा पड़ेगा। स्वणेकरोषों का सभी देशों के बीच 
समान वतरण होन। चाहिये । यदि ऐसा नहीं होता तो विभिन्न देश अस्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में समानता के आधार पर भाग नहीं ले सगे । 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वर्णमान में बेंबल तभी सफऊ हो सकता 
है जब उस पर किसी भो देश की ओर से प्रतिबन्ध न लगाया जाय । स्वतंत्र 
व्यापार होने की स्थिति में सोना न होने पर भी एक देश अपनी वस्तुएं बेच- 
कर सोना प्राप्त कर सकता है। जब एक देश अपने आयातों पर प्रतिबन्ध 
लगा देता है तो उपके पास स्वर्ण की मात्रा अधिक होती चली जाएगा 
ओर दूसरे देश के पास स्वर्ण की मात्रा घटती जायेगी। स्वर्ण कोषों को 
'सम्ञात रूप से वितरित होने के लिये यह जहरी है कि विदेशी व्यापार स्वत त्र 
रूपसे होना चाहिए । 

(४) किसी देश के पास अच्तर्राष्ट्रीय ऋण का भार अधिक नहीं 
होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो देश अपने निर्यातों के अधिकांश भाग 
को कर्ज छुकाने में ही लगा देगा । उसके पास स्वयं के आयातों का भ्रुगतान 
करने के लिए।विदेशी मुद्रा थोड़ी रह जाएगी । फलूत: उसे अपने स्वर्ण-कोष 
बाहर भेजने होंगे और इसलिए उसके स्वर्ण-कोष शिथिल हो जाएंगे। इस 
स्थिति में बह देश ऑथिक संकट से ग्रस्त हो जाएगा और एक दिन उसे मज- 
बूर होकर स्वर्णमान छोड़ेना पड़ेगा । 

. (५) स्र्ंमान की सफलता के छिए देश में राजनैतिक स्थिरता 
और शांति रहना परम आवश्यक है। जिस देश में आन्तरिक अशान्ति और 
अत्थिरता रहती है उसके प्रति लोग सन्देह करने लगते हैं। ऐसे देश के 
लोग अपना सोना दूसरे देशों में लगाते हैं और इस प्रकार वहां के स्वर्ण-कोष 
कम होदे ह्लले जाते हैं । हक 

(६) स्वर्णमान से युक्त देशों की अथे-व्यवस्था पर्याप्त छोचहीन होनी 
चाहिए । ऐसा होने पर ही वह दर-परिवतंन के अभाव को आसानी से सह 
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सकैगी और समय के अनुकूल समायोजित हो सबे गी । जब स्वर्ण कोष अधिक 
होते हैं तो मुल्य स्तर ऊचे होने लगते हैं। एसी स्थिति मे यदि अ्थ॑-व्यवस्था 
मूल्य स्तर के परिवतंतों को सहन करने की शक्ति नहीं रखती तो वह स्वयं 
बिखर जाएगी और स्वर्णमान को बनाए रखना कठिन बन जाएगा । 

(७) स्वेर्णंमान के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की सफलता के लिए इन नियमों का पाछन करना चाहिए । स्वण के 
आयात और निर्यात को स्वतन्त्र रवना चाहिए ताकि इससे मूल्य प्रभावित 
न हों | स्वणंमान की सफछृता के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग की 
भावना रहनी चाहिए । 

स्वण॑मानव के सफल संचालन के सम्बन्ध मे मि० कैन्ट ने अपने विचार 
प्रकट करते हुए कहा है कि संसार की परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिये जिनमें 
स्वर्णमान के परिवार का सदस्य बने रहते का इच्छुक कोई भी देश बुरे रूप 
में प्रभावित न हो । एक अस्थिर स्वर्णमान, लाभ की अपेक्षा हानि अधिक 
पहुँचाता है । प्रत्येक देश को स्वर्णमान कायम रखने के लिए अधिक त्याग 
की आवश्यक्ता नहीं होनी चाहिए केवल तथी स्वरणमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर उपयोगी हो सकता है। 

स्वरांभान का इतिहास 
(786 प्लांड॥छष ०0 60॥0 8(2॥00) 

स्वर्णणान को सबसे पहले १८१६ में ग्रेट ब्रिटेन ने अपने यहां 
स्थापित किया था। यहीं से इसका इतिहाप्त प्रारम्भ होता है। यूरोप के 
दूसरे देशों ने १८७३ से पूर्व इसे नहीं अपनाया। उत्तके बाद क्रमशः १८७३ 
में जमंती, १८७८ में फ्रांस और १६९०० में अमेरिका ने स्वर्ण माल को 
अपनाया । प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वा तक प्रायः सभी उच्चत राष्ट्रों ने 
स्वर्ण मान अपना लिया था और कुछ पिछड़े हुए देश भी इसे अपनाते जा 
रहे थे । 

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व स्वर्ण को मुल्य का मापक्त और विनिमय 
का माध्यम समझा जाता था । यह प्रथम युद्ध के प्रारम्भ तक ठीक प्रकार 
कार्य करता रहता किन्तु प्रथम महायुद्ध में विभिन्न शुद्राओं के लड़खड़ाने के 
कारण स्वर्ण के स्वृतन्त्र आयात-निर्यात पर रोक छगा दी गयी । 

युद्ध काल में स्वर्ण मान को त्याग दिया गया किन्तु युद्ध समाप्त 
होते ही विभिन्‍न देशों ने इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया । इस समय 
परिस्थितियां पर्याप्त बदछ चुकी थीं और इसलिए स्वर्णमाव को पहले जैसी 
स्थिति में छागू करना कठिन बन गया। एसी स्थिति में यह सुझाव दिया 
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जाने लगा कि स्वर्ण बातु मात को स्वीकार किया जाए ताकि गरीब देश 
भी इसे आसानी से अपना सकें । इस सम्बन्ध में एक मुख्य बाधा सोने की कमी 
थी । १६२२ के जेनेवा सम्मेलन में ऐवी विभिन्‍त समस्याओं पर विचार करने 
के बाद यह माना गया कि रुतर्ण विनिसय सान को अपनाया जाए । इस प्रकार 
युद्ध से पूर्व स्थित स्वर्ण माच का स्थान स््र्ण धातु समान अथवा स्वर्ण विनि- 
मय ने ले लिया । १६१६९ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रुवर्ण के निर्यात 
पर से प्रतिबन्ध हटा लिए और इस प्रकार स्वर्णमातर की पुत्रः स्थापना 
की । वाद नें अन्य तीस देश भी स्वर्णणान तक लौट आए । फ्रास अन्तिम 
देश था जो १९२८ में स्वर्ण माव पर छोटा ॥ यह स्वर्ण मान केवल 


१९३१ तक ही स्वमान्य रूप से चलता रहा और इस व इंगलेंड ने इसे भंग 
कर दिया । 


युद्ध के बाद स्वर्ण गान की अस्थिरता विभिन्‍्त तत्कालीन परिस्थितियों 
का परिणाम थी । इस परिषश्थितियों के अनुसार विभिन्‍न राष्ट्रों की अथे व्यव- 
स्थाओं में प्रनेक परिवर्तन आ गये जिनके परिणामस्वरूप एक स्थाई स्वर्ण- 
मान को सफल बनाना मुश्किल था। जब ग्रेद ब्रिठेन ने १९२५ में स्वर्ण- 
मान को युद्ध से पूर्व की स्थिति मे छा दिया तो उसे घोर मन्दी का सामना 
करना पड़ा । इससे उसे केवल तभी छुटकारा मिला जब १६३१ में उसने 
स्वर्णमान को पुनः छोड़ दिया | प्रथम विदव युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की 
भावना अत्यस्त प्रभावशीक बत गयी और इसलिए विभिन्न राष्ट्रों ने स्वर्ण 
के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध रूगा दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 
आयातों को रोकने के लिए अनेक प्रतिबन्ध रूगा दिए। अमेरिका ने स्वर्ण- 
मान को कायम रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। 

स्वर्णंणान की सफलता केवल तभी सम्भव है जब सभी देश 
इसके नियमों का पालन करे । यदि एक देश भी इत नियमों का उल्लंघन 
करता है तो दूसरे देश इसका उल्लंघन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं । 
संयुक७ राज्य अमेरिका, जो युद्धोत्तर काल में स्वर्ण पाने वाला एक प्रमुख 
राष्ट्र था, ने स्वर्णमान के नियमों का पालन नहीं किया । इभलिए स्वणंपान 
टूट गया । २१ सितम्बर, १६३१ को ग्रेट ब्रिटेन ने, १६३३ में अमेरिका ने 
और १६३६ में फ्रांस ने र्वर्णणमान छोड़ दिया। भारत का सम्बन्ध ग्रेट ब्रिटेन 
की मुद्रा से था अत: उसे भी स्वणमान छोड़ना पड़ा । 

प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वर्णमात इध्लिए दूढा क्योंकि इसके 
नियमों का उल्लंघन किया गया और स्वर्ण का अश्वमान वितरण क्रिया गग्ा ॥ 
युद्ध की क्षति-पूत्रि की समस्या मुख्य बन गयी । अल्पक्रालीन ,पूजी के कारण 
समस्यायें उत्पस्त हुई; विभिन्‍न देशों ने आ्थिक राष्ट्रीयता के कारण संरक्षण 
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की नीति अपनाई। युद्धोत्तर अथं-व्यवस्थाएं पर्याप्त लोचहीन थीं और 
उत्त सबके अलावा १६२९ में आथिक मनन्‍्दी का प्रभाव हो गया ! स्वर्ण 
मान केवल अनुकल परिस्थितियों में ही श्रपनाया जा सकता है। प्रथम विश्व 
युद्ध के बाद विभिन्‍न देशों को जब आथिक संकटों का सामना करना पड़ा 
तो स्वर्णयाव अधिक नहीं चल सका । । 

१६३० से ही विश्व के अनेक देशों ने अपनी सुद्रा का अवसृूल्यन' 
प्रारम्भ किया । इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विनियोग 
बहुत कुछ अस्त-ब्यस्त हो गया। विभिन्न देश प्रशुल्क प्रतिबन्धों द्वारा 
बेरोजगारी ज॑से अपने संकटों को दूर करने का प्रयास क्वरने रंगे । इन परि- 
स्थितियों में विनिमय दरें अस्थिर और अनिश्चित बन गयीं और इतनी 
अधिक अस्त-व्यस्तता उत्पन्त हो गयी कि कुछ राष्ट्रों ने क्षेत्र स्थायीकरण 
प्रबन्धों को कार्यान्वित करते का प्रयास किया। ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के 
देशों ने अपना स्टलिग क्षेत्र (3७:॥॥8 ७769) बना लिया । इन देशों के' 
बीच यह समझोता हुआ कि कम से कम अस्थाई रूप से वे अपनी मुद्राओं 
को ब्रिटिश पौंड स्टरलिंग से सम्बन्धित रखेंगे, भले ही पौंड दूसरी प्रमुख मुद्राओं 
के सम्बन्ध में घटता-बढ़ता रहे । स्टलिंग क्षेत्रों के देशों के बीच व्यापारिक 
सम्बन्ध पर्याप्त घनिष्ठ थे और इसलिए उन्हें इस योजना में सफलता प्राप्त हो 
सकी । इंगलंड, अमेरिका और फ्रांस के बीच भी एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ 
जिसका उद्देश्य यह था कि पौंड, फ्रांक और डालर में आने वाले तीब्र उतार- 
चढ़ाव को रोका जा सके । 


भारत और स्टिंग क्षेत्र 

(04 ॥॥0 500१#972 5&769) 
स्टलिग क्षेत्र बहुपक्षीय समझौतों (१४एघाॉ३।४९४४] ४ 87०४067/5) 
का एक रूप है। यह कुछ देशों का औपचारिक शब्द नहीं है और न ही इसे 
किसी सुनियोजित तरीके से उत्पन्न किया गया है। इसमें विभिन्न देश 
सामान्य हितों के कारण एक दूसरे के निकट आए हैं | ऐसा करने में प्रत्येक 
देश के ऊपर कुछ दायित्व आये हैं जबकि उन्हें विभिन्न सुविधाएं और छाभ 
प्राप्त हुए हैं। जब १६३१ में ग्रेट ब्रिटेग तथा अन्य अनेक ढेझ्ों ने स्वर्ण 
मान छोड़ा तो इश्होंने अपनी मुद्राओं को स्टर्लिंग से संबद्ध कर दिया। इस 
प्रकार यह एक म॒द्रा का क्षेत्र बल गया और इसे स्टिंग क्षेत्र कहा जाने लगा । 
स्टिंग क्षेत्र में जिन देशों को सम्मिलित किया जाता है, वे हैं--- कनाडा को 
छोड़कर राष्कुमण्डल के सभी देश, ब्रिटिश संरक्षित राज्य (87098 
ए70(6८०7४/९७ 870 ए70/००(०१ 588/68), ब्रिटिश न्यास प्रदेश (87709॥ 
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गु७०770/०8), बर्मा, जोरडन की राजधानी ([85067र6 ह९7800ण 6 
[070०0 ), आइसलेश्ड (0०]७70), आयरिश शणराज्य (7॥6 पंशा 
7९०070॥0), और लीबिया ([.099) । 

स्टिंग क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने तक जिस प्रकार कार्य 
करता रहा, इसे देखकर यदि उसे लन्दन केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रीय भ्रुगतातों की 
एक विश्वव्यापी संस्था कहें तो गछूत न होगा । १६३९६ तक रूठलिंग क्षेत्र 
विभिन्‍न प्रकार के देशों का एक समृह था। ब्रिटेन के साथ इन देशों के घनिष्ठ 
व्यापारिक एवं वित्तीय सम्ब्रन्ध थे । इन देशों ने अपनी मुद्राओं के मूल्य को 
स्टलिंग के मुल्य के स्लथ जोड़ दिया। वे देश अपना अधिकांश विदेशी 
विनिमय कोष लन्‍न्दत में ही रखते थे । पौण्ड को स्वर्ण और डालरों में स्वते- 
त्रता पूर्वक बदला जा सकता था | यद्यपि उसकी विनिमय दरे घटती बढ़ती 
रहती थीं। स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्य संसार के अधिकांश देशों से अपना वित्तीय 
लेन-देन लन्दन के माध्यम से ही क्रिया करते थे। १९३६ में स्टर्लिंग क्षेत्र 
के सदस्यों की संख्या बढ़ गई। 

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने पर स्टिंग क्षेत्र का आकार 
पर्याप्त घट गया । इसके स्थान पर अनेक विनिमय नियंत्रण छगा दिए गये। 
युद्धकाल में स्टलिंग एरिया से सम्बन्धित शभ्रुगतान प्रतिबंधित हो गये क्योंकि 
इस समय केवल डालर क्षेत्र से ही सुविधापूत्ंक खरीददारी की जाती थी । 
द्वितोय महायुद्ध प्रारम्भ होने के बाद स्टलिंग क्षेत्र की विशेषताएं बदल गयीं । 
अब इस क्षेत्र के देश' अपने देशवाप्तियों के विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवहारों 
को नियंत्रित करते हैं और ऐसा करते समय वे ब्रिटिश विनिमय नियंत्रणों से 
निर्देशन प्राप्त करते हैं। स्टिंग क्षेत्र के देश डालर क्षेत्र' वाले देशों से 
होने वाले आयातों को प्राय: सीमित रखते हैं ताकि उन देशों के साथ भुगतान 
सन्तुलून अधिक प्रतिकूल न होने पाए। स्टर्लिंग क्षेत्र के कुछ देश पूजी के 
निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाते हैं कितु इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के बीच 
भुगतान प्रायः स्वतन्त्रतापू्वक ही किए जा सकते हैं । क्षेत्र के सभी देशों की 
डालर ओर दुलंभ मुद्रा से सम्बन्धित आय एक नियंत्रित कोष में रखो जाती 
है। समूह के बाहर वाले देशों को भुगतान करने के लिए भी कोष से डाकूर 
ओर दुलंभ मुद्राएं प्राप्त हो सकती हैं किन्तु इनकी प्राप्ति केवल उचित 
सीमाओं तक ही सीमित है । 

भारत को स्टिंग क्षेत्र की सदस्यता से पर्याप्त छाभ है। यह सच 
, है कि इस सदस्यता के कारण देश की स्वतन्त्रता कुछ प्रतिबल्धित होती है 
किन्तु भारत को इस क्षेत्र का सदरय बने रहने से कई लाभ प्राप्त हुए हैं--- 
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(१) भारत अन्य सदस्य देशों से स्वतन्त्रता पुत्रक् व्यापार कर सहूता है । 
इस प्रकार के व्यापार के भुगतान की जिम्मेद्यरी स्टर्डिंग क्षेत्र की बेंक ऑफ 
इगललेड पर रहती हैं। (२) सदस्य देशों के साथ पू जी का परस्पर हस्तांतरण 
भी किया जा सकता है | इपके फलस्वरूप भारत को अत्यधिक छा हुआ है 
किन्तु इ गर्लेण्ड के वास्तविक साधनों को पर्थाप्त हानि हुई हैं। (३) द्वितीय 
महायुद्ध के दोरान इगलेंड ने सदस्य देशों से जो फौजी सामान खरीदा था उम्रक्ते 
भुगतान को ब्रिटेन ते उन देशों के खाते में जमा कर दिया । इसके तहत भारत 
ने इगलेंड तथा अन्य राष्ट्रों से पर्याप्त पू जीगत माल खरीदा और अपने 
आशिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया । ब्यदि भारत स्टलिंग क्षेत्र 
का सदस्य नहीं होता तो वह स्टरलिंग बेलेन्स नहीं कमा सकता था। इसके 
अछावा युद्ध कार में जो स्वर्ग और डालर भारत ने कमाये उन्हें ग्रंट ब्रिटेन 
उप्तका शासक होने के कारण स्वयं हुड॒प सकता था । स्टिंग क्षत्र का सदस्य 
होने के कारण, स्वतन्त्रता के बाद उप्ते अपनी यह क्रमाई ज्यों की त्यों प्राप्त 
हो गयी । 

१९४८७ से पू्र भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था। युद्ध 
के दोरान यह पौण्ड सन्तुलून रखने वाले देशों में एक महत्वपूर्ण देश था । 
इसके पौण्ड की निधि लगभग ५० मिलियन पौण्ड थी जो कुल निधि का २० 
प्रतिशत भाग थी | युद्ध के दौरान उसके सम्तुझन की प्रगति और भी हुईं 
तथा वह पौण्ड के स्वामियों में सर्वोततरि समझा जाने लगा । युद्ध के अन्त 
में भारत के पास दुनियां की पीण्ड निधि का ५० प्रतिशत से भी अधिक भाग 
था। यह स्थिति उस समय थी जब वह युद्ध में ३२० मिलियन डालर खर्च 
कर चुका था। पौण्ड क्षेत्र कः। सबसे बडा उपयोग यह है| कि इससे विभिन्न 
सदस्य देश परस्पर स्व॒तस्त्रतापवंेक आदान-प्रदात कर सकते हैं। यही कारण 
है कि इस व्यवस्था को आशध्तरिक् रूप से बहुउक्षीय व्यापार क्षेत्र कहा जाता 
है। इस क्षेत्र का मुख्य देश ग्रट ब्रिटेन है और अन्य देश वे हैंजो कभी न 
कभी इसके साम्राज्य का भाग रहे हैं। 

अतीतकालीव भारत में पोण्ड सच्तुलन अथवा अन्य विदेशी सन्तुछून 
की रचना की । इस देश की शक्ति पर्याप्त सीमित थी क्योंकि इसकी अ्थे- 
व्यवस्था की प्रकृति अद्ध-विकसित थी। भारत का रुपया पौण्ड से जुडा हुआ 
था अत: इपके बाहरी मुल्य को बताए रखते के लिए तथा कागजी मुद्रानिधि 
के लिए भारत को पौण्ड की आवश्यकता थी। इन उद्देश्यों के लिए कुछ 
कार्यत्राहक सन्तुलून भी लंदन में रखे गये । युद्ध से पृ भारत अन्तर्राष्ट्रीय 
वित्त में एक कजंदार देश था । इपहे फरध्व हृय उसे पौण्ड के क्षेत्र में विशेष 
दायित्वों का निर्वाह करता पद्या । भारत के बाहर रुगये का तिवेश व्यावहारिक 
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रूप से नहीं के बराबर था दूसरी ओर भारत में जोखिम पूजी और कर्ज की 
पू'जी के रूप में पौण्ड का पर्याप्त प्रसार था। देश के राजनंतिक स्तर के 
कारण भी उस पर अनेक पौण्ड सम्बन्धी दायित्व पड़े। उदाहरण के लिए 
इण्डिया हाऊप का खर्चा, सेवा निवृत अधिकारियों की पंशनें, भारत में 
ब्रिटिश सेवी दल के परिवारों को दिया गया धन आदि-आदि । इन सब कार्यों 
के लिए जरूरों था कि भारत व्यापारिक लेखों पर निर्यात का अतिरेक रखे । 
इन सब लेन-देनों ने रुपये की अपेक्षा पौण्ड को मजबत कर दिया और व्यापार 
शर्तों को देश के विपरीत बना दिया | लंदन में भारत सरकार द्वारा पौण्ड 
के रूप में जो खर्चे किए जाते थे उनको ग्रह खच कहा जाता था। प्रथम 
महायुद्ध के समय ये गृह खर्चे लगभग २० मिलियन पौण्ड तक हो गये । उनके 
बाद ये बढ़ते गय । 


पौण्ड की पूर्ति 
(४96 5प70ए॥९४ ० 90९0 ४०2) 

पौण्ड का स्रोत, जिसे परम्परागत रूप से प्रयुक्त किया जाता था, 
पर्याप्त उनन्‍नतिशील था । द्वितीय विश्व युद्ध से पृ भारत संसार के दूसरे देशों 
से जितना माल खरीदता था उससे अधिक वह उनको बचता था। भारत के 
निर्यात का अतिरेक उसकी आर्थिक सम्पन्तता का सूचक नहीं था । बची जाने 
वाली वस्तुओं में व्यापार सन्तुलन के लेखे का अतिरेक यह सम्भव बनाता था 
कि देश गृह खर्चो' तथा अन्य सेवाओं से सम्बन्धित अपने दायित्वों का निर्वाह 
कर सके । यही कारण है कि १६३० के दोरान सामान्यतः यह माना गया 
कि भारत का निर्यात अतिरेक ही उसके पिछड़ेपत का कारण है । 


१६३१-३९ के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में स्वणं की कमी आई तो भारत 
ने विदेशी विनिमय या पौण्ड की अपनी पूर्ति में एक नया स्रोत जोड दिया 
और वह स्वर्ण का निर्यात करने लगा । इसी काल में भारत ने चांदी का भी 
निर्यात किया। चांदी के निर्यात द्वारा उसने बहुत घन क्माया। इस 
घन की मात्रा आगे चार वर्षों मे होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए 
पर्याप्त थी । युद्ध से पूव॑ प्रट ब्रिटन भारत के सुरक्षा बजट में योगदान करता 
था और इस प्रकार पौण्ड की उसकी पूर्ति में सहायता करता था। १९३८ 
में भारत का रक्षा व्यय पर्याप्त बढ़ गया क्योंकि ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों 
का वेतन बढ़ गया था तथा नौ सेला और वायुसेना के क्षेत्र में प्रसाधनों की वृद्धि 
हो गयी थी ! बढ़े हुए खच के करण ब्रिटेन ने भारत को सहायता दी । 


कक 


१६३८ में ब्रिटिश सरकार ने चेटफील्ड समिति ( 07३८०० 
(07777(066 ) नियुक्त की जिसका काम भारत की सशस्त्र सेनाओं के 
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संगठन का आधृुनिकीकरण करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना था। इस 
समिति के सुझावों के आधार पर भारत के सुरक्षा बजट में ब्रिटेन का योगदान 
बढ़ गया । इस समिति के प्रस्तावों ने यह भी समर्थन किया था कि भारत 
सरकांर भारत की बाहरी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ संयुक्त 
उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी । इस समिति की सिफारिशों को मानने के बाद 
ब्रिटिश अधिकारी स्रोतों से भारत में पौण्ड की पूर्ति बढ़ गयी किन्तु तुरन्त ही 
छिड़ने वाले युद्ध ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने से पहले ही असामयिक 
बया दिया । इसने भारत में ब्रिटिश सरकार का सुरक्षा व्यय बढ़ा दिया और 
ब्रिटेन पर भारतीय उत्तरदायित्व डाले । 

पोण्ड का अवमल्यन 

(096फ2स्‍048007 0० ९0०७0 566१7) 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पौण्ड का अवमृल्यन किया गया, इसके लिए 
उत्तरदायी विभिन्‍न कारण थे-- 

(१) ग्रट ब्रिटेन का व्यापार संतुलन हमेशा उसके विपरीत रहता 
था किन्तु वह अदृश्य निर्यातों के माध्यम से अपने भुगतान संतुलन में सम« 
तुल्यता प्राप्त कर लेता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह विश्व के सबसे 

डर्ड़े करजंदाता के स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला! बन गया 
क्योंकि उसके अहृर्य स्रोत घट गये थे । 

(२) माहंलू सहायता के माध्यम से इसने अपने डॉलर और स्वर्ण की 
गम्भीर कमी के बावजूद भी अपनी उत्पादन क्षमता को सुधारने का प्रयास 
किया ओर १६४८ के उत्तराद्ध में वह अपने बाहरी लेखों में समतुल्यता प्राप्त 
कर सका । १९४९ के प्रथम काल में उसकी स्वर्ण और डालर की निधियों में 
१४ मिलियन पौण्ड की वृद्धि हुई । अब ब्रिटेन के सामने यह समस्‍या थी कि 
वह सोने और डालर की इस निधि को झीघ्र काम में लाए। पौण्ड क्षेत्र वाले 

न्‍्य देशों के भारी मात्रा में पीछे हटने के कारण परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर 
बन गयी । 

(३) लन्दन में कुछ वित्तीय विशेषज्ञ और राजनीतिज्ञ यह मत रखते 
थे कि पौण्ड क्षेत्र और नम्न मुद्रा वाले देशों पर अवांछनीय निर्यात का बोझा 
है, जिसके परिणामस्वरूप पुरानी पौण्ड दरें टूटने लगी हैं। 

(४) १६५२ के मध्य के बाद माशल योजना के आधीन सहायता 
कार्य रोक दिया गया । 

(५) जब पौण्ड मौलिक रूप से असमतुल्यतापुर्ण मुद्रा बन गया तो इस 
आधार पर अन्‍्तर्राष्द्रीय मुद्रा कोष ने अधिक डालर का कर्ज देने से मना कर 


दिया : 
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पौण्ड का अवसूल्यत होने के कारण भारत सरकार ने भी उसी सीमा 
तक भारतीय रुपये का अवमृल्यन करने का निर्णय लिया ताकि रुपये तथा 
पौण्ड के बीच समानता बनाई जा सक्रे । विभिन्न मुद्र ओं के बाद जब पौण्ड 
का भी अवमूल्यन हो गया तो उन बदली हुई परिस्थितियों में रुपये का 
अवमूल्यन करना आवश्यक हो गया। कई विचारक एवं लेखक यह मानते हैं 
कि जब रुपये का अवमृल्यन किया गया तो उम्र पर प्रेस या जनता द्वारा कोई 
विचार-विमर्श नहीं किया गया था जबकि होना यह चाहिए था कि भारत 
स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेता । सम्भवतः ऐसा होने पर ही वह अधिक लाभान्वित 
हो सकता था। भारत ने निर्णय लेने में काफी शीघष्रता की । 

. जब पौण्ड के बाद मुद्रा मों के अवमृल्यन होने छगे तो यह स्पष्ट हो 
गया कि पौणड क्षेत्र अमी भी विश्व में एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं। इतने पर भी 
अनेक बाहरी और आस्तरिक शक्तियां इसके प्रभाव को घटाने में प्रथत्नशील 
थीं। पौण्ड क्षेत्र की सदस्यता पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये जिन्हें स्वीकार न 
करने पर कुछ देशों ने इसे छोड़ दिया। यह प्रवृति एकीकरण विरोधी नहीं 
कही जा सकती क्योंकि कुछ सदस्यों को छोड़कर पौण्ड के अवमुल्यन होने पर 
भो अन्य सदस्यों ने इसे नहीं छोड़ा। इससे यह जाहिर होता हैं कि वे अभी 
भी इसका सदस्य होता लाभदायक मानते हैं। पौण्ड क्षेत्र अभी भो संतार में 
सबसे बड़ा बहुरक्षीय व्यापार क्षेत्र (४प9(७9! 77808 3769) हैं और 
यह दुनियां के व्यापार का लगभग २५ प्रतिशत भाग संचालित करता है। 
इसके सदस्यों को प्रमुख लाभ यह है कि उन्हें आपसी व्यापार में लगातार 
संतुलन बनाए रखते की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इस क्षेत्र में भुगतानों 
की स्वतन्त्रता है । 

इस क्षेत्र के देशों ने व्यापार में वृद्धि करने के अतिरिक्त अपने डालर 
की भी बचत की है। पौण्ड क्षेत्र की व्यापारिक एवं वित्तीय नीतियां बहुत 
कुछ पूरक प्रकृति की हैं। अवमुल्यन के बाद जो परिवतंन आए उन्होंने पौण्ड 
क्षेत्र के मूल तत्वों को प्रभावित नहीं किया। यह अभी भी सामाध्य हितों, 
सुविधा और कुशरूता की शक्ति बना रहा। क्षेत्र के सदत्य प्राथमिकवापूर्णं 
प्रशुल्क व्यवस्था के भाग हैं । इनके द्वारा गैर-ौण्ड क्षेत्रों पर समान विनिमय 
नियंत्रण लाग्र किया जाता है। पोण्ड क्षेत्र के अधिकांश देशों के लिए ब्रिटेन 
सबसे बड़े बाजार और पूर्तिकर्ता का काम करता है। सम्पूर्ण क्षेत्र के मूलभूत 
बेंक सम्बन्धी कार्यो' का छन्दन में केन्द्रीयकरण करते के कारण इसके सदस्यों 
को पर्याप्त विनिमय स्थायित्व प्राप्त हो गया है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर 
३ फ सदस्य संयुक्त काय्राह़ी करते हैं जो उनके स्वार्थों के अनुकूछ 
होती है । 
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पौण्3 क्षेत्र का वतंमान सन्दभ में अस्तित्व ब्रिटेन तया उसके विभिन्‍न 
सदस्यों के हित में है क्योंकि इससे उनका आपस में पारस्परिक आर्थिक 
विकास होता है और व्यापार में वृद्धि होती हैं । पौए्उ क्षेत्र का समथथ न संयुक्त 
राज्य अमेरिका की जनता एवं सरकार द्वारा नहीं किया जाता | ये इसे 
सनन्‍्देह की नजर से देखते हैं क्योंकि क्षेत्र के बाहर के देशों के प्रति यह 
मेदभाव-पूर्ण नीति अपना सकता है वेसे अमल में यह तिवार कोरा भ्रम है। 
यद्यपि क्षेत्र के विभिन्‍न देशों की नीति में एकरूपता पाई जाती है किन्तु इन 
पर ग्रट ब्रिटेन की मर्जी थोपी नहीं जाती क्षेत्र को तोड़ने पर भी अमेरिका 
से इसके सदस्यों का आयात नहीं बढ़ेगा बरन कम हो जाएगा क्योंकि कुछ 
सदस्य तो अमेरिका से अधिक खरीद सकेंगे जबकि अन्य सदस्य कम खरीददारी 
कर पाएंगे । इसके अतिरिक्त इन सदस्यों को एक दूसरे के साथ खरीददारी 
करने में कठिनाई का अनुभव होगा और इसलिए वे संयुक्त राज्य अमेरिका 
से अधिक से अधिक कर्ज प्राप्त करता चाहेंगे । असल में पौण्ड क्षेत्र बहुपक्षीय 
व्यापार की अमेरिकी नीति के अनुकूल है क्योंकि पह सदस्यों को अधिक से 
अधिक विनिमय स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह एक व्यावहारिक क्षेत्रीय 
प्रबन्ध है । 

पौण्ड क्षेत्र, पौण्ड के विश्वास पर आधारित है और यह उपध्ती समय 
तक बता रह सकता है जब तक कि पौण्ड में विदवास' बना रहे । इस क्षेत्र 
की वृद्धि वांछनीय है किन्तु फिर भी इसके ब रे रहने का यह अथी नहीं लेता 
चाहिए कि अन्य क्षेत्रीय ब्लाक बता दिए जाएं और भेदभावययुर्ग व्यापार 
को प्रोत्माहन दिया जाय । विचारकों के अनुसार पौण्ड क्षेत्र को वर्तमान संक्र- 
मण काल की कठिनाइयों और भारी बहुपक्षीयत्रा के बीच का पुल मानना 
चाहिए । 

भारत के लिए श्रौचित्य 
(फांदाएर 70" ॥70॥9) 

१९३० और युद्ध के बाद के पौण्द क्षेत्र में पर्याप्त अन्तर हैं। पहले 
'पौण्ड एक अल्तर्राष्ट्रीय मुद्रा थी किन्तु युद्ध के बाद पौण्ठ का स्थान घटा और 
इसलिए पौणड क्षेत्र का स्थान भी घट गया । कई एक पुराने सदस्यों ने इसे 
छोड़ दिया । व्यापक रूप से यह मांग भी की जाने लगी कि भारत को भी 
इसे छोड़ देना चाहिए | अन्य कई लेखक इप मग को वांछतीय नहीं मानते । 
भारत पौण्ड सन्तुलन का सबसे बड़ा स्वामी है भौर इप्तलिर वह पौण्ड को 
मजबूत बनाने से रुचि लेता है । इस दृष्टि से उसे ब्रिटेन के साथ सहयोग 
करता आहिए ताकि उसकी अर्थ व्यवस्थ! को उचित बताए रखे और उसे 
पौण्ड क्षेत्र में ठहरने दे । ब्रिटेन और भारत दोवों का हित यह मांग करवा 


५८८ अन्तर्राष्ट्रीय अथ शास्त्र 


है कि भारत को न केवल डालर क्षेत्र से वरन्‌ पोण्ड क्षेत्र से भी अपने आयातों 
को काट लेना चाहिए। ब्रिटेन के साथ भारत का सम्बन्ध एक समान सहयोगी 
मित्र का होना चाहिए। भारत के सभी पौण्ड सन्त लून छोटाए जा चुके हैं । 
ऐसी स्थिति में भारत को पौण्ड क्षेत्र में बने रहने से लाभ होगा । 

पौण्ड आज भी एक एसी मुद्रा है. जिम पर दुनियां के बड़े क्षेत्र आश्ित 
हैं और इसे अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में विनिमय का माध्यम बनाते हैं। इसके 
अछावा लन्दन अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय बित्त के पूर्ण यन्त्र से सम्पन्न है और यह 
यातायात, बीमा, इत्यादि सभी सुविधाओं को प्रदान करता है । ऐसी स्थिति 
में पौष्ड क्षेत्र के देशों तथा कुछ अन्य देशों के बिदेशी व्यापार के एक बहुत 
बड़े भाग की वित्त व्यवस्था लन्दन द्वारा की जाती है। लन्दन को वर्षो का 
अनुभव है तथा इसकी लम्बी परम्पराएं हैं इसछिए यह अभी भी विश्व व्यापार 
की वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बना हुआ हैं। इसमें कोई सब्देह नहीं कि 
विनिमय नियंत्रण की नीतियों द्वारा पौण्ड की स्वतंत्र परिवतंनशीलता 
पर्याप्त मर्यादित हो गयी है । इसके बिना वह॒विद्व मुद्रा नहीं बन सकता ॥ 
युद्ध के दौरान पौण्ड क्षेत्र सबसे बड़ी इकाई था । इसमें अनेक और विभिन्‍त 
प्रकार के देश सम्मिलित थे। इसके देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार था 
और इसकी सुद्राएं परिवततंनशील थीं । आज भी पौण्ड क्षेत्र की यह प्रकृति 
कायम है । पौण्ड की परिवर्ततशीलता को प्रसारित करने के लिए विभिन्‍न 
प्रयत्न किए जाते हैं किन्तु आज यह भी आवबद्यक बन गया है कि इसके 
सदस्य डालर को बचाने और कमाने में एक हो जाएं । डालर की कमी जितनी 
अधिक होगी उतना ही इसके सदस्थों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। पौण्ड 
क्षेत्र को छोड़ने से सदस्य देशों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी क्योंकि 
उस समय उन्हें केन्द्रीय पुल ((७०778] ?00]) से बिना किसी सहायता के! 
प्राप्त किए ही अपने भ्ुगतानों को सन्‍्तुलित करना होगा। इसके अतिरिक्त 
इन देशों का पौण्ड क्षेत्र के विभिन्‍न देशों के साथ व्यापार जो इस समय 
समस्त प्रतिबन्धों से मुक्त है, ऐसे ही श्रतिबन्धों से पूणे बन जाएगा जो 
गेर-सदस्यों अथवा कड़ी मुद्रा वाले क्षेत्रों पर लछगे रहते हैं । 

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, उप्ते पौण्ड क्षेत्र से वापस लौटने की 
सलाह नहीं दी जाती क्योंकि वह डालर-पूछ् (00]87 700) को जितना 
योगदान देता है उससे अधिक वह प्राप्त कर लेता है। कहने का अभ यह है 
कि पौण्ड क्षेत्र में रहने से डालर क्षेत्र के देश भारत के साथ कोई भेदभाव पूर्ण 
व्यवहार नहीं बरतते । १९४७ से लेकर १९५० तक के तीन वर्ष के काल 
में भारत ने कुछ ८६ मिलियन डालर प्राप्त किया। स्पष्ट है कि भारत के' 
साथ कोई अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। 
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पौण्ड क्षेत्र में बने रहने के 50 यह जरूरी है कि इसके सदस्य समा* 
नता के आधार पर बलिदान करने को तेयार हों; भर्थात आर्थिक दृष्टि से 
सम्पन्न सदस्य गरीब तथा अभावग्रत्त सदस्यों की अपेक्षा अधिक बलिदान 
करें। सिद्धान्त यह होना चाहिए कि प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार 
दिया जाए और प्रत्येक से उसकी आवश्यकतानुसार लिया जाय । 


भारत और ब्रिटेन के युद्धोत्तर समभोते 
(?0$8-जशत्वा' &27९९७606(5 8९(ज्ञ९९प प68 800 एछ, 8.) 
१९४७ के बाद भारत ने पौण्ड सन्‍्तुलनों के प्रयोग के लिए समय- 
समय पर ग्रेट ब्रिटेन से समझौते किये । इस प्रकार एक नयी स्थिति ने जन्म 
लिया जिसमें पौण्ड का प्रयोग करने की असीमित स्वतन्त्रता अब समाप्त 
हो गयी । यह पौण्ड क्षेत्र के यन्त्र में एक नया मह॒त्वपूण॑ विकास था। पार- 


स्परिक भुगतातों पर छगे हुए प्रतिबन्धों को तकनीकी दृष्टि से १६४६ में 
वापिस ले लिया गया । 


इस दृष्टि से दोनों देशों के बीच विभिन्‍न समझौते हुए। इनमें पहला 
समझोता ४३ महिते के लिए किया गया । इस पर १४ अगस्त, १६४७ को 
लन्दन में हस्ताक्षर किये गये। यह समझौता ३१ दिसम्बर, १९४७ तक 
चलना था । इसके अनुसार भारत के अतीतकालीन सँंचयों को दो भागों में 
विभाजित किया गया--स्व तन्‍्त्र और मर्यादित। इनके अनुरूप ही भारत के 
रिजव बेक ने इगलेड के बेंक के साथ दो अलग-अछग लेखे खोले । लेखा 
संख्या-१ और लेखा संख्या-२ । इनमें लेखा नं० १ पौण्ड क्षेत्र के निवासियों 
के लिए किसी भी भ्रुगतान के उद्देदय से किप्ती भी मुद्रा में चाल लेन-देन का 
भुगतान था । इसका अथे यह हुआ कि भुगतान पौण्ड क्षेत्र में चालू उद्देश्यों 
और पू'जीगत उहेदयों दोनों के लिए किये जा सकते थे। जहां तक लेखा नं ० 
२ का सम्बन्ध हैं वह कुछ सहमत परिवतंनों से ही विशेष रूप से सम्बन्धित 
था। भारत की कुल पौण्ड की सम्पत्ति जो १४ जुलाई, १९४७ को अनुमात्त 
की गयी वह लगभग ११६० मिलियन पौण्ड थी। इसमें से ६५ भिलियन 
पौण्ड को लेखा नं ० १ में रखा गया और होष १०९५ मिलियन पौण्ड को 
लेखा नं० २ में रखा । यह प्रावधान किया गया कि समझौते के बाद चाल 
लेन-देन तथा सेखे नं० २ के अन्तगंत भारत जो भी पौण्ड कमाएगा वह लेखा 
संख्या-१ में चला जाएगा। भारत द्वारा १५ जुलाई, १९४७ के बाद लेखा 
नं० १ में से जिस धन का भुगतान किया जाएगा, वह लेखा नं० २ में से 
इस लेखे के लिए उतने ही घत के परिवतंन द्वारा प्रा किया जाएगा। 
* पूजीगत स्थानान्तरणों (09972 778॥8४०79) के सम्बन्ध में इस 
समझौते में यह व्यवस्था की गयी कि समय-समय पर भारत का रिजवे बेंक 


५६० अन्तराष्ट्री य अथंशास्त्र 
और इगलेड का बेंक एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करंगे ताकि उपलब्ध 
सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर दूसरे पौण्ड क्षेत्र के देशों को भारत से होने 
वाले कुल पू जीगत आवागमन का पता लगाया जा सके। इस बात पर भी 
सहमति प्रकट की गयी कि भारत से ग्रेट ब्रिटेन को जाने वाली उस सम्पत्ति 
पर कर न लगाया जाय जो ब्रिटन में जन्म लेने वाले लोगों की बचत की 
पूजी है तथा जो ग्रेट ब्रिटेन में स्थायी रूप से रहने के लिए भारत को छोड़ 
रहे हैं । 

१४ अगस्त, १९४७ का यह समझोता १५ फरवरी, १९४८ की भागे 
बढ़ाकर ३० जून, १६४८ तड् छापू कर दिया गया। 

दूसरे वित्तीय समझोते पर ६ जुलाई, १६९४८ को हस्ताक्षर किये गये ॥ 
यह एक अधिक व्यापक अभिलेख था, इसमें लेखा नम्बर-२ से पौण्ड के 
सामयिक प्रसारण की अन्य व्यवस्था की गयी ! इसके अलावा कुछ विशेष 
प्रदनों के सम्बन्ध में भी समझौता किया गया। सम कौते में अगले तीन वर्षो के' 
लिए पौण्ड के प्रसारण के लिए प्रावधान रखे गये। इस प्रकार यह उन 
छमाही प्रावधानों के लिए एक दीघ॑क्रालीन प्रयास था जो अब तक 
सामान्य समझे जाते थे । इस समझौते में पूर्०च समझोते के अधीन प्रतिबन्धों 
को पुन: ववीन कर ,दिया। पैन्शनों तथा स्टोरों एवं निश्चित सम्पत्तियों के 
बारे में भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच समुक्त रूप से समझौते 
हुए, । 

पोण्ड सन्‍्तुलन की वतभान स्थिति 
(ए'९€5श६ (णाएं[ जा ०0 50॥॥27स्‍ 8497065) 

स्वतन्त्रता के बाद से भारत के सामने पौण्ड को सन्‍्तुदित करने 
की समस्या इतने महत्वगृण रूप से नहीं आएगी। सच्तुलन पुनः विकप्तित हो 
सकते हैं किन्तु अब वे भारत, पाकिस्तान, मिस्र, लंका और अन्य देशों द्वारा 
रखे गये पौण्ड सन्तुल्लन नहीं होंगे परन्तु डाछर, रूबछ अथवा रुपये के सन्तुरून 
होंगे जो इस या उस या अन्य देशों के किसी भी समूह द्वारा रख जाएंगे। 
ऐसा होने पर इन सम्तुलनों को सुलझाने के सम्बन्ध में ऐसी ही समस्याएं 
उठेंगी । यदि इन सन्तुलूनों को असाधारण कह दिया जाय तो इससे वास्तविक 
समस्या का समाधान नहीं होगा । इनके पूर्ण दायित्व स्वीकार न करने के 
लिए यदि कोई ओचित्य ढदू ढ लिया गया तो वह भी अधिक सही नहीं माना 
जाएगा। वे केवल इस अर्थ में असाधारण हैं कि वे ऐसे समय उत्पन्न होते हैं 
जब एक देश के आयात-निर्यात का रूप अचानक ही बदल जाता « और 
ऐसा माल अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में प्रवेश पाता है जो पहले कैवल घरेल्‌ 
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व्यापार का विषय था, अथव। जिसे पहले पर्याप्द मात्रा में नहीं बेचा जाता 
था । इस सब्तुलत को कर्ज कहने पर जो मानसिक दृष्टिकोण उपलब्ध होता 
हैं उसके फलस्वरूप ये स्वभावत: असाधारणा वन जाते हैं। 


इस सस्बन्ध में यह तक दिया जा सकता है कि कर्जा शब्द कोई 
विशेष महत्व नहीं रखता और यह खतराहीन है, व्योंकि बेक सन्तुलन 
(8277 88]870658) भी एक अर्थ में कर्ज होते हैं। किस्तु निश्चय ही कर्ज 
गब्द के अन्य अथे भी हैं और जो लोग पौण्ड सन्तुलनों को लगातार कजे कह 
कर पुकारते हैं वे उन्हें ठीक उसी अथ में कज॑ नहीं कहते जिस अथ॑ में दक 
सक्तुलनों (887: 8587085) को कर्ज माना जाता है । 

तथ्य यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष विदेशी विधियां 
समय-समय अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में उभर सकती हैं। यदि ऐसा है तो यह 
ठीक ही है कि पहले से ही एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता कर लिया जाय जिसका 
आधार ऐसे सिद्धान्त हों जो भविष्य में विशेष निधियों के समभोते को प्रशा- 
सित करें । यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस क्षेत्र में वाद-विवाद के 
लिए स्थान प्रस्तुत करता है। यह एक अवसर की बात है कि भारत के 
पौण्ड सन्तुलनों का समझौता अन्त में मित्रतापूर्ण रूप से पुण हो गया । 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इस प्रकार के समझौतों के लिए मान्य प्रक्रिया द्विपक्षीय 
समझौते हैं जो अब तक के सामान्य नियम रहे हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय अथंश्ास्त्र 
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विनिमय नियन्त्रण तथा अवमृुल्यन ६२३ 


(१०) विदेशों से पूजीगत वस्तुओं और अतिरिक्त पुर्जो का आयात 
कम से कम किया जाय और उन्हें देश में ही बनाया जाय । 

(११) उपयोग के लिए विदेशी साधनों का प्रयोग न किया जाय 
क्यों कि अवमृल्यन ने विदेशी सहायता और सहयोग को पर्याप्त 
महंगा बना दिया है। 

(१२) आने वाले १२ महीनों में मजदूरी तथा वेतन में किसी प्रकार 
की वृद्धि न की जाय । 

(१३) कार्यालयों और कारखातनों में काम के घण्टे अधिक कर दिए 
जायें । « 


अवमुल्यन के सम्बन्ध में इस मिली-जुली प्रतिक्रिया को देखने के बाद 
कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं- (१) अव्रमल्यन तत्कालीन परिस्थितियों का 
प्ररिणाम था, इसे रोका नहीं जा सकता था । (२) अवमल्यन से जिन रछाभों 
घोष” रा की गयी वे केवल तभी प्राप्त किये जा सकते थे जब कि पर्याप्त 
: विस्तार तक, धष्टिकोण अपनाए जाय । (३) अवमृल्यन, समस्याओं का एक 
की निरो व्यवमा है । यह अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं हैं। (४) अबमुल्यन के 
बाद यदि पर्याप्त सावधानी, संयम और सजगता मे बरती जाय तो इसका 
दृष्परिणाम देश को भुगतान होगा । 


अवसूल्यन का झायात-निर्यात पर प्रभाव 


(022 0 96९क््व007 0 [0४-४5 07) 


अवसमृल्यन का प्रभाव देश के आयातों और तिर्यातों पर उल्लेखनीय रूप 
से पड़ा। विभिन्‍न वस्तुओं पर से निर्यात वियस्त्रण हुटा दिया गया जबकि 
दूसरी कुछ वस्तुओं पर निर्यात कर लगा दिए गये ॥ अवमूल्यन से निर्यातों का 
बढ़ना दो बातों पर निभेर करता था। (१) विदेशी खरीदारों की हमारी 
वस्तुओं के प्रति माँग की छोच कितनी है, और (२) हमारे देश में पूति की 
परिस्थितियों कंसी हैं। अवमूल्यन के तुरन्त बाद भारत के निर्यात तेजी से 
घटे | जून, १६६६ में अवमल्यन' के कारण जो अस्त-व्यस्त स्थिति पैदा हुईं उसने 
हमारे निर्यातों को बहुत कम कर दिया; क्योंकि निर्यात व्यापार से सम्बन्धित 
विभिन्‍त फसलों पर अधिकारियों का दृष्टिकोण इपष्ट नहीं था। बाद में निर्यात 
व्यापार कुछ बढ़ा । फिर भी वह पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा । कुल 
मिलाकर १६६६-६७ की अवधि में भारत का तिर्यात ११३२,४ मिलियन 
डालर था। यह १६६५-६६ को तुलना में १६० मिलियन डाहूर कम था। 
इन दोनों वर्षो के निर्यातों को निम्न तालिका द्वारा वरणित किया जा 
सकता है । 
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भारतीय निर्यात (मिलियन डालर में) 
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उक्त तालिका से स्पष्ठ हैं कि अवभूल्यन ने निर्यात को बढ़ाने की 
अपेक्षा उसे घटाया | त्िर्यात कम होने में मानसून आदि प्राकृतिक अवरोधों 
ने पर्याप्त प्रभाव डाला । अवमूल्यन के बाद, जैसा कि प्रो० वकील का मत है, 
सरकार ने आवश्यक उपाय अपनाने में शीघ्रता नहीं बरती और इसछिए 
आश्थिक स्थिति में वॉछतवीय सुधार न हो सके । सरकार पुद्रा-हफीति पर 
तियंत्रण रखने में असफल रही। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने 
कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा देने के कारण आवश्यक वस्तुओं के भाव 
झप्रत्याशित रूप से बढ़ गये । अवपुल्यत्त के बाद उत्पादनों एवं निर्यातकर्त्ताओं 
को अनुशासतबद्ध होकर कठित परिश्रम करना था कित्तु इसके स्थान पर 
उल्होंने आथिक सहायता और निर्यात करों में कमी की मांग की | अवशूल्यन 
ने राष्ट्र की अधथेव्यवस्था को इपत स्थिति में छा दिया जहां उसके सामने 
जीवन और मरण का प्रइत महत्वपूर्ण बत गया हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन 


: | 
विनिमय नियंत्रण तथा अवयुल्यन ६२५ 


बढ़ाने और अपध्यय कम करने के लिए प्रयास करना अत्यक्त आवश्यक बन 
गया ।. 


रुपये के अवसुल्यत ने न केवल निर्यातों पर ही प्रभाव डाला वरन्‌ देश 
के आयात भी इससे पर्याप्त प्रभावित हुए। कहा जाता हैं कि अवमृल्यन 
इसलिए किया गया ताकि बढ़ते हुए आयातों पर रोक लगायी जाय । किन्तु 
तथ्य यह हैं कि अवमुल्यन के बाद आयातों की स्थिति और भी बिगड़ गयी । 
अवमृल्यन के बाद आयात नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तेत किये गये । आयात 
नीति के सम्बन्ध में बहुत कुछ सावधानी बरती गयी। इस उदार नीति के 
अन्तगत सरकार ने ५६ ऐसे उद्योगों की सूची प्रकाशित की जिन्हें प्राथमिकता 
दी गयी थी । यह कहा गया कि ये उद्योग अपनी पूरी शक्ति से उत्पादन को 
बढ़ाने के लिए कच्चा माल, उपकरण और आवश्यक पुर्जे आदि ५ माह तक 
आयात कर सकते थे । इसके अतिरिक्त अगस्त, १६९६६ में आयात व निर्यात 
के मुख्य नियन्त्रक ने १५ तियत उद्योगों के सम्बन्ध में नयी आयात नीति की 
घोषणा की । इत उद्योगों की रक्षा, पुनर्स्थापन, पूनर्वासन, आधुनिकीकरण, 
विस्तार तथा सुधार के लिए पृ जीगत आयात करने के हेतु विदेशी विनिमय 
की विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान रखा गया। अवमुल्यत के परिणाम- 
स्वरूप आयातों की कीमत ५७ प्रतिशत बढ़ गयी और इसलिए यह डर था 
कि सम्भवतः आयात हतोत्साहित होंगे। आवश्यक वस्तुओं के आयात पर से 
सरकार ने आयात कर घटा दिया । आयात के सम्बन्ध में सरकार की उदार 
नीति होने के कारण आयातों के अधिकाधिक बढ़ने की आशाएं को जाने 
लगी। व्यापार सन्तुलन की स्थापना के लिए निर्यातों को बढ़ाना पर्याप्त 
आवश्यक था। यदि निर्यात नहीं बढ़ते तो व्यापार सन्तुलन में घाटे की स्थिति 
आ जाएगी । जिन वस्तुन्नों का निर्यात किया जाता है उन वस्तुओं का उत्पादन 
देश में करते के लिए तत्सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन देना भी इसलिए 
आवश्यक माना गया । 


रहना: >टदारीजा कर त्शसमाालयाकज अदथाकनाकटछ, 
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भारत का भुगतान सन्तुलन 
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(“आलोच्य वर्षों में भारतीय व्यापार नोति को घुख्यतः दो उहं दयों 
के लिए रूप दिया गया है। प्रथम, भुगतान संतुलन के घाटे 
को कम करने के लिए ओर दूसरे, देश में प्रसारवादी 
प्रवत्तियों को मोड़ने के लिए ।] 


-फारेन ट्रेड रिव्यू 
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भारत का भुगतान संतुलन 
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निर्यात और आयात के अन्तर को व्यापार सन्तुलून कहा जाता है । 
यदि कोई देश आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक करता हैं तो संतुलन उसके 
अनुकूल माना जाएगा और यदि वह निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करता 
है तो सन्तुलन उसके प्रतिकूल कहा जाएगा | आयात और निर्यात केवल हृश्य 
वस्तुओं के ही नहीं होते किन्तु उन अदृश्य वस्तुओं के भी होते हैं जिन्हें देखा 
तो नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है तथा जो व्यापार 
सन्तुलन को प्रभावित करते हैं। आजकल भुगतानों के सनन्‍्तुलन का अध्ययन 
आथिक विचारों का मृलभूत विषय बन गया है। एक देश का “भुगतान 
संतुलन” उस सन्तुलन का परिणाम है जो व्यापार के कारण, सीमाओं से पार 
बेची गयी सेवाओं के कारण तथा लिए गये ऋण के कारण स्थापित किया 
जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान सच्तुरूत को प्रभावित करते हुए 
इसे एक देश के निवासियों और दूसरे देश के निवासियों के बीच स्थित्त 
समस्त आधिक लेन-देनों का एक व्यवस्थित अभिलेख कहा है । एक देश के 
भुगतान सन्‍्तुलन का सही अनुमान रूगाने पर यह ज्ञात किया जा सकता है 
कि वर्तमान और भविष्य में उसकी आशिक क्रिय।एं क्या रहेंगी, उसकी साख 
कितनी होगी, बह भ्रुगतान करने की कितनी क्षमता रख सकता है, तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में कितना योगदान कर सकता है। 


युद्ध से पूर्व स्वर्ण मापक के आधीन भुगतान सन्तुलून को स्वर्ण की' 
गति और पूजी या केन्द्रीय बेंक के कार्यो द्वारा मुल्य स्तर में छाए गये परि- 
वनों के माध्यम से समायोजित किया जाता था। आजकछ भ्रुगतानों की' 
अन्तर्राष्ट्रीय संरचना उल्लेखतीय रूप से बदल गयी है । वर्तमान परिस्थितियों 
में भुगतात सन्तुलन के समायोजन की परम्परागत धारा छागू नहीं होती फिर 
भी विश्व व्यापार को नियमित तथा नियंत्रित करने की आवश्यकता आज भी 


६३० अह्तर्राष्ट्रीय अथैशारुत्र 


उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिता भुगतान सन्तुलन के गलत समायो« 
जनों को नहीं रोका जा सकता है। 


युद्ध पर्व के भुगतान 
(?-ज्र॥४ ऐॉ॥26 0६ ए३एएशशां) 

युद्ध से पूर्व भारत का व्यापार सच्तुलन अनुकूल था किन्तु भुगतान 
सन्तुलन की स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी। निर्यात के अधिकांश अतिरेक 
को घरेल उपभोक्ताओं को देने की अपेक्ञा अंग्र जों को भेत्र दिया जाता था । 
१६०७-८८ और आर्थिक मन्दी के वर्षों (१९३२-३६) को छोड़कर भार_ 
इतना समर्थ था कि वह ग्रह खर्चों (7077० 0॥878०8) में प्रयुक्त की गयी 
सेवाओं की लागत और पू जीगत आयातों पर व्याज-भुगतानों को चुका सके | 
अटदय लेखे में घाटा लगभग ४५ करोड़ रुपये का होता था। भारत कृषि उत्पा- 
दनों और कच्चे माल का निर्यात करता था। यह उसे विपरीत व्यापार शर्तों के 
अनुसार करना होता था, देश के बाहरी लेखों को प्रतिवर्ष संतुलित करने में स्वर्ण 
के आवागमन द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया जाता था सम्पन्नता के समय स्वर्ण 
का आयात और विपरीत स्थिति में इसका तिर्यात किया जाता था। १९३१- 
३२ से १९३८-३६ तक भारत से लगभग ३३७-३८ करोड़ रुपये का सोना 
विर्यात किया गया क्योंकि इस समय आर्थिक मनन्‍्दी के कारण इसकी अथीे- 
व्यवस्था पर्याप्त छिन्‍्न-भिन्न हो गयी थी । यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत 
ने अन्य देशों की भांति कोई संरक्षणात्मक अथवा प्रतिबन्धकारी नीति नहीं 
अपनाई । भारत के निर्यात अतिरेक ने देश को सम्पन्न बनाने की दृष्ठि से 
बहुत कम कार्य किया | निम्न तालिका सम्बन्धित आंकड़े प्रदान करती हैं ।" 
(तालिका पृ० ६३१ पर देखें) 


युद्धकालीन भुगतान संतुलन 
( एब्ाा' ए॥06 849706 0६ एप्नएए॥९०॥ ) 


युद्धकपालीन भारतीय भ्रुगतान सन्तुलन की विशेष मर्दे उपलब्ध नहीं 

होतीं। अदृश्य निर्यातों और आयातों की तो बात ही अछूग है किल्तु दृश्य 
व्यापार सन्तुलूत' के सम्बन्ध में भो पूरी-पूरी सूचना प्राप्त नहीं होती । युद्ध के 
दौरान जो आंकड़े प्रसारित किये गये हैं वे केवल व्यक्तिगत रूप से ही किये 
गये व्यापार से सम्बन्धित थे। यहां तक कि १९४८ में प्रसारित भारत के 
विदेशी व्यापार से सम्बन्धित आंकड़े भी पूरी सूचना नहीं देते । पौण्ड सन्तुलन 
के सम्बन्ध में पूरी सूचनाएँ अवश्य प्राप्त हैं।इस बात का पूरा उल्लेख 


4. ि€३८३४४७ फ्रक्ार ० 709, ठप607॥ 7779 949, ?426 5, 


हाल, 


६३९१ 


मारत का भुगतान 'संतु न 
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मिलता है कि युद्ध छिड़ने के बाद से रिजव बेंक ने खुले बाजार में पौण्ड कौ 
कितनी खरीददारी की तथा ब्रिटिश सरकार ने इसे कितना पौण्ड भेंट किया । 
भारत ने अपने पौण्ड के भुगतान सम्तुलनों में लगभग ४११ करोड़ रुपयों को 
पौण्ड के कर्जे चुकाने के लिए काम में लिया । पौण्ड सन्तुरूतनों के एक भाग का 
प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका से सोना खरीदने में किया गया ताकि भारत 
में इन देशों के युद्ध व्यय की पूर्ति की जा सके । 


युद्धकालीन भुगतान सन्तुलन की विशेषताएँ 

युद्धकाल में भारत के भुगतान सन्तुलूम की कई विशेषताएं रहीं :-- 

(१) पौण्ड स॑न्तुलनों की व्यापकता के कारण यहां निरन्तर अनुक्ल 
भुगतान सन्तुलन बना रहा भारी अदृश्य मंदों के अतिरिक्त आयातों में कटौती 
और मूल्य उत्पादनों की कीमतों में सुधार तथा अनुकूल व्यापार शर्तों भुगतान 
सन्तुलन को अनुकल बनाने के कारण थे । 

(२) पौण्ड के कर्जों को चुकाने के कारण भारत एक पुराने कर्जदार 
से चया कर्ंदाता बन गया । इसने सेवाओं के भ्रुगतान में पर्याप्त कमी करके 
और होम चार्जेज को समाप्त करके यह स्थिति प्राप्त की। उसने ४४ करोड़ 
रुपये वाषिक बचत की । 

(३) प्रुद्धकाल में प्रतिब्रन्धित आयातों और युद्ध वित्त के प्रसारत्रादी 
तरीकों ने जनता के हाथों में व्यापक क्रय-शक्तियां छोड़ दीं। जिन उद्योगों में 
बहुत अधिक कार्यभार था, उनको तुरन्त बदलने की आवश्यकता हुई । नये ' 
उद्योगों को स्थापित करने के लिए अनेक मशीनों का आयात करना जरूरी 
था, किन्तु पर्याप्त पौण्ड का भण्डार होने के कारण भारत को स्वर्ण अथवा 
पृ जी का निर्यात नहीं करना पड़ा और न ही विदेशों से कर्ज लेने की आवश्य- 
कता हुई । 


युद्धोत्तर भुगतान सन्तुलन 
( ९₹०४-फ्ात्रा' 899708 ० ?997॥0॥05 ) 

द्वितीय: महायुद्ध के बाद भारत के भुगतान सच्तुलनों का रिजवं बेंक 
द्वारा अनुमान छगाते का प्रयास किया गया । यद्यपि इन आंकड़ों की एक 
दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती फिर भी इसके आधार पर यह ज्ञात 
हो जाता है कि भारत के धभरुगतान सच्तुलन युद्ध की समाप्ति के बाद से 
क्या-क्या रूप धारण करते रहे हैं। इस काल में भारत के व्यापार की घाटे की 
स्थिति को व्यापार की बदतर शर्तों ने बहुत बढ़ा दिया | ' 

किसी देश का व्यापार सम्तुलन दो बातों पर निभेर करता है-- 
(१) आयात और निर्यात की जाने वाली कुछ मात्राओं के उस्त अनुपात पर 
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जिस पर कि इसके आयातों को उसके निर्यातों के लिए बदला जा सके । 
विनिमय का अनुपात तुलनात्मक छागत की सीमामं में रहता है और इस- 
लिए हमेशा आयातकर्त्ता और निर्यातवकर्ता देशों के लिए अनुकूल रहता है । 
फिर भी व्यापार से तुलनात्मक प्राप्ति अलग-अछूग वर्षो में अलग-अलग देशों 
की हो सकती है। यह तुलनात्मक प्राप्ति व्यापार शर्तों की सारणी द्वारा 
स्पष्ट की जाती है। अध्ययन के आधार पर ज्ञात होता है कि युद्धोत्तर काल 
में भारत ने अपने आयातों को बहुत मंहगा खरीदा | इस सबके कारण इस 
काल के दोरान उसे व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ा। 

युद्ध के बाद भारत के भुगतान सन्तुलनों, को कुछ विशेषताएं रहीं 
हैं । चाल खाते के अन्तगंत १६९४८ तक व्यापारियों के माल के कारण भुगन 
तानों और प्राप्तियों में घनिष्ठ एकरूपता बनाएं रखी गयी। १६९४६ में 
भारत को अपने निर्यातों के बदले ३३७.५ करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि 
खाद्यान्न सहित सौदागिरी की वचघ्तुओं का आयात कुल ३८८.७ करोड़ रुपये 
का हुआ था । १६४७ में आयातों पर नियंत्रण को अंश रूप में ढीला कर 
दिया गया और अब भुगतान ५३४.७ करोड़ रुपये तक बढ गये । दूसरी ओर 
प्राप्तियां भी बढकर ४५३.७ करोड़ €पये तक पहुँच गयीं। इसलिए व्यापार 
सन्तुलन में कोई गम्भीर हानि नहीं हुई । देश के विभाजत के कारण और 
आयात नियंत्रणों को पुनः लछागू करने के कारण १९४६ के उत्तराद्ध में व्यापा- 
रिक वस्तुओं के आयात का मूल्य ४६३.५ करोड़ रुपये हो गया। इस समय 
की प्राप्तियों और भुगतानों के बीच एक रूपता इसलिए प्राप्त हो सकी क्योंकि 
आयात नियंत्रण वीति में परिवर्तत छा दिए गये थे और १६४६ से १९४८ 
के मध्य तक व्यापार शर्तों में सुधार हो गया था । व्यापार दर्तोा में सुधार 
से यह स्पष्ट होता है कि इस कार में व्यापार की मात्रा में कोई उल्लेखनीय 
परिवर्तन नहीं हुआ ! १६४८ तक भारत व्यक्तिगत लेखे में अनुकूल सन्तुरून 
रखता था । 

इस काल में गेर-मौद्रिक स्वर्ण के आवागमन ने अत्यन्त महृत्वहीन 
भाग लिया । चाह खाते में शुद्ध स्थिति का निर्धारण सेवा की मदों द्वारा 
किया गया । १६४६ में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन से भुगतान प्राप्त किए और 
इसलिए उसका सन्तुलून अनुकूल बना रहा। १९४७ में स्थिति में परिवतंन 
जाया । 

चाल खाते में घाटा कोई बहुत अधिक नहीं था। १९४६ में यह 
केवल २६ करोड़ था । १६९४७ में पूजीगत खाते में लगभग ५ करोड़ रुपये 
का घाटा था किन्तु इत आंकड़ों को पुरी सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए 
क्योंकि अधिकांश पूर्तियां गलतियों से पूर्ण हैं। पुजीगत खाते यह प्रदर्शित 
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करते हैं कि चाल खाते की घाटे की अर्थ व्यवस्था किस प्रकार की है। वबेंक 
व्यवस्था की विदेशी सम्पत्तियां १९४६ में ५६.९ करोड़ रुपये थी । ये १६४७ 
में १०७.५ करोड़ रुपये और १६४६८ में ३२७.० करोड़ रुपये हो गयी | १६९४८ 
में १९४७ की अपेक्षा व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रवाह अधिक था किन्तु इस 
खाते में १६९४८ में शुद्ध भ्रुगतान पर्याप्त कम था । 

१९४८ के उत्तराद्ध के दौरान उदार आयात नीति और निर्यातों के 
भूल्य घटने से स्थिति बिगड़ने लगी । यह प्रक्रिया जून, १६४६९ तक चलती 
रही । सरकार द्वारा किये गये आयातों के उच्च स्तर ने स्थिति को और भी 
बदतर बना दिया । १६४८ के तृतीय चतुर्थाश में व्याणर दर्ते' कुछ और 
खराब हुई । 

मई, १९४६ में नयी आयात नीति को अपनाने पर आयातों की दर 
कम होने के कारण भ्रुगतानों का अन्तर कम होने रगा । १६४६ में रुपये का 
अवमल्यन होने के बाद भुगतानों में सुधार की स्थिति आई । जुलाई, १६४८ से 
जन, १९४६ तक २३६,७ करोड़ रुपया ऐसा रहा जिसे विनियोजित नहीं किया 
गया । जुलाई, १६४४९ से जून, १६५० तक ऐसे रुपये की मात्रा केवल ३२ 
करोड़ थी । पौण्ड क्षेत्र के साथ भारत के भुगतान सस्तुलन की स्थिति पुनः 
सनन्‍्तुऊन की ओर जा रही थी । चालू खाते में अक्टूबर, १९४८ से सितम्बर 
१६९४९ तक २४८ ८ करोड़ रुपये का घाटा था किन्तु अक्टूबर, १९४९ से 
सितम्बर, १६९५० तक यह ६५.९ करोड़ रुपये का अतिरेक बन गया। इस 
परिवर्तत का कारण निर्यातों में सुधार, आयातों में कटोती और अदृश्य 
निर्यातों से शुद्ध प्राप्तियों में सुघध/र था । पूजीगत लेखे में ३५ करोड़ रुपये 
का शुद्ध निवेश किया गया । 

१९५० में चाल खाते में ६१.५ करोड़ रुपये अतिरिक्त अतिरेक रहा 
जबकि १६४६ में १६९. ३ करोड़ रपये का घाठा था। यह इसलिए सम्भव 
हो सका क्योंकि निर्यात मुल्यों में वृद्धि हो गयी थी । निर्यात कर बढ़ा दिये 
गये थे तथा निर्यात की मात्रा बढ़ गयी थी। दूसरी ओर खाद्याननों का 
आयात कम करने से आयात भी कम हो गए। १६५० के उत्तराद्ध में भ्रुग- 
तानों की स्थिति में सुधार हुओ । 

भारत के भुगतान सन्तुलनों में सुधार का एक बड़ा अंश पौणड क्षेत्र के 
साथ भुगतान स्थिति में १०६ करोड़ रुपये का हुआ था। यह इसलिए हो 
सका कि कोरिया बुद्ध के कारण निर्यातों में ६३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, 
सूती उद्योग का निर्यात बढ़ा और कुछ कठोर आयात प्रतिबच्धों के कारण 
“४१ करोड़ रुपये के आयात घट यए । 
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१६५१ में चाल खाते में पुन: घाटे की स्थिति आई क्योंकि खाद्यान्न 
का भारी आयात करना पड़ा था | व्यापार की शर्तें सुधारने तथा निर्यातों 
को बढ़ाने के बावजूद भी अमेरिकी खाद्य ऋण और औद्योगिक कच्चे माल 
के लिए अमरीका द्वारा सुविधा न दिए जाने के कारण घाटे की स्थिति बनी 
रही । 


भारत-पाक भुगतान सन्तुलन 
([700-?॥४ 848]॥९९ ०६ ?2५४7९॥6) 


देश का विभाजन होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का 
व्यापार क्षेत्रीय त रहकर अस्तर्राष्ट्रीय बन गया। ढोनों के बीच भुगतान 
सन्तुलन विभाजन के प्रारम्भिक दिनों में उत्तार-चढ़ाव के साथ चलता रहा । 
जुलाई, १६४८ से जून, १९४९ तक्न चालू खाते में कुल घाटा ३४ करोड़ रुपये 
का था| इसकी वित्तीय व्यवस्था बेकिंग व्यवस्था के माध्यम से भारत से 
पाकिस्तान को किए गए पू जीगत प्रवाह द्वारा हुई । 

जुलाई और दिसम्बर, १६९८९ के बीच भाग्व और पाकिस्तान का 
व्यापार कुछ-कुछ रुक सा गया था। चालू खाते पर कुल घाटे की स्थिति 
८.५ करोड़ रुपये रही जबकि पूजीगत खाते में अनिवेश ३.५. करोड़ रुपये 
'का रहा । १६५० में चालू खाते को बहुत कुछ सम्तुलित बना दिया गया 
ओर अब घाटे की स्थिति केवछ २ करोड़ रुपये की रही । इस व के प्रथम 
भाग में २.८ करोड़ रुपये का अतिरेक था किन्तु दूसरे भाग में ४.८ करोड़ 
रुपये का घादा हो गया | यह अप्रेल में किए गये समझौते का परिणाम था 
जिसके अनुसार भारत-पाक व्यापार का प्रवाह प्रारम्भ हो गया। १९५१ में 
व्यापार सम्बन्ध बढ़ने के कारण चालू खाते का घाठा ४०.९६ करोड़ रुपये तक 
हो गया । पाकिस्तान से भारत के लिए होने वाले आयातों में मुख्य स्थान 
"कच्चे माल का है। 


पोण्ड क्षेत्र में भारत का भुगतान सस्तुलन 
( 0॥975 894॥06 0०0 ?8४॥९॥६ ज्ञात 50792 47९8 ) 


युद्ध के बाद भारत के व्यापारिक घाटे ने उसके पौण्ड कोष को कभ 
कर दिया | भारत के पौण्ड सम्तुलनों के भारी मात्रा में कमी होने के लिए 
उत्तरदायी दो अन्य कारण भी थे- 

(१) जुलाई, १६४८ में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत 
सरकार को ब्रिटिंश सरकार के लिए २४८० करोड़ रुपये का भ्रुगतान करना 
था ताकि पौण्ड पेंशनों के भुगतान की वित्तीय व्यवस्था की जा सके और उन 


६६१३६ अन्तर्राष्ट्रीय अथैशास्त्र 


सुरक्षात्मक स्टोरों तथा शस्त्र सामग्री को प्राप्त किया जा सके जिसे यूद्ध केः 
बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में छोड़ा था। 


(२) पाकिस्तान ने इन संतुलनों के लिए. अपने भाग का जो भ्रुगताक 
किया वह भारत की मुद्रा से भिन्न था। यह भुगतान ३१ मार्च, १६९५० तक' 
चलता रहा | पाकिस्तान ने भारतीय नोटों को प्रसारित होने से रोक दिया: 
और उन्हें भारत के रिजबं बेंक को सौंप दिया गया । ऐसी स्थिति में भारत 
को पाकिस्तान को पौण्ड स्टलिंग सौंपना पड़ा । १ माचे, १६४६ तक पाकि- 
स्ताव स्टेट बेंक को १७७० मिलियन रुपये की कीमत की स्टर्लिंग मुद्रा दी 
जा चुकी थी । ॥॒ 

डा[० जान मथाई के शब्दों में भारत सरकार की आयात नीति का 
उद्देश्य व्यापार को इस प्रकार विनियमित करना था कि देश की आवश्यक- 
ताओं और मांगों के अनुरूप बना रहे और वह अपने चाल खाते में किसी भी 
विशेष समय में अपने भ्रुगतान सम्तुलन में घाटे की स्थिति न रखे । 


कठोर मुद्रा क्षेत्रों में भुगतान सन्तुलन 
( 8948706९ 0६ ?4एशञाशा  छत्नाते (प्राएशा०८ए ७7९७७ ) 

पुद्धोत्तर व्यापार सांख्यिकी को देखने से यह मालूम होता है कि कठोर 
मुद्रा वाले क्षेत्रों में भारत का व्यापार सम्तुलदन उसके विरुद्ध था। इस क्षेत्र 
में संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जन्टाइना, कनाडा, बेलजियम, पुतंगाल आदि 
आते हैं । १९४८ में भारत में डाहर का घादा २०० मिलियन डालर से 
भी आगे बढ़ गया । इसके लिए भारत को अत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से १०० 
मिलियन डालर का कर्ज लेना पड़ा । ६० मिलियन डालर के म॒ल्य के परि- 
वतन योग्य इटलिंग को काम में लिया गया और २० मिलियन डालर दूसरे 
तरीकों से बचाए गये । इसके ब।द भी लगभग ४६ मिलियन डारूर की शुद्ध 
घाटे की स्थिति रही । १९५० में खाद्यान्नों की कीमत गिर जाने पर भी 
डालर के घाटे को कम से कम १५० मिलियन डालर तक आंका गया । 

युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का प्रायः अतिरेक 
रहता था क्योंकि युद्ध प्रयास के लिए डालर को बचाए रखने के हेतु अमरीका 
से किए जाने वाले आयात में भारी कटोती की गयी । भारत अतिरेक को 
निरन्तर बढ़ाता रहा और उसने साम्राज्य के डाहूर पूल को महत्वपूर्ण 
योगदान किया। प्ुद्ध के बाद व्यापार की प्रवृत्तियां उसके विरुद्ध बन गयी । 
कठोर मुद्रा वाले देशों के साथ भारत की घाटे की स्थित्रि रहने लगी । 
इसके कई कारण थे। प्रथम, युद्ध से प्रभावित देश भारत की खाद्यान्न की 
माँपों को पूरा नहीं कर सकते थे। अतः इसके लिए उसको कठोर मुद्रा वाले 


अन्‍य 
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देशों की ओर मुड़ना पड़ा । बर्मा चावल की पूति नहीं कर सकता था क्योंकि 
वह युंद्ध के कारण काफी कुछ नष्ट हो गया था और युद्ध के बाद आन्तरिक 
उपद्रवों ने उसकी हालत खराब कर दी। आस्ट्रेलिया ग्रेट ब्रिटेन को खाद्य 
की पूति करने में प्राथमिकता दे रहा था। दूसरे, विभाजन के फलस्वरूप 
भारत ने कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रों से होने वाले निर्यातों से प्राप्त अपनी आय 
'को खो दिया, क्योंकि कच्चा जूट, खाल आदि चीजें अब भारत में नहीं वरन्‌ 
"पाकिस्तान में चली गयी थीं । 

डालर के घाटे की स्थिति को एक अन्य कारण ने भी गम्भीर बना 
दिया । अतीत काल में भारत के डालर की घाटे की स्थिति को पौण्ड क्षेत्र की 
केन्द्रीय निधि से पूरा किया जाता था किन्तु जनवरी, १६४८ से भ्रट ब्रिठेन ने 
इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करना अस्वीकार कर दिया और भारत के पौण्ड 
को बदलने की सीमा का कठोरता के साथ पालन किया जाने रूगा । 


अवमल्यन (१६४६) और भगतान संतुलन 
([ फछु6श्थॉपएथाणा शाते 5494॥॥0९ 07 ?शषरपश$ ) 
भारत के भ्रुगतान संतुलन पर पड़ने वाले अवमल्यन के प्रभावों पर 
विचार करते के लिए विभिन्न देशों को चार समूहों में विभाजित किया जा 
सकता है-- 
(१) ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने उतना ही अवमल्यन कर दिया था 
जितना कि भारत ने । 
(२) वे देश जिन्होंने अपनी मुद्रा का अवमल्यन भारत से कम 
किया । 
(३) वे देश जिन्होंने अपनी मुद्रा का अवमल्यन भारत से भी अधिक 
क्रिया । 
(४) वे देश जिन्होंने अवमूल्यन किया ही नहीं, जैसे अमरीका और 
पाकिस्तान । 
ग्रेट ब्रिटेन जेसे प्रथम समूह वाले देशों में रुपयें और पोण्ड का अनुपात 
स्थायी रखा गया । ग्रट ब्रिटेन के साथ का व्यापार मुद्रा के अस्थायित्व के 
बावजूद भी जैसा का तैसा बना रहा। अवमूल्यन के बाद यह सम्भावना की 
गयी कि जिन देशों ने अपनी मुद्रा का अवमल्यन नहीं किया है उनसे किया 
जाने वाला आयात कम होकर ग्रेट ब्रिटेन की ओर मुड़ जाएगा। विचारकों 
का कहना है कि यदि हमने पौण्ड के अवमल्यन के साथ अपने रुपये का 
अवमल्यन नहीं किया होता तो पौण्ड संतुलन को चुकाने में हमारे परिवतंत 
की कंठिनाईयां बढ़ जाती । 


६३८ अन्तर्राष्ट्रीय अथशास्क्र 


भुगतान संतुलन पर विभाजन का प्रभाव 

(९८४६ रण ?ब्ततणा णा ठ8॥06 ० ?4ए्रशा5) 

१५ अगस्त, १९४७ को भारत आजाद हुआ, किन्तु साथ ही देश दो' 
टुकड़ों में विभाजित हो गया । इस विभाजन का अस्तर्राष्ट्रीय आशिक लेन-देन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा। यदि विभाजन से पूव के इन दोनों भागों के मध्य 
स्थित व्यापार का विभाजन के बाद के व्यापार से तुलनात्मक अध्ययन करें 
तो पाएगे कि दोनों के बीच काफी अन्तर आ गया था। विभाजन के बाद: 
भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाने छगा उनमें निर्मित माल का 
भाग अधिक रहा। भारत के आयातों में कच्चे माल का अनुपात बढ़े गया । 
इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता हैं कि अब भारत कच्चा माल. 
उत्पादित करने वाले देशों की श्रेणी में नहीं रहा, जेसा कि वह विभाजन से 
पहले था। यह कहना अधिक सही रहेगा कि विभाजन के बाद भारत फ्रांस 
की भांति अद्धं-निर्माता देश बन गया । अदृश्य वस्तुओं की दृष्टि से भारत-पाक 
विभाजन ने भारत को अधिक आमदनी कमाने वाला देश बना दिया । पहले. 
सेवाओं की दृष्टि से भारत के जो बाहरी दाग्रित्व थे वे अब उतने नहीं रहे । 
भारत की परिवर्तित भौगोलिक स्थिति ने उसकी मौद्रिक स्थिति को प्रभावित, 
किया, यहां तक कि उसकी सम्पूर्ण आथिक नीतियां प्रभावित हुईं । नयी 
राजन तिक सीमाओं ने वत्रीन हितों को जन्म दिया । 
भुगतान सन्तुलून के प्रभावक तत्व 
(क्रातप्रशालंगरु [80075 एा 89[॥॥0९6 ० ?4ए॥शा।) 

भारत के भुगतान सब्तुलन पर जिन विभिन्न तत्वों ने प्रभाव डाला 
है उत्तमें व्यापार शर्तें ('७०४8 ० 7806), डाज़र समस्या (00०ांब्रा 
?709]60), विदेशी पूजी (£07280 (४908), सहायक सेवाओं का 
विक्रास ([06ए०00976४४ ० 6ए05॥%7५9 8$०7४१06७) तथा पर्यटक यातायात 
का विकास (70876॥0फ5ए०7 ० 6075६ 7:०70) आदि महत्वपूर्ण 
रूप से उल्लेखनीय हैं----... 

(१) व्यापार शर्तें (७795 ० 77४0०)--श्रुद्ध के बाद भारत के 
आयात और निर्यात की कीमतें युद्ध से पूव॑ की तुलना में बढ़ रही थी । 
१६४५-४६ का निर्यात का मूह्य सूचकांक १६३८-३९ की तुलना में दो गुने 
से भी अधिक था। यह प्रक्रिया १६४८-४९ तक चलती रही जबकि 
निर्यात मूल्य लगभग चौगुने हो गये। १९४६-५० में वस्तु स्थिति में, 
परिवर्तन आया । १६४५-४६ में व्यापार शर्तें भारत के अनुकल नहीं थी, 
किन्तु वे अगले वर्षो' में कुछ सुधरी । इनके फलस्वरूप हमारे व्यापार की. 
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स्थिति विक्ृत होने से रकी | मई, १६४८ में व्यापार छा्तें भारत के पक्ष में 
उच्च स्तर पर पहुँच गयी । किन्तु उसके बाद वे १९६४६ के प्रारम्भिक महीनों 
तक विपरीत बनी रही । व्यापार शर्तों के इस विपरीत मोड़ ने तथा आयातों 
के आकार में वृद्धि ने भुगतान सन्‍्तुलन की हमारी कठिनाइयों को बढ़ा 
दिया । खाद्यान्न, दाल, आटा और कच्चे जूट आदि के क्षेत्र में देश का आयात 
निरन्तर बढ़ता जा रहा था। मशीनों का आयात भी बढ़ रहा था। देश के 
निर्यात कम हो रहे थे । उसके आयात तथा आयातों की कीमतें बढ रही थीं 
और इस प्रकार कुल मिलाकर भुगतान सन्तुलन देश के विपरीत होता जा रहा 
था । मूल्य की ओर ध्यान न देते हुए सरकार ने जो आयात किए उनसे स्थिति 
और भी बिगड़ गयी । अवमृल्यन के बाद कुछ व्याफर शर्तें (07088 078 
०६ 77908) निरन्तर भारत के प्रतिकल रहीं । 

(२) डालर समस्या (॥॥76 एगाश.१ ४ ?ःएकाआ)--डाढलर की 
समस्या एक विश्व-व्यापी समस्या है। भारत इसका अपवाद नहीं हैं। इस 
समस्या को उत्पन्न करने वाले विभिन्न तत्वों में प्रमुख ये हैं--- 

() विश्व के अधिकांश भागों में युद्ध के कारण जो क्षत्ति हुई उसके 
कारण विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन गिर गया और इसके फलस्वरूप विर्यात 
में भारी कमी आई। 

(४) विभिन्‍न देशों में पुनरंचता, विक्रात और चालू उपभोग के 
लिए माल की अधिक माँग की जाने हूगी । महाद्वीप में की गयी उद्योगों की 
पुनरंचना की मांग का तिरस्कार नहीं छिया जा सकता था। दूसरी ओर 
पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन पर्याप्त 
बढ़ा । असल में संयुक्त राज्य अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी 
उत्पादव क्षमता को युद्ध ने नुकसान नहीं पहुंचाया और इसलिए कम देरी के 
साथ वह खाद्य मशीवों की पूति कर सकता था। स्वाभाविक रूप से ऐसी 
स्थिति में अमरीकी निर्यात बढ़ गये और फरूत: डालरों की मांग बढ़ गयी । 
इस प्रकार डाहूर समस्या उत्पादन और पुनरंचना की समस्या है। 

(४7) जब गर डालर वाले देशों ने डालर के मार की मांग अपेक्षा- 
कृत अधिक की तो संयुक्त राज्य अमेरिका को आत्मनिभर बनने का अवप्तर 
मिला । 

यह कहा जाता है कि घिश्व व्यापी डालरों की एतिहासिक कमी का 
मूल कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की तकचीकी सर्वोच्चता है जो उसे 
ऐसी अनेक वस्तुओं के उत्पादन में सर्वोच्चता प्रदान करती है, जिन्हें आधु- 
निक उच्च जीवन रतर के लिए आवद्यक समझा जाता है। अमेरिका के 
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पास बहुत कुछ संतुलित प्राकृतिक स्रोत हैं। वह अपेक्षाकृत आधुनिक और 
पु'जीगत साधनों से युक्त हैं। इसके अछावा प्राकृतिक साधनों और पूजीग्रत 
प्राष्तिपों की तुलना में उसकी जनसंख्या थोड़ी है। इन सब के अलावा संयुक्त 
राज्य अमेरिका के पास व्यापक उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिये यर्याप्त' 
बाजार भी है । अमेरिकी निभित माल के लिए विश्व की मांग आय तथा 
मूल्य की दृष्टि से पर्याप्त लोचशील है जबकि वर्तमान काल तक विदेशी 
निर्मित वस्तुओं के लिए अमेरिको मांग बहुत कुछ लोचहीन रही है। कई बार 
संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशुल्क तीति को डालर की कमी कै लिए दोषी 
ठहराया जाता है किन्तु विचारकों का कहना है कि अमरीकी प्रशुल्क में 
कटौती अधिक सहायक नहीं रहेगी । 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम उत्पादनों 
(5ए॥77०0 ?7060०४७) पर अधिक से अधिक आश्रित होता गया । इस 
प्रकार गैर-डालर देशों से तंतुओं (#0768) की माँग बढ़ गई । यह प्रक्रिया 
लगभग तीन ददह्माब्दियों तक चलती रही और इसका परिणाम यह है कि 
संयुक्त राज्य अमेरिका कोयले और लोहे की सम्पन्तता के कारण आर्थिक 
हृष्टि से निर्भर बन गया है। यह अनुमान किया जाता है कि अमरीका 
जितने माल का उपभोग करता है उसमें से €४ प्रतिशत का उत्पादन वह 
स्वयं ही कर लेता है। आशा की जाती है कि अमरीका विश्व के कुल 
माल का है (एक तिहाई) भाग उत्पादित करेगा। ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं 
का कहीं और से संग्रुक्त राज्य अमेरिका के खरीदने का प्रइन ही नहीं उठता। 
दूसरी ओर डालर-विहीन अनेक देश अमेरिका से वह माल खरीदना चाहते 
हैं जिनकी उन्हें बहुत आवश्यकता है । 

(ए) अद्ध-विकत्तित उद्योगों का विकास हो रहा हैं और वे इस 
विकास को और भी आगे बढाने के धुन में हैं । उन्होंने योरोप के औद्योगिक 
देशों को एक चुनौती दी है जो बहुत कुछ इनके निर्यातों पर निरभौर 
करती है। 

डालर की समस्या उपयुक्त कारणों से एक विदृव व्यापी समस्या थी 
और इसलिए भारत भी इससे अछता न रहा। भारत की डालकर समस्या 
विदव के अन्य देशों की डालर की समस्या से भिन्‍न नहीं थी। वस्तु स्थिति 
के परिणामस्वरूप भारत को डालर क्षेत्र के देशों से आयात करना पड़ा । जब 
तक कठोर मुद्रा के घाटे डालर पूल द्वारा पूरे किए जाते रहे तब तक डालर 
की समस्या अधिक गम्भीर नहीं रही, किन्तु जब ग्रट ब्रिटेन ने पौण्ड को 
डालर में परिवर्तित करने की सुविधा को सीमित कर दिया तो भारत को 
कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रों से आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े | इस प्रकार कुछ 
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समय के लिए उसे संतुलन प्राप्त हो गया किन्तु अन्न के आयात ने उसकी समस्या 
को बढ़ा दिया क्योंकि इसके लिए डाहर की आवश्यकता थी । कठोर मृद्रा 
वाले देशों के साथ घाटे की स्थिति बढी और इसलिए इन देशों के लिए किया 
जाने वाला निर्यात बढाना परमावद्यक बन गया । 

निर्यात को बढ़ाता जितना आवश्यक था उतना सरल नहीं थाः। 
विभाजन के बाद कच्चे जुट की पूति अनिद्चितत और मृल्यवान बन गयी 
इसलिए उत्पादन घटा और निर्यातों को हानि हुईै। विभाजन के बाद कच्ची 
रूई आदि में जो निर्यात अतिरेक उपलब्ध था वह भी समाप्त हो गया । 
भारतीय माल की ऊची कीमत के कारण उसका निर्यात बहुत घट गया । 

भारत की डालर समस्या ने यहां के व्यापार की दिशाओं को. मोड़ 
दिया । १९३८-३६ में नम॑ मुद्रा वाले क्षेत्रों द्वारा हमारे माल का लगभग ७१ 
प्रतिशत निर्यात समाहित कर लिया जाता था किन्तु १६४७-४८ में यह 
घटकर ६७५ प्रतिशत रह गया । इसका कारण पौण्ड क्षेत्र में योगदान की 
गिरावट थी। इसके लिए हमारे निर्यातों कों डालर बाजार खोजने पड़े । 
१६३८-३६ में डालर क्षेत्र के इन देशों को हमारा लग भ्रग १२ प्रतिद्ञत निर्यात 
होता था किन्तु १६४७-४८ में इसकी मात्रा २७ प्रतिशत हो गयी। 
१९४९-५० में इन क्षेत्रों को हमारे निर्यात अवशुल्यन के कारण बढ़ गये थे 
किन्तु फिर भी इनकौ कुल मात्रा २० प्रतिशत बनी रही । इस प्रकार भारत 
एक दुविधापूर्ण स्थिति में था। एक ओर तो डालर की कमी के कारण वह 
डालर बाजारों की खोज की ओर प्रयत्नशील था और दूसरी ओर मूल्य की 
प्रेणाओं ने उसके निर्यातोंकों नरम झुद्रा वाले क्षेत्रों में बढ़ाने को प्रेरित 
किया । 

भारत ने पौण्ड क्षेत्र का एक सदस्य होने के नाते डालर के आप्रातों 
और निर्यातों में उस सामान्य नीति को स्वीकार कर लिया जिस पर सम्पूर्ण 
पौण्ड क्षेत्र के देश एकमत हैं। सितम्बर, १६५० में राष्ट्र मण्डल के वित्त 
मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि डालरों की 
खरीद पर कोई मात्रागत सीमा नहीं होनी चाहिये किस्तु प्रत्येक सदस्य देश 
को अधिक से अधिक मितव्ययता करनी चाहिये जितती कि वहु कर सके । कुछ 
मिलाकर निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी करना अत्यन्त आवद्यक बन 
गया है । इस आवश्यकता की पूति के लिए विभिन्‍न समितियों, आयोगों और 
विचारकों के सुझाव तथा विचार आमंत्रित किए गए । 

(३) पौण्ड सन्तुलन (8०॥7४ छश्ेआ॥००)-- भारत के पौण्ड सन्तु- 
लन बहुत समय तक सावेजनिक विचार-विमं के विषय बने रहे । इसका 
कारण कुछ तो यह था कि देश में मुद्रा का खतरनाक प्रसोर हो रहा था ओर 
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विदेशों से अनिच्छापूर्ण रूप से ऋण लिए जा रहे थे । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश 
प्रेत इस मसले के अच्तिम समाधान के प्रति पर्याप्त दुराग्रहपर्ण थी। , 


पौण्ड सन्तुलूनों की मात्रा निरन्तर गिरती जा रही थी। गिरने की 
दर विशेष समय की आयात नीति पर आधारित थी | दूसरी ओर आयात 
नीति पौण्ड की उस मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती थी जो एक विदयेष 
समय के लिये दिया गया था । जुलाई, १६९४७ से पहले भारत पौण्ड क्षेत्र में 
अपनी इच्छा के अनुसार पौण्ड सन्‍्तुलन का प्रयोग करने के लिए स्वतभ्त्र 
था। इसके अतिरिक्त वह उसे अपनी स्वेच्छा से ही डालर अथवा अन्य किसी 
मुद्रा में बंद सकता था । कठोर म॒द्रा और नरम मुद्रा वाले दोनों क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में आयात त्रीति पर्याप्त उदार थी। तत्कालीन आ्थिक दशाओं ने 
बड़े आयातों को न्यायोचित सिद्ध किया किन्तु इस नीति में पर्याप्त स्वेच्छा 
का अभाव रहता था। सभो देशों से आयात की जाने वाली अनेक वस्तुओं 
में उदार नीति अपनाई गयी । अनुशप्तियां पर्याप्त उदारताप्‌बंक प्रसारित 
की गयीं । भारत के पास सीमित साधन होने की वजह से वह डालर क्षेत्र से 
वांछित माल का आयात नहीं कर सकता था | एसी श्थिति में पौण क्षेत्र से 
किए जाने वाले आयातों की संख्या बढ़ी । १९४६ के दौरान अनेक अवाछित 
वस्तुयें डालर क्षेत्रों से भी आयातित की गयीं। इसके परिणामस्वरूप पौण्ड 
सन्तुलन घट गया । 


इस स्थिति के कारण पौण्ड क्षेत्र के सम्बन्ध में आयात चीति कठोर 
हुई । आयात नीति विदेशी विनिमय की स्थिति से सम्बन्धित थी। अनेक 
आवश्यक उपभोक्‍ता वस्तुओं का भायात भी कठोरतापुर्बेक मर्यादित कर दिया 
गया । यद्यात्रि मशीनों तथा कुछ औद्योगिक मार के लिए नीतियाँ उदारता- 
पूर्वक अपनाई गयीं, फिर भी अनेक औद्योगिक क़च्चे माल प्रतिबन्धित सूची 
में रखे गये । इस प्रकार प्रतिबन्ध बढ़ गये । 


जुलाई, १६४८ में पौष्ड सन्तुलन समझौता हुआ जिसके अनुसार 
तीन वर्ष के लिए. 2० मिलियन पौण्ड की छूट दी गयी। ८० मिलियन पोौण्ड 
पहले का बचा हुआ था और इस प्रकार ३० जून, १९५१ तक प्रयोग में लाने 
के लिए १६० मिलियन पौण्ड देश के पास उपलब्ध था। उस समय जिस 
दर पर पौण्ड सन्तुलनों को प्रयुक्त किया जा रहा था उसके प्रति भारी 
असंतोष बढ रहा था। भारत के सामने अधिक छुट के दावों की स्थिति के 
साथ समायोजन करने की एक अनौखी स्थिति पैदा हो गयी । छुलाई, १६४८ 
में आयात नीति को उदार बनाया गया। देश में सुद्रा स्फीति की परिस्थि- 
तियों ने माल की अधिक पूर्ति को आवश्यक बना दिया तांकि देश में अभाव 
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.की समस्या को सुलझाया जा सके । पहले जो पौण्ड की छठ दी गई थी उसे 
व्यावहारिक रूप से पूरा काम में ले लिया गया। आयात वे सम्बन्ध में 
बरती जाने वाली नीति ने स्थिति को गम्भीर बता दिया। इसके कारण 
इतना अधिक आयात हुआ कि इसप्े हमारे सारे अन्य खर्चे सन्तुलन समाप्त 
हो गये और अप्रेऊ, १६४९ तक ४२ मिलियन पौण्ड का अधिक खर्च कर 
लिया गया । यह कहा जाता है कि इस काल में भारत के सामने जो कठि- 
ताइयां आई उनमें से कुछ को सुलझाया जा सकता था, बशर्ते कि हमारी 
आयात नीति नियन्त्रित और न्यायपूर्ण ढंग से प्रशासित की जाती । 


इतनी मात्रा में आयातों को अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा 
सकता था और इसलिए मई, १९४९ तथा अगस्त, १९४६९ में आयात नीति 
को कठोर बनाया गया । इसके परिणामस्वरूप आयातों में धीरे-धीरे कमी 
हुई और पौण्ड सन्‍्तुलनों की दर का गिरनता धीमा पड़ गया । रुपये के अब- 
मूल्यन ने निर्यातों को बढ़ा दिया और आायातों को कम किया और इस प्रकार 
३१ मा, १९५० तक पौण्ड सन्तुलन ८५६ करोड़ रुपये तक बढ़ गए। देश 
औद्योगिक कच्चे माछ और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं से वंचित रह गया । 
इसके परिणामस्वरूप प्रमुख उद्योगों में उत्पादन घटा तथा मुद्रा स्फीति की 
प्रवृत्तियां बढ़ने लगी । यह स्थिति भी बहुत समय तक नहीं रखी जा सकती 
थी और इसलिए आयातों को उदार बनाया गया | अवमूल्यन के कुछ समय 
बाद निर्यात भी गिर बये | एसी स्थिति में पौण्ड सन्तुलत दुबारा घट गया ॥ 
यह घटाव कोरिया युद्ध के कारण पुनः रोक दिया गया | ऊचे मल्यों और 
अनुपलब्धता के कारण निर्यात बढ़े और आयात घटे ॥ कुछ मिलाकर यह 
कहा जा सकता है कि पौण्ड के क्षेत्र में जो भारी भुगतान सन्तुलून के उतार- 
चढ़ाव आए उनका मूल कारण भायात ओर निर्यात के सम्बन्ध में हमारी 
अनियोजित नीतियां थी । 


१६९४८ में पोण्ड सन्तुलन समझौते के स्थान पर एक दीघंकालीन सम- 

झोता किया गया जिसमें ६ वर्ष तक हमारे पौण्ड सन्‍्तुलनों में प्रतिवर्ष ३५ 

मिलियन पौण्ड की राहत प्रदान की गई। यह समय एक जुलाई, १६९५१ से 

प्रारम्भ होना था। इस समझौते के प्रावधान पर्याप्त छोचशील थे, इनके अनु- 

सार यदि किसी विशेष वर्ष में कुछ मात्रा के किसी भाग को काम में न छाया 
जा सके तो उसे आगे के काल में मिला दिया जाएगा। 

(४) विदेशी पुजी (70शं४० ८४७(७)--१६४७ के मुल्य स्तर 

को आधार बनाकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की पूजी« 

गत ध्यय की कम से कम आवश्यकतायें २५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हैं। मुल्यों में 
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वृद्धि होने के कारण यह आवश्यकता निरन्तर बढ़ती रहती है। यदि खाद्य 
और औद्योगिक कच्चे माल की कमी को ध्यान में रखा जाय तो कृषि का अंश 
पर्याप्त बढ जाता है । भारत की कम से कम पू जीगत आवश्यकताओं और 
उसकी घरेल बचतों के बीच एक बड़ा रिक्त स्थान है। ऐसी स्थिति में विदेशी 
पू'जी की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। भारत की विकास योजनाओं को 
संचालित करने के लिए पुजीगत मार और प्रसाधनों पर भारी व्यय करना 
जरूरी था। थे केवल विदेशों से ही खरीदे जः सकते थे और इतका भृगतान 
विदेशी मुद्रा, विशेषकर डालर,में किया जाना! था । पौण्ड संतुलनों को डालर में 
स्वतंत्रतापुवंक नहीं बदला जा सकता था और इमलिए विदेशी ऋण एक मात्र 
उपाय था। तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक्र अनुमंधान, तकनीकी विशेषज्ञों का 
प्रशिक्षण, प्रअन्धकों और प्रशासकों के प्रशिक्षण आदि के लिए निशचय ही 
विदेशी मुद्रा परमावश्यक थी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में आथिक 
विक्रास के लिए ६ वर्षीय कोलम्बो योजना ने हम।री अनेक औद्योगिक महत्वा- 
कांक्षाओं को वास्तविकता में परिणत कर दिया । इस योजना के अधीन यह 
सम्भव था कि देश बिना किसी राजन तिक सोच विवार के विदेशी सहायता 
स्त्रीकार कर सके । 

विदेशी पूजी के विभिन्‍न स्रोत थे | इन स्रोतों में व्यक्तिगत निवेशकर्ता 
(?749966 /7५6४।07), अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ([76 ॥766778(4078[ 387 
० २९०078/7ए7000070 800 70०७५८|०७7767), विदेशी सरकारों द्वारा भेंट 
और ऋण ((3708 बात [08708 [707 70०४७ (00५७०४77९7४$) आदि 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी स्रोतों ने भारत को जिदेशी 
पूजी प्रदान करके यहां के भुगतान सन्तुलनों को अनुकूलता की ओर प्रेरित 
किया । 

(५) सहायक सेवाओं का विकास (0076]0ए॥7९0 ० 3एशौ वा 
8९"४068) «भारत को सहायक सेवाओं (4&प5]979 $67५०७) की खातिर 
भारी भुगतान करना होता था। १६९४८ के दौरान विदेशी यातायात और 
बीमा कम्पनियों की निर्यात से होने वाली कुल आमदनी (07088 [700776) 
लगभग १६९ करोड़ रुपये थी । इसका एक अल्प भाग भारत की कम्पनियों का 
माना जा सकता है। यह स्थिति भारत के भ्रुगतान सन्तुलन के विपरीत उत्तर- 
दायी विभिन्न कारणों में से एक है । यदि इस क्षेत्र में भारतीय उद्यम विकास 
करें तो भुगतान यदि पूरी तरह समाप्त वहीं हुए तो कम अवद्य हो जायेंगे । 
इससे भारत का भुगतान सन्तुूत मजबुत बनेगा । 

(६) पर्यटक यातायात का विकास (00४20.0शा॥ ०६ '०ए्रतंडा 
एा३/8$९८)--भारतवष॑ प्रति वच्चे अपने देशवासियों द्वारा की जाने वाली 


भारत का भुगतान संतुलन ६४५ 


कव्दिश-यात्राओं पर भारी व्यय करता है, किन्तु यह सब बहुत कुछ एक 
पक्षीय रूप से किया जाता है। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि भारत 
विदेशों पर्यटकों से कम से कम इतनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करे जितनी कि वह 
विदेशों में अपने देशवासियों पर खर्च करता है । 


पदिचमी देशों के सामाजिक जीवन में यात्रा का एक महत्वपुर्ण स्थान 
है और इसको एक व्यवस्थित रूप से प्रोत्साहित क्रिया जाता है। पर्यटक 
उद्योग मूल रूप से विछासिता का उद्योग (प्रदयाप्र ॥0080779) है। इसके 
जो ग्राहक हैं वे सम्पन्न वर्ग के लोग होते हैं जिनक॑ पास धन की कोई कमी 
नहीं रहती तथा वे आराम तथा सुख के प्रति उन्‍्नतर्ववचार रखते हैं। विशेष 
रूप से अमरीकनों के पास पर्याप्त फालतू समय और बहुत सारा घन है। 
विदव-व्यापी औद्योगीकरण के कारण यात्रा के लिए जिन लोगों के पास फालतू 
समय है, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है। इस सब स्थिति का फायदा 
उठाते हुए ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिनसे भारत को विदेशी मुद्रा की 
अधिक से अधिक आमदनी हो सके और उसका भ्रुगतान सन्तुलन अनुकूछता 
की ओर जा सके । पयेटन को प्रोत्साहन देने के लिए वायु यातायात ने क्रांति- 
कारी काय किया हैं । 


यह पाया गया है कि जो देश पर्यटन को प्रोत्साहन देते हैं उनकी आय 
का एक अन्य स्रोत खुला जाता है| इस दृष्टि से हम स्विट्जरलेंड का नाम ले 
सकते हैं जिसने पर्यटन को राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित किया है। 
पर्यटन यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त सरकारी, अद्ध सरकारी 
और निजी संगठन विदेशों में संगठित किये जाते हैं। पर्यटन उद्योग एक ऐसा 
उद्योग है जो पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आय का कारण बन सकता है किन्तु 
इसमें अधिक व्यय नहीं करता पड़ता । इस उद्योग के प्रोत्साहन से हमें दूसरे 
उद्योग के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक आगस्तुकों को प्रोत्साहित 
करके यह हमारे निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायता करेगा । पयंटक जब 
पर्यटन करने आते हैं तो व्यक्तिगत रूप से खरीददा री करते हैं और उसके बाद 
भी वे उन्हीं चीजों को खरीदते रहते हैं। यातायात सेवाओं के बढ़ने से देश में 
रोजगार की स्थिति अच्छी होगी । इसके द्वारा विदेशी पूजी के निवेश को 
प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस सब के अछावा हम अपने रहन-सहत 
के तरीकों की जानकारी प्रदान करके अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास 
में सहायता कर सकते हैं । 


भारत पर्यटकों के आकर्षणों के दृष्टि से पर्याप्त धनवान है। यहां के 
प्राकृतिक दृश्यों का मुकाबला दुनियां में कोई देश नहीं कर सकता । इसके 
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अतिरिक्त प्राचीन स्मृति की चीजें यहां महत्व और प्राचीचता की हृष्कि से 
किसी भी देश से कम नहीं हैं। इतने पर भी यह दुर्भाग्य को बात है कि इस 
देश की सम्भव क्षमताओं को पूरी तरह से पहचाना नहीं गया। यद्यपि इन 
दितों अनेक प्रयास किये गये हैं फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है। 


पंचवर्षोय योजनायें और भुगतान सन्तुलन 


(एक्‍ए४७ इऋ&ब्ला' 7875 भाव 84]4॥॥0९6 0 ९8 पश॥5) 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रमुख दायित्व पिछली शताब्दियों 
के गासन द्वारा निर्मित व्यापक गरीबी और बहुत जनसंख्या को समस्या को 
सुलझाना था । एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत का क्ृषि व्यवसाय 
अभी तक उद्त पुराने तरीके से सम्पन्न किया जाता था जिपमें बेलगाड़ी और 
देशी हल अभी तक मुख्य औजार बने हुए थे । विज्ञान के आधुनिक प्रसाधनों 
ने कृषि को अभी तक छुआ नहीं था किन्तु उसकी मांग देश में निरन्तर बढ़ती 
जा रही थी । संसार के दूसरे देशों में सम्पन्तता बढ़ रही थी किन्तु 
भारत में गरीबी अधिक से अधिक होती जा रही थी। पाश्चात्य देशों तथा 
भारत के बीच जीवन स्तर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दूरी पेदा हुई, उसे दूर 
करना और देश को स्यूदतम माववीय जीवन-सतर प्रदान करना एक प्रमुख 
समस्या थी जिसे सुलझाने तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण 
कार्य किया जाना बहुत जहूरी था। जीवन-सुतर के उच्च मापदण्डों की 
प्राप्ति के लिए और भारत में प्रजातन्त्रात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए नियोजन 
आवश्यक बन गया । 


प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने कौ दृष्टि से किया गया प्रजातन्त्रात्मक 
नियोजन देश के भुगतान संतुलनों के घाटे की स्थिति से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित 
था | इस नियोजन में नियोजनकर्त्ता अपनी क्षमता के अनुसार उद्देश्यों की 
रचना नहीं करता किन्तु पहले उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं और फिर उनके 
साधन खोजे जाते हैं। देश के उच्चतर जीवन, की प्राप्ति के लिए पर्याप्त 
साधनों की प्राप्ति और उत्पादन साधनों की वृद्धि एकाएक नहीं की जा 
सकती । ऐसी स्थिति में देश को उपभोकषता वस्तु्यें और पू जीगत मार दोनों 
का इतनी मात्रा में आयात करता होता है जिसका वह अधिक निर्यात द्वारा 
तत्काल भुगतान नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में देश का भुगतान संतुलन 
घाटे की स्थिति में चलछता है । 


नियोजन देश की अर्थ-व्यवक््या तथा बाहरी भगतान की स्थिति को 
घाटे की स्थिति में ला देता है क्योंकि :-- 


भारत का भुगतान संतुलन ६४७ 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


नियोजन को साकार बनाने के लिए जो खो किये जाते हैं 
उनकी आय उसी समय नहीं होती, और जो आय होती है, 
उसका अधिकांश भाग आयातों पर खचे किया जाता है। नये 
तरीके के विदेशी माल की दर्शनीय भूख आयात की मात्रा को 
पर्याप्त ऊंचा रखती है । 

नियोजनकर्त्ता देश में उन मशीनों और पूजीगत मार की 
खरीदारी के लिए भारी खर्च किया जाता है जिन्हें देश घरेल 
रूप से बनाने की स्थिति में नहीं है । 

परम्परागत रूप से जिन क्रषि वस्तुओं का” निर्यात किया जाता 
था उनका नियोजित अरथ॑-व्यवस्था में अधिक से अधिक प्रयोग 
होने लगता है । यदि नियोजित निवेश स्पष्ट रूप से निर्यात से 
सम्बन्ध तहीं रखता तो निश्चय ही निर्यात का आकार और 
मूल्य घट जाएगा अथवा वह बढ़े हुए आयातों की मांगों के साथ 
मेल वहीं रख पाएगा । 

योजना की आयात आवद्यकताओं को जो प्रकाशन और प्रचार 
प्रदान किया जाता हैं तथा योजना के उहेश्यों को पूरा करने के 
लिए जो सम्माननीय स्थान प्रदान किया जाता है, उसके कारण 
पर्याप्त आयात आवश्यक बन जाते हैं । इस प्रकार यह कहा जा 
सकता है कि नियोजित अथं-व्यवस्था देश के भ्रुगताच संतुलन में 
विभिन्‍्व प्रकार से घाटे की स्थिति उत्पन्न करती है ! 


प्रथम पंचवर्षोय योजना ओर भुगतान संतुरून 
(एड पएाए6 लता! एशआा 0१ 84॥9॥06 ० ?8४7॥0॥5) 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में १६९६० करोड़ रुपये खर्च क 


का उद्देश्य रखा गया था। इस व्यय का तिर्वाह विभिन्‍त साधनों से किया 
जाना था जैसे-- 


(१) करारोपण और रेलवे का अतिरेक ३८ प्रतिशत 
(२) घाटे की अथव्यवस्था (2०0६४ 7772॥0 7४2) २१ प्रतिशत 
(३) अल्प बचत और खर्च (07/0770660 7060708) १६ प्रतिशत 
(४) बाजार से ली गईं उधार (१४७४६०७६ 8077097788) १० प्रतिशत 
(५) बाहरी सहयोग (8:08774] &88968708) १० प्रतिशत 
-(६) अन्य पूजीगत प्राप्तियां ५ प्रतिशत- 


टोटल १०० प्रतिशत 


६४८ अन्तर्राष्ट्रीय अथेशास्त्र' 
उक्त समस्त स्रोतों से धन को प्राप्त करके उनको जिन 'विशिन्‍त 
वस्तुओं पर आवंटित किया गया वह निम्त प्रकार था--- 


कुल योजना प्रावधान वास्तविक व्यय 
(१) कृषि और सामुदायिक विक्रास १४,९ प्रतिशत १४.८ प्रतिशत 


(२) सिंचाई और शक्ति २७.२ प्रतिशत 5६.१ प्रतिशत 
(३) यातायात और संचार २४.० प्रतिशत २६ ४ प्रतिशत 
(४) सामाजिक सेवाएं २२.४ प्रतिशत २१.० प्रतिशत 
(५) उद्योग और खनिज ७, ६ प्रतिशत ५.० प्रतिशत 
(६) विविध डे ६.३ प्रतिशत ३.७ प्रतिशत 


१००,०० प्रतिशत १००.०० प्रतिशत 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी दान को छोड़कर वाधिक औसत 
चालू घाटा १८० २०० करोड़ रुपये का अनुमानित किया गया था। १६४८-४६ 
की व्यापार शर्तों के आधार पर योजना काल भें ६६७ से लेकर ७२७ करोड़ 
रुपये तक कुल चालू घाटा अनुमानित किया गया । इस काल में व्यापार शर्तें 
१६४८-४९ के स्तर की तुलना में छगभग ७ प्रतिशत बिगड़ गयी । एसी स्थिति 
में यह स्वाभाविक था कि योजना आयोग द्वारा जो घादा अनुमानित किया 
गया, उससे भी अधिक घाटा होता । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भारत 
का भुगतान सन्तुून निम्न प्रकार रहा-- 


प्रथम पंचवर्षोय योजना ओर भुगतान सन्तुलन 
( करोड़ रुपये में ) 














काल अनुमानित भुगतान' संतुदन॒ भुगतान संतुलन की. 
घाटे की स्थिति व।स्तविक स्थिति 

प्रथम वर्ष १९५१-५२ हक “१६३ 
द्वितीय वे १९५२-५३ 333 ६० 
तृतीय वर्ष १९५३-५४. -१६० ४७ 
चतुर्थ वर्ष १६५४-५५. -१६० ६ 
पंचम वर्ष १९५५-५६ -१९० १७ 

६६७,७२७ “हे ३ 





नियोजनकर्त्ताओं ने जो अनुमान छगाए थे उनकी अपेक्षा भारत के 
बाहरी भुगतान का घाटा योजना काल में कम रहा । इसके लिए उत्तरदायी 


भारत का भुगतान संतुलन ६४६९ 


निम्न कारणों का उल्लेख किया जा सकता है-- 

(१) आयातित खाद्य का स्तर कम रहा | योजना काल में नौ मिलियन 
टन खाद्य आयात करने का अनुमान लगाया गया था जबकि असल मे ३ 
मिलियन टन का ही आयात किया गया । इससे लगभग ३०० करोड रुपये से 
भी ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत हुई । | 

(२) १६५२ के बाद गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्न का घरल उत्पादन 
अधिक हुआ और इसलिए, खाद्यान्न का आयात आशा से कम करना पड़ा ॥ 
योजना काल में लोहे और इस्पात के उद्योगों तथा भारी विद्य त प्रसाधन 
उद्योगों में अधिक रचनात्मक कार्य नहीं किया गया क्योकि मशीनों का 
आयात आशा से कम किया गया। योजना कार में कुछ मिलाकर 
जो व्यय किया गया वहूं आशा से कम था और इसलिए पृ'जीगत माल का 
आयात आशा से कम ही किया गया। योजना बनाने वालों ने यह सोचा था 
कि योजना के दौरान लगभग २०० करोड़ रुपये' की विदेशी विनिमय निधि 
कम हो जाएगी किन्तु वास्तव में यहु केवल १३८ करोड़ रुपये कम हुई । 

(३) मुद्रा स्फीति के दबावों ने आयातों को हतोत्साहित किया 
ओर निर्यातों की प्रोत्साहन दिया। १६५१-५२ में भारत को अमरीकी 
गेहूँ का ऋण उपलब्ध हो गया, इसलिए हमें अपने पौण्ड सच्तुलनों से धन 
नहीं निकालना पड़ा। 
द्वितीय पंचवर्षोय योजना और भुगतान सन्तुलून 
(9९९णात हांए6 इंशशआः' ए]80 भाते 84]॥॥06 ० ९ए4एाशा।) 


प्रथम पंचवर्षीय योजता कार में ३३६० करोड़ रुपये का कुल व्यय 
हुआ किन्तु द्वितीय योजना काल में इस व्यय की मात्रा ६७५० करोड़ रुपये 
थी । यद्यपि द्वितीय योजना के अन्तगंत शुद्ध नियोजित निवेश प्रथम योजना 
की तुलना में दो ग्रुना था किन्तु विदेशी विनिमय का व्यय लगभग तीन गना 
रहा । तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम 
योजना में रेलवे पर २६८ करोड़ रुपये, व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योगों पर २३३ 
करोड़ रुपये, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर ५७ करोड़ रुपये और शवक्त के क्षेत्र 
में २६० करोड़ रुपये खच किए गये। इसके विपरीत दूसरी पूरी पंचवर्षीय 
योजना में रेलवे पर ११२५ करोड़ रुपये, व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योग पर ५७५ 
करोड़ रुपये, सरकारी क्षेत्रों के उद्योग पर ५२४ करोड़ रुपये तथा शक्ति पर 
४४० करोड़-रुपये खर्च किए गये । इस प्रकार प्रथम योजना काल में विदेशी 
मुद्रा का कुल खच ८१८ करोड़ रुपये और द्वितीय योजना काल में २६६४ 
करोड़ रुपये हुआ । 


६५० अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में चाल बाहरी श्रुगतानों में जो घाष्टे 
की स्थिति रही वह योजना आयोग के अनुमान से अधिक थी। यद्यपि 
वस्तुओं का निर्यात तथा अन्य अहृ्य साधनों से होने वाली प्राप्तियां योजना 
के अनुमात से अधिक थीं तो भी घाटा अधिक रहा । यह इसलिए हुआ क्योंकि 
द्वितीय योजना काल में आयात बहुत अधिक किए गये । इस कार में आयात 
को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारण निम्न थे-- 

(१) १९५६ का स्वेज नहर का अगड़ा, जिसके फलस्वरूप भाड़े की 
दरों में वृद्धि हो गयी और इस प्रकार हमारे आयातों का मुल्य बढ गया । 

(२) प्रथम योजना; काल में जो आयात लाइसेंस दिए गये उनमें से अनेक 
को द्वितीय योजना काल में प्रथम दो वर्षों में काम में लिया गया ) यह इप्तलिए 
हुआ क्योंकि एक तो भारत के लिए! निर्यात करने वाले विदेशी व्यापारियों ने 
माल भेजने में देर कर दी और दूसरे भारत में प्रबन्धक स्टॉफ की कमी और 
एकाधिकारी कठोरताओं के कारण प्रथम योजना को क्रियान्वित करने में 
पर्याप्त देरी हुई । 

(३) आयातित सुरक्षा सम्बन्धी माल का मूल्य बढ गया क्योंकि ग्रेट 
ब्रिटेन आदि पूतिकर्ता केन्द्रों में इनकी कीमतें बढ़ु गई । 

(४) मशीनों तथा अन्य पू'जीगत साधनों के आयातों पर द्वितीय 


योजना कार में अधिक जोर दिया गया क्योंकि प्रथम योजना के अन्तिम वर्षों 
में इन चीजों को मह॒त्व दिया गया था। 

(५) जनसंख्या बढ़ने के कारण अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता हुईं 
किन्तु इसे तत्कालोन उत्पादन द्वारा पूरा नही किया जा सका। इसके फलस्वरूप 
इनका आयात करन! बड़ा जहूरी बन गया । 
बोनों योजनाओं सें भुगतान सन्तुरून को समस्याएं 
(89]97९6 ०६ एब्ष्ञाए॥ ?7.079शा5 70 800 (706 एए6 १७॥' ?]8॥5) 

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में बाहरी चाल 
खाटे के बीच आश्चर्यजनक रूप से समानता थी दोनों में घाटे की स्थिति के कारण 
अलग-अलग थे | प्रथम योजना के प्रथम वर्ष में घाठा कोरिया संकट के कारण 
आया और इसलिए आयातों के मुल्य बढ़ गये । इस काल में आयातों की मात्रा 
इसलिए भी बढ़ी क्‍योंकि भारतीय निर्यातकर्त्ताओं ने पर्याप्त आय की थी । 
दूसरी ओर द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष की घाटे की स्थिति अन्य कारण से 
थी । प्रथम योजवा काल में दूसरे तथा बाद वाले वर्षो में थोड़ा बहुत अतिरेक 
रहा था, किन्तु द्वितीय योजना काल के दूसरे वर्ष में प्रथम वर्ष की अपेक्षा 
अधिक घाटा रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीसरे और चौथे वर्ष के 
बाहरी घध्रुगतानों का घाटा अनुसाव से भी कम रहा। इस काल में वस्तओं का 
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आयात कम हुआ । आयात नियन्त्रणों को प्रभावशाली रूप से छगाने के कारण 


आयात घट गए । 
बाद में विदेशी मुद्रा का संकट आया १६५७-५८ में यह संकट उल्लेख- 


नीय बन गया । इसके लिए उत्तरदायी अनेक लिए कारण थे--(१) इस काल में 
निर्यात नहीं बढ़ सके । यूरोपीय और अमेरिकी अथ॑-व्यवस्था में आथिक मन्दी 
आ गयी । उनकी बेंक की दर बढ़ गयीं। इस काल में भारत में कीमत वृद्धि 
“निरन्तर होती रही । इम स्थिति में भारत के निर्यात हतोत्साहित रहे और 
आयात प्रोत्माहित हुए । (२) देश में धन बढ़ने और औद्योगिक क्रियाओं के 
अधिक होने के कारण निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उपभोग 
किया जाने रगा और इस प्रकार तिर्यात किए जाने योग्य अतिरिक्त माल 
बहुत कम बचने लगा | (३) विदंशी प्रेस में इस बात का प्रचार किया गया 
था कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और 
इसलिए योजना के प्रारम्भिक वर्षो में दूसरे देश भारत को स्वतन्त्रतापुरवंक 
साख और ऋण देने के लिए तेयार नहीं हुए । पूजी का निर्यातकर्ता प्रमुख 
देश संयुक्त राज्य भमरीका इस समय भारत की तटस्थ नीति को अधिक 
प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देख रहा था। 

१६५७-५८ में आए विदेशी विनिमय के संकट के लिए अथंशास्त्रियों 
ने अलग-अलग स्पष्टीकरण प्रदान किए। कुछ का कहना है कि भारत 
सरकार की मौद्रिक राजकोषीय नीतियां गछत थी जिनके अनुसार वाधषिक 
योजनाओं की वित्त-व्यवस्था करने के लिए घाटे को काम में लिया गया। 
इसके अलावा कीमत और आय दोनों के प्रभावों से आयातों को प्रोत्साहित 
और निर्यातों को हतोत्साहित किया गया । दूसरे अरथंशास्त्री यूरोपीय आथिक 
'मन्दी को इसका मुख्य कारण बताते हैं। कुछ का विचार है कि इस घाटे के 
लिए पूरी तरह से सरकार उत्तरदायी है क्योंकि इसने प्रथम और द्वितीय 
योजना बनाते समय तिर्यातों की वृद्धि पर विशेष ध्यान नहीं दिया | अन्य 
'कुछ विचारक हैं जो भारतीय मानसूनों की कुटिल दृष्टि को उत्तरदायी 
'ठहराते हैं जिसके कारण देश को अतिरिक्त खाद्यान्न का आयात करना पड़ा 
और इससे विदेशी विनिमय की भारी कमी हुई। असल में सत्य दोनों 
अतिश्योक्तियों के बीच में है। १९५७-५८ के संकट को छाने मे बाहरी 
और आन्तरिक मुद्रा सम्बन्धी और व्यापारिक कारण, ईश्वर की कुद्धष्टि और 
मानवता की गलतियों आदि सभी का कुछ-कुछ योगदान रहा है | 
'संकट सुक्ति के उपाय 


(!९३४ए'९४ [0 (०ए४ (6 (एांआं5) 
ज्यों ही सरकार ने विदेशी विनिमय की भारी कमी का अनुभव 
दर 
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किया त्यों ही १६९५७ के प्रारम्भिक दिनों में उसने एक ऐसी आयात'"भीति 
अपनाई जो विदेशी विनिमय की निधियों को धीमा कर सके । इसके अति- 
रिक्त सरकार ने सम्पत्ति कर और व्यक्तिगत कर आदि लगाकर घाटे की 
वित्तीय व्यवस्था की आवधब्यकता को घटाने का प्रयास किया। इन करों से 
जिम प्राप्ति का अनुमान रूगाया वह अका्यकुशछ कर संग्रहकर्त्ता, नौकर- 
शाही और कर दातानों में सावंजनिकता के अभाव के कारण पूरा न किया 
जा सका । इस सब के अतिरिक्त सरकार ने विदेशी मुद्रा की कप्री के सन्दर्भ 
में योजना का दुबारा मुल्यांकन किया। सरकारी क्षेत्र में मौछिक योजना में 
४८०० करोड़ रुपये कदर व्यय अनुमातित किया गया था किन्तु विदेशी विनि- 
मय की कमी के कारण इसे घटाकर ४५०० करोड़ रुपये कर दिया गया । 

अधिक विदेशी विनिमय कमाने की गरज से सरकार ने निर्यात को 
प्रोत्साहन देने के प्रयास किए। भितम्बर, १६५७ में एक निर्यात जोखिम 
बीमा निगम (&एण६ ह88 हत5प्राक्ा0०७ ७07907800॥) की स्थापना 
की गयी जो निर्यातकर्ताओं के राजनंतिक और व्प्रागारिक दोनों जोखिमों 
को सुरक्षा प्रदान कर सके । इस निगम द्वारा छी गयी शअ्रीभियम कौ दरें 
१६५६-६० में घटाकर १० प्रतिगत की गयी। राज्य व्यापार निगम 
( 9806 78098 ए०फ%०४075$ ) की स्थापना भी की गयी जो 
भारत के निर्यात को प्रोत्याहित करते के डिए दीघेक्रालीन समझौते करके 
स्थापित व्यापारिक भागों की अनुपुति कर सके । इसके अछावा ११ निर्यात 
प्रमोशन परिषदें बनायी गयीं । अब भारत अच्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदंशनियों 
में पहले की अपेक्षा अधिक भाग लेने लगा है। ये सभी प्रयास धीरे-भीरे 
प्रभाव डालते हैं। शीघ्र प्रभाव डालने वाले प्रयासों में सरकार ने निर्यात 
नियतांशों को विभिन्न वस्तुओं पर से हटा दिया, विभिन्न वस्तुओं पर से निर्यात 
करों को हटा लिया गया अथवा कम कर दिया गया। १९५६ में सरकार ने 
उन करों को वापिस करने की घोषणा कर दी जिनका भुगतान निर्भित वस्तुओं 
की रचता के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए क्रिया गया था। 
सरकार ने कुछ प्रेरक योजनाभों को भी प्रस्तुत किया जिन्होंने कच्चे माल 
और पू जीगत प्रस्नाधनों के लिए आयात अनुन्नप्तियां प्रसारित की। इस 
योजना में ऊनी माकू, जहाज की मरम्मत श्रादि उद्योगों को सम्मिलित किया 
गया । 

भारत सरकार ने निजी विदेशी पूजी के प्रवाह को प्रोत्धाहित करने' 
के लिए, कुछ सकारात्मक क्रदम उठाए। इसने विदेशी सरकोरों के साथ कई 
समझौते किए ताकि निजी विदेशी पूजी पर दोहरे करारोपण को रोका जा 
सके । विदेशी निवेशकर्त्ता को अधिक आइवासत और सुरक्षा की भाजना.. 


भारत का भुगतान सतुलून 9*३ 


अथदान करने के लिए सरकार ने बीमा योजनाओं को प्रारम्भ किया । भारतीय 
उत्पादुनों में योजनाओं को प्रारम्भ किया । भारतीय उत्पादनों में विदेशी पृ'जी 
को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भारत में नवस्थापित उद्योगों को कर की 
राहत (785 808089) प्रदान की । इसके अलावा भारत की व्यापार साख 
और निवेश निगम की प्रशासकीय परिषद के प्रबन्ध के अघीन निवेश केन्द्र 
खोले गये ताकि भारत में निवेश के अवसरों के बारे में विदेशी निवेशकर्त्ताओं 
को सूचना प्रदान की जा सके । 


भारत ने विदेशी विनिमय की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से २०० मिलियन डालर की साख प्राप्त की । सर- 
कार ते पुनर चना ओर विकास के लिए ऋण प्राप्त करने के लिये मित्र देशों और 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से समझौता वार्ता करना प्रारम्भ किया | योजना आयोग द्वारा 
मई, १९५८ में प्रकाशित एक पत्रिका (89978358] ध्ात 97080628 0£ 
860074 [९० ४६४7 ?]87॥, )(99, 958) के अनुसार विदेशी सहायता 
१९५८-५९ में तीन सौ करोड़ रुपये बढ़ने की आशा की गयी। यह १६५६- 
५७ में ३८ करोड़ रुपये और १६५७ ५८ में १०० करोड़ रुपये था। रिजव 
बेंक के प्रतिवेदत के अनुसार सावंजनिक कानून ४८० और ६६५ (पी, एल.- 
४८० और ६६५) के अनुप्तार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 
लगभग १५२७ करोड़ रुपये कजे, अनुदान और सहायता के लिए स्वीकार किए 
गये । इनमें से १०३४ करोड़ रुपये का इप काल में प्रयोग क्रिया गया । 


विदेशी सहायता को बढ़ाने के लिए किए गये उक्त प्रयासों के परि- 
णामस्वरूप द्वितीय योजना के तृतीय और चतुर्थ वर्षों में विदेशी विनिमय की 
स्थिति सुधर गयी । इस योजना के अन्तिम वर्ष में विकास आयातों की वृद्धि 
ओर घर में मूल्यों की वृद्धि होने के कारण निर्यात कम हुआ और इसलिए 
विनिमय की समस्या गम्भीर बन गयी । साथ ही व्यापारिक घाटे की स्थिति 
बढ़ी । इस समय भारत के विदेशी विनिमय की निधियां १४०,८४ करोड़ 
रुपये तक घट गयीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी विदेशी विनिमय की 
समस्या पर्याप्त बनी रही । इस समय ध्रुगतान सस्तुलन की स्थिति कुछ 
अधिक सन्‍्तोषजनक नहीं थी । 


तृतीय पंचवर्षोय योजना और भुगतान सन्तुरून 
(ग्रांएत फ्ार8 रश्शा' शत्रा शात 84]॥70९९ ० 79 शाशा।$) 
तृतीय पचवर्षीय योजना में निवेश का अनुमान रूगाया गया था वह्‌ 


कुल मिलाकर दस हजार दो सौ करोड़ रुपये था। इसमें से सरकारी क्षेत्र में 
६२०० करोड़ रुग्य्रे और व्यक्तिगत क्षेत्र में ४००० करोड़ रुपये रखा गया। 
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तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि तृतीय योजना काल 
में घाटे की अथ व्यवस्था को पूरा करने के लिए स्रोत बहुत कम थे जबकि 
घाटे की मात्रा तुलनात्मक दृष्टि से अधिक थी। ततीय योजना के प्रारम्भ 
होने के समय कीमत स्तर पहले से ही ऊचा था | इसके अलावा घाटे की 
वित्तिय स्थिति के मुद्रा ७फीति सम्बन्धी प्रभावों को दूर करने के लिए विदेशी 
विनिमय बहुत कम था। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में विनिमय बहुत कम 
था। इसमें यह आशा की गयी थी कि विदेशी सहायता द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना की अपे ता अधिक मिल सकेगी । सम्भावित होते हुए यह भी वांछतीय 
नहीं था कि एक स्वतंत्र विदेश नीति के इच्छुक देश को अपने २७ प्रतिशत 
धन के लिए बाहरी सहयोग पर निभेर रहना पड़े । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए जो भ्रुगतान सन्तुझन अनुमानित 
किए गए उनका प्रथम दो योजनाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न 
तालिका में किया जा सकता है ।' 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में भुगतान सस्तुलनों के अ्रनुमान 
वाषिक औसत करोड़ रुपयों में 


विवरण १६६१-६२ से | १९६१-६२| वाषिक 
१९६५-६६ औसत 
१९५६-५७ 
से १९५८- 
५६९ तक 
१. निर्यात ६९० ६५० ६०२ 
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अति 


भारत का भुगतान संतुरूत श्५्‌५ 


तृतीय योजनाकालर में भारत के भ्रुगतान सन्तुलून के अनुमानों को 
प्रकाशित किया गया। किन्तु यह प्रकाशन प्रतिवर्ष के हिसाब से नहीं था। 
केवल श्रथम वर्ष के सम्बन्ध में अनुमान रहूगाया गया और पांच वर्षो ' का 
औसत प्रकाशित कर दिया गया । तृतीय योजना के प्रथम वर्ष के आंकड़े 
१६५९-६० के अनुमानों से अधिक भिन्न नहीं हैं। इसके पहले योजना 
आयोग ने जो अनुमान लगाए वे पर्याप्त गलत सिद्ध हुए और इसलिए 
तृतीय योजना में आगे के अनुमानों को पहले से छगा देना उचित नहीं समझा 
गया । प्रतिवर्ष अनेक अप्रत्याशित बातें हो जाती हैं जिनके परिणामस्वरूप 
कोई भी भविष्यवारी करना खतरे शें खाली नहीं होता । इतने पर भी 
आंकड़ों के वाषिक सन्तुलन का अनुमान लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 
ऐसा करके थोड़ी सावधावी बरत कर अनेक कमियों और गरूतियों को दूर 
किया जा सकता है । पहले ही विचार करके अतीत की गलतियों को सुधारने 
का उपक्रम किया जाता है। इस दृष्टि से यदि योजना आयोग भ्रुगतान 
सन्तुलनों के वाषिक अनुमान प्रकाशित करता है तो यह परम वांछनीय है ! 


योजना आयोग ने भुगतान सन्‍्तुलन के अनुमात छगाते समय इस बात 
पर गहराई से विचार किया कि योजना में कितनी विदेशी सहायता को आव- 
इयकता पड़ेगी । तृतीय योजना कार में कुल मिलाकर २०८ करोड़ रुपये 
की बाहरी सहायता आवश्यक समझी गयी । विदेशी सहायता के इस सरकारी 
अनुमान के अतिरिक्त डा. बी. एन. शेनाय आदि ने भी अनुमान लगाये हैं । 
डा. शेनाय के अनुसार आवश्यक विदेशी सहायता का अनुमान और अधिक 
होना चाहिये क्योंकि घरेलू बचत एवं विदेशी व्यय के मध्य पर्याप्त अन्तर स्पष्ट 
है । दोनों अनुमानों के बीच मूल धारणाओं के सम्बन्ध में विभिन्नता थी । डा. 
शेनाय तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय आय को ३.५ प्रतिशत बढ़ाना चाहते 
थे, जबकि इसी काल में योजना आयोग राष्ट्रीय आय में ५ प्रतिशत की वृद्धि 
करना चाहता था। इसके अतिरिक्त डा. शेताय के अनुसार राष्ट्रीय बचत 
केवल १/२ प्रतिशत अधिक बढ़कर ८ प्रतिशत हो सकेगी किन्तु तृतीय योजना 
का उहेश्य राष्ट्रीय आय को १३ प्रतिशत करना था। डा. शेताय के कथना*« 
नुसार बचत के कम अनुमान लगाना उचित है क्योंकि अधिक अनुमान लगाने 
से वही प्ररिणाम प्राप्त होता है जो द्वितीय योजना काल में सरकार को 


हुआ । है | 
कुल मिलाकर डा, शेनाय का मत निराशावादी था। यदि अतीत- 


काल में देश की प्रगति धीमी रही है तो इसका अथे यह नहीं होता कि भावी 
उद्देश्यों को नीचा बना दिया जाए। अतीत की धीमी गति से प्रभावित होकर 
हमें अपने उद्देश्य अधिक ऊचे रखने चाहिए ताकि आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशीकू 


६९५६ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


देशों के बराबर पहुँच सकें और जीवन स्तरों में अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरों को कम 
कर सकें । यह कहा जाता है जब हम आसमान का लक्ष्य बना कर चलते हैं 
तो हम वृक्ष की ऊंचाई तक तो पहुँच ही सकते हैं किन्तु यदि हम धरातल 
को ही लक्ष्य माने तो हम ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे । प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं 
में विश्वास पैदा करने में हमें अपने पड़ोसी साम्यवादियों की प्रगति की गति 
के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। यदि प्रजातन्त्रात्मक आर्थिक, वैज्ञानिक प्रगति 
के क्षेत्र में हम तेजी से आगे न बढ़ पाये तथा स्वतन्त्रता विहीन देशों से भी पीछे 
रह गये तो ऐसी स्वतन्त्रता का जत साधारण के लिए क्‍या अथौ होगा । इस 
प्रकार कुल मिलाकर निराशाजनक दृष्टिकोण अपनाने की कोई आवश्यकता 

“तहीं है, वरन्‌ हम आशावादी रहकर अधिक लाभ में रह सकते हैं। यद्यपि 
भुगतान संतुलन की समस्यद है और रहेगी किन्तु इस समस्या की अतिशयोक्ति 
के परिवेश में बदतर सिद्ध करना किसी दृष्टि से उपयोगी नहीं माना जा 
सदन्ता । जब तक भारत एक आत्मनिरभंर देश नहीं बन जाता तब तक भुगतान 
संतुझत समस्या बनती रहेगी । आत्मनिभेरता की प्राप्ति के लिए देश को भारी 
प्रयात करने हैं तथा सभी नागरिकों को देश भक्ति की भावना से प्रेरित 
होकर काये करना है । 


इस समय भुगतान संतुलूत की समस्या का इतना महत्व नहीं हैं जितना 
कि उत्पादन और उपभोग, बचत और व्यय तथा कार्य और आराम के बीच 
संतुलन की स्थापना का है। यदि ये संतुलन बनाए रखे गए तो भुगतान 
संतुलन की समस्या केन्द्रीय बेकरों के अतिरिक्त किसी के ,भी सिर दर्द का 
विषय न रहेगी। तृतीय योजना कार के १६६४ और १६६५ के वर्षो में 
भारत की भुगतान स्थिति निम्न प्रकार रही--- 


भारत की भुगतान स्थिति 








( अरब रपये में ) 
१६६४ १९६५ 
१. चाल खाता 

आयात (सी. आई, एफ.) 
(क) गैर सरकारी ६,२२ ६.१० 
(ख) सरकारी ७०६५६ ७,८६३ 
कुल आयात (क-+-ख) १३,८७६ १३,९६३ 
निर्यात (एफ, ओ, बी.) ८,१७३ ७,८२७ 


व्यापार तुला “+१.७०३... ““६.१३६ 





भारत का भुगतान संतुलन 


१ 





गेर-मुद्रा सम्बन्धी सोने की 


आवाजाही (शुद्ध) 
सरकारी हस्वांतरण के 
भुगतान (शुद्ध) 
अन्य छोटी मोटी मर्दे (शुद्ध) 
चाल खाता (शुद्ध) 
भूल चूक 
पूजी खाता 
गर-सरकारी पू'जी (शुद्ध) 
(क) लम्बी अवधि 
(ख) कम अवधि 
बेंक की पुजी (शद्ध) 
सरकारी पूजी (शुद्ध) 
(क) ऋण 
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष से लिया 
(ग) परिशोधन 
(घ) फुटकर 
पृज्ञी खाता 
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भतध पफ्रह्ता। 'सणप््ष0 


भारत का भुगतान सतुलन 


६६०- अभ्तर्राष्ट्रीय अथंशा सत्र 


वर्तमान समय में भी भुगतान संतुलत की समस्या कम गम्भीर नहीं है 
देश के आयात और निर्यात की स्थिति को देखकर यह कहा जा सकल है 
कि भुगतान स तुलन का संकट अभी रहेगा । १६६६ में कुल आयात १६ अरब 
५८ करोड़ ७० लाख रुपये का हुआ था। १६६५ में १३ अरब ६८ 
ऋरोड़ ८० लाख रुपये का आयात किया गया था। इस प्रकार ६६ में 
आयात की वृद्धि २ अरब ७२ रुपये अथवा १६९६ प्रतिशत की हुई । ६ जून, 
१९६६ को अवमल्यन हो जाने के कारण इस आयात की कीमत डाहरों में 
बहुत अधिक बढ़ गई । १९६६ के आयातों में सबसे अधिक भाग औद्योगिक 
कच्चे माल तथा पुर्जों का था। उपभोवता वस्तुओं में अन्न का आयात सर्वा- 
घिक रहा । अन्न के अधिक आयात के कारण अमेरिका, कनाडा और बर्मा से 
पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक आयात किया गया जबकि चेकोस्लोवाकिया तथा 
आूगोस्लाबिया से मुल्य ओर धन्य हृष्टियों से अधिक आयात हुआ । ब्रिटेन 
'पश्चिमी जम॑ंती और रूस से पिछले साल की अपेक्षा १६६६ में आयात गिरा । 


अवम्ल्यन और भुगतान संतलन 
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६ जून, १९६६ को भारतीय रुपथ्रा अवमूल्यित कर दिया गया । यह 
अवमल्यन का निर्णय बुद्धिपूर्ण रहा अथवा तुकसानदायक इसके संबंध में विचा- 
रकों में मत एक नहीं है। वेत्ते अवमल्यन का प्रभाव उसके बाद में लिए जाने 
वाले आध्िक निर्णयों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब कभी अवमृल्यन 
को लाभदायक नहीं पाया जाता तो उसके प्रभाव को घटाने के छिए किसी 
भी आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में करों की उचित व्यवस्था अथवा सहायता की 
व्यवस्था कर दी जाती है। जब हम अपने आयात और निर्यात से अधिक 
से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए यही व्यवस्था अपनाई 
जाती है। ततीय पंचवर्षीय योजना काल में निर्यात सहायता और आयात 
कर का व्यापक स्तर पर प्रबंध करके इसी व्यवस्था को अपनाने का प्रयास 
किया था। १६६६ के अवमूल्यत ने स्वाभाविक रूप से इस प्रदन को खड़ा 
किया कि क्‍या अवमल्यत हमारे भुगतान असमतुल्यता की समध्या को 
सुलझा सकेगा ? क्‍या इसके द्वारा हम अपने निर्यातों को बेच कर अधिक से 
अधिक मात्रा में विदेशी धन प्राप्त कर सकेंगे ? अथवा क्या इसके द्वारा निर्यातों 
से प्राप्त आमदनी को मितव्ययता के साथ प्रयोग में ला सकेंगे ? ये प्रइत बहुत 
महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अवमूल्यत द्वारा यह माना जाता है कि एक देश की सेवाओं 
तथा माल प्र विदेशी व्यय प्रोत्साहित होगा और पजिदंशी वस्तुओं तथा सेवाओं 
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पर दयय करने से स्वदेशी नागरिक ह॒तोत्साहित होगा। ऐसा करकब्ने के लिए 
आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रोत्साहित किया जाता है । 

इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रइन पैदा होते हैं। जसे-क्या भारत को 
आन्तरिक ओर अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की असंतुलता का अनुभव हुआ हैं, यदि 
ऐसा हुआ है तो क्या भारत के मुद्रा प्रसार में इसकी निर्यात आय पर नुक- 
सानदायक प्रभाव पड़ा है ? क्‍या इसके कारण हमारे निर्यातों की नात्रा घटी 
हैं और निर्यात से होने वाली आमदती रुक गई है ? क्या इसके कारण विदेशी 
माल और सेवाओं पर व्यय बढ़ गया है ? क्या इस मुद्रा प्रसार की स्थिति में 
विशेष नियन्त्रणों की व्यवस्था संतोषजनक रूप से कराये नहीं कर रही ? ये 
कुछ प्रमुख प्रइत हैं जो इस सम्बन्ध में महत्वपृणं स्थान रखते हैं। १६६६ 
के अवमल्यन के औचित्य और अनौचित्य इन प्रश्नों के जवाब द्वारा ही सिद्ध 
किय जाते हैं । 

अवमृल्यत के कारण व्यापार शर्ते भारत के विपक्ष में हो गयीं । घरेल 
ओर विदेशी कीमतें यथावत्‌ रहने पर भी ३६'५ प्रतिशत के अवमृल्यन का 
अर्थ होगा कि हमें पहले जितती मात्रा में आयातों को खरीदने के लिए अपने 
निर्यातों का ३६५ प्रतिशत अधिक देना होगा । यदि हम अवमल्‍्यन के कार्य 
को आधारभूत काल मान कर चलें तो अवमृल्यत का अर्थ होगा कि आयात की 
एक इकाई के लिए अब निर्यात की एक इकाई के स्थान पर १९३६५ इकाइयों 
की आवश्यकता होगी । यदि हमारे आयात हमारी राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिद्यत 
होते हैं तो उन्हें अब खरीदने के लिये करीब चालीस प्रतिशत अधिक राष्ट्रोय 
उत्पादन की आवश्यकता रहेगी। यदि हमारे आयातों की वित्तीय व्यवस्था 
विदेशी ऋणों द्वारा हो जाती है तो भी स्थिति में अधिक परिवतंन नहीं आता। 
अन्त में हमारे आयातों का भुगतान निर्यातों के द्वारा ही किया जाता है। यदि 
३६ ५ प्रतिशत अवमूल्यन को करों या आन्तरिक मूल्य ब॒द्धि के द्वारा महत्वहीन 
न बनाया जाय तो हमारे राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग २/४ भाग विदेशियों 
को उनकी सहायता के लिए चला जायेगा। इससे वे प्‌ जीवादी देश कम 
प्रभावित होंगे जिनमें पहले से ही अपर्याप्त अघरेलू मांग है और जहां उत्तादन 
की क्षमता का परा उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था 
जो घर में माल के सामात््य अभाव में पीड़ित हैं इस प्रकार के उपाय नहीं 
अपना सकती क्योंकि या तो इससे देश में कीमत वृद्धि हो जायेगी, अथवा 
वस्तुओं की कमी पड़ जायेगी । 

यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि विदेशी सहायता की उप- 
लब्धता बहुत कुछ रुपये के अवमूल्यन पर निरभेर करती है और हम यह मावते 
हैं कि विदेशी सहायता देश की आय का लगभग ४ प्रतिशत है तो हमें यह 


६६२ अन्वर्सष्ट्रीय अथैशास्त्र 


कहना है कि जब तक अवमल्यन के प्रभावों को आन्तरिक मूल्य वृद्धि.या 
निर्यात करों के माध्यम से महत्वहीन न बनाया जाय तब तक विदेशी सहायता 
से होने वाली आधी प्राप्ति को व्यापार शर्तों की प्रतिकूलता आधा बचा 
देगी । अत: हमारी स्थिति यह है कि यदि हम पुनमृ ल्यत करने की नहीं सोचते 
तो हमारे सामने केवल एक ही विकल्प रह जाता है कि अवमूल्यन के बुरे 
प्रभावों को महत्वहीन बनाने के लिए उचित नीति अपनायें । 


अवमुल्यत के कारण विदेशी आय की अधिक मात्रा प्राप्त नहीं हो 
सकेगी क्योंकि वस्तुओं के निर्यात में उनकी लोचशीलता सम्बन्धित कीमत 
परिवतंन में एकता से कम है। इस प्रकार की निर्यात योग्ब बस्तुओं में यह 
आवश्यक रहेगा कि अवमुल्यन के कारण गिरी हुई कौमतों के प्रभाव को 
क्ज़िष निर्यात करों की व्यवस्था द्वारा महत्वहीन बनाया जाये। ऐसी स्थिति 
में यह कहा जा सकता हैं कि अवमृल्यन सम्बन्धी कार्य करों तथा सहायता की 
उस विशेष व्यवस्था से छुटकारा नहीं दिला सकता जो अवमल्यव से पहले 
भी कायम थी । इसी प्रकार आयातों के बारे में भी था तो हमको आयात-कर 
घटाने होंगे अथवा उन वस्तुओं को सकारात्मक सहायता देनी होगी जिनके 
आन्तरिक मूल्यों को बढ़ाना नहीं चाहते । 


इस प्रकार आयातों के क्षेत्र में भी सहायता और करों की व्यवस्था 
को संचालित करना आवश्यक है। विदेशी धन को लाने के लिए जो प्रेरणाएं 
अभी तक दी जाती हैं, उनको केवल उस्ती स्थिति में हटाया जा सकता है 
जबकि हमें यह शञात हो जाए कि ३६.५ प्रतिशत का अवमल्यन उन छोगों के 
लिए पर्याप्त प्रेरणा बन जाएगा जो अपने विदेशी धन को भारत में लाना 
च।हते हैं। जो विदेशी कम्पनियां भारत में काम कर रही हैं वे भी विदेशों के 
लिए कम आकर्षक बन सकती हैं और इससे गर-सरकारी विदेशी पूंजी का 
भारत में प्रसार अथवा पुन: निवेश विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है। 
इस क्षेत्र में भी विदेशी निवेशकर्ताओं को प्रेरणाएं प्रदान करने की व्यवस्था 
लागू रखनी होगी ! 


वतंसान स्थिति में भुगतान सन्तुलन की स्थिति में आयातों तथा 

बचतों को बढ़ाना होगा ताकि निर्यातों और निवेश को सन्‍्तुलित किया जा 
सके । इस अर्थ-व्यवस्था में निवेश बचतों से अधिक होते हैं; उसमें एक ओर 
तो कीमतों में आन्तरिक दबाव पड़ता है और दूसरी ओर भुगतान सन्तुलनों 
पर बाहरी दबाव पड़ता है। ततीय योजनाकाल में इसी प्रकार की यान्त्रिकी 
देखमें कायम रही । रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा विकास की बढ़ती 
“ हबआकाबदयकताओं के कारण हमारी बचत और व्यय के बीच का अन्तर 
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चौड़ा होता गया। एसी स्थिति में विदेशी सहायता द्वारा अतिरिक्त आयात 
द्वारा इसे करता कठिन था। इस स्थिति का उचित इलाज यही था कि 
गर जरूरी उपभोगों को रोक कर तथा हर प्रक्नार के अनुत्पादक ख्चों को काट 
कर देश की बचत को बढ़ायें। इस सम्बन्ध में मि. डी. के. शुक्ला का यह 
कहना सही है कि “इस प्रकार के प्रयासों द्वारा व्यय और बचत में सक्तुलन 
प्राप्त करके और क्ृषि उत्पादन को बढ़ाकर हम प्रसार के दबावों तथा भुण- 
तान सन्तुलन की असमतुल्यता से छुटकारा पा सकते हैं । 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत का भुगतान सन्तुलन 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व देश के पक्ष में था। १९३० के बाद से द्वितीय 
विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरक!र ने बहुत सामान खरीदा था किन्तु देश 
के आयातों में वृद्धि इस अनुपात में न हुईं। १६४७ के बाद देश का. 
व्यापार सम्तुलन कई कारणों से उसके विरुद्ध हो गया। इन कारणों में से 
कुछ ये हैं-- 

(१) जब द्वितीय विद्व युद्ध के दोरान अधिक कागजी नोट छापे 
गये तो भारत में विभिन्न वस्तओं का मूल्य बढ़ गया। उसके फलस्वरूप 
अनेक देश भारत में अपनी वस्तुयें बेचने के लिये अग्नपतर हुये। देश का 
आयात व्यापार बढ़ गया किन्तु दूसरी ओर यहां की वस्तुएं खरीदना अन्य 
देशों के लिए लाभदायक नहीं था, अत: निर्यात व्यापार नहीं बढ़ सका । 

(२) विभाजन के बाद भारत की खाद्य समस्या अत्यन्त जटिल हो 
गई और उसे हल करने के लिए उसे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की मुद्रा खाचच 
पदार्थों के आयात के लिये खर्च करनी पड़ी । 

(३) जब युद्ध समाप्त हुआ तो देश में बनाई तथा भायात की जाने 
वाली वस्तुओं की मांग बढ़ गई और इसलिये उन चीजों की खपत देश में 
होने के कारण निर्यात कम हुये और आयात बढ़े । 

(४) विभाजन के बाद अनेक ऐसी वस्तुओं का जिनका पहले भारत 
द्वारा निर्यात किया जाता या, आयात होने छूगा । 

(५) भारत ज्योंल्‍ज्यों औद्योगीकरण की दिशा में अग्रसर हो रहा 
है त्यों-त्यों उसके आयातों में वृद्धि हो रही है। निर्यात की दृष्टि से इंजी- 
निर्यरिंग के समान और परिवहन के उपकरण बढ़ रहे हैं किन्तु इनका अनुपात 
कम है । 

(६) भारतीय दूतावासों का खच॑ अब पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ 
गया है । इसके कारण भारतीय विदेशी मुद्रा घटने छूगी है । 

विरोधी व्यापार सन्तुरूत को सुधारने के लिए देश में अनेक प्रयास 
किये गये हैं , इन प्रथासों के परिणामस्वरूप कुछ सुधार भी हुआ है। देश के 
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निर्यात बढ़ने छगे हैं और आयातों में कमी आई है, किन्तु इस दिशा में-अभी 
बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । 


अ्र्वाची न प्रवत्तियां और बर्तंसान स्थिति 


(२९८९७ पशशाएंड 3280 27080 ?0५9007) 


भारत के घुगतान सन्तुलन की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न . 
क्रान्तिकारी प्रयास किय्रे गये ताकि आयातों की मात्रा को कम किया जा सके 
और विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके । दूसरी ओर निर्यात को प्रोत्साहन 
देने के लिए भी विभिन्न. प्रावधान किये गये ताकि अधिकरसे अधिक विदेशी 
विनिमय कमाया जा सके। वर्तमान समय में भुगतान सन्तुलून को सुधारने 

“की हप्टि से भारत की व्यापार तीति को नयी दिशायें और अपूर्व प्रवृत्तियां 
प्रदान की गयी । आधुनिक काल में व्यापार नीति में निर्यात से होने वाली 
आय में वृद्धि करने और आयातित बस्तुओं तथा कच्ची सामग्री के स्थान 
पर देश्न में ही उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के' उपयोग पर जोर देकर आयात 
की कमी करने का प्रयत्न किया जाता रहा है । 


१ मई, १६६७ को वर्ष १६६७-६८ के लिए आयात नीति घोषित 
की गयी । इस नीति में छोटे-बड़े कुछ ५६ उद्योगों को आयात की अत्तिरिक्त 
सुविधायें दी गयी । इन में देश का लगभग ७५ प्रतिशत उत्पादन होता है। 
इनके अलावा ८१ ऐसी चीजों का आयात बन्द कर दिया गया है जो देश 
में बद सकती हैं। इस आयात नीति की प्रभुख विशेषता इस की निरन्तरता 
है। इस नीति के अन्तगंत वास्तविक उपभोक्ताओं (8०६ए७॥ ७४४7७) को 
विशेष सुविधायें प्रदान की गयी । इसमें पुराने आयातकर्ताओं का पूरा-पूरा 
ध्यान रखा गया है। इप नयी. आयात नीति के अनुसार निर्यात किये जाने 
वाले माल के उत्पादक कारखानों की आयात आवश्यकताओों का पूरा-पूरा 
ध्यान रखा गया है। उनको हर सम्भव स्रोत से आयात करने की सुविधा 
दी गयी है । 


निर्यात के क्षेत्र में अपनाई गयी नीति के अनुसार निर्यात पर छगे 
हुए नियन्त्रणों को धीरे-धीरे ढीला किया जा रहा है, ताकि देश की आंतरिक 
अथे-व्यवस्था के अनुसार संगठित निर्यात को प्रोत्साहुन दिया जा सके । निर्यात 
(नियन्त्रण) आदेश के अनुसार अनेक वस्तुओं को नियन्त्रणों से मुक्त कर 
दिया गया है। केवल कुछ वस्तुओं पर नियन्त्रण को बनाए-रखा गया है । 
निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय क्रिये गये हैं जिनका विवरण यथा* 
स्कान दिया जा चुका है। इन उपायों में भायात की सुविधा, लोहे तथा 
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रपतत देने में रियायत, रेल के भाड़े में रियायत, उत्पादन शुल्के और करों 
से छूट आदि बाते मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। तथ्य यह है कि सब कुछ 
प्रयास करने के बावजद भी हमारे निर्यात बांछनीय गति और मात्रा में नहीं 
बढ़ रहे हैं । 


तीसरी योजना में निर्यात का लक्ष्य ३७--३८ अरब रुपये का रखा 
गया था। चोथी योजना में अवमृल्यनत्र से पं ५१ अरब रुपये के निर्यात का 
लक्ष्य था और इप्तके बाद ८० अरब ३० करोड़ रुपये कर दिया गया। इस, 
लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्यात में वृद्धि के अनेक कद्रम उठाए गए हैं । 


मई, १९६२ में व्यापार बोर्ड की स्थापत। की गयी और जब 
१६६६ में इसका पुनर्गंठत किया गया। यह बोर्ड व्यापारियों और उद्योग- 
पतियों से परामश करके निर्यात बढ़ाने का प्रयास करता है। अपने उद्देश्यों 
की पूति के लिए बोड ने विभिन्न समिति और दलों की रचना की । इसके 
अधीन १६ निर्यात प्रोत्साहन परिषदें स्थापित की गयी हैं। चाय, नारियछ, 
जूठ, कहवा, इलायची हाथ कर्घा, रेशम उद्योग आदि के लिए भी जिन्स मंडल 
(0प८७॥६४ 80870) स्थापित किए गये हैं। विभिन्न परिषदों के कार्यों में 
समत्वय स्थापित करने के लिए तथा विकास कार्यों में उनकी सहायता करते 
के लिए भारतीय निर्यात संगठन संघ नाम का एक शीर्ष निकाय स्थापित 
किया गया है। इन सब के अतिरिक्त सरकारी व्यापार घिगम के सहायक 
हस्त शिल्प तथा हाथ करघा निर्यात निगम एवं भारतीय चलचित्र निर्यात 
निगम भी अपने-अपने क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहित करने का काय॑| कर 
रहे हैं। निर्यातकर्ताओं को ऋण की सुविधा प्रदान करने के बारे में दो 
अध्ययन दक नियुक्त किये गये थे। इनकी सिफारिशों को स्वीकार करते 
हुए रिजव॑ बेक ऑफ इण्डिया एक्ट तथा स्टेंट बेंक ऑॉफ इण्डिया एक्ट में 
संशोधन कर दिये गये हैं। निर्यात हानि-लाभ बीमा निगम के स्थान पर 
एक निर्यात ऋण तथा गारन्दी निगम स्थापित किया गया है जो निर्यात 
को प्रोत्साहन देने ओर उत्तको विकाप्त के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधायें 
पूरा करने का कार्य करता है। यह निगम देश में निर्यात ऋण की कमी को 
पूरा करने का प्रयत्त करता है। अब तक अनेक निर्यात ग्रहों को मान्यता 
दी जा चुकी है। निर्यात कर्ताओं के लिए एक आचरण संहिता तेयार की 
गयी है । | ह 


एक प्रदर्शनी निदेशालय द्वारा व्यावसाथिक हृदय प्रचार की देख- 
भाल की जाती है। भारत विभिन्न देशों में व्यापारिक प्रदहुनियाँ लगाता 


६६६ अन्तर्राष्ट्रीय अथंद्ास्त् 


, है और इनके माध्यम से भारत के उत्पादन को प्रचारित करता है। बम्बई 
में भारतीय व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी १रिषद स्थापित की गयी है जो 
तिर्यात को प्रोत्साहन देने में सहायता करती हैं। 


भारतीय व्यापार की दिद्यायें वतमान परिस्थितियों और आवश्यक- 
ताओं से बहुत कुछ प्रभावित रही हैं। ब्रिटेव और अमेरिका भारत के प्रमुख 
ग्राहक बन गये हैं। जिन देशों को भारत द्वारा निर्यात किया जाता हैं उनमें 
से प्रमुख हैं-बिटेन, अमरीका, रूम, जापान, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, परिचिम 
जम॑नी, कनाड़ा, बर्मा, संग्रुवत अरब गणराज्य, फ्रान्स, अर्जेन्टाइना, सूडान, 
मलेशिया, सिंगापुर, नीदश्लेंडस, वेकोस्लोवाकिया, केनिया, इटली, ताइ- 
जीरिया, क्यूबा, न्यूजीलूंड, पाकिस्तान और इदृण्डोनेशिया । १६६५-६६ 
मे धूवं यूरोप देशों को भारत का निर्यात एक अरब ५६ करोड़ रपये के 
मूल्य का हुआ । इस कार में अमरीका, जापान तथा रूस को होने वाले 
निर्यात में वृद्धि होती रही, किन्तु अर्जेन्टाइना, इन्डोनेशिया, इटही, कनाड़ा, 
आदि देशों को होने वाला निर्यातया तो पृब्ंवत्‌ रहा अथवा उसमें कमी 
आ गयी । 


भारत में जिन देशों परे आयात किया जाता है उनमें अमेरिका, 
ब्रिटेन, पद्िचमी जमंनी, इटली, जापान, रूस बेल्जियम, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, 
मलेशिया, सऊदी अरब, कनाड़ा, पाकिस्तान, बर्मा, स्वीडन, केनिया और 
सूडान आदि प्रमुख हैं। सबसे मधिक आयात अमरीका से होता रहा है। 
उसके बाद क्रमशः ब्रिटेन, पश्चिमी जमंत्री, जापान और रूस का स्थात आता 
है। भारत से सन्‌ १९६१-६२, ६८-६५ और ६५-६६ में जिन वस्तुओं का 
निर्यात किया गया और इन्हीं वर्षों में जो वस्तुयें आयातित की गयी उनकी 
सूची देना अप्रासगिक न रहेगा । इन सूची को देखने के बाद हम यह अनुमाच 
लगा सकते हैं कि भारत का भुगतान सनतुलन कित दिशाओं की ओर अग्रसर 
हो रहा है । 

आयातों और निर्यातों की उपयरु कत सूची को देखने के बाद भारत के 
भुगतान सन्तुलन का अनुमान हो जाता है। १६६५ के पाकिस्तानी आक्रमण 
और १६९६२ के चीनी भाक्रमण ने देश की सुरक्षा आवश्यकताओं को महत्व- 
पूर्ण बनाकर हमारे रक्षा व्यय में पर्याप्त वृद्धि की है। देश की विकास 
घोजनाओं में कदोती करके हमें विदेश विनिमय का निवेश दूसरे देशों से 
आवश्यक हथियार और युद्ध सामग्री खरीदने के लिए करना पड़ा। विदेशी 
आक्रमणों का म्रुकाबछा करते समय भारत को जो जन-धत की हानि 
उद्धती सड़ी उत्के परिणामस्वरूए उसका आ्थिक ढांचा गम्भोर रूप में प्रभावित 
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हुआ-। इन आक्रमणों की पुनरादत्तियों को रोकने के लिए सेनिक प्रसाधनों में 
आत्मनिर्भर बनना परमावदह्यक था, किन्तु साथ ही विकास योजनाओं की 
'भी अवहेलना नहीं की जा सकती थी । फलूत: दोनों के बीच सनन्‍्तुरून स्थापित 
करना जरूरी बत गया। वर्तमान समय में जो कीमतों की वृद्धि होती 
रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि देश की आधिक संरचना 
सुधारने की अपेक्षा बिगड़ने की दिशा में अग्रसर हो रही है। वस्तु स्थिति 
में सुधार छाने के लिए आयात और निर्यात के क्षेत्र में सरकार द्वारा उपग्रुक्त 
नीति का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है वरन इसके लिए देश के उद्योगपत्नियों, 
व्यापारियों तथा प्रत्येक वर्ग के उपभोक्ताओं को हर झम्भव और आवदयक 
_ त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा । 
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“विदेश व्यापार चाहे किन्‍्हीं स्थानों के बीच में क्‍यों न हो, उसके दो 
लाभ होते हैं। इससे देश की भूमि और श्रम के उत्योदन का वह 
अतिरिक्त भाग काम में आा जाता है जिसके लिए देश में कोई मांग 
नहीं है और इसके बदले उसे वह कुछ मिल जाता है जिक्षके लिए 
माग है ।'' “-(एडम स्मिथ) 
एडम स्मिथ द्वारा इंगित ये दोनों छाभ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की 


संस्थापित विचारधारा के विकास में क्‍या स्थान रखते हैं, विचार 
कीजिए । 


ह[ [768 ६7908 48 89097 (0 96 6०)रद076 40 ४86 ॥8957-- 
प्राप्त ज़०]878 ० 8]] 0007077658 0४% 476 छ6070, 6068 ६ 
0०6 शात्वां 70 48 7960655877ए  ०003प709४ए७ 40 ६॥9 
प्राइजाएप्राा एल ॥ि8 0 87५४ 57886 ०0070४07ए ? एक667 
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एए जऊ्रांत00 70०३५ , 


अस्यास ६६६ 


यदि स्वतन्त्र व्यापार दुनियां के सभी देशों के अधिकतम-कल्याण के 
लिए उपयोगी है तो क्‍या इसका अर्थ यह होगा कि यह केवल एक 
देश के लिये ही अधिक से अधिक कल्याणजनक होगा ? ऐसी कौनसी 
परिस्थितियां हैं. जिनमें एक देश स्वतन्त्र व्यापार को छोड़कर इन 
साधनों से अपने छाभ को अधिक से अधिक बना सकता है ? 


3, जठा 30 एइर0पए 8०००7 [07 ४06 480 (७ 7298706 ०0/ 
789५9700045 6477077]068. #9ए6  960076 शाप ॥076 
०0०परक्म07 बाते 8 762प7७॥॥ 4॥ (6 7०06४ ए०६5 (शा उंश 
$76 0067 0995. 


उन कारणों का उल्लेख कीजिये जिनसे भुगतात सनन्‍्तुरूनों की _ 
कठिनाइयां वर्तमान काल में पहले को अपेक्षा अधिक सामाश्य बन 
गयी हैं । 

4... 040९6 30 800007६ ० (76 8598६87006 9/0ए7666 9७५ (४6 
ग्रा607080708] 98077 0 7600757प0007 8घतं 6९९०]०]- 
7767६ 89609./ए7 ६0 पघर॥067-06ए6]0964 0077(76$, तैप7॥78 
776 787 (00 ५९७३४ 07 ॥75$ 888808॥08. 


पुनरंचता और विकास के अच्तर्राष्ट्रीय ब्रेक ने अपनी स्थापना के 
प्रथम दस वर्षों में जो सहायता प्रदाव की है, विशेषतः अद्धं-विकसित' 
देशों के लिए, उसका उल्लेख कीजिए । 


5. छत [87 #88 2660 0700787079] (07608 7ए एए0 
988॥ 870]8 ६40 [07] ६४86 977096 09]060०4ए७ 07 $806- 
इप्थाकाए ०एटाबरए86 डंडा [9,०ए एथाएछः 00777768 ? 


अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के विविमय स्थायित्व के मुख्य 
उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना सफल रहा है ? 


6. 5ड87076 486 (97868 ॥॥ ४6 ९०॥%०७ (०7 धादवं त8- 


छा ्ी वहा 48 707०४ 77868 झााए86 फुधाएतएम॥ 0० 
606 ०0फ्शाएए ? 


देश के विभाज़त के बाद भारत के विदेश व्यापर की रचना एवं 
दिश्या में हुए परिवर्तनों की परीक्षा कीजिये ? 

7, छॉंड्ला58 (6 जाएग्राइबा९65 १68078 (0 06 66एथ/0७- 
(067 0 ७७९७७ ॥ $8675थ77067, 4949, प्0ज्तन 806 4६ 
680 ६6 000756 07 0/68॥ 479806 |॥ 0प7 ०0फराएए. 


६७० 


80. 


+], 


अन्तूर्राष्ट्रीय अथंशास्त्र 


सितम्बर, १६४९ में हुए रुपये के अवभूल्यन की आधारभुत परि- 
स्थितियों पर विचार कीजिए । इससे हमारे देश का विदेश व्यापार 
किस प्रकार प्रभावित हुआ ? 

60॥709॥ए ७६६॥7776 406 905870007 0 ०पए४ 78]4॥06 ० 
9389776075 8॥708 ६96 #ैथशाजणार ० 860०5 7]87, 00 


- ए07 फ्रांग्राद ठप 6०९४४ 07868॥ ००786 तापिटएणएं65 


376 707679 ६096 7999780]6 20086(7०706, ० 66५४०]0% . 
7767$ #धिकां78 0 3700 प्रा7067-06ए6]09608  6७८०0०0079 07 
6 एइ७5७१६३४ 3६ ४95$008794 207067. ३ 

द्वितीय योजना के प्रारम्भ से हमारे भुगतान सनन्‍्तुलनों की स्थिति का 
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ? आपके मतानुसार हमारी वर्तमान 
विदेशी विनिमय की कठिनाइयां केवछ एक अद्धं-विकसित व्यवत्था 
में विकासशीकू नियोजन के केवल अपरिहाय परिणाम है अथवा 
कुप्रबन्ध के परिणाम हैं ? 

चर 06 8.080॥7 &00 [76 77608 07 +06 
760077776768090738 0०7 ६96 $60074 -#8097 (००0777788700 
50 80 ४7067-06५70]09०0.  600॥70779ए ६6 0प्रा5. 

हमारी जैसी अद्ध-व्यवस्था के लिए द्वितीय राजकोषीय आयोग की 
सिफारिशों की उपयुक्तता और लाभों का परीक्षण कीजिए । 
76880708 2870 ९००॥४08॥ए 2598॥776 $76 8५8007 ० एह्एा - 
8286 (८ 07070] 9278९00606 ॥ 47689 87008 ६706 ४>लशाएाए 
० $60००4 २४०76 ५9४६४. घू०छ ०8४ 70 8706 प७ 770 ९]807- 
8 ०7 #ठ08४ 7३806 88 8 फएछुथ70 ४७ 580070770 
?8707708 7 77079 ? ह 
द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ से भारत ने विनिमय नियन्त्रण की 
व्यवस्था को किस प्रकार लाग किया है, उप्तकी व्याख्या और 
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । यह भारत में आर्थिक नियोजन के 
भाग के रूप में हमारे विदेश व्यापार को नियोजित करने में किस 
प्रकार मदद कर सकता है ? 

४१08७ 8 27069] 90008 ० ॥7044 5 ए66 76]80075 ए6॥ 
58 07 78920 ० ?96750870 87700, 947, 

१६४७ से संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या पाकिस्तान के साथ 
भारत के जो व्यापार सम्बन्ध रहे उन पर एक आलोचनात्मक 
टिप्पणी लिखिए ? 


अस्यास ९७१ 


82.,.. 000७0776 8 8०॥७॥6 07 ॥॥6 760णा5॥प८०॥ एस दरा69 8 
६+0०20 ६7806 $0 5070 0०07 9765078 70605, 
हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त भारत के विदेश 
व्यापार की पुनरंचना के लिए एक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत 
कीजियें । 

3,. छडबफगा॥6 00ए9 #07 ॥96 ए007॥6 ० 070870 (7806 45 87 
70065 ० 8 ०0प07॥79५ 8 77089०77| 9. 
विदेश व्यापार की मात्रा एक देश की सम्पन्नता का सूचकांक किस. 
प्रकार होता है, परीक्षा कीजिए । 

84,.. “गुआ67788079] 7806 4॥ 6000700 9068 48 8 87080006 
#0०7 ॥7007780078] 7709!॥09 0 [48&००075.?  (०४॥॥५7(. ४ 
“वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तत्वों की अन्तर्राष्ट्रीय गंतिशीलता 
का विकल्प है /” विचार कीजिए । 

45.  ए४०७६४ 00 एएए 77680 ६76 “987॥6" 7'७7785 ० 77806”? ? 
(0०77प70808 406 78007$ +88 7770०0068 8 00प7079?$ 
छ070४7 (०7708 ० 778086, 
अदला-बदली के व्यापार की शर्तों से आप क्‍या समझते हैं? एक 
देश की अदला-बदली की शर्तों पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का 
उल्लेख कीजिये । 

]6,  ए#6७७ ज़ात्वा 00)त05$ 6068 8 900ए ० ए9706077005 
8ए0प7 8790798670 ? 
संरक्षण की नीति किन परिस्थितियों में रोजगार को बढ़ावा देती है ? 

47.,. छडज%0596 ६088 ए7090789070ा 084 8 804॥[ 00प्रा।॥77 88॥75 
70076 7707 4766778[7078]7 ॥7806 (६0 8 908 0००फरएए, 
“एक बड़े देश की भपेक्षा एक छोटा देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से 
अधिक प्राप्त करता है।'” इस कथन की परीक्षा कीजिये ? 

8, 5809 70 ?787792 988 ७6066 ४76 ४07087 77908 
० ॥9044 ? 
भारत का विदेश व्यापार नियोजन से किस प्रकार प्रभावित हुआ है । 
प्रदशित कीजिए । ० 

9.,. ए०784667 ६06 एछ70908 ० 7970066007 (707, ४86 एछण॑प 
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६७२ 


20, 


425 


22. 


॥। 


५23. 


“24, 


35, 


अन्तर्राष्ट्रीय अथेदशास्त्र 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से सुरक्षा के सिद्धान्त पर द्वितीय 
राजकोषीय आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में विचार कीजिए ? 
7080085 ६06 39]8706 07 9996४ $909४007 ०7_  980]9 
87706 495]. 

१९५१ से भारत की भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर विचार 
कीजिए ? 

७४००6 ए०प 86700948 ४76 0078]708000 07 77॥6 7२४४७७७ ? 
क्या आप रुपये के अवमृल्यन का समथैन करेंगे ? 

2>58॥7706 ६06 7885073, शाप (86 7798660-867]9 |॥॥ 
985 98678 7798॥087760 4867 ॥70687967080706 ? 700 ४०0 
(809]856 ०७707750887085$ 0677 छ]00 ॥76 ॥07 ४8070 
96 70770९ए९0 ? 

स्वतन्त्रता के बाद रुपया और पौण्ड के बीच सम्बन्ध क्‍यों बनाए रखा 
गया है। कारणों की परीक्षा कीजिए। क्‍या आप ऐसी परिस्थितियों 
की सम्भावनायें देखते हैं जिनमें इस सम्बन्ध को समाप्त कर देना 
चाहिये । - 


703807085 ६6 ए8ए 7 977077 ६5०0०8728० ००0॥४70 85 70 ज्र॒ 
०9678066 79 7ए62 ९60९8 शतांभ॥ओ 77906, $प2268( 
767]6068 , 

इस समय भारत में व्यवहृत विनिमय नियन्त्रण यहां के व्यापार 
को किस प्रकार प्रभावित करता है, विचार कीजिए और उपचार 
सुझाइये । 

छ558987778 ६76 एदापा8 ० एठताछं8॥ ७00 [07 0प/ 8&000- 
॥70 700ए०0077%00 8॥0 ठता80०प5६ 708 ७६6७0(8 00 ६४४76 
98]87006 07< ए99एशथा, 

हमारे आर्थिक विकास के लिये दी गयी विदेशी सहायता की. प्रकृति 
की परीक्षा कीजिये और भुगतान सन्तुलन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों 
पर विचार कीजिये । 

980088 ६06 479/70804078 04 ॥४96 ७॥000782०706॥६ ०0 
६006 47ए68४06॥8 ० [070870 9078० ९६०88] |7 ॥70॥97 
7707507658 

भारतीय उद्योगों में विदेशी निजी पुजी के निवेश को प्रोत्साहन देने 
में निहित बातों पर विचार कीजिये । 


26, 


27. 


28. 


29, 


30, 


34; 


द्छ्ष्दे 


376 ६6 7280फ065 & 8 0659088! 07 प्ा[शादा04] 
07600279 एफएत 86007808 607" त8दाक्वा'एंतर ॥8 ए70« 
48078 प॥067 9765074 ००6[008 ? 0+ए8 क्‍048850॥05 /07: 
90प7/ 875८, 

क्या वतंमान परिस्थितियों में अपने कार्यो को सम्पन्न करने के लिये 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पर्याप्त स्रोत हैं? अपने उत्तर के लिये 
कारण दीजिये । 


प्ि॥8 ४06 00808 7780७ 387०९7760॥ 0]986 [0088 3 
छडबाणा76 6 रहिएण$ ० फेपआंगाड थाएए व000 प० 
छिप्राफु०80 (०7707 (७४४६८६ ०0 (06 0906 0६ 77049 


क्या ओटावा समझौते ने भारत की सहायता की है ? यूरोपीय जुटे 
बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश से भारतीय बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों 
की परीक्षा कीजिये । 


एरफञाथांए 7ए76ीए 6 806ए87/82०08 00 ॥79770980॥8] 
पुः806, 576 छ6 809]6 ६0 #8ए6 (४656 90५987[97265 
पघाव67 6फ/ 8प्रशंणा 0 एब्रए00४ ? (+ए७ 76888078 ॥0 700 
8795007( 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये | क्या हम 
नियोजन की अपनी वर्तमान व्यवस्था में इन.लाभों को प्राप्त कर 
सकते हैं? कारण दीजियेः। 
588 धगांत ७७०870 (6 ००आए3७"०8-000ए7 04 770]4 
8806 95], 
सन्न १९५९ के कारत की काणिज़्य, नीति का उल्लेख और स्पष्टी- 
करण कीजिये । 
पर0ज 48 70 08६8 प्र॥06 ०07९४007 ० ७6ए९०आाशा। ए९ 
ध4ए8 07कवांग: ण॑ 006. ७एण७ ? 


 विक्लास,की परिस्थितियों के अधीन. हमें अधिक निम्वत.पर क्यों विचार 


करनो चाहिये ? 

छा 876 ६86 छाधां॥ 07070(88 ३४ (४8. ज़क/ ण ५:86 
€जाएक्ा४0ा जी 0एा कण एथग० ? क्रातदा अंक ज़०ाा0 
ए0०0 ६8706 ६0 70000ए6 (6॥॥ 

हमारे निर्यात व्यापार की बुद्धि की प्रमुख कठिनाइयाँ क्‍या हैं उनको 
दूर.करने के लिये आप-क्या वदम उद़ायेंगे ? 


६७४ 


32, 


34%, 


35, 


अन्तर्राष्ट्रीय अथद्यास्तर 


7)50758 ॥6 &८प७] एणाठाता णी 8077 एजाएणाग$9097 
[॥ 7600०ा 968785, 77 ७]9 7087020(8 7998 4760 प्रारेटा'- 
९072 8 जाध्ा४88 07 (6 खाद्यांग एएश०१0० ० ४॥6 
0०07777]884077, 

वर्तमान वर्षो में प्रशुल्क आयोग के वास्तविक कार्यो पर विचार 
की जिये । ये कार्य आथोग के मुख्य कार्यों से किस प्रकार भिन्न हैं । 
सका रण उत्तर दीजिये । 

7)8८2708$ 3 76ए9 8&780५ए6९७  0०070689(5$ ० 998]87006 0 
09707[8 65870, फ्रकाएदा ० ६0686 60 ए०0फए धरागधार 45 
६४78 7058. 8920॥70800 ? 0॥ए6 768380॥58 ६० एणाए 
धा9फ्ला, 

भुगतान सन्तुलन के घाटे की कुछ बेकल्पिक घारणाओं पर विचार 
कीजिये | आपकी दृष्टियों से इनमें से कौनसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है । सकारण उत्तर दीजिये । 

0]8९078$ ६॥6 &एप्रा50485 07 04 28247790 & 90]09 0 
(0४70]० ४50098726 78(6. 

लोचशील विनिमय दर की नीति के पक्ष और ब्रिपक्ष में दिये जाने 
वाले तक्कों पर विचार कीजिये ? 

७४४६४ 876 ६6 ९408४९5 0 ॥9677.8॥079] (०६0॥79] 708078- 
7७5 ? ?0॥90 ०00४ ६06 0॥7/06॥6658 मा ४06 #६७४४6 0 
[7007780078  280708] #0एथ्शाशा।5 त्रत्रांतरश ६४86 ईछ0 
7007005, 997706]9, (&) ॥0॥60"'7987 7?%०7700 95८(४७७७४ 920 
<द< ]939, 82709 (8) ६06 909 ४९८०००९ 90700 क्र 796706 
87706 ]946 


अन्तर्राष्ट्रीय पूजीगत आवागमन के क्‍या कारण हैं ?' दो कालों में 
अन्तर्राष्ट्रीय पूजीगत आंवागमनों की प्रकृति के अन्तरों क। उल्लेख 
कीजिये #ये हैं--(अ) १६२० से १९३९ तक युद्ध के बीच का समय 
और (ब) १९४६ से द्वितीय विदत्र युद्ध के बाद का समय । 

[06807४9० 6 78000] 87090 ज़णरतिंगरढ़ ० (6 एवा87५ 
छाणाबाए० ०0गाएत तएा770न्‍्ट ४000 ए०7७ $60070. 4. ० 
939 ६0 945 

द्वितीय. चिदंव युद्ध करे दौरान (१६३६ से १९४५ तक) भारतीय 
वितिमय नियन्त्रण के आचित्य और व्यवहार पर विचार कीजिये ? 


अभ्यास ६७५९ 


३), 9780प55 [86 छा08 &६॥6 00॥5 ० ॥906878 एश्ा००/४४9 
०7 867802 706८, 
पौण्ड गुट में भारत की सदस्यता के हांनि-लाभों पर विचार कीजिये? 


38, छाभ्यया76 86 8408728ए6  92707908988 707 4705898॥782 
6 [4070409 ० ४6 एाधया॥00णा0 0०070०087ए पएपा0, 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरलूता की वृद्धि के लिये वैकल्पिक 
प्रस्तावों की परीक्षा कीजिये । 


39, 5[80078/8 76 मर९००ए8४0ा6०0०४तञ) ए०४07 0 ४6 (8607ए 
0 ०0प्राएबाबाए० 00808 कगात व[प87806. 088787008- 
०8ए, 78 थी6 (6077 590990766 897 ७७ए७णं०8] 06 
96॥06 
हैक्‍्शर-ओहलिन के तुछनात्मक छागत सिद्धान्त के स्वरूप की व्याख्या 
कीजिए । क्‍या इस सिद्धान्त की पुष्टि अनुभवों से की जा सकती है ? 


43)... ज्ञाई 78 8& 970066०0४ए6 ााय ? ७४७४६ 876 ॥06 8720- 
प्राध्यांई 070 [706९0 ल्‍] 96 प्रग0७-07676०]0566 
००77६7465 ? 
संरक्षक तट-कर क्या है ? अद्ध विकप्षित देशों में संरक्षण की नीति 
किन तकों पर आधारित है ? 


4. ७४8६४ 35 [88 &050790707॥ 99]77०9807 ६0 (6 879ए83 0 ' 
56ए8.प8६0% था५व ॥0एछ 35 ॥ ता।शछिशा 07 $796 0]88[7- 
०७9४ 87080 ? 
अवमुल्यन की व्याख्या के अवशोषण दृष्टिकोण से आप क्‍या समझते 
है ? यह दृष्टिकोण लोच-दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न हैं ? 


42, ४४७४ 8/69 ४४6 ए७॥5 ०7 47067090008] (६7806 ? 
छड9ायय5 (6 धराएणा०) जात०0 5६8065 ६80 766 ६7806 
78577स्‍268 (76 29॥78 [7077 ४7808. 
अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ हैं। इस तके की समीक्षा कीजिए 
कि मुक्त व्यापार से अधिकतम लाभ होता है । 

43, ७४४६४ 876 96 ए77एफचड ऐ७७ए०७४8 0० ६96 €हाॉअएह 

स्‍0७॥980797 हराणाछाद्वाए राए08९700॥08 ? 68077986 4॥ 

४8 ००70०5६ [086 5006756 ० $75९८०४ 708 जांप्र/ रि8॥08 

700 068! एञा03 ६76 9707]60 ०0 [7(8008 (078 । 700०५॥0ए,. 


६७६ 


44, 


435. 


46, 


47. 


अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 


बतंम्मन अन्‍्तर्राप्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में क्या दोष हैं ? “विज्विष्ट 

ऋषण-प्राप्ति अधिका २! की योजना का अन्तर्राष्ट्रीय तरलूता की समस्‍्या' 

के संदर्भ में विवेचन कीजिए । 

7780०7058 ६6 #709]60908 64 40(6/ा870787/ ९९०07077॥0 

38588(38706 [7079 476 एछ0०ए ०६ ४४6छ ० ४४6४ 6090 2800. 

६76 782976०76 20707678$8, 

अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सहायता की समस्थाओं का विवेचन देने वाले 

तथा प्राप्तिकर्ता देशों के दृष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत कीजिए । 

ए४॥४7 7688078. 8000प्रत/। 07 ४76 80५9 - 270ज्ञए7 

स्‍0]87 8 659078 ॥7 76007 ए89758 ? ४४४४४ 8६०08 ॥72&ए6 

7667 7०0 0५ ६76  00ए2८0707768060 (0 068] ए770 (76 

79707]०7 ? 

पिछले कुछ वर्षो में भारत के निर्यातों की धीमी प्रगति के क्‍या कारण 

रहे हैं? इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या 

कदम उठाये हैं । 

६६ 2007 7068 ०0 धाए ॥'ए0 :-- 

(). ४#28९०(07-9706 €पप्रथारका। 07 4607000. 

() ॥7277800098] छेत्नशा: #07 रि०ए०गरशाप्रणा00 धाद 
7007680797677 , 

(07) 770॥9 8 [79286 ७४7 599806०7) ६&077"0%6. 

(९) 4707978 ६88 ०5०0745, 

किन्‍्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए :-- 

(7) साधन-पुल्य समीकरण पघिद्धान्त । 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बेक । 

(77) पूर्वी योरप से भारत का व्यापार । 

(४7) भारत से.चाय का निर्षात | 

फ़फ़ाबंओ 6 05णफ्ा9-०0४ 00७07078 ए £#7678- 

६0॥8] ॥7808 88 970700॥680 ७8४ &7०6७॥7]87. ६86 078- 

28775 ६0 ॥7374६ ५00०7 87$ए 8४7. 

हैबलर के “अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर-लागत सिद्धान्त” को 

समझाईंये । उत्तर को रेखाचित्रों हारा स्पष्ट कीजिये । 


- छा (॥6 छ28०5 ० घर 5ड णा. (8) 49॥0708॥ 9706 


ब[कछी, (७) 4३#छ+9क05 ० जिद ०मत्टा शक्षिठका8&, (०) ६87778 
7 छछहल, ! 888:१8) 600%8ज9%/6:6०४४0शार ७! 8 007707ए. 


ब्रश्मास 


49, 


30. 


54. 


52. 


33, 


84. 


६९७७ 


किसी देश के आतन्तरिक मूल्य-स्तर, राष्ट्रीय भय के वितरण, व्यापार 


वी | ल्‍ श्र 
की शर्तों तथा आथिक विकास पर टेरिफ के प्रभाव की व्याख्या 


कीजिये । 


ए॥४७(६ 48 77800 977 46॥708 ० (४7806! ? ५७७९४॥ 00 $86ए 
9860076 प्रा8ए0०077858 . ? फ्र६॥7768 $796 ए३७ए ६॥8६ ६॥6 
46775 07 ६7806" ० & 9007 ०००७४0ए 8500777४ 9747 फए 
9708700(8 86706798ए7 4606 [0 96 प्रास्‍8४00४7'४०6. 


व्यापार को शर्तों' का क्‍या अथ है ? वे कब प्रतिकल हो जाती हैं ? इस" 
विचार की' जांच कीजिये कि एक गरीब देश के लिये, जो प्राथमिक 
उत्पाद का निर्यात करता है, व्यापार की शर्तों की प्रवत्ति आमतौर से 
प्रतिकूल होने की होती है। 

ए9780085$ 06 एप्राटाइडंग8 ?0ए67 ?&779 77॥60०7ए, हल6फः 
६587 00685 (॥78 47607ए 8&07ए |7 8&टए०)] छ780(706 ? 
क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का विश्लेषण कीजिये । व्यावहारिक जीवन 
में यह सिद्धान्त कहां तक लागू होता है ? 

एछड्फाओंओ 776 70]6 ज़रांओा 4086 हरा००07900748] |॥0780977 
जगत 98फए8 47 शंधाजाशार 6हजा609] ४9]76 ० 0प्राएशा0पए 
र्ण 8 छाध्यां, दा 00779, 

अध्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्रोष सदस्य देश की मुद्रा का ब्राह्म मूल्य स्थिर 
रखने में क्या योगदान देता है, समझाइय्रे । 

४४8४४ ॥2५४6९ 92687 ६76 059]6079ए88 0० 0, 8, 7. 7. ? 
पछाठाटवा6;. 476०7७72४ वघू७४087-5676][0060. ०0०४७४7०6$ व 
7709, ॥0ण् (7 40 ॥98 06७॥ 908880]6 80 807678 (॥088 
०09]९०५6४8, 

जी, ए. टी. टी. के क्‍या उद्देश्य रहे हैं ? अद्धंविकसित राष्ट्रों को ध्यान 
में रखते हुए बतलाइये कि उन उहेश्यों को पुरा करना कहां तकः 
सम्भव हो सका है। 

968०077058 ६6 9000098 07 65५०0३४786 0070070० 800%5(86 
॥] 47098 8६ [076867[. 

अभी भारत में प्रयुक्त विनिमय नियन्त्रण के तरीकों का उल्लेख 
कीजिये | 

8 47 24ए7589]6  [०' परतश067-00९७075०0  00पश769 
(70प6ल्‍78 77048) [0097% ए6६270०08] ७००70770 ॥8- 


९७८ 


395 


56. 


अन्तर्राष्ट्रीय अभेज्ञारत्र 


7065 [8 (6 छप०9687 (ए०म्राता00 ०7४6८, (_# 292७ 
78285075 ६07 ए0प/ ध॥5फ्रछा', 

क्या (भारत समेत) अद्ध विकसित राष्ट्रों के लिये यह उचित है कि वे 
ऐसी प्रादेशिक आर्थिक मंत्रियां बनाएं जैसी कि यूरोपियन साझा 
बाजार है ? अपने उत्तर के कारण बतलूाइये । 

(8970६ 8 0776₹ 507ए6ए ० एतां&"8 409070 0०७०६, ॥67, 
6570907 (9708932008 धय06 998[8026 00 (४7808 90865 |9 
76 +6प07079 7५6 ४6४7 ९?]8॥., 

चतुथ पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत की आयात आवश्यकताओं , 
निर्यात संभावनाओं और व्यापार आधिक्य के सर्वेक्षण का प्रयास 
कीजिये । 


ए४४१६४ $0070 0068 ०॥ &एए (५० ० ४॥6 [0]09व72!«-+- 
मिम्नलिखित भें से किन्‍्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां छिखिये:--- 
(8) 596098]! [278 ण॥8 रि९॥६65, 

विशिष्ट ऋण-प्राप्ति अधिकार । 
(9) 77866 ०7808 ,870. 

व्यापार बनाम सहायता । 
(0) 0०ए७)78॥07 ० ॥790क्‍927 रिए/८९७ 70 966, 

सन्‌ १९६६६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन । 
(8) ४07/02॥ 77948 (०४७67, 

विदेशी व्यापार ग्रुणक । 
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